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भूमिका 


कर्तमान में भारतीय समाज अनेक सामजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक 
समस्याओं से जूझ रहा है। भारत के शिक्षकों से यह अपेक्षा को जाती है कि उस्हें इन विभिन्‍न 
समस्याओं एवं इनके समाधानों का यथौचित ज्ञान हो। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समाजशास्त्र विषय में समस्याओं के अध्ययन से सम्बन्धित कुछ 
आधाए्भूत रूपेखाएँ निश्चित की हैं। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं रूपेखाओं के आधार पर लिखी गई है। 
सर्वप्रथम आलोच्य पुस्तक मे सामाजिक संरचना से सम्बन्धित प्रकरणों ; निर्धनता, जाति, 
लिंग, धर्म, नृजाति, क्षेत्र, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं दलितों आदि की समस्याओं, असमानताओं 
और असामंजस्यताओं की विवेचना कौ गई है। इसके बाद पारिवारिक समस्याओं : दहेज, 
पारिवारिक हिंसा, विवाह-विच्छेद और अंत; एवं अन्तर पीढ़ी संघर्ष के कारणों, दुष्परिणामों एवे 
समाधान आदि का वर्णन और व्याख्या की गई है । विकासीय-श्षेत्रीय असमानताओं, विकासीय 
उत्प्रेरित विस्थापन, पारिस्थितिकी अबनत्ति, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्तावाद एवं मूल्यों का संकट 
जैसी समस्याओं को स्थानीय और प्रान्तीय संदर्भ में वर्णित किया गया है। 
अपराध, बाल अपराध, श्वेतवस्त्रधारी अपराध, भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों के 
परिवर्तित पा््वदृश्य, मादक द्रव्य व्यसन और आत्महत्या जैसी विघटनात्मक समस्याओं की विशद्‌ 
विचेधना की गई है। ७७५ ६ 
पुस्तक के अन्त में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ 
में विभिन्‍न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है तथा भारतीय समाज की विभिन्‍न समस्याओं 
का व्याख्यात्मक विश्लेषण इन्हीं परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में किया गया है। इस प्रकार इस आलोच्य 
पुस्तक में यू जी.सी. द्वारा प्रदान किए गए भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याओं से सम्बन्धित सभी 
विषयो को अकादमिक आधार प्रदान करते हुए आधुनिकतम शैली मे प्रस्तुत करने का स्तुल्य प्रयास 
किया गया है। पुस्तक में प्रत्येक विषयों एवं प्रकरणों की विदेचना सरल, सुग्राह्म एवं बोधगम्य 
भाषा में को गई है । विषय से सम्बन्धित अधुनातन सामग्री, आँकड़े एवं सूचनाएँ मानव विकास 
प्रतिवेदन, विश्व विकास प्रतिवेदन, भारतीय आर्थिक समीक्षा, स्टेटिस्टिकल आउट लाइन ऑफ 
इण्डिया, भारत 2003 आदि से एकत्र करके दी गई है । लेखक उन सभी विद्वज्जनों के प्रति आभार 
व्यक्त करता है जिनकी कृतियों का इस पुस्तक के लेखन में सहयोग लिया गया है। पाठकों के 
सुझाव एवं प्रतिक्रियाएँ सादर आमंत्रित हैं। 
लेखको और पाठकों के प्रति समर्पित पंचशील प्रकाशन के संस्थापक श्री मूलचन्द गुप्ता 
पुस्तक के यथाशीघ्र प्रकाशन के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। 
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अध्याय- 


निर्धनता 


(?0एशा५) 


भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका सहित संसार के सभी विकसित, विकासशील और 
अविकसित देश निर्धनता की समस्या से पीड़ित हैं क्योकि बाजारतंत्र धनी को और अधिक 
धनी तथा निर्धन को और अधिक निर्धन बना देता है । जनसंख्या वृद्धि भो गरीब परिवारों में 
नए गरीब पैदा कर रही है। रुपए के अवमूल्यन तथा आए दिन वस्तुओं की बढ़ती हुईं मूल्य- 
वृद्धि तथा आय का असमान वितरण भी निर्धनता की वृद्धि का प्रमुख कारण है। निर्धनता से 
प्रीड़ित लोगों को समाज एवं राज्य न्यूनतम आवश्यकताएँ--रोटी, कपड़ा और मकान भी 
उपलब्ध नहीं करा पाता है। सरल भाषा में निर्धनता ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति इतनी भी 
आय अर्जित नहीं कर पाता है जो उसके जीवनयापन की अनिवार्य एवं मूलभूत 
आवश्यकताओं के क्रय की दृष्टि से पर्याप्त हो। निर्धनता को केवल आर्थिक दृष्टिकोण से हो 
नहीं देखा जाना चाहिए। इसका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन किया जाना चाहिए। 
आज सम्पूर्ण विश्व भी दो भागों में स्पष्टटया विभाजित है--एक ओर बे राष्ट्र हैं, जिनमें 
उच्चस्तरीय सम्पनता है और दूसरी ओर उन राष्ट्रों को लिया जा सकता है जो विपनता से 
पीड़ित हैं। अत: निर्धनता एक तुलनात्मक अवधारणा है जिसको समझने के लिए इसकी 
परिभाषा, अर्थ, कारण, मापन, निवारण के उपायों आदि की विवेचना करना आवश्यक है। 

निर्धनता को परिभाषाएँ ण्‌वं अर्थ (06६॥005 3॥0 १(८४9॥8 एा 
ए०५श८४)--निर्धनता को परिभाषाएँ जो विद्वानों ने दी हैं उनको--() आर्थिक और 
(2) समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण मे विभाजित करके अग्र रूप में देखा जा सकता है-- 

(4) आर्धिक दृष्टिकोण (8०0ा०णा॥॥० ?576०४॥४४)--अधिकतर विद्वानों ने 
निर्धनता को आर्थिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनको भी दो चर्गों में 
बाँय जा सकता है। एक वे जो निर्धनता को जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय के सदर्भ मे 
परिभाषित करते हैं तथा दूसरे वे जो निर्धनता को निम्नतम जीवन-निर्वाह के स्तर और एक 
विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जोवन-स्वर के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। ये निम्न 
प्रकार से हैं-- 

. जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय का आधार (छ्वह्ा5 ए शाणगाणा 
[॥एणा०6 हटवुणा४0 ि $ए5७शा०८)-- निर्धनता को इस आधार पर परिभाषित किया 
जाता है कि एक' व्यक्ति को जीवित रहने के लिए न्यूनतम किंवना पैसा चाहिए. इससे कम 
आय वाले को निर्धन कहा जाएगा। वीवर और गोडार्ड ने इसी संदर्भ में निर्धनता को अग्र 
प्रकार से परिभाषित किया है-- 


ह। भारतोय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


दीवर ने लिखा है, 'निर्धनता एक ऐसे जीवन-स्तर के कूप में परिभाधित को जा 
सकती है जिसमे स्वास्थ्य और शरीर सम्बन्धी दक्षता नहीं बनो रहे सकती।'' 


जोडार्ड के मत में, “निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की बह दशा है, 
जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाये रखने के लिए 
आवश्यकठा होती है ।'' 


इन परिभाषाओं के अनुप्तार न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओ की पूर्ति कर पाने को 
अम्रमर्थता की स्थिति ही निर्धनता है। न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओ में जीवित, सुरक्षित 
और निश्चिन्त रहने को अनिवार्य आवश्यकठाएँ आती हैं जेसे-खातवां और पोषण, तथा घर 
और स्वास्थ्य कौ । इस मत को मानने च्ालो ने व्यक्ति की प्रतिदिन कैलोरी की खपत-व्यय 
के आधार पर निर्भनता को परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत गै ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 
व्यक्ति 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों मे 2700 कैलोरी की व्यवस्था करने मे जो असमर्थ 
हैं उन्हे निर्धन माना गया है तथा इस पर प्रति व्यवित प्रति माह खर्च को निर्धनता-रेखा 
(70९८:५-।ए८) कहा गया है। योजना आयोग के 'संदर्श योजना प्रभाग" द्वारा 9962 में 
अनुशंसित और 496। के मूल्यों पर आधारित न्यूनतम खपत पर व्यय ग्रामीण क्षेत्री मे प्रति 
व्यक्ति प्रति माह 20 रूपए तेथा नगरीय क्षेत्री मे 25 रूपए आँके गए। इस रेखा से कम आय 
चाले निर्धन तथा यह रेखा निर्धनता-रेखा कही गई। 973-74 और १993 में यह निर्धनता 


रेखा ग्रामीण क्षेत्र मे क्रमशः 49 09 रूपए, 7& रुपए और ॥07 रुपए और 30 रुपए तथा 
नगरीय क्षेत्रों मे क्रमशः 56 64 रुपए और 53 रुपए थी। 


योजना आयोग गरीबो को सख्या का अनुमान लकडवाला समिति को रिपोर्ट मे दी 
गई विधियों के अनुसार लगाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सगठन जुलाई, 999-जून, 
2000 के अनुसार गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों मे 27 09 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 23 62 
प्रतिशत और सम्पूर्ण देश मे 26 0 प्रतिशत अनुभानित है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 
लोगो का प्रतिशत 973-74 गे 55 प्रतिशत से निरन्तर गिरावट होकर यह दर्ष 993-94 
में ३७ प्रतिशत तक तथा वर्ष 4999-2000 में 26 प्रतिशत तक हो गई है। जनसंख्या से वृद्धि 
के कारण देश में गरीबों की संख्या दो दशक (973-१993 ) में लगभग 320 मिलियन पर 
स्थिर रही। यह संख्या 7990-2000 मे 260 मिलियन हों गई है। 


निर्धनता देखा 5 सदस्यों के परिवार के आधार पर भी निश्चित की जातो है । नवम्भर 
१993 मे पाँच सदस्यो के परिवार के लिए निर्धनता रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह 650 रू 
एवं नगरीय क्षेत्रों मे 785 00 रु निश्चित की गई थी। 


नबम्बर 993 मे निर्धनो का भो निम्न तीन श्रेणियों मे वर्गीकरण किया गया है, ये 
993 को दरों के अनुस्तार निम्न हैं-- 


निर्धन का प्रकार प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व्यय 
त दीन-हौोत व दरिद्र 77 00 रुपए 
2 अत्यन्त निर्धन 92 00 रुपए 


3... निर्धन १30 00 रुपए 


निर्भनता 3 


2. निष्मतम जीवम-निर्वाह का स्तर और जीवन-स्तर (/क्यत्राणता $005५एस-आए2 
[6९९ 20 .0॥8 $धा090)-- कुछ विद्ठानों ने निर्धनता को “एक व्यक्ति को जीवित 
रहने के लिए कितना पैसा चाहिए? ”' से भिन्‍न रूप में परिभाषित किया है। इनकी मान्यता हैं 
कि अगर व्यक्ति निम्नतम जीवन-निर्वाह के स्तर से निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है 
तथा एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन-स्तर से निम्न स्थिति में है (चाहे वह 
जीवित रहने के लिए जुटा पाता है), तो निर्धन कहलाएगा। इस मत को मानने वाले आहार 
ग्रहण की न्यूनतम मात्रा, पर्याप्त आवास, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के आधार 
पर निर्धनता को परिभाषित करते हैं। नवम्बर 993 के आधार पर जीवित रहने के लिए 
ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह 430 रु, तथा नगरीय क्षेत्र में 453 रु. से निम्न आब वाले 
निर्धन हैं वहाँ इस वित्तीय मतानुसार प्रति व्यक्ति ग्रति माह ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा 53 
रु. तथा शहरी क्षेत्र मे 493 रु, निश्चित की गई। इस निर्धनता रेखा में आहार ग्रहण की 
न्यूनतम मात्रा के अतिरिक्त पर्याप्त आवास, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल को भी 
सम्मिलित किया गया है। 
पीटर टाउन सेण्ड ने 'मीनिंग ऑफ पॉवर्टी ' में निम्न शब्दों में इस दूसरे मतानुसार 
ही निर्धनता को परिभाषित किया है, ''निर्धन बह व्यक्ति है, जो अपने समाज 
में रहते हुए उस समाज विशेष की रीति-रिवाज वाला भोजन प्राप्त नहों कर सके एवं न 
ही जिस्तकी रहने की व्यवस्था एवं सुख-सुविधाएँ विशिष् समाज के रीति-रिवाजों के 
अनुकूल हों।”! 
गिलिन और गिलिन ने भी कुछ इसी प्रकार के विचार निम्म शब्दों में व्यक्त किए हैं, 
““निर्धनता वह स्थिति है, जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा बुद्धिमत्ताहीन 
व्यय के कारण अपने जीवन-स्तर को इतना उन्नत नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं 
मानसिक क्षमता बनी रह सके, और उसको तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को अपने समाज 
के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढेग से कार्य करने योग्य बनाये रख सके ।'! 
(2) समाजशास्त्रीय परिभाषा (800000टह/0० ऐलीजाहण) 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से निर्धनता की परिभाषा सापेक्षत, असमानता एवं वंचन के 
संदर्भ में दी गईं हैं। सभी समाजों में निश्चित न्यूनतम जीवन-स्तर होता है और उस्र स्तर से 
नीचे की स्थिति में जोबनयापन करने वाले उस समाज में निर्धन कहलाते हैं। इस प्रकार 
निर्धनता का निर्धाएण समाज के जीवन-स्तरों से सम्बन्धित्त मानदण्डों के अनुसार किया जाता 
है। मिलर और ग़ेत्री के अनुसार निर्धनता एक प्रकार की असमानता है जो निर्धनो की 
जौवन-दशा तथा उनके जीवित रहने कौ सम्भावनाओं पर आय की असमानता से पड़ने वाले 
प्रभावों को स्पष्ट करती है। जिनके थास जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के 
लिए साधन या पैसा या सामर्थ्य नहीं है, वे निर्धन कहलाते हैं। जी लोग आयक्रम के तल पर 
होते हैं उनको निर्धनो की श्रेणी में रखा जाता है। 
कुछ दिंद्वानों ने निर्धनता को वंचन के आधार पर परिभाषित किया है। माईकल 
हैरिंगटन लिखते हैं कि--निर्धनता भोजन, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा एवं मनोरंजन के न न्यूनतम 
स्तरों का चंचन है जो कि एक विशेष समाज की समकालीन प्रौद्योगिकी, विश्वास तथा मूल्यों 
के अनुसार है। 


4 भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


निर्धनता की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 
निर्धनता--() जीवित रहने कै लिए न्यूनतम आय-निर्धनता रेखा, (2) निम्नतम जीवन 
निर्बाह का स्तर, (3) एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन-स्तर, (4) जीवित 
रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ति, (5) समाज में विद्यमान मानदण्डों क्के 
अनुसार निश्चित न्यूनतम जीवन-स्तर, (6) असमानता, एवं (7) वचन-के आधार पर देखी 
जा सकती है। 


निर्धनता का मापन 
(४टवड्गराशाशा। 0 ?0शशाए) 


किसो देश की तिर्धनता का मापत तीन आधारों पर किया जा सकता है- 
(१) राष्ट्रीय आय, (2) प्रति व्यक्ति आय, और(3) प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च। 


(१) शाष्ट्रीय आय ([रघाणाद [00077) 


राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किसी भी वर्ष में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को 
देखा जाता है, किन्तु कौनप्ली वस्तुएँ व तथ्य लिए जायें, इसके विषय में पीगू का मानना है 
कि राष्ट्रीय आय मे वह सम्पत्ति लीं जाती है जो मुद्रा मे मापी जा सके। मार्शल के मत में 
किसी देश को रहष्ट्रीय आय में उस देश के श्रम और पूँजी द्वारा जो भौतिक एवं अभौतिक 
दस्तुएँ प्राकृतिक 'साथनों से उत्पन्न की जाती हैं, उनमे विदेशों स्ले प्राप्त आय व सभी सेवाओं 
को सम्मिलित किया जा सकता है। 


फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय मे सम्पूर्ण उत्पादन का केवल वह भाग जो किसी वर्ष 
में उपयोग में लिया जाता है, उसे सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार किसी देश कौ राष्ट्रीय 
आय के आधार पर उमर देश की आर्थिक प्रगति बताई जा सकती है। राष्ट्रीय आये ही आर्थिक 
कल्याण का अनुमानित सूचकांक भो है। इससे देश की आय का वितरण, लोगो के रहन- 
सहून का स्तर ब प्रति व्यक्ति आय को भी जाना जा सकता है और प्रति व्यवित आय के 
आधार पर कुल राष्ट्रीय आये ज्ञात को जा सकती है। 


(2 ) प्रति व्यक्ति आय (० (१9७॥8 ॥॥00॥९) 


प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आय भी समाज में गरीबी को मापने के लिए 
पैपाना है। किन्तु यह थोड़ा विवादास्‍्मद है क्योकि इससे एक परिवार का खर्च पता लग 
सकता है और इसके आभार पर तुलनात्मक अध्ययन करके निर्धनहा स्पष्ट की जा सकती है। 

(3) प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च (हा पट्वते एजाइणाए़ाएा फिफलाताए:) 

लोगा द्वारा उपभोग पर किये जाने ताले खर्च के आधार पर भी निर्धनता को मापा जा 
सकता है। निर्धनता कौ माप के लिए आवश्यकताओं का कम-से-कम स्तर तय किया है 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति भौतिक जीदन को कम-सै-कम आवश्यकताओ को पु करने में अप्तमर्थ 
हो, उसे निर्धन को श्रेणी में रखा जायेगा। 


इख्ध प्रकार निर्धनता का प्रतिमान गरीबी की रेखा है और गरौबी की रैखा से आशय है 
ऐसे लोग जो इतनी भी पूँजी नहों रखते जिससे वे प्रतिदिन की आवश्यक आवश्यकताओं को 
पूरा न कर सकें। ऐसे लोग गराबी की रेखा से नीचे माने जाते हैं। 


निर्धनता ड़ 


निर्धनता के प्रकार 
(३५7४६ ण ?0एटा५) 
विभिन्‍न विद्वानों ने निर्धनता का वर्गोकरण अपने-अपने आधारों पर किया है जो 
निम्नलिखित रूप में हैं-- 


निर्धनता के प्रकार 


शेपर्ड त बॉस 


अल्पकालिक निर्धनता | प्राथमिक निर्धनता | अत्यधिक अभाव 
दीर्घकालिक निर्धनता | ट्वैँतीयक निर्धनता | अभाव 
निर्धनता 





(१) बीबर ने दो प्रकार की निर्धनता बताई है--अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक। 


4. अल्पकालिक निर्धनता (4०७८ 7०९८५)--अल्पकालिक निर्धनता कुछ समय 
के लिए होती है। इसका कारण बीमारी, बेकारी, अचानक व्यापार में गिरावट अथवा दिवाला 
निकल जाना आदि हो सकता है, जिसके कारण आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ सकता 
है। कभी व्यवसाय की खोज में घूमना पड़ता है तो खाने आदि की व्यवस्था न होने से स्थिति 
खराब हो जाती है किन्तु बाद में स्थिति में सुधार हो जाता है। शरणार्थियों मै प्रायः इसी 
प्रकार की निर्धनता पाई जाती है। 


2. दीर्घकालिक निर्धनता ((मराएणाट ?०५८४४)--जब योढ़ी-दर-पीढ़ी परिवार 
निर्धन रहे आते हैं तो दीर्घकालिक निर्धनता कहलाती है। ऐसी स्थिति मे लोग अपनी 
आवश्यकताओं को उसी रूप में ढाल लेते है और अपनी स्थिति से सन्तुष्ट भी होते 
हैं--भिखारियों में पोढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी मिलती है और उन्हें इस स्थिति से कोई कष्ट 
नहीं होता। 

(2 ) बी. एस. राउण्ट्री ने निर्धनता के दो प्रकार बताए हैं-- 


. प्राथमिकता निर्धनता (एपात॥+ ?०ए९/४)-जब लोगों की आय इतनी कम 
होती है कि वे अपने जीवन को कम-से-कम या अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं 
कर भाते, तो यह प्राथमिक निर्धनता कहलाती है। इस प्रकार की “निर्धनता की रेखा में लोग 
“निर्धनता को रेखा' के नीचे का जीवन जीते हैं--यह मूल्यों मे परिवर्तन के साथ परिवर्तित 
होती रहती है। 


2. द्वैतीयक निर्धनता (४८००॥५४०७ ?०४८८७५४)- इस प्रकार की निर्धनता में कम-से- 
कम आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य आय तो होती है, किन्तु इस आय को व्यक्ति 
पूर्खता के कार्यों में खर्च कर देता है, इससे निर्धनता बनी रहती है। द्वैतीयक निर्धनता में आय 
निश्चित नहों होतो। व्यक्ति प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करके-मनोरंजन, यात्रा, 
शशब, जुआ, भ्रूमपात आदि पर उसे व्यय कर देते हैं। राउण्ट्री के भत में द्वैतीयक निर्धनता में 
आय की सोीमा निश्चित नहीं होती है और लोग मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के 
उपरान्त बची हुई आय को किसी अन्य तग्रैकों से खर्च करते हैं। ज्वीडइंग के मत में, ''इस 
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प्रकार की निर्धनता जो आवश्यकताओं की कमी के रूप में देखी जातों है, अपवादस्वरूप ही 
लाभदायक खर्च द्वार जनित होती है तथा भोजन, किराया और कपड़ों पर गैर-अनुपात मे 
खर्च नहीं किया जाता है।'! 


(3) पी. पी. डब्ल्यू. डाकोस्टा ने तीन प्रकार को निर्धनता की व्याख्या 963-84 
में भारत को स्थिति के सदर्भ मे वर्णित की है-- 


4 अत्यधिक अभाव (४८८८९ 0९च0॥0॥८)-इस प्रकार की निर्धनता में लोगों का 
जीवन अत्यधिक अभाव-प्रस्त होता है। इसमे ग्रामों मे प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 0 से 40 रु. तक 
तथा शहरों मे मात्र 0 से 5 रु तक खर्च कर पाते हैं। भारत में इस स्थिति वाले 3% व्यक्ति 
विद्यमान हैं। 


2 अभाष (025॥06)-5३स प्रकार के अभाव की निर्धनता मे प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 
गाँवों मे 0-3 रु तक तथा शहरों मे 0-8 रु. तक खर्च कर एते हैं। भारत मे इस प्रकार की 
निर्धनता बाले व्यक्ति 22 4% हैं। 


3 निर्धनता (?0४९॥५)-ग्रामों मे 0 से 8 रु तक तथा शहरो मे 0 से 38 रु, तक 
प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग करने वाले निर्धन व्यक्ति होते हैं। भारत मे इस्र प्रकार के 
व्यक्ति 34 6&% हैं । 


(3) शेपर्ड एवं बॉस ने--पूर्ण एव सापेक्ष-दो प्रकार की निर्धनतः का वर्णन 
किया है-- 


4. पूर्ण निर्धनता (8७5०ए६ ?6षटा(४)- पूर्ण दिर्धनता में व्यक्ति के पास, भोजन, 
मकान, चिंकित्सा सुविधा व अन्य जोवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का अभाव 
होता है क्योकि उनके पास अनिवार्य आवश्यकताओं को खरीदने के लिए धन नहीं होता है। 
इसके अन्तर्गत निर्धनता को माप का आधार वार्षिक आय-स्तर तथा निर्धनता रेखा से मापा 
जाता है। जिन व्यक्तियों की आय निर्धारित चार्षिक आय से कम होती है, उन्हे निर्धन कहा 
जाता है। यह विधि पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है, क्योकि इनमे वे तत्त्व विद्यमान हैं जो परिवार 
की आवश्यकताओ को प्रभावित करते हैं, जैसे-परिवार मे आश्रितों को सख्या, सदक्ष्यो की 
आयु एक लिगय, भौगोलिक बनावट आदि। 


2 सापेक्ष निर्धनता (2००४८ ए०५४क्‍५)- पूर्ण निर्धनता के पझम्प्रत्यय की पर्यातत 
आलोचना हुई है, क्योकि यह निर्धनता आवश्यकताओ ब सुविधाओं के परिवर्तित मानदण्डी 
को सम्गिलित नहों करती है, बल्कि स्थिर है किन्तु जो वस्तु आज सुविधा के रूप मे है वही 
आगे आवश्यकता बन जाती है-- डदाहरणार्थ, भारत मे कुछ समय पूर्व टेलीविजन सुविधा 
की वस्तुओ मे सम्मिलित था, किन्तु अब वह प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बनता जा रहा 
है। इस प्रकार देश के जीवन स्तर में परिवर्तन आने के कारण निर्धनता का मानदण्ड भी 
बदलता है अतः सापेक्ष निर्धनता दो समयो मे, दो स्थानों में एवं दो व्यक्तियों के बीच 
तुलनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करती है, जैसे-- अमेरिका मे जिस स्थिति को निर्धनता मे 
आँका जाता है, भारत के लिए वह स्थिति निर्धनता की नहीं है। इस प्रकार निर्धनता एक 
सापेक्ष तथ्य है। 


+ 
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निर्धनता के कारण 
((:05८ 0770४०शा५) 


डेविड इलेश ने अपने लेख “'पावर्टी ध्योरीज एण्ड इनकम मेंटीनेंस वेलिडिटि 
शण्ड पॉलिसी रेलेवेन्स,'' सोशियल साइन्स क्वार्रली, 973 में तीन कारणों-- 
() व्यक्ति, (2) निर्धन॑ता की संस्कृति था उपसंस्कृति और (3) सामाजिक संरचना की 
बिवेचना को है। स्पेन्सर कार्नेन और लेन ने इसका कारण व्यक्तिगत बताया है। रेयन और 
चिलपैन निर्धनता की संस्कृति को प्रमुख कारण माना है । फैरिस एवं गिलिन और गिलिन ने 
निर्धनता के' लिए वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कारणों को 
उत्तदायी माना है। बी.एन. गांगुली ने दा चैलेन्ज ऑफ पॉबर्टी इन इण्डिया में भारत मे 
निर्धनता के निम्न कारणों का विश्लेषण किया है: विदेशी शासन, वर्ग समाज का शोषण, 
अत्यधिक जनसंख्या, पूँजी का अभाव, उच्च निरक्षरता, आर्थिक प्रेरणा एवं महत्त्वाकाक्ष। का 
अभाव, दुर्बल स्वास्थ्य और गर्म जलवायु में शारीरिक शक्ति का अभाव, प्रतिबद्ध और 
ईमानदार प्रशाप्तकों का अभाव, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता का अभाव, प्रेरणा रहित 
और पुरानी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था और शोषणात्मक भूमि व्यवस्था जो कृषकों को पूर्ण 
रूप से गतिहीन अवस्था में रखती है। फेरिस तथा गिलिन एवं गिलिन ने निर्धनता के लिए 
वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तथा सांस्कृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। 
इन विद्वानों द्वारा वर्णित निर्धनता के कारणों को चार्ट- के अनुसार क्रमबद्ध करके प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 


अएर्-१  णिर्धन्प्हए के कएएपए 


कि  आ। 


व्यक्तिगत... सामाजिक आर्थिक 'जनांकिकोय 
१- शारीरिक 4-सापाजिक ५ अपर्याप्त विकास “ 80060 
2- मानसिक 0302 2-मुद्रा स्फीति 2- 42 
3- वंशानुगत 3- पूंजी का अभाव संरचना 
4- परिस्थितिजन्य_ पारिवारिक (--4- कार्यकुशलंता का अभाव (--3- अस्वास्थ्य 
5- दुर्घटना 2- संरचना | <.-.देरोजगारी फ - भौगीलिक 
6- अपव्यय 


(१) व्यक्तिगत कारण (एल5णा॥। ('३७०५०५)--अनेक बार व्यक्ति अपनी 
बैयक्तिक अक्षमताओ के कारण अपनी व अपने परिवार कौ परवरिश अच्छी तरह नहीं कर 
पाता जिसके कारण उसे निर्धतता का सामना करना पड़ता है। ये व्यक्तिगत अक्षमताएँ भी 
अनैक प्रकार को हैं, जो निप्नलिखित हैं-- 

4. शारीरिक अक्षमताएँ--जब कोई व्यक्ति किसी लम्बी बीमारी के कारण अपनी 
कार्य करने की क्षमता को खो देता है जिसके कारण उसकी बीमारी पर बहुत रुपया खर्च हो 
जाता है और इस कारण से वह निर्धन हो जाता है। उसे न तो पौष्टिक भोजन मिल पाता है न 
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रहते को स्वच्छ स्थान। परिणामस्वरूप उसका स्वास्थ्य आर खराब होता जाता है ओर कार्य 
क्षपता आर घटतों जाती हैं। इस तरह यह दुष्बक्र चलता रहता हैं और ल्यक्ित निर्घन होता 
जाता है। 


2. मानसिक अक्षमताएँ--मानसिक अयोग्यता भी निर्घनता के लिए उत्तरदायी हैं। 
जो व्यक्ति मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अक्षम हैं वे कोई कार्य ठचित तरीके से नहीं कर 
पाते । परिणामस्वरूप अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भी दूसरों पर निर्भर 
रहते हैं, इससे उनमे निर्धनता आ जाती हैं । 


3, वंशानुगत अक्षमताएँ--कुछ अक्षमताएँ जन्म से हो व्यक्ति को प्राप्त होती हैं 
इससे वह कोई कार्य नहीं कर पाता और परिणामम्वरूष निर्धन हो जाता है। अन्धे, लँगड़े, 


कमजोर, कुशाग्र बुद्धि, अल्प बुद्धि जन्म से हो होते हैं। इस कारण वे अर्थोपाजन भी उचित 
रूप में नहीं कर पाते और विर्धनता की वृद्धि उनमें होती जाते है। 


4. परिस्थितिजन्य अक्षमताएँ-कभी -कभी परिस्थितियाँ भी व्यवित को अक्षम बना 
देती हैं जैसे--व्यापार मे घाटा चला जाना अथवा जन्म से हो बच्चे को उच्च आकांक्षाओं बाला 
बना देना--इससे भविष्य में वह नाकाग हो जाता हैं, क्योंकि प्रारम्भिक जीवन की 
परिस्थितियों के अनुरूप जब जीवन की आकांक्षाएँ पूर्ण नहीं हो पाती तो व्यक्ति स्वयं को 
अक्षम बना देता है, वह कोई कार्य नहीं कर पाता और इससे निर्धनवा की स्थिति आ जाती है। 


5. दुर्घटना-- अनेक स्थितियों में देखा गया है कि ट्रेन दुर्घटना, किसी उद्योग में 
अचानक पृत्यु आदि के कारण परिवार को आडीविका का कोई साधन नहीं हो पाता है। 
कभी-कभी फौज में व्यक्ति मर जाते हैं या अपग हो जाते हैं। इससे उनका जोवन 
अन्धकारमय हो जात है और वे निर्धन हो जाते हैं। 


6. अपव्यय--कभी-कधभी व्यवित किसी दुर्व्यसन (शराब, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, 
धृद्धपातन) के शिकार हो जाते हैं जिसमे उनको आय खर्च हो जाती है। परिणामस्वरूप दे 
तिर्धन हो जाते हैं। व्यर्थ मे खर्च करने की आदत भी ध्यक्ति को निर्धनता की ओर ले जातो 
है। आलस्यं, शारीरिक श्रम की कभी भो व्यक्ति को निर्धन बना देतो है। इस प्रकार 
व्यक्तिगत रूप में अनेक कारणो के परिणामस्वरूप व्यक्ति विर्धन होते हैं। 


(2) सामाजिक कारण (800०० (०5८६)--सामाजिक कारणों के अन्तर्गत उन 
कारकों को लिया जा सकता है, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे असमानता लाने के लिए 
उत्तरदायो हैं । भारत में निम्न जातियों, वर्गों एवं जनजातियो में निर्धनता विद्यमान है। ये लोग 
समाज में इस रूप में विभाजित हैं कि दे उच्च व्यवसाय करने के लिए अयोग्य माने जाते ह। 
इस तरह समाज उनके शोषण के लिए जिम्मेदार है। उनमें इसके विश्ेध से सघर्ष ऋणने की भी 
योग्यता नहीं है। जाति व्यवस्था के द्वारा पोषित धार्मिक अन्धविश्वास, संयुक्त परिवार 
प्रणाली एवं अनेक प्र्निबन्ध निर्धनता के लिए उत्तरदायों हैं । 


गुन्तार मिरडल ने धर्म और उस पर आधारित जाति को निर्धनता का महत्त्वपूर्ण 
कारस्क माना है। इनका भानना है कि धर्म लोगों को निष्किय बना रहा है। भाग्य को सर्वस्त 
मानकर लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न हो नहीं करते। जाति को कारण पघानवे हुए आपका विचार 
है कि उच्च जाति वाले निम्न जातियों को आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से उन्नत होने देना ही 


निर्धनता 9 


नहीं चाहते। के. एन. पणिक्कर ने भारत को सामाजिक रीतियों, परम्पराओं, जनजातियों 
और सांस्कृतिक मान्यताओं को निर्धनता का कारण माना है। पं. मेहरू ने अपनी कृति 
'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया ' में इस बात पर विशेष बल दिया है कि निर्धन व्यक्ति बच्चे के 
जन्म, मुंडन, विचाह आदि पर उधार लेकर खर्च करते हैं इससे वे भविष्य में उस कर्ज को न 
उतार पाने के कारण और निर्धन होते जाते हैं, क्योंकि सूदखोर उनकी दुर्बलताओं का 
अधिकाधिक लाभ उठाता है। इस प्रकार, जातिवाद कमजोर वर्गों को और कमजोर बनाता है। 
साथ ही समाज में भेद- भाव को भी उत्पन्त करता है। 


(3 ) आर्थिक कारण (8८णए7/ण॥॥० 09०४८5)--अपयाप्त विकास, मुद्रा स्फीत्ि, 
पूँजी का अभाव, कार्यकुशलता का अभाव, तथा बेरोजगारी ऐसे आर्थिक कारण हैं जिनसे 
निर्धनता में वृद्धि होती है। ये निम्न प्रकार से निर्धनता को प्रभावित करते हैं । 


4. अपर्याप्त ब्रिकास (040८९७४४४ 02४८०[भा८॥)--योजना आयोग के दिशा 
निर्देश में अप्रैल, 7954 से पंचवर्षीय योजनाएँ विकास का कार्य कर रही हैं । आठ पंचवर्षीय 
योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं । नौवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है परन्तु इन 50 वर्षों की अवधि 
में विकास की दर 3.5% रहौ है। उत्पादन, यात्रयात, रोजगार के अक्सरों में वृद्धि, आवास, 
प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय, प्रत्ति व्यक्ति कपड़ा, स्वाध्थ्य सुविधाएँ, मानव संसाधन के विकास 
आदि सभी के लक्ष्य बहुत कम पूर्ण हो पाए हैं। जनसंख्या बृद्धि को ध्यान में रख कर 
योजनाएँ पूरी नहीं करने के कारण विकास कार्यक्रम वांछित परिणाम नहीं दे रहे हैं इससे 
निर्धनता में अनुमानित कमी भी नहीं हो पा रही है। आज भी देश में लगभग 26.32 करोड़ 
लोग निर्धन हैं । 


2. मुद्रा स्फीति (0॥48॥0)-मुद्रा स्फीति का सीधा सम्बन्ध निर्धनता के साथ है। 
जैसे-जैसे मुद्रा स्फीति बढ़ती है वैसे-वैसे निर्धनता भी बढ़ती है। मुद्रा स्फीति से रुपए की 
क्रय शक्ति घटती है, इससे निर्धन व्यक्ति की आय की क्रय शक्ति और भी घट जाती है और 
वह तल को ओर जाता चला जाता है। 960-6 के आधार बर्ष के अनुसार रुपये का मूल्य 
मई 994 में मात्र 7.60 पैसे रह गया जो अब मात्र 5 पैसे रह गया है। मुद्रा स्फीति या कीमत 
वृद्धि के कारण गरीबी रेखा के ऊपर वाले इस रेखा के नीचे तथा नीचे वाले और भी नौचे ही 
रह जाते हैं ऊपर नहीं उठ पाते हैं। 


3. पूँजी का अभाव (6.2० ण॑ 0०४०/)-पूँजी के अभाव के कारण नए-नए उद्योग 
तथा कल-कारखाने नहीं खुल पाते हैं। इस अभाव के कारण औद्योगिक विकास में बाधा 
आती है जो व्यवप्ताय के नए-नए अवध्नरों की वृद्धि को रोकता है तथा पुराने उद्योगों को बन्द 
भी करवा देता है। पूँजी को वस्तुस्थिति सोचनीय है। भारत मे प्रतिवर्ष विदेशी ऋण को राशि 
में बृद्धि होती जा रही है। इस पर करोड़ों रुपए ब्याज अदा करना पद्डता है। पूँजी का अभाव, 
ब्याज का भुगतान आदि निर्धनता में वृद्धि करते हैं। 


4. कार्यकुशलता का अभाव (8९६ ० धगदाध्य2५9)-गिम्त वर्ग, मजदूर, 
शिल्पकार तथा अन्य लोगों में अनेक कारणों से कार्यकुशलता का अभाव होता है, 
जैप्े-उचित प्रशिक्षण, साक्षरता तथा शिक्षा का अभाव गरीबी के कारण जनसंख्या का बड़ा 
भाग औसत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसके अभाव में उन्हें अच्छा रोजगार 
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नही मिल पाता है। अल्प वेतन का काम करने के कारण वे तथा उनकी भाथी पीढ़ियाँ 
कार्यकुशलता के अभाव के कारण पीढ़ी-दर-पीढ़ी निर्धनता का जीवन व्यत्तीत करती हैं। 
प्रत्येक पीढ़ी का चक्र निर्धनता से प्रारम्भ होकर सर्वदा निर्धनता पर ही समाप्त होता है। 


5. बेरोजगारी (पढ्वए70/ए0॥/)--निर्धनता का एक प्रमुख आर्थिक कारक 
बेरोजगारी का विकराल रूप है। पिछले वर्षो मे देश में बेरोजगारी मे भयंकर वृद्धि हुई है। 
जून, 99 के अन्त तक रोजगार कार्यालय के अनुसार 406 लाख बेरोजगारों के नाम पंजीकृत 
थे। अनुमान लगाया गया है कि 2002 तक देश में बेरोजगारों की संख्या लगभग 9 करोड़ 
40 लाख हो जाने की सम्भावना है। इन परिस्थितियों में शिक्षित बेरोजगारी का विकराल रूप 
प्रतिभा-पलायन को बढ़ावा दे रहा है तथा स्तातकों, शिल्पकारों, किसानों, औद्योगिक 
श्रमिको, मजदूरो, साक्षरों आदि को निर्धनता का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर 
रहा है। 

(4 ) राजनैतिक कारण (70॥0८92 (08०५5८४)--राजनैतिक अस्थिरता भी निर्धनता 
के लिए उत्तरदायी है। जब राष्ट्र के आर्थिक साधन देश के राजनीतिज्ञों के हाथ में आ जाते हैं 
तो वे स्वयं साधनसम्पन्न व्यक्ति बन जाते हैं और केवल थोथे नारों से, कि “निर्धनता को 
समाप्त करो' से निर्धनता को बनाए रखना चाहते हैं। इलीनर ग्राहम का मत्त है कि निर्धनता 
निवारण का राजनैतिक नारा उन लोगों को देन है जो स्वयं साधन-सुविधासम्पन हैं, निर्धन 
व्यक्तियों ने ऐसा नारा नहीं लगाया। 

राजनैतिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप भी निर्धनता उत्पन्त होती है। शक्तिशाली बर्ग 
निम्न वर्ग का शोषण करता है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी सब और व्याप्त हो जाती 
है, इससे असन्तोष हो जाता है, इस असन्तोष के कारण उत्पादन गिरता है, इसके फलस्वरूप 
व्यापार में उतार-चढाव आता है। कभी-कभी युद्ध के कारण भी अधिक आर्थिक खर्च हो 
जाता है और राष्ट्र भी दिवालिया हो जाता है। इस प्रकार, राजनीति अनेक रूपों में निर्धनता के 
लिए उत्तरदायों मानी जा सकदी है। 

(5) अशिक्षा (॥|४ट८०७८४)--निर्धनता का कारण व्यक्तियो की अज्ञानता और 
अशिक्षा भी है। 954 मे साक्षरता 8 3% से बढ़कर 200॥ में 65.38 प्रतिशव हो गईं। 
200] में भारत में चिश्व में सर्वाधिक निरक्षर 35.55 करोड़ हैं। शिक्षा की कमो के कारण 
व्यक्ति न तो तार्किक दृष्टिकोण से, और न ही भावात्मक स्तर पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन 
कर पाते हैं। ग्रामीणों मे साहूकारो द्वारा सदियों से अपना शोषण होते देखकर भो उनमें चेतना 
उत्पन्न नहीं होती कि वे निरक्षरता का अन्त कर कम-से-कम अपने बच्चों को तो साक्षर 
बनाएँ। आज प्रत्येक कार्य के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक है, कृषि, यांत्रिकी, उद्योग, 

अध्यापन, भवुर्वेद आदि सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण को महत्ता दी जा रही है। यदि समय रहते 
डुस ओर जागरूकता नहीं लाईं गई, तो भारत अज्ञानता के कारण और निर्धन होता जाएगा। 
लिख-पढ़ कर व्यक्ति में अपना भला-बुरा समझने का विवेक जागृत होता है कि उसे कैसे 
गोटी-रोजी कमानी है। अतः मिर्धनता का महत्त्वपूर्ण कारण अशिक्षा है। 

( 6 ) निर्धनता की संस्कृति ((/॥॥४ ७ ?०४८/५)-डेविस्त इलेश ने निर्धनता का 
कारण दरिद्रों के रहते का तरीका या निर्धनता कौ सस्कृति जताया है। गरीबों के विश्वास, 
जीवन के वरीके, मूल्य, मानदण्ड, चर्तमान निर्धनता को पूर्वजन्म का फल मानना आदि 


निर्धनता ।। 


निर्धनों को आलसी, अकर्मण्य, दीनहीत बना देते हैं। आस्कर लेविस ने लिखा है कि निर्धनो 
की अपनी एक विशेष प्रकार कौ संस्कृति होती है जो निर्धनता को पोढ़ी-दर-पीढ़ी 
हस्तान्तरित्र करती रहती है। उनका आर्थिक विकास करने पर भी वह अपनी संस्कृति या 
उप-संस्कृति को छोड़ते नहीं है और निर्धन बने रहते हैं। वह अपनी आय को उन 
सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों पर खर्च कर डालते हैं जो उनकी आय में वृद्धि के स्थान 
घर मिर्धनता रेखा के नीचे उकेल देती है। रेमन तथा चिलमेन कौ भी मान्यता है कि दरिद्रों के 
जीवन का तरीका ही निर्धनता का प्रमुख कारण है । > 


(7 ) जनांकिकीय कारण (0थआएहप्ण्फा|ंए० (७०५5८)--निर्धनता के जनाँकिकीय 
कारणों के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि, आयु संरचना, अस्वास्थ्य और भौगोलिक कारक आते हैं 
जो निम्न प्रकार से निर्धनता वृद्धि को प्रभावित करते हैं। 


१. जनसंख्या वृद्धि (2090४॥०॥ (0७४४)--जनसंख्या के घटने, स्थिर रहने या 
वृद्धि का सीधा प्रभाव प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के वितरण, बेरोजगार, शिक्षा, आवास और 
स्थास्थ्य-सुविधाएँ तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़ता है जो निर्धनता के 
निर्णायक कारक हैं। विभिन योजनाओं और कार्यक्रमों त्था उनके विभिन्‍न उद्देश्यों एवं 
प्राथमिकताओं की सफलताओं के उपरान्त 7990-9] में सरकारी आँकड़ों के अनुसार लगभग 
30 करोड़ एवं विश्व बैंक तथा अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगभग 4 करोड़ लोग निर्धनता 
रेखा से नीचे हैं तथा इन्हीं सरकारी और गैर-सरकारी आँकड़ों के संदर्भ में क्रमश: 54.43 
करोड़ तथा 43.43 करोड़ निर्धनता रेखा से ऊपर हैं। अगर भारतवर्ष की 95) की जनसंख्या 
36.0 करोड़ में वृद्धि नहीं होती तो आज निर्धनता की रेखा के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं 
होता। 3977 में भारत की जनसंख्या 54.8 करोड़ थी वह भी 4997 के संदर्भ में देखें तो 
सरकारों आँकड़ों के अनुसार मात्र 38 लाख लोग ही गरीबी की रेखा से नीचे होते। इन तथ्यों 
से स्पष्ट हो जाता है कि निर्धनता का प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि है। 


2. आयु संरचना (82८ $/0८एा०)--आयु संरचना के आधार पर भी निर्धनता को 
देखा जा सकता है। विभिन्‍न संस्थाओं, राज्यों और केन्द्र में 55, ५8 या 60 वर्ष की आयु के 
व्यक्ति को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है चाहे वह काम करने योग्य क्यो न हौ। जिन 
व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, भविष्य निधि या कोई और आर्थिक सहायता नहीं 
मिलती है वे परिवार पर भार हो जाते हैं। परियार की प्रत्ति व्यवित आय का औसत घट जाता 
है तथा परिवार निर्धनता रेखा के नीचे भी चला जाता है। भारत में 4993 में 60 वर्ष से 'ऊपर 
की आयु के व्यक्ति 6.3 करोड़ थे जो जनसंख्या का 7% भाग था। ऐसा अनुमान है कि इन 
वृद्ध व्यक्तियों कौ संख्या 2000 के अन्त तक बढ़कर 7 56 करौड़े या 7.58% हो जाएगी। 
समाज के ये वृद्ध उत्पादन में क्रियाशील नहीं होने के कारण निर्धनता में वृद्धि करते हैं। 


3. अस्वास्थ्य (80॥0)- भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण का 
शिकार है। लोग गन्दी बस्तियो में रहते हैं। अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं। उनकी 
ज्ोमारी पर काफी खर्च होता रहता है। बीमार होने के कारण व्यक्ति व्यवसाय, नौकरी या 
काम करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार इस अस्वस्थता के कुचक्र के कारण व्यक्ति और 
घरिवार निर्धन हो जाता है तथा उससे कभी उभर नहीं पाता है। 
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4. भौगोलिक कारण (0€०शशुशा्यां (४४७५९५)--+ भौगोलिक कारण भी निर्धनता 
लाने भे सहायक होते हैं! प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे--अत्यधिक बर्षा या सूखा, भूकम्प व बाढ़, 
जलवायु, खनिज सम्पदा व मिट्टी को बनावट आदि के कारण व्यक्ति अपनी आजीविका 
कमाने में असमर्थ हो जाता है। कृषकों का तो जीवन हो प्रकृति पर निर्भर करता है। पहाड़ी 
क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही निर्धनता का आधिक्य है। अकाल भी जन-धन 
कौ हानि करता है। अनेक लोगों को भोजन के लिए अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है उससे जो 
गरीबी आती है, वह करोड़ो की सम्पत्ति को तो नष्ट करती हो है, व्यक्तियों को चारित्रिक, 
मानसिक, भावात्मक व सामाजिक अस्मिता को भी समाप्त कर देती है। इस प्रकार भीौगोलिक 
आपदाएँ निर्धनता के लिए उत्तरदायी होतो हैं। 

उपर्युक्त निर्धनता के कारणों के अदिरिक्त और भी अनेक कारण निर्धनता के लिए 

उत्तरदायी है। भारत में प्राकृतिक साधनों का दोहन पूर्ण रूप से न होने से अनेक ज्ञोगों 
को काम नहीं मिल पा रहा है। कोयला, लोहा, अभ्रक, सीसा, ग्रेफाइट तथा समुद्री खनिजों 
को प्रचुरता होने के उपशन्त भी अकुशलता के कारण इनका दोहन नहां हो पा रहा--यह भी 
निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण है। औद्योगीकरण ब पूँजीवाद भी निर्धनता को बढ़ा रहा 
है। अनेक लोग समय-समय पर बेकार हो जाते हैं क्योकि छोटे कुटीर उद्योग समाप्त कर 
दिए गए और मशीनीकरण के लिए सभी लोगों मे योग्यता नहीं होती। दूसरी ओर पूँजीवाद 
भी इस निर्धनता को बढ़ावा देता है। सम्पन्त लोग गगेबों का शोषण करके और अमीर बन 
जाते हैं और निर्धनता बढ़दी जाती है। इन सबके अतिरिक्‍त परिवार का आकार व आयु भी 
निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। जब व्यवित का परिवार बड़ा होता है, तो सभी को 
आवश्यकतानुसार भोजन, वस्त्र आदि नहीं मिल पाता, उनको शिक्षा पर व्यय नहीं हो पाता, 
इससे कुशल व्यक्त नहीं उत्पन्त किये जा सकते। परिणामस्वरूप निर्धनता आ जाती है। इस 
प्रकार निर्धनता के अनेक कारण हैं जो उपर्युक्त वर्णित हैं। 


भारत में निर्धनता की समस्या 
(एणा)ादा एण एकण्शाए ॥ रत) 

भारत में निर्धनता की समस्या कोई नवीन नहीं है किसु इस पर सर्वप्रथम अध्ययन 
दादाभाई नौरोजी ने सन्‌ 869 मे किया था जिसमे भारत की वार्षिक औसत आय मात्र बीस 
रुपया प्रति व्यक्त बताई थी। 899 में दिग्बाई ने औसत आय 8 रुपए प्रतिवर्ष आँकी। 
945 मे राज ने एक अध्ययन के आधार पर चार्षिक औसत आय 204 रुपए बताई। स्वतन्त्रता 
ब्राप्ति के अनन्तर इस ओर अनेक प्रयास किए गए। एिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अनुमान के 
आधार पर 953-54 में राष्ट्रीय आय का १7% भाग जनसंख्या के 5% भाग द्वारा उपभोग में 
लाया जाता था। शेष निम्न लोगों द्वार उपयोग किया जाता था। 956-58 मे मिन्हास के 
अध्ययन के अनुप्तार भारतीय जनसंख्या का 58% एवं 4973-74 में 39% लोग गदरेबी कौ 
रेखा से नीचे थे। मुखर्जी ने 95-62 मे अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि उस 
समय की आवश्यक्रताओं के अनुसार ग्रामोण को कम-से-कम १5 रुपये प्रति माह एवं 
नमरीय को 22 रुपये प्रति माह आवश्यकताओ कौ पूर्ति के लिए आवश्यकता थी। इस दृष्टि 
से 38% ग्रामोण जनसंख्या व 44# नगरीय जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत 
कर रही थी। सन्‌ 969-70 में दाण्डेकर व रथ के अध्ययन के अनुसार गाँव में प्रति 
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व्यक्ति 5 रुपए मासिक एवं नगरों में 22 रुपये मासिक न्यूनतम व्यय है। इनके अनुसार 
ग्रामीण जनसंख्या के 40% और नगरीय जनसंख्या के 4% व्यक्ति गरीबी को रेखा के नीचे 
जीवन-यापन करने को बाध्य थे। 
योजना आयोग गरीबों की संख्या का अनुमान लकड़वाला समिति की रिपोर्ट में दी 
गई विधियों के अनुसार लगाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जुलाई, 999-जून, 
2000 के अनुसार गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 27.09 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 23.62 
प्रतिशत और सम्पूर्ण देश में 26.१0 प्रतिशत अनुमानित है। गरीबी को रेखा से नीचे रहने वाले 
लोगों का प्रतिशत 973-74 में 55 प्रतिशत से निरन्तर गिग्नवट होकर यह वर्ष 993-94 
में 36 प्रतिशत तक तथा वर्ष 999-2000 में 26 ग्रतिशत तक हो गई है । जनसंख्या में चृद्धि 
के कारण देश में गरीबों की संख्या दो दशक (973-993) मे लगभग 320 मिलियन पर 
स्थिर रही। यह संख्या 990-2000 में 260 मिलियन हो गई है। 
इतना हो नहीं भारत के विभिन प्रान्तों में ग्रामीण एवं शहरी गरीबी के मध्य एक 
भारी विषमता देखने को मिलती है। ग्रामीण गरीबी के प्रतिशत अनुपात में अन्तर का प्रमुख 
कारण क्षेत्रीय असन्तुलन है, उल्लेखनीय है कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, 
उद्योग, आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता एवं उनके उपयोग पर आर्थिक विकास निर्भर 
करता है, जो गरीबी के स्तर को भी प्रभावित करता है। 
विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपीर्ट, 498 में भारत को विश्व के सबसे 
अधिक निर्धन ॥0 राष्ट्रों में रखा गया है। 3990 मे यू एन.डी.पी द्वारा प्रकाशित हयूमन 
डेचलपपेन्द रिपोर्ट में 74 देशों के मानव संसाधन विकास के विभिन्‍न पहलुओं पर 
तथ्यात्मक सूचना देकर देशों को वरीयता में दर्शाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास 
सूचकांक में भारत का क्रम काफी नीचे 34 पर है। जबकि चीन 7, श्रीलंका 97 और 
पाकिस्तान 428 क्रमांक पर है। विडम्बना तो ये है कि भारत का संसार के औद्योगिक उत्पादन 
में ॥9वाँ स्थान है तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 2वाँ स्थान है। इसके उपरान्त भी भारत की 
बड़ी जनसंख्या निर्धन है। 
विश्व बैंक एवं अर्थशास्त्रियों ने नितान्त साधनहीन समाज के तल के स्तर के निर्धन, 
बीमार, अपंग एवं वृद्धजनों के सम्बन्ध में लिखा है कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिए मासिक 
भुगतान की व्यवस्था की आवश्यकता है। शेष बचे निर्धनों के लिए रोजगार की व्यवस्था 
करनी आवश्यक है। नएरों में ये निर्धन सब्जी, फल-फूल बेचने वाले, दुकानों एवं घरों में 
काम करने वाले नौकर, असंगठित मजदूर तथा प्रतिदिन वेतनभोगी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रो के 
निर्धन, भूमिहीन, सीमान्त किसान, लुहार, खाती, चमड़े का काम करने वाले श्रमिक 
अनियमित मजदूर आदि होत्ते हैं। 
भारत में गत चार दशकों में राष्ट्रीय आय में प्रभावशाली वृद्धि देखो जा स्कत्ती है। 
989-90 के मूल्यों के आधार से भारत की राष्ट्रीय आय 950-57 में 882 करोड़ रुपयों 
से बढ़कर 987-88 में 2.9] लाख करोड़ रुपए हों गई जिससे 3.3% वृद्धि हुईं। 950-5॥ 
की तुलना में 993-94 में यह वृद्धि 42% पाई गई। लेकिन जनसंख्या में तीव्र चृद्धि के 
कारण राष्ट्रीय आय का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर विशेष नहीं पड़ा। 
१993-94 के मूल्यों के आधार पर प्रति व्यवित आय 993-94 में रुपये 7902 से 
बढ़कर 997-98 में रुपये 9,660 हो गई है। 
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राज्यवार गरीबी अनुपांतों में वर्ष 4973-74 से 7979-2000 तक तेजो से गिरावट 
देखी गयीं। यद्यपि गरोबो में व्यापक स्तर पर गिरावट आई है, साथ हो ग्रामीण, शहरी तथा 
अन्तर्गज्योय भिलताएँ भी स्पष्ट हैं। ग्रामीण गरौवी अनुपात अभी भी उड़ीसा, विहार और 
उत्तर-पूर्वी ज्यों से अपैक्षाकृत अधिक हैं। दर्ष 4999-2000 में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार 
और उत्तर प्रदेश मे शहरी गरीबी अनुपात 30.89 से 42 83 तक के दौच थे। दोनों ग्रामीण 
और शहरी गयेब उडोसा में 47 5 प्रतिशत और बिहार में 42.60 प्रतिशत है। वर्ष 4999- 
2000 में मध्य प्रदेश, सिक्किम, अस्णाचल प्रदेश और असम राज्यो के लिए संयुक्त गरीबी 
अनुपात्त 33 47 से 37 43 प्रतिशत तक के बोच था। इस अवधि के दौरान केरल, जम्मू और 
कश्मीर, गोजा, लक्षद्वोप, दिल्‍ली, आन्ध्र प्रदेश, गुजय्त, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल 
और अण्डमान और निकोबार ट्वीएसमूहों मे ग्रोबी मे उल्लेखनीय गिरियवट हुई है। इस 
प्रकार, जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ शज्यो ने उच्च कृषि उत्पादन द्वारा गरीबी को 
कम करने मे सफ्लता प्राप्त को है, वहाँ अन्य राज्यों ने विकास के विशेष क्षेत्रों पर जोर दिया 
है--उठदाहरणार्थ केरल ने मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है हो पश्चिम 
बंगाल ने भूमि सुधार उपायो तथा पंचायतों की अधिकारिता के सशक्त कार्यान्वयन पर और 
आश्च प्रदेश ने खाद्याननो के सार्वजनिक वितरण के रूप में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी पर जोर 
दिया है। 


विदरण की दृष्टि से भी सम्पूर्ण देश मे असमानता मिलती है। भारत में सबसे निम्न 
20% परिवार देश की कुल आय में से 6 6%, पुन; 20% परिवार 0.7% तथा उसके बाद 
20% परिवार १4 4% इसके बाद 20% परिवार 39 % तथा सबसे ऊपर के 20% परिवार 
49.2% अंश लेते हैं। इस आय का वितरण को तुलना विकसित देशों से को जाय तो वहाँ भी 


उतनी ही निर्धनता दृष्टियोचर होती हैं। उदाहरण के लिए निम्त त्तालिका से इसे स्पष्ट किया 
जा सकता है। 


तालिका-2 
आय का वितरण 


राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय का वितरण ( $ में ) 


भारत जर्मनी इंग्लैणटए अमरीका अत्तर्पप्टीय 
औसत 








जनसंख्या का 





बितरण (४ ) 


उचतम वर्ग 20% 


उच्च बर्ग 20% 








439,.॥0 २२७0 23.90. 24.70 22.00 


मध्यम वर्ग 20% 3440. 45.00 ॥840.. 47 50 35 00 


विन दर्ग 20% 





40.70 ॥030 ॥7260. 40.70 30.00 
निम्नतम वर्ग 20% 
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उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विकसित देशों में भी आय-वितरण प्रणाली 
एक-सी ही है। अन्तर केवल इतना है कि इन देशों में भारत की तुलना में खाने के लिए 
पर्याप्त होता है किन्तु भारत में प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। 


निर्धनता उन्पूलन कार्यक्रम 
(?०एशाए 50शंग्राणा 7॥0 927व॥7765) 


राज्य एवं कैद्ध सरकारों द्वारा निर्धनता के निवारण के लिए जो विभिन्‍न प्रयास किए 
गए हैं उन्हें निम्न चार भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है-- 

(१) पंचवर्षीय योजनाएँ 

(2) ग्रष्टीयकरण 

(3) बीस-सूत्री कार्यक्रम, और 

(4) विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 


( ) पंचवर्षीय योजनाएँ 
(7ए८ १६था ?]9॥5) 


स्थतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार तथां राज्य सरकारों ने गरीबी उन्मूलन के 
लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन प्रयासों में पंचवर्षीय योजनाओ का विशेष योगदान है। 
पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी हयने के लिए जो प्रयास किए 
गए हैं उनमें सामुदायिक विकास योजनाएँ, एकौकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं स्वर्ण 
जमन्ती ग्राम रोजगार योजना तथा इसके अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, पशुपालन, कुटौर उद्योग, लघु 
उद्योग, सहकारी समितियाँ, यातायात, सहकारी समितियाँ आदि प्रमुखतः उल्लेखनीय हैं। 
पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए अनेक प्रकार से रोजगार उपलब्ध 
कराए गए जिससे लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाया जा सके। विभिन्‍न पंचवर्षीय 
योजनाओं में कितना रुपया खर्च किया गया; राष्ट्रीय आय तथा व्यक्तिगत आय में कितनी 
वृद्धि हुई, तथा रोजगार के साधन उपलब्ध करा कर निर्भनता उन्मूलन में इन पंचतर्षीय 
योजनाओं का क्‍या योगदान रहा, इनकी विवेचना प्रस्तुत ऐ-- 
१.4. प्रथम पंचवर्षीय योजना (95-56 ) (श5ा हएट तरट्था शिक्षा)-- 
4 अप्रैल, 495 से 3॥ मार्च, 956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना 
का प्रमुख लक्ष्य ब्रितानिया सरकार से विशसत में प्राप्त शोषित अर्थव्यवस्था, द्वितीय विश्व 
युद्ध और देश विभाजन में हुई क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, स्फीतिकारी 
प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण करते हुए देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं आधारभूत संसाधनों का 
विकास करना था ताकि आगे चलकर देश की गरीबी को पूर्ण रूप से दूर किया जा सके। मुख्य 
प्राथमिकताएँ कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं को दो गयीं। कुछ महत्त्व समाज कल्याण 
कार्यक्रमों, ग्रामीण और विद्युत विकास को प्रदान किया गया! इस योजना पर मात्र 4,960 
करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया। इस योजनावधि में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 3.68 और 
प्रति व्यक्ति आय में प्रतिवर्ष १.7% कौ ,वृद्धि हुई। बेर्रेजगरी निवारण के' लिए 307 करोड़ 
रुपए की आतिरिकत व्यवस्था की गई थी तथा 45 लाख लोगों की उ्त्यक्ष रूप से रोजगार 
दिलाए गए. जिससे निर्धनता में कमी आ सके। 
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4.2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( 956-6व ) (8०८०॥० 7५४ ४६७ थिशा)--हैस 
योजना! का उद्देश्य तीत्र गति से मूल उचद्योग्ने के विकाप्त द्वारा रोजगार में चृद्धि करके आय तथा 
सम्पत्ति कौ असमानदा में कमी लाकर भारतीय समाज को समाजवादी समाज को व्यवस्था में 
चदलना था। गरबो उन्मूलत के लिए ग्रार्मों में लघु उद्योगों के विकास के लिए 200 करेड 
रुपए का प्रावधान किया गया जिससे गाँवों में रोजगार के अवसतों मे वृद्धि ही सके तथा लोग 
निर्घाता रेखा के ऊपर उठ सके।इसके अतिरिवत भूमि के पुत:वितरण, शिक्षा में विस्तार, 
क्रम सहयोग समितियों को स्थापना आदि के द्वारा गरोबी उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए। 
90 करोड़ स्पए्ट पिछड़े चर्गों के उत्थान के लिए खर्च किए गए थे। आर्थिक विक्मम्त का लक्ष्य 
4 5 के स्थान पर 3 9% पूर्ण हो गया। प्रति व्यक्षित आय में वार्षिक वृद्धि 4.9% रही। इस 
योजना में एक करोड़ लोगो को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था लेकिन 65 लाख लौगों 
को हो गैर-कृषि कार्य मे रोजगार प्रदान किए जां सके। कुल 4 लाख 72 हजार लोगो को पुनः 
बसाया गया हथा उन्हें नौकरियों और मकान आदि के लिए ऋण दिए गए। 


१.3 तुत्तीय पंचवर्षीय योजना-967-66 (प्ञा/ ए॥४6 शेध्शा शिक्षा)- इस 
योजना का प्रमुख उद्देश्य देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना रहां। इसके लिये 
पाँच लक्ष्यों को सूची निर्धारित की गई-राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत-दर से प्रतिदर्ष वृद्धि, 
कृषि मे आत््मनिर्भगता, रासायनिक उद्योग, इस्पात, ईंधन और विजलो आदि आधारभूत 
उद्योगों का विकास; मानव-शक्ति के साधनों का अधिकाधिक उपयोग; और आर्थिक 
शक्ति का विकेन्द्रीकरण। इस काल मे कृषि और सिचाई को अधिक महत्त्व दिया गया। 
इस योजना में खेतोहर श्रमिकों के लिए कुटोर तथा लघु उद्योगों के विकास, ग्रामीण 
आवास, जल, सिंचाई, कृषि उत्पादन मे चृद्धि पर ध्यान दिया गया। योजना पर कुल 
8,577 करोड़ रुपए खर्च हुए राष्ट्रीय आय में वार्षिक दाड्धि का लक्ष्य 5 ७% रखा था लेकिन 
सूद्धि 23% हो पाई। प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि 0.3% रही। सभो लक्ष्य अधूरे रहे 
जिसके मुख्य कारण भारत-चीन और भारत-पाक युद्ध, प्रतिकूल मानसून, अकाल ण्वं 
रासायनिक उर्वरको का न्यून प्रयोग था। इस योजना में अर्थव्यवस्था अति दीन-होन स्थिहि में 
हो गई थी। 

१.4 तीन एकवर्षाय थोजनाएँ-966-69 (॥८९ #वागणरो /]आ5)--भारत-वीत 
तथा भारत-पाक युद्ध, 7965-66 में सूखा पड़ने, विदेशों सहायता के बन्द होने और कठिन 
आर्थिक परिस्थितियों के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को मार्च, 966 में स्थगित करना 
पड़ा तथा इसके स्थान घर तीन एकवर्घाय योजनाएँ (966-67, 987-68 और 4968-69) 
चलाई गहँ। इस 4966-69 को अवधि को भारतोय नियोजन में योजन्रावकाश या योजना को 
छुट्टी का काल कहा जाता है। तीन एकवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य तृतोय पचवर्षीय योजना 
के बचे हुए कार्यों को पूर्ण करना था। रप्ट्रीय आय मे चार्पिक वृद्धि 37% तथा प्रति व्यक्ति 
चार्षिक आय मे वृद्धि 37% रहो। 


45 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-4969-74 (09 एस पदक ए90)-ईस 
योजना के प्रारूप में प्रमुख लक्ष्य-स्थिरता के साथ 5.5 वार्षिक दर से आर्थिक विकास 
करना, आय के वित्तण में अस्मानताओ को कम करना, समानता और सामाजिक च्यात्र में 
वृद्धि करना, देश का दीद्ता से विकास करना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, बेरोजगारों को 


निर्भयता ॥7 


रोकना, आय की असमानता को कम करना और देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। इस 
योजनावधि में राष्ट्रीय आय में चृद्धि 3.3% रही। प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि 09% 
रही। योजना पर कुल खर्च 5,799 करोड़ रुपए हुआ था। 34 करोड़ 37 लाख रुपया 
पिछड़े वर्गों के कल्याण पर व्यय किया गया। 5.54 करोड़ रुपया भूमिहीन किसानों को 
जसाने पर व्यय किया गया। .20 करोड़ से .40 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था 
की गई थी। चौथी पंचवर्षोंथ योजना ने न तो खाद्याननों में आत्म-निर्भरता प्राप्त की और न हों 
इस योजना में बेरोजगारी मे कभी हुई। 


4.6 पंचम्‌ पंचवर्षीय योजना-974-79 (शत १४४ श८्शा ?0आ)-इस योजना 
के प्रभुख उद्देश्य-गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता कौ प्राप्ति एवं आय का समान 
वितरण--थे। रोजगार विस्तार को प्राथमिकता दी गईं तथा उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक 
ध्यान दिया गया। इसके अत्तिरिक्त न्यूनतम मजदूरी की नीति, क्षेत्रीय असन्तुलन को हटाना 
और निर्यात को प्रोत्साहन देगा था। योजना पर कुल 39,426 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 
राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 2.6% हुई। वास्तव में इस योजनाकाल में किसी भी क्षेत्र में कोई 
विशेष लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हाँ, खाद्यान के क्षेत्र में अवश्य सफलता हासिल की 
गईं। फिर भी कृषि उत्पादकता और विकास की दृष्टि से पंचम्‌वर्षीय योजना सन्तोषजनक 
नहीं कही जा सकती। 


अनवरत योजना-4979-80 (२0॥॥र/ ?]थ॥)-पाँचवी पंचवर्षीय योजना को 
जनता दल को सरकार ने 979 के स्थान पर 978 में ही समाप्त कर दिया त्तथा घष्ठम्‌ 
योजना अनवरत्त योजना के रूप में शुरू की गई थी। जब काँग्रेस दल 978 में पुनः सत्ता में 
आया तो उसने पुनः पाँचवीं योजना की अवधि को 974 से 979 प्रदर्शित किया। एक 
प्रकार से यह योजना वार्षिक विकाप्त कार्यक्रमों का केवल संग्रह रही। इसकी विशेष 
उपलब्धि खाद्यान के क्षेत्र में वृद्धि थी। इस अनवरत योजना में राष्ट्रीय आय में -6 0% की 
कमी आईं। इसी प्रकार प्रति व्यवित आय मैं भी -8.2% की कमी आई। 

4.7 षष्ठी पंचवर्षोय योजना-4980-85 (895 प0४० फ्रछ्या 2्ष)--इस योजना 
के प्रमुख लक्ष्य--निर्धनता को समाप्त करना, बेरोजगारी का उन्मूलन, आर्थिक विकास, आय 
एवं धन के वितरण को असमानता को दूर करना, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, समाज के 
कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन स्वर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे सुधार 
करना, जनर्सख्या वृद्धि पर नियंत्रण को प्राथमिकता देना--थे। सर्वाधिक प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र 
को प्रदान की गई। इस योजना पर कुल खर्च ,09,292 करोड़ रुपए हुआ था। राष्ट्रीय आय 
में वृद्धि का लक्ष्य प्रतिवर्ष $ 7५% रखा था तथा वृद्धि 5.4% को दर से हुई थी। प्रति व्यक्ति 
आय में वार्षिक चृद्धि 3.2% की हुई थी। नेशनल सेम्पल सर्चें के अनुसार ॥977-78 में 
निर्धनता रेखा से नीचे 48.3% जनसंख्या थी वह 984-85 में घटकर 36.9% रह गई थी। 
इसी काल में ग्रामीण निर्धनता के निवारण के लिए 'एकीकृत ग्रामीण विकाय कार्यक्रय ' प्रारम्भ 
किया गया। 

१,8 सप्तम्‌ पंचवर्षीय योजना-985-90 ($८स्थाए गिर ४४श शिक्षा)- इस 
योजना के प्रमुख तीन उद्देश्य चै-खाद्यान्न, रोजगार त्तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। 
उत्पादनकारी रोजगार में वृद्धि के द्वारा इस योजना का लक्ष्य निर्धवता को कम करना त्रधा 
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निर्धनो का जीवन-स्तर ऊँचा करना था। इस काल में कृषि, ग्रामीण-विकास और सामाजिक 
सेवाओ पर विशेष बल दिया गया था किन्तु कृषि और ग्रामीण विकास आदि में आशा के 
अनुरूप सफलता नहीं मिल सकौ। इस योजना में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने, सभी 
को मकान प्राप्त कराने एवं स्वास्थ्य संरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गये। इस योजना पर 
कुल 2,8,730 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। रष्ट्रीय आय मे चृद्धि 5 8% हुई थी तथा प्रति 
च्यक्ति आय मे वार्षिक वृद्धि 3 6% रही। 

4.9 वार्षिक योजना काल-4990-92 (५८५ शा ए८।00)-- अप्रैल, 990 
से आठवीं पचवर्षीय योजना को प्रारम्भ किया जाना धा किन्तु केन्द्रीय स्तर पर राजनैतिक 
अस्थिरता के कारण इसे अप्रैल, 992 से लागू करना पड़ा। इसके बीच के दो वर्षों के 
अन्तराल (990-9] और 399-92) को 'वार्षिक-योजना-काल ' माना गया। १990-9] 
मे योजना-व्यय 6,523 । करोड़ और ॥99१-92 मे योजना पर 2,36.8 करोड़ रुपये 
खर्च किए गये। 

१,.0 अष्टम्‌ पंच्रवर्धीय योजना-992-97 (हाशात ए४ ४८४ एिशा)- यह 
योजना केन्द्रीय स्तर पर राजनैतिक अस्थिरता के कारण 4 अप्रैल, 992 में प्रारम्भ हो सकी। 
इस योजना के उद्देश्य थे--रोजगार वृद्धि, जनसंख्या बृद्धि पर नियत्रण, शिक्षा का 
सार्वभौमिकरण तथा आधारभूत॑ संसाधनों का विकास करना। योजना मे ऊर्जा, प्राथमिक शिक्षा, 
स्वास्थ्य और कृषि सम्बन्धी विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई। 

आठवीं पचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं--(क) तीत्र आर्थिक 
विकास, (ख) निर्माण क्षेत्र तथा कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र का तीज विकास, (ग) निर्यात और 
आयात मे महत्त्वपूर्ण विकास दरो, व्यापार तथा चालू खाता घाटे मे सुधार ठथा केन्द्र सरकार 
के वित्तोय घाटे मे महत्त्वपूर्ण कमी होना है। 

आउवों योजना पर चालू मूल्यो के अनुसार 4,95,669 करोड़ खर्च आया, जबकि 
(१99१-92 के मूल्यों को लेकर ) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 4,3१,00 करोड़ रुपये का 
अनुमान लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप मामूली तौर पर 4 2 प्रतिशत की चृद्धि दर्ज की 
गईं। आठवीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद मे 6.2 प्रतिशत की औसत दर से बृद्धि 
हुईं, जबकि लक्ष्य 5 6 प्रतिशत था। 

.4 नवम्‌ पंचदर्षीय योज़ना-997-2000 (ध॥९॥॥ ॥५४ ?]9॥)-वौवीं 
पंचवर्षोय योजना (997-2000) भारतवर्ष की 50वीं वर्षगाँठ के अबसर पर शुरू की गई 

थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को उचिते दिशा और संतुलन 
प्रदान करना है| नौवों योजना का प्रमुख कार्य सामाजिक न्याय के साथ-साथ एक नए युग में 
प्रवेश करना, जिसमे न केवल केन्द्र त्र राज्य सरकार, बल्कि आम लोग विशेषकर गरीब, 
आयोजन प्रक्रिया मे संस्था के रूप मे भागीदारी निभा सके | जीवन स्तर सुधारना, रोजगार के 
ठोस अवसर पैदा करना तथा क्षेत्रीय सतुलन मोटे तौर पर सरकार की नीति का प्रमुख पहलू 
है। इस योजना मे गरीबी दूर करने और रोजगार पैदा करने के तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा 
सुनिश्चित करने मे कृषि क्षेत्र के विशेष महत्व को पहचाना गया है। 

नौवों योजना के उद्देश्यों मे निम्नलिखित बाते शामिल हैं-- 

(१) पर्याप्त अर्थपूर्ण ग़ेजगार पैदा करने और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि और 
ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, (2) मूल्यों मे स्थिरता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की 
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विकास दर को तेज करना, (3) सबके लिए विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए और 
खाद्य और पोषाहार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, (4) सुरक्षित पीने का पानी, प्राथमिक 
स्वास्थ्य देखोख सुविधा, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा, (5) जनसंख्या की वृद्धि दर रोकना, 
(6) सभी स्तरों घर जनता की भागीदारी और सामाजिक जागरूकता के द्वारा विकाप्त 
प्रक्रियाओं को ऐसा बनाना जो पर्यावरण के अनुरूप हों, (7) महिलाओं और अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यकों जैसे सामाजिक रूप 
से अभाव वाले वर्गों का सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन कर उन्हें विकास के प्रतिनिधि के रूप 
में साधन सम्पन्त बनाना, (8) पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संगठन तथा स्वैच्छिक 
समुदायों जैसी जनता की भागोदारी वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करना और विकसित 
करना, (9) आत्मनिर्भरता के प्रयासों को मजबूत करना। 
दसवीं पंचदर्धीय योजना-( 2002-07 ) (ए०॥॥ [५६८ १४४ ?|४॥)- दसवीं 
पचंवर्षीय योजना में तथा उस्तके बाद में निर्धनता में कमी लाने के लिए अनेक लक्ष्य रखे गए। 
इसमें से एक लक्ष्य 2007 तक निर्धनता अनुपात को 5 प्रतिशरतांक तक एबं 20॥2 तक 5 
प्रतिशर्तांक तक कम करना है। निर्धनतां उन्मूलन के लिए योजना गत प्रावधान के अन्तर्गत 
200-02 के 9,765 करोड़ रुपये और 2002-03 के लिए 7,770 करोड़ रुपये का 
परिंव्यय उपलब्ध कराया गया है। 
सभी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार 
द्वारा क्लाए गए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास 
कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता और भूमि सुधार एवं भू-अभिलेख आदि पर विभिन्‍न 
पंचवर्षीय योजनाओ द्वारा पर्याप्त राशि व्यय की जाती रही है। इलेक्ट्रोतिकी, समन्वित ऊर्जा 
आयोजना कार्यक्रम और निर्धनता आदि पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। इन सब कार्मक्रमों 
के परिणामस्वरूप देश अवश्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। रोजगार के अक्सर प्राप्त 
करना, कमजोर वर्गों का उन्नयन, निर्धनता की परिसमाप्ति और ऊँच-भीच का भेद मिटकर 
समाज को समता की ओर ले जाने का लक्ष्य पूय कर लिया जाएगा। 
पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताएँ-असफलताएँ एवं विकास 
(5000९55 थाएं एश्ञीएछ शा 6ए20णालशा( 0 0ए६ ए६श' 9]9॥) 
देश के गणराज्य घोषित होने के वर्ष (950-5 से 997-98) तक पिछले 47 
वर्षों में शाष्ट्रीय आय-शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 6.6 गुनी वृद्धि हुई है। यह 40,454 करोड़ 
रुपये से बढ़कर 2,67,554 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, अर्थात्‌ सालाना 4॥ प्रतिशत की 
वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में 2.9 गुनी वृद्धि हुई है। यह ॥,27 रुपये से बढ़कर 
3,272 रुपये तक पहुँच गई है। अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ष कुल 2.3 प्रतिशत को चक्रवृद्धि हुई है। 
सकल घरेलू उत्पाद में 7.3 गुनो वृद्धि हुई जो 42,87] करोड़ रुपए से बढ़कर 3,4॥,766 
करोड़ रुपये हो गई अर्थात्‌ 780-8॥ के मूल्य आधार पर कुल चक्रवृद्धि दर 43३ प्रतिशत 
रहौ। केन्द्रीय साख्यिकीय संगठन के अग्निम आकलन के अनुसार, १998-99 मे राष्ट्रीय 
आय, प्रति व्यक्ति आय और 998-99 के सकल घरेलू उत्पाद में, 997-98 के मुकाबले, 
क्रमश: ५7 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत वृद्धि दर होते का अनुमान है। 
कृषि के क्षेत्र मे विकास और वृद्धि का गरीबी उन्मूलन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हैं। 
मुद्रास्फीति को रोकने, कृषि-मजदूरी में वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करने में भी कृषि 
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में वृद्धि से काफी प्रभाव पड़ा है। स्वाधीनता के बाद से कृषि के विकास के लिए अपनाई गई 
नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 

आठवी योजनावधि में, कृषि क्षेत्र में औसतन लगभग 3.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि 
दर दर्ज की गई। अनाज का उत्पादन आउवी योजना के आधार वर्ष (99-92) के 6 
करोड़ 84 लाख टन से बढकर 996-97 मे लगभग 49 करोड़ 40 लाख टन के रिकार्ड 
स्तर तक जा पहुँचा। नौवी योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादों की प्रतिवर्ष 4 5 प्रतिशत वृद्धि दर 
प्राप्त करना और वर्ष 200-02 तक 23 करोड़ 40 लाख टन अनाज पैदा करना है। 

खाद्य तेलो में अनुमानित 68 लाख टन का उत्पादन माँग के लिए कम पड़ेगा और इस 
कभी को 45 लाख टन खाद्य तेल के आयात से पूरा किया जाएगा। चौनी का उत्पादन 997- 
98 के 2 करोड़ 82 लाख 70 हजार टन के मुकाबले 998-99 में ।5 करोड़ टन होने को 
आशा है, जबकि खपत को मात्रा 44 करोड़ 40 लाख टन होने का अनुमान है। 

सिचाई के क्षेत्र मे बडी, मप्तोती और छोरी योजनाओ को क्षमता 950-5 में 
2 करोड़ 26 लाख हेक्टेयर से बढ़कर आठवीं योजना के अन्त अर्थात्‌ 4996-97 तक सिंचाई 
क्षमता 8 करोड़ 9५ लाख 60 हजार हेक्टेयर तक प्राप्त करमे और उसका उपयोग 8 करोड़ 7 
लाख 50 हजार हेक्टेयर मे होने का अनुमान है। 

बिजली के क्षेत्र में कुल स्थापित क्षमता (उपयोग में न लाई गईं उत्पादन क्षमता 
सहित) जो 950 में सिर्फ 2,30 मेगावाट थी, मार्च, ।996 के अन्त में बढ़कर 95,483 
मेगावाट (उपयोग मे न लाई गई उत्पादन क्षमता सहित) हो गईं। आठवीं योजनावधि 
(992-97) के दौरान 6,423 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता वास्द्रबिक रूप से 
प्राप्त की गई। 

ग्रामीण विद्युत्वीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवों योजना के अन्त तक (98॥ की 
जनगणना के अनुस्तार) 5 लाख 79 हजार गाँवों में से « लाख 70 हजार गाँवों में बिजली 
पहुंचाकर विद्युतीकरण का 84.3 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया। वर्ष 998-99 के अन्त 
अर्थात्‌ मार्च, 7999 तक 5 लाख 4 हजार गाँवों (86 4 प्रतिशत) को बिजली दी गई। 

53वें राष्ट्रीय नपूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 99व के 52 
प्रतिशत की तुलना में १997 में बढकर 62 प्रतिशत हो गया है और 4998 में इसके 64 
प्रतिशत होने का अनुमान है तथा 200। ज्ञक साक्षरत्षा दर के 68 भ्रतिशव का अनुमान हैं। 73वें 
खत्रिधान सशोधन को ध्यान मे रखते हुए, बदलते परिदृश्य के अनुरूप, जिला ग्रामीण विकास 
एजेसियो को भी पुनर्गठित किया जा रहा है। इन एजेसियों को जिला परिषदों के समग्र 
नियंत्रण और देखरेख मे काम करना होगा। 

विकेच्धित दिकास को सफल बनाने के लिए, पंचायती राज प्रणाली में शामिल नए 
प्रवेशार्थियों के लिए कई चरणो मे, प्रशिक्षण का एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है 
ताकि उन्हे विभिन्न कार्यक्रमों, प्रौद्योगेिकियो और अन्य आवश्यक जानकारी के क्रियान्वयन 
से परिचित कराया जा सके । 

पंचायती राज संस्थाओं को साधन सम्पन्न बनाने कौ दिशा में बड़े प्रयास के तहत, 
केन्द्र सरकार ने मानव विकास को आयोजना के प्रमुख लक्ष्य के रूप में रखकर विकेस्धित 
लोकतन्त्र प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 9999-2000 को “'ग्रामसभा वर्ष” 
घोषित किया है और निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं की संविधान के ग्यारहवीं सूची में 
निर्दिष्ट 29 विषयों के बारे में बिकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सक्रिय भागौदारी 
सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। 


निर्भनता 2 


(2) राष्ट्रीयकरण 
(जाएणाओड2/0णा) 


निर्धनता के नियकरण के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कार्य किये जाते 
रहे हैं। सन्‌ 7969 से राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्ताति सर्वप्रथम 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 
गया। उसके पश्चात्‌ 4972-73 में कोयले की खानो का शष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद 
सरकार ने बड़ी लोहे और स्टील कम्पनी और खाद्यान्न के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण 
किया। कमजोर वर्गों तथा निर्धन लोगों को ऋण देने के लिए राष्ट्रीकरण की नीति अपनाई 
गईं थी। किन्तु इन कार्यक्रमों से अत्यधिक लाभ नहीं हो प्तका। वास्तव में इस कार्य का 
उद्देश्य बैंकों के साधनों को बड़े उद्योगों के निजी उप्योग से बचाना था। किन्तु यह उद्देश्य 
पूण न हो सका। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो राजनैतिक 
प्रभावों का उपयोग करने में सक्षम हैं। ये ऋण निर्धन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बैंकों 
ने ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के नवीनीकरण में योगदान किया है लेकिन इसके अनेक 
हानिकारक प्रभाव भी पड़े हैं, जैसे--अधिकांश ऋणों की वसूली नहीं होना, राष्ट्रीय मोर्चा 
सरकार द्वारा 990 में किसानों के 0,000 रुपए तक के ऋणों को माफ कर देना आदि हैं। 
ऋण माफी से केन्द्र सरकार पर 2,600 से 3,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा। रिजर्व बैंक के 
गवर्नर ने भी ऋण माफी को हानिकारक बताया था। कुल मिलाकर राष्ट्रीयकरण के द्वारा 
अपेक्षित उद्देश्य अपूर्ण ही रहे हैं। ५8७५८, 


(3 ) बीस सूत्री कार्यक्रम 
(20 799 ?0छकभाए॥8) 

देश में गरौबी हटाना और लोगों का, विशेषकर (निर्धनता) गरीबी को रेखा से नीचे 
के लोगों का जीवन स्तर सुधारना, देश में नियोजित विकास के मुख्य लक्ष्य रहे हैं। हाल के 
वर्षों में आर्थिक विकास का अर्थ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से हटकर अवसरों के प्रस्तार पर 
रखा गया है। मानव क्षमता और योग्यता, मोटे तौर पर चिकास्त प्रक्रिया के विशेष लक्षण के 
रूप में देखी जा सकती है। भारत सरकार विभिन कार्यक्रमों/योजनाओं के द्वारा नागरिकों को 
अपनी योग्यताएँ बढ़ाने में मदद कर रही हैं। गरौबी हटाने और जीवन का स्तर सुधारने के 
लिए 4975 से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बृहत कार्यक्रम और योजनाएँ चलाई जा रही हैं। 
वर्ष 4982 और १986 में इस कार्यक्रम में दो बार ढाँचामत परिवर्तन किए गए। बोस सूत्री 
कार्यक्रम के नाम से यह अप्रैल, 987 सै चल रहा है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय 
अर्थव्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीयवरण तथा बाजार उदारीकरण प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद 20 
सूत्री कार्यक्रम चंचित और विपरीत रूप से प्रभावित लोगो को सुरक्षा कबच प्रदान करता है, 
जिसकी उन्हें अधिक आवश्यकता है। इस्नलिए 20 सूत्री कार्यक्रम को निष्पक्षता और 
सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका अदा करनी होगी। 20 
सूत्री कार्यक्रम सरकाग्े/केन्द्रशासित प्रशासकों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजना और 
'गैर योजना का अभिन अंग है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन मदों के लिए परिव्यय राज्य 
साकाएों/केन्द्र प्रशास्कों तथा केद्ध सरकार के प्रयुख मंत्रालयों विभागों के अन्तर्गत सम्बद्ध 
योजना शीर्ष से प्राप्त किया जाता है। परिवार कल्याण जैसी कुछ योजनाओं को केन्द्र पूरी 
तरह से धन उपलब्ध कराता है, जबकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


72 भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


(आई आर.डी पी ) जवाहर रोजगार योजना तथा इंदिरा आवास योजना को केन्द्र और राज्य 
संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराते हैं। 


20 सूत्री कार्यक्रम 86 के विषय से सम्बद्ध विभाग/मंत्रालय राज्य के साथ पद्ममर्श से 
वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 मदों पर नजर रखी 
जानी है, 54 भंद मूल्यांकन आधार पर आंके जाते हैं तथा 65 मदों पर भौतिक रूप से नजर 
रखी जाती है। परिमाणात्मक मूल्यांकन के लिए पहचाने गए 65 यदों में 20 मर्दों के बारे में 
हर माह जवाबदेहों जरूरो है। 


(4 ) विशेष रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 
(फिल्टाणे पशए0शाहा जात ए0प्शाए शिातांएगाणा ?श0एञशा॥65) 


राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रम ग्रामों एवं 
नगरो में चलाए जाते रहे हैं। एकोकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) और इससे 
सम्बद्ध कार्यक्रम जैसे ट्राइसेम, डी डब्ल्यू सो आर ए, एम डब्ल्यू एस एस आई टी आए ए 
और जी के वाई का बिलय अप्रैल, 999 से शुरू की गई स्वर्ण जयन्ती ग्राम समृद्धि योजना 
(एस जौ एम वाई) मे कर दिया गया है। समय-समय पर इसको सफलताओं और 
असफलताओं का मूल्याकन भी किया जाता रहा है और उसके अनुसार गरीबी उन्मूलन के 
कार्यक्रमों में विस्तार एवं संशोधन होते रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 


(क ) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्वक्रम (7802/शगए€5 ॥ शिश्षवव) 8९४५) 

3. छोटे किसान विकास एजेन्सी (57708)! और सीमान्त किसान और 
खेतिहर मजदूर (थ5/।,)2--निर्धनता निवारण का मुख्य लक्ष्य पाँचवीं योजना से माना जाने 
लगा। वैसे छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए चतुर्थ 
पंचवर्षोय योजनाकाल (969-74) में दो योजनाएँ-(  ) लघु किसान विकास एजेन्सी, 
और (2 ) सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर प्रारम्भ को गईं। इन योजनाओं का उद्देश्य 
छोटे आकार के खेतो की उत्पादकता मे वृद्धि करना तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की निर्धनता 
का उन्मूलन करने के लिए रोजगार एवं उप-रोजगार पैदा करना था। जिन क्षेत्रों में सूखे की 
स्थिति हमेशा बनी रहतो है उन क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 
(१9४०)३, शुरू किया गया। बाद मे इस कार्यक्रम का नाम बदल कर सूखा प्रवृत्त क्षेत्र 
कार्यक्रम (07/7)4 रख दिया। आरम्भिक गहन ग्रामीण ग़ेजगार कार्यक्रम एवं काम के 
बदले अनाज कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। ये सभी कार्यक्रम पूरे देश में व्यापक रूप से नहीं चल 
रहे थे। इन कार्यक्रमों की दीर्घकाल तक रोजगार प्रदान करने कौ सामर्थ्य भी नहीं थी क्योकि 
ये किसी दोर्थकालोन नीति के अंग भी नहीं थे। थे कार्यक्रम मात्र आर्धिक सहायता कै वितरण 
के माध्यम बन कर रह गए। अत: ऐसे विकास कार्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव किया 
गया जो ग्रामीण निर्धनता पर सीधा प्रहार करे तथा वह देशव्यापी भी हो इसी लक्ष्य कौ पूर्ति 
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न पर हि भा 


निर्धनता 23 


के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों का स्थान 978- 
79 में ले लिया। अब इन सभी कार्यक्रमों को स्वर्ण जयन्ती ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत 
रखा गया है। 


2. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (॥श07)|--इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
अतिरिक्त रोजगार पैदा करके चयनित लक्ष्य-समूहों-सीमान्त किसान, बँटाईदार कृषि 
मजदूर, ग्रामीण कारीयर और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आय के स्तर 
को ऊँचा उठाना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रह 
रहे सभी परिवार सहायता के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 
लोगों के लिए सहायता प्राप्त कुल परिवारों का 50% तक आरक्षण है। महिलाओं के लिए 
40% और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 3% आस्क्षण है। यह योजना तीन प्रकार के 
कार्यो-प्रथम, कृषि, बागवानी और पशु-पालन; द्वितीय, बुनाई और दस्तकारी; तथा तृतीय, 
सेवा एवं व्यापारिक गतिविधियों द्वारा चयनित परिवारों को स्थ-रोजगार उपलब्ध करवा कर 
निर्धनता रेखा से ऊपर उठातो है। यह योजना न्यूनतम निश्चित संख्या के परिवारों 
को निश्चित समयावधि में निवेश के लिए साधन उपलब्ध करवा कर निर्धन रेखा से ऊपर 
उठाती है। 


केद्ध सरकार ने सर्वप्रथम इस योजना को मार्च, 3976 में बीस चयनित जिलों में 
प्रारम्भ किया जिसे अक्टूबर, 982 से देश के सभी 5,0 ब्लाकों में लागू किया। इस योजना 
द्वारा छठी पंचवर्षीय योजनाकाल 980-85 में ,65 करोड़ परिवारों को सहायता प्रदान की 
गईं जिससे ये गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। 4992-93 में 20.69 लाख, 993-94 में 
25.39 लाख, 994-95 में लगभग 2.82 लाख तथा ॥ अप्रैल, 995 से नवम्बर, 95 तक 
9.0 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। 4997-98 में 77.॥ लाख, 
998-99 में 46 6 लाख और अप्रैल, 7999 से अक्टूबर, 4999 तक 0.96 लाख परिवार 
लाभान्वित हो चुके हैं। 998-99 में इस योजना पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए तथा 
4999-2000 में 400 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा निर्धन लोगों को नई परिसम्पत्तियाँ प्रदान 
करने की व्यवस्था है जिससे वे लोग परिसम्पत्तियों के द्वारा डीविकोपार्जन के लिए आय जुरा 
सकें। परिसरम्पत्तियों में सिंचाई के साधन, खेती के लिए बीज व खाद, बैल और उपकरण, 
डेयरी तथा पशुपालन के लिए पशु एवं कुटीर उद्योगों में हस्तशिल्प के लिए औजार और 
प्रशिक्षण आदि आते हैं। यह एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसके द्वारा निर्धन लोग उत्पादक 
परिसम्पत्तियों द्वारा रोजगार करके निर्धन रेखा से ऊपर उठें | 


योजना का मूल्यांकन (४५३॥ए३॥७णा एप एश्ञशआ॥८)-इस एकोकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, रिजर्व बैंक, 
कृषि तथा ग्रामोण विकास का राष्ट्रीय बैंक एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ फाइनेन्शियल मैनेजमेंट ने 
किया है तथा निष्कर्ष निम्न हैं-- 





॥ ॥२07-..]76हवा 7620 एृणज ए८भ्रटांठशञाओलशा। शछट्राशागार 
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(१) इस यौजना में सम्मिलित 55 से 90 प्रतिशत लौगों को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई 
है। (2) 40 प्रतिशत से अधिक लोग निर्धनता रेखा को पार नहीं कर पाए हैं। इन अध्ययनों 
में यह संख्या 48% से 49 4% तक बढ़ाई गई है। (3) निर्धनता निवारण के दृष्टिकोण से यह 
कार्यक्रम कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त कर पाया है। (4) वित्तीय साधनों का आवंरन 
प्रत्येक विकास खण्ड कौ जनसंख्या के आकार, भौतिक लक्ष्यों तथा गरीबी की मात्रा को 
ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है। आवंटन सभी खण्डो में एक-सा रखा गया है जो उचित 
नहीं है। (५) 75-20 प्रतिशत सहायता उन लोगों को दी गई है जो इसके पात्र नहीं हैं। 
(6) निर्धन लोग इस योजना से लाभ कई कारणों से नहीं ठठा पाए--(॥) ये निर्धन लोग 
गाँव के मुखिया को प्रभावित नहीं कर पाते, (0) कार्यालय में पेचोदा आवेदब-पत्र भरना, 
गारन्टी करवाया इनके बच्च को बात नहीं। (7) बैंक अधिकारी निर्धनों को ऋण दैने में डरते 
हैं कि ऋण की बसूली एक सिर-दर्द रहेगा। (8) निर्धनो को कार्यक्रम की जानकारी 
नहीं होती है तथा रवि का उनमें अभाव होता है। (9) ऋण प्राप्त करना सरल काम नहीं 
है। इनमें भ्रष्ट नौकरशाही एक बडी बाधा है। इस तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों की सफलता 


के लिए सरकार को व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना होगा तथा कार्यवाही का सरलीकरण 
करना होगा। 


3, जवाहर रोजगार योजना (शव ऐएएहुआं ४ णु०४)- अप्रैल, 989 में इस 
योजना की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य था--ग्राम के प्रत्येक निर्धन परिवार के कम-सै- 
कम एक सदस्य को एक वर्ष में उसके आवास के पाप्त काम के स्थान पर 50 से 400 दिनो 
तक रोजगार दिलाना। इस योजता में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन 
रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों को भी सम्मिलित कर दिया गया हैं। इस योजना मे महिलाओं के 
लिए 30% काम आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा यह योजना चलाई जाती है। केन्द्रीय 
सहायता 80% है। जित पचायतो को जनसंख्या 4,000 से 5,000 होती है उनकी 80 हजार 
से एक लाख र्पयो की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना पर 989-90 तथा 
१990-9] में क्रमशः 2,000 करोड़ रुपए तथा 500 करोड़ सपए व्यय किए गए थे। इस 
योजना के ह्वारा 45% जनेसख्या को निर्धन रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। 
इस ब्योजना द्वार 4992-93 में 7822 02 लाख सृजित श्रम दिवस की व्यवस्था की गई थी 


तथा अप्रैल, 995 से नवम्बर, 995 की अवधि में 366 86 लाख श्रम दिवप्त सुलित 
किए गए हैं। 


जबाहर ग्राम समृत्द्रि योजना ( जे.जी.एस,बाई, )--जवाहर रौजगार योजना को 
अप्रैल, 3999 से पुनर्गठित एवं कारगर बजाया गया है और इसका कस जवाहर ग्राम-समृद्धि 
योजना (जे जी.एस वाई. ) रख दिया गया है । यह योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 
के लागत चँंटवारे के अनुपात के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित यी जना के रूप मे कार्यान्वित को 
जा रही है। यह कार्यक्रम ग्राम पचायतो द्वार कार्यान्वित है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे 
सभी कार्य शामिल किए जाते हैं, जिनके परिणामस्वरूप स्थायों उत्पादनकारी सामुदाधिक 
परिसम्पत्तियो का सूजन होता है तथापि, इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार फरीबो के लिए 
भजदूरी वाले रोजगार का सृजन करना है। 


निर्धनता 25 


4. रोजगार आश्वासन योजना ( ई.ए.एस. )--सूखा प्रवण, रेगिस्तान जनजातीय 
और पर्वतीय क्षेत्रों में चुने गये। 4772 पिछड़े ब्लाकों में इस स्कीम को 2 अक्टूबर, 993 से 
चलाया गया धा और अप्रैल, 999 से इसे एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप मे पुनः 
तैयार किया गया है जिसके लिए एक वार्षिक परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस समय इस 
कार्यक्रम को सभी 5448 ग्रामीण ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ई.ए एस. का 
प्राथमिक उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीबों के लिए शारीरिक परिश्रम के 
द्वारा मजदूरी रोजगार के अत्यधिक कमी की अवधि के दौरान अतिरिक्त मजदूरी रोजगार 
अवसरों का सृजन करना है। इसका द्वितीयक उद्देश्य भविष्य में रोजगार एवं विकास को 
बनाए रखने के लिए टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सुज़न 
करना है। जिला परिषदों को इस स्कीम के कार्यान्वयन प्राधिकरणों के रूप में नामित किया 
गया है। इस योजना को एकल मजदूरी-रोजगार बनाने के लिए वर्ष 999-2000 में इसकी 
पुनर्सरचना की गई और 75 : 25 के लागत बँटवारे के अनुपात के आधार पर इसे केन्द्रीय 
योजना के रूप में कार्थान्वित किया गया। 


5, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ( एन.एस-ए.पी. )--चालू राष्ट्रीय 
सामाजिक सहायता कार्यक्रम अपने इस तौन घटकों अर्थात्‌ ()) सष्ट्रोय वृद्धावस्था पेशन स्कीम 
(30) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम और (॥॥) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम के अन्तर्गत लाभ 
प्रदान करने हैतु यह योजना 5 अगस्त, 995 को प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 4999-2000 
(बजट अनुमान) में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के उपर्युक्त तीन घटकी के लिए 
725 करोड़ रुपये को धनराशि प्रदान की गई है। 


6. रोजगार बीमा योजना (टागए0्जशाशा। #550/क्काएठ 8ट60॥८-2,/8)--थयह 
योजना 2 अक्टूबर, 993 को शुरू की गई थी। रोजगार बीमा योजना देश के 7778 पिछड़े 
खण्डों में कार्यान्वित की गईं है। इस योजना का उद्देश्य चयनित खण्डों के गाँवों में रहने वाले 
प्रत्येक परिवार के 8 से 60 वर्ष आयु के दो सदस्यों को 00 दिन करा अकुशल शारीरिक 
श्रम कार्य उपलब्ध कराना है। इस योजना के द्वारा 9994-95 मे 2729 56 लाख, 997-98 
में 477.7 लाख, 998-99 में 465.3 लाख तथा अप्रैल से सितम्बर 99 तक 724.9 
लाख मानव श्रम दिवस सृजित किए गए थे। 


7. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (प॥0778 ० एप! 
शण्णी 0 8शर-शाएंएशाधा-स्‍77४७2५)-यहे योजना 5 अगस्त, 979 को प्रारम्भ 
की गई। इसका लक्ष्य ग्राम के युवकों को तकनोको प्रशिक्षण तथा ज्ञान देना है जिससे वे 
उद्योग, कृषि, मौकरियों और व्यापारिक कार्यों के क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। 48-35 
आयु समूह एवं निर्धन रेखा से निम्न परिवार के युवा इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 
'कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिको एवं नर्थी कक्षा पास 
युवाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थात्र आरक्षित 
हैं। प्रशिक्षणार्थियों को 75 रु. से 200 रु. तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 992 से 
लेकर नवम्बर, 995 तक कुल १.24 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 
१997-98 में 2.5 लाख, 4998-99 में 4.7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है । 
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( ख) शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम ( एएट्राघ्ञाहाट5 ॥ (का #7ट्य5) 

8. नेहरू रोजगार योजना (!८शाए रिएटट्शा ॥0॥व94-पर7ै)-यह योजना 
अक्टूबर, 989 में प्रारम्भ की गई थी। बाद में इसमें तीन योजनाएँ सम्मिलित को गई थीं। 
पहली योजना का उद्देश्य शहरी बस्तियों में लघु उद्यम शुरू करने के लिए शहरी गरीब 
व्यक्तियों की सहायता करना, दूसरी योजना का उद्देश्य 70 लाख से कम आबादी बाली 
सभौ शहरी बस्तियों भें गरीब निर्धन लोगो के लिए मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके 
मजदूरी रोजगार प्रदान करना और त्तीस़री योजना का उद्देश्य एक लाख़ से 20 लाख चाली 
आबादी वाली शहरी बस्त्तियों मे आश्रय उन्‍त्यन के माध्यम से रोजगार प्रदान करना है। 
१994-95 में .25 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई। 63.96 लाख श्रम दिवस 
सृजित किए गए तथा 0.37 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। अप्रैल, 995 से 
3। 2 995 की अवधि में 087 लाख परिवारों की सहायता की गई। 56 25 लाख श्रम 
दिवस सूजित किए गए तथा 0.3। लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। 

9, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना-स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना 
जिसने पहले से तीन शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अर्थात्‌ नेहरू रोजगार योजना गयीबो के 
लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ और प्रदानमंत्री के एकोकृत शहरी ग्रामौण उन्मूलन कार्यक्रम को 
अपने मे शामिल कर लिया है, दिसम्बर, 997 से सचालन मे आई। इसका उद्देश्य स्वरोजगार 
उद्यपों की स्थापना के प्रौत्साहन या मजदूरी रोजगार के प्रावधान के द्वारा शहरी बेरोजगारों या 
गग्नीबी को रेखा से नीचे के अल्प रोजगार वाले और नवे दर्जे तक शिक्षित गरीबो को रोजगार 
प्रदान करना है। यह योजना गरीब महिलाओ की अधिकारिता एबं उत्थान को विशेष गति 
प्रदान करती है और एक विशेष कार्यक्रम अर्थात्‌ शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चो का 
बिकास्र (डी.डब्ल्यू सी यू ए.) नामक कार्यक्रम चलाती है जिसके अन्तर्गत स्वरोजगार उच्चम 
स्थापित करने वाली शहरी गरीब महिलाओ के समूह परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक 
की सब्सिडी पाने के पात्र हैं। वर्ष 9999-2000 (बजट अनुमान) में इसके लिए 8। करोड 
रुपये का आवंटन किया गया है। विशेष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की उपलब्धियों की 
सारणी में दिखाया गया है। 

0. शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व॒रोजयार योजना ($ह८ॉ- 
झाएएजाला। जि ४ए९॥९१ [ाध्याए/०५८० १०ण॥-४षशा7)-शिक्षित युवाओं के 
लिए स्वरोजगार योजना 983-84 मे प्रारम्भ की गई थी। इसका लक्ष्य उन परिवारों, जिनकी 
वार्षिक आय 0,000 रु. से अधिक नहीं है, के 8 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के शिक्षित 
युवाओ मे स्वप्रेजगार को प्रोत्साहित करना है। इसमें 70 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरीं 
को सम्मिलित किया गया है। केद्ध सरकार बैंको द्वारा दिए गए ऋण के 25% की पूँजी की 
सहायता प्रदान करती है। 983-84 से 989-90 को अवधि मे इस योजना द्वारा 3 28 
लाख लाभ-भोगियो को 2,620.5 करोड़ रुपए की राशि के ऋण स्वीकृत किए गए। 

990-9 में 04 लाख लाभभोगियों को 204 ॥5 करोड़ रुपए को राशि के ऋण स्वीकृत 
किए गये। 992-95 से इस योजना को प्रधानमन्त्री रोजगार योजना के साथ जोड़ दिया 
गया है। 

१]. प्रधानमन्त्री रोजगार योजना (श्रार /शवा$टा ए07फ्टआ ४०]3-7/|भ२४)-- 
शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमनत्री की रोजगार योजना को 
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१993-94 में शहरी क्षेत्रों में चलाया गया था और 994-95 से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका 
विस्तार कर दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमों के लिए वित्तोय सहायता की 
व्यवस्था करना तथा इन उद्यमों के द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन करना है जिससे निर्धन 
लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। 8वीं योजना (4992-97) के दौग़न 7 लाख लघु 
उद्यमों की स्थापना करके 70 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करने का 
इसने प्रयत्न किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना (997-2002) में कतिपय संशोधनों के साथ इस 
स्कीम को जारी रखा गया है। 9799-2000 के लिए 2 20 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है। अक्टूबर, 999 के अन्त तक 55395 ऋण के मामले में स्वीकृति दी 
गई है और 26070 मामलों में ऋण वितरण कर दिये गये हैं जैसाकि भारतोय रिजर्व बैक ने 
सूचित किया है। वर्ष 4999-2000 के बजट में इस स्कीम के लिए ॥73 करोड़ रुपये का 
केन्द्रीय योजना परिव्यय प्रदान किया गया है। 


2, अन्त्योदय कार्यक्रम (&0900893 शिए्ट्ञाधा76)- इस कार्यक्रम को 
राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर, 977 से उन लोगों के लिए प्रारम्भ किया है जो निर्धनता 
रेखा से नीचे ही नहीं हैं बल्कि निर्धनों में भी निर्धनतम स्थिति में हैं। 


इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 33,000 गाँवों मे से प्रति वर्ष प्रत्येक गाँव में से पाँच 
सबसे अधिक निर्धन परिवारों का चुनाव किया जाएगा और उनकी आर्थिक उनति के लिये 
सहायता दी जाएगी। निर्धवतम परिवारों की पहिचान का कार्य ग्राम सभा को दिया गया हैं। 
निर्धन परिवारों के लिए प्राथमिकता के क्रम के आर्थिक मापदण्ड निम्न रखे गए-- 
() परिवार निराश्रय हो, उत्पादन परिसम्पत्ति न हों, कमाने वाला कोई भी सक्षम सदस्य 
१5-29 आयु समूह में न हो, (2) परिवार के पास जमीन, पशु जैसी उत्पादक परिसम्पत्ति न 
हो परन्तु एक से अधिक सदस्य काम कर सकें और जिनकी प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय 
20 रुपए हो; (3) परिसम्पत्ति हो परन्तु प्रति माह प्रति व्यक्ति आय 30 रुपए हो, और 
(4) परियार, जिसकी प्रत्ति व्यक्ति प्रतिमाह आय 20 रुपए हो। 


चयनित निर्धनतम परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत खेती के लिए भूमि का 
आवंटन, प्रतिमाह पेंशन, बैंक से ऋण अथवा रोजगार दिलाने मे सहायता की गई। ऐसे निर्धन 
परिवारों को 30-40 रुपए प्रतिमाह पेशन दी गई। बैल, पशु-पालन, छबड़ी बनाने, खाती के 
औजार, दर्जी, चाय, नाई या पंसारी की दुकाने खुलवाने और साबुन बनाने एवं निवार बनाने 
आदि की गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण की व्यवस्था की गई। 


इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने 978 से 7982 तक की 5 साल की 
अवधि में 6.06 लाख परिवारों को सहायता का लक्ष्य निर्धारित किया था तथा 487 करोड़ 
रुपए का प्रावधान रखा। इस अवधि में 6 करोड़ र्पया पेंशन में, 47 करोड रुपए ऋण के रूप 
मे, 9 करोड़ रुपया खादी बोर्डों के माध्यम से सहायता के रूप में खर्च किया गया था। 


3 दिसम्बर, 988 तक इस कार्यक्रम के द्वाग 2 6 लाख परिवारों में से 40.5% 
को ऋण दिया गया। 8 8$ को रोजगार और अन्य लाभ प्रदान किए गए तथा 2.7% परिवारों 
को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई थी। अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने 980 
में तथा गुजरात राज्य ने 992 मे इस कार्यक्रम को अपने यहाँ प्रारम्भ किया। 
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3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम (धारार?) --यह कार्यक्रम ग्रामौण क्षेत्रों 
में अतिरिक्त रोजगार के अवसरो को उत्पन्न करने के लिए अधिशेष खाद्यान्न कौ सहायता से 
। अप्रैल, 977 से प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम काम के बदले अगाज 
कार्यक्रम कहलाता था। 980 मे इसका नाम बदल कर दष्ट्रीय ग्रायीण विकास कार्यक्रम रख 
दिया गया! इस कार्यक्रम के द्वारा बाड़ से बचाव, सड़को की मरम्मत, नई सम्पर्क सड़कों का 
निर्माण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, पचायत भंवनों, स्कूल भवनों, चिकित्सा और स्वास्थ्य 
केद्रो का निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों पे सफाई करने की व्यवस्था में सुधार आदि के कार्य किए 
गए। 3978 से 980 की अवधि में 3.29 करोड मानव दिवस्लो का सृजन किया गया तथा 
इसी अवधि में कुल 48.72 लाख रन खाद्यान खर्च किया गथा। 980 में जब इसका नाम 
अदला गया तब इसके उद्देश्यों मे भी संशोधन किया गया था। इस नूतन नामकरण वाले 
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्न रखे गए--() आवंटन का 70% 
हरिजन बस्तियों के लिए पीने के पानी और सिचाईं पर, (2) 40% सामाजिक बनविद्या, ईंधन 
कौ लकड़ी रोपने, (3) स्थायित्व के कार्यों को करना आदि था। यह छठी योजना में 
7 करोड़ मानव दिवसो का सृजन कर पाई तथा 7वबीं योजना 985-90 में दो करोड़ परिवारों 
की सहायता की गई। 


44. न्यूनतम आवश्यकता योजना (]भाप०)2---यह योजना पाँचवीं पंचवर्षीय 
योजना के अभिन्‍ भाग के रूप में 4974-75 मैं प्रारम्भ की गई। इस योजना का लक्ष्य 
प्रारम्भिक और प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़क निर्माण, 
बिजली, मजदूरों के लिए आवास, प्रामीणो के लिए पोषण और भगरीय बस्तियों में सुधार 
करना है। पाँचवों और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में इस कार्यक्रम पर क्रमशः ॥ ,538 करोड़ 
रुपये एवं 5,807 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। छठी योजना में पानी की व्यवस्था पर 
34 5%, सड़कों पर 20%, शिक्षा पर 47 8%, स्वास्थ्य पर 9 8%, आवास पर 6.7%, बिजली 
पर 5 2%, पोषण पर 3 8% तथा शहरी गन्दी बस्तियों पर 2 6% राशि खर्च की गई। 


5. गरौबी हटाओ और बेकारी हटाओ कार्यक्रम (0900 परव्व० बए ऐश्थआ। 
पघर80 एएट्टाशआ॥आ6४)- गरीबी हटाओ का नाग इन्दिरा गाँधी ने राष्ट्रीय चुनाव 977 के 
समय दिया था तथा बेकायी हटाओ का चारा अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने अपने राष्ट्रीय 
सम्मेलन अप्रैल, 4988 के समय दिया था। काँग्रेस कमेटी 4950 से देश में सयाजवाद स्थापित 
करने को घोषणा करती रही है। इसने अपने दष्ट्रीय सम्मेलनो--957, 964 और १988 
मे *समाजवाद' को प्रमुख लक्ष्य के रूप में घोषित किया है। समय-समय पर अनेक कार्यक्रम 
भी इस लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए चलाए गए हैं । परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य 
पूर्ण महों हो पा रहा है। उपर्युक्त वर्णित कार्यक्रम इसी घोषणा को पूर्ति हेतु दथा गरोत्री 
उन्मूलन हेतु केन्द्रीय सरकार चला रही है। 


6. स्वर्ण जबन्तो ग्राम स्वरोजगार योजजा ( एएसजोीएसवाई )--समन्वित 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर.डी भी ) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास 





]. वर द्शणाओं रिण्ड फििटाडाएणा एएट्रॉथासढ़ 
2. चिषा-जाएएाएशा पिएं सि0ड्शशाजार 


निर्धनता 29 


(डीडब्ल्यू सीआरए), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), दस लाख कुएँ, 
खुदवाते सम्बन्धी योजना (एमडब्ल्यूएस) आदि ग्रामीण नामक कतिपय भूतपूर्व कार्यक्रमों को 
एकल स्थ-रोजगार कार्यक्रम में पिलाने के परिणामस्वरूप स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार 
योजना की पहली अप्रैल, 999 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य लघु उद्यमों 
को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण निर्धनों को अपने स्वस॒हायता समूहों (एसएसजी) मे संगठित 
करने मैं मदद देना है। यह योजना ग्रामीण निर्धनों को अपने स्वस॒हायता समूहों के संगठन 
और उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, सामूहिक गतिविधियों का नियोजन, ढाँचागत विकास, 
बैंक ऋण तथा आर्थिक सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता और विपणन सम्बन्धी 
सहायता आदि जैसे स्वरोजगार के सभी पक्षों को कवच प्रदान करती है । इस योजना को केन्द्र 
और राज्यों के बीच 75 : 25 के लागत बँटवारे के अनुपात के आधार पर केद्धीय प्रायोजित 
योजना के रूप भें कार्यान्वित्र किया जा रहा है! 

47. सम्पूर्ण ग्रामीण योजना ( एसजीआरवाई )-यह योजना स्थिर सामुदायिक, 
सामाजिक तथा आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन सहित ग्रामौथ क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार तथा 
खाद्य सुरक्षा भो मुहैया कराने के उद्देश्य से सितम्बर, 200॥ मे शुरू की गई। यह योजना केन्द्र 
और राज्यों के बीच 75 : 25 के लागत बँटवारे के अनुपात के आधार पर कार्यान्विते कौ जा 
रही है। चल रही रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को बाद में 
पूर्णत: इस स्कीम के अन्तर्गत । अप्रैल, 2002 से समेकित किया जाएगा। 

48. इन्दिरा आवास योजना ( आई.ए.वाईं. )--निर्भनों को मुफ्त दिए जाने वाले 
मकानों के निर्माण से सम्बन्धित यह एक बड़ी योजना है। इसमें बेकार कच्चे घरों को आधे- 
पक्के घरों में बदलने का एक अतिरिक्त घटक भी शामिल किया गया हूँ। वर्ष 77999-2000 
के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आवंटन का मापदण्ड निर्धनता अनुपात से राज्य 
में निर्धतता अनुपात और मकानों की कमी प्रतिबिम्बित करने के लिए बदल दिया गया। इसी 
प्रकाय, किसी जिले को किए जाने वाले निधियों के आवंटन का मापदण्ड 
अनु जा./अनु जनजाति को जनसंख्या और मकानों की कमी प्रतिबिम्बित करने के लिए बदल 
दिया गया है। 

9. समग्र आवास योजना--आमश्रय, सफाई और पेयजल का समेकित प्रावधान 
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक 24 राज्यों में एक खण्ड तथा संघ राज्य क्षेत्र में एक 
खण्ड में प्रायोजित परियोजना के आधार पर वर्ष 999-2000 में एक व्यापक आवास योजना 
के रूप में यह समग्र आवास योजना शुरू की गई है। इसका चुनियादी सिद्धान्त मौजूदा 
आवास, सफाई तथा जलपूर्ति योजनाओं को लोगों की भागीदारी से प्रौद्योगिकी अन्तरण, 
मानव संसाधन विकास और आवास सुधार पर विशेष जोर देते हुए एकीकृत करना है। 

20. काम के बदले अनाज कार्यक्रम--प्रारम्भ मे यह कार्यक्रम फरवरी, 200॥ से 
5 महीनों के लिए शुरू किया गया था और बाद में इसे बढ़ाया गया था। इस कार्यक्रम का 
उद्देश्य आठ राज्यों अर्थात्‌ गुजग़त, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेष मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 
'ग्रजस्थात और उत्तयंचल में सूखा प्रभावित ऋगीण क्षेत्रों मे मंजदूरी-रोजगार के माध्यम से 
खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता के रूप में केन्द्र 
प्रत्येक सूखाग्रस्त राज्य को मुफ्त खाद्याननों की उचित मात्रा उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार 
द्वात मजदूरी को अदायगी अंशत: वस्तु (प्रत्ति कार्य दिवस के लिए 5 किलोप्राम खाद्यान्न 
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तक) तथा अशत: नकद के रूप मे की जा सकती है। कामगरो को बकाया मजदूरी नकद में 
अदा को जाती है ताकि उन्हे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो। यह कार्यक्रम अधिसूचित 
“प्राकृतिक आपदा प्रभावित” जिलों के सम्बन्ध गें 34 मार्च, 2002 तक बढ़ा दिया गया है। 

24. अन्पपूर्णा-यह योजना 00 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप मे 
पहली अप्रैल, 2000 से प्रभावी हुई। इस योजना का उद्देश्य चरिष्ठ नागरिकों, जो राष्ट्रीय 
यृद्धावस्था पेंशव स्कौम के तहत पैशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन जिन्हें पेशन मिल नहीं 
रही है, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। लाभानुभोगियों 
को उन्हें रियायती दर पर 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ तथा 3 रुपये प्रति किलो चावल कौ दर 
पर खाद्यान मुहैया कराए जाते हैं। यह योजना 25 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही 
है। इसके अन्तर्गत 6 08 लाख से अधिक परिवारों कौ पहचान की गई है तथा इस योजना के 
लाभ उन्हे पहुँचाये जा रहे हैं। 

22. कृषि श्रप्तिक सामाजिक सुरक्षा-यह योजना जुलाई, 200 में 48 से 60 
वर्ष को आयु वर्ग मे खेतिहर व किराये पर मजदूरी को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए 
शुरू को गई थी। 

29. शिक्षा सहयोग योजना--इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है जो 
गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माठा-पिता को अपने बच्चों को 9वीं से 2वीं कक्षा की 
शिक्षा प्रदान करने के लिए 00 रुपये प्रति माह शैक्षणिक भत्ता मुहैया कराएगी। 

व 6 की समस्या के निराकरण हेतु निम्नलिखित उपचार भी किए जा 
सकते हैं-- 


निर्धनता समाप्त करने के लिए सुझाव 


(छ88९500॥5 [0 पाक्चताटआ6 70एटाए) 


(१) रोजगार उत्पन्न करना (्था॥। 8 डिए|०शत८४॥)->येह समस्या 
गाँवों मे अधिक है जहाँ कृषक 4-5 माह बेकार बैठा रहता है। कुटीर उद्योगों में इसी प्रकार 
श्रमिक पर्याप्त समय तक निष्क्रिय रहते हैं। उनके लिए कुछ अतिरिक्त व्यवसायों की 
च्यवस्था की जाए। 

(2) कृषि-व्यवस्था में सुधार (ए४णलिग ॥॥ #शञाट्प्राणाव। $एपणशा। )--कृषि के 
चवीनतेम साधनों का उपयोग बढाया जाए। कृषि-मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए। भूमि 
सुधार के नियम लागू किए जाएँ तथा भूमि-हीनो को कृषि योग्य भूमि वितरित की जाए। जॉन 
रेसल ने कृषि सुधार के सम्बन्ध मे अपने सुझाव देते हुए कहा है-- () उत्तम फसल बोई 
जाए, (॥) पेड-पौधो को नष्ट करने वाले रोगो व कीड़ो की रोकथाम की जाए, (॥) सिंचाई 
की सुविधाओं का विस्तार किया जाए, (॥५) मिट्टी के कराब को रोका जाए, (५) उर्वर्कों का 
प्रयोग किया जाए, (५॥) कृषि का मशीनीकरण किया जाए, (शा) मिश्रित फसलों की व्यवस्था 
को जाए। इससे कृषि को स्थिति मे अवश्य सुधार होगा और अधिक उपज होते से निर्धनता 
के क्षेत्र में कमी होगी। 

(३ ) तीज आर्थिक विकास (785६ एट०ए०ा्ा८ 06४७ णएण्था।)-- आर्थिक 
विकास को गति अति धोमो है, उसे तेज करने के प्रयास किए जाएँ। इसके लिए अधिकाधिक 
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औद्योगीकरण किया जाए, गाँवों में छोटे उद्योगो को बढ़ावा दिया जाये, सरकारी उद्योगो के 
प्रबन्ध में कुशलता लाई जाए तथा उद्योगपतियों के एकाधिकार को समाप्त करके उसका 
राष्ट्रीयरण किया जाए। इससे निर्धनता मे अवश्य कमी होगी क्योकि अनेक लोगो को 
रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 

(4 ) जनसंख्या वृद्धि पर नियत्रण (एएणआाण णा ?०_एणैंभ्राणा 00५#0०- तीक्े 
गति से बढ़ती जनसंख्या जो हमारी भादी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं होने देती, उस्त यर 
नियन्त्रण रखा जाए जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को उच्च शिक्षा व रोजगार मिल सके। 
इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिकाधिक महत्त्व दिया जाए। 

(5 ) काले धन की समाप्ति (8॥एप्वा00 ् 8॥2०. |(४००८४५)- अवैध भूमि को 
सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाकर, कठोर कानून बनाकर काले धन को समाप्त किया 
'जाए। इसके लिए राजनेताओं को अपना व्यक्तिगत लाभ छोड़कर निष्ठा से कार्य करना हौगा। 
इससे घन का वितरण समान होने की सम्भावना है, जिससे निर्धनता की समाख्ति हो सकेगी। 


(6) रक्षा-सेवाओं व पुलिस के बजट में कमी करना (१९6ए८४०॥ ॥ 
एिवका०० भाव ?0॥0४ 80त86)--वर्तमान में रक्षा-सेवाओं पर एवं पुलिस विभाग पर 25% 
से अधिक राष्ट्रीय आय खर्च हो रही है। इसे नियन्त्रित करने की आवश्यकता है| इस धन को 
निर्धनता की समाप्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। 


(7) शिक्षा का प्रसार (83ह्या50॥ ० (2000४॥0॥)- शिक्षा व्यवस्था में सुधार 
की अधिक अपेक्षा है--आज सामान्य शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायोन्मुख शिक्षा की अतीव 
आवश्यकता है, जिससे बढ़ती हुई बेरोजगारी पर नियन्त्रण किया जा सके। शिक्षः की योजना 
आर्थिक विक्स से जुड़ी होनी चाहिए। इससे निर्धनता का निराकरण हो सकेगा। 


(8 ) साधनों का उचित वितरण (शफ्एए >िहतएएाता ० २९४0०घ7०४)-- 
निर्धनता की समाप्ति के क्षेत्र मे लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के 
साधनों को समाज के सभी लोगों मे उपयुक्त रूप से वितरित किया जाए। ऐसी व्यवस्था 
प्राएभ की जाए, जिसके द्वारा सम्पत्ति का वितरण इस प्रकार किया जाये, जिसका लाभ निर्धन 


वर्ग को मिले। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य मिले। इससे 
निर्धनता पर नियन्त्रण किया जा सकेगा। 


(9 ) असाम्राजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन करना (पाक्ताट्शाणा ता #ैया॥ 
$0८४॥ (१४६७॥5)--भारत में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ व कुप्रथाएँ व्याप्त हैं, जिन्हे 
व्यक्ति ऋण लेकर पूरा करता है। मृत्यु भोज व दहेज जैसी कुरीतियों के कारण निम्न वर्ग 
सदैव कर्ज मे डूबा रहता है। इन पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकारी कानूनों को प्रभावशाली 
बनाये जाने कौ आवश्यकता है। इसके विरोध में कड़ी दण्ड-व्यवस्था हो, साथ हो सामाजिक 
चेतना व जन-जागरण की आवश्यकता है जिससे इन कुरीतियों पर नियन्त्रण लाया जां सकता 
है जो व्यक्ति को निर्धन बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। 
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( 0 ) सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन ((॥गाएट गा 50८7 । वीच्ाप॥0॥९5)-: 
अनेक सामाजिक व्यवस्थाएँ इस प्रकार की हैं जो व्यक्ति को कुठित बनाती हैं, उसके क्किस 
में बाधक हैं। संयुक्त परिवार- व्यवस्था व जाति व्यवस्था इसी श्रेणी मे आती है। इनमें सुधार 
को अत्यन्त आवश्यकत्ता है जिससे निर्धतता को दूर किया जा सकेगा। 


इन प्रयासों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी निर्धनता के विराकरण के लिए किये जा 
सकते हैं, जैसे-मदच्च-निषेध को प्रभावशाली ढैँग से लागू किया जाए, स्वास्थ्य-संरक्षण की 
उचित व्यवस्था हो, देश के प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन हो, बचत को आदत को 
प्रोत्साहित किया जाए, निर्धनो के लिए अनाथालय खोले जाएँ ब प्राकृतिक आपदाओं, बीमारो 
व वृद्धावस्था आदि के समय उन्हे सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा-योजना 
प्राग्म्भ की जाए, साथ हो गन्दों बस्तियो को समाप्त कर नियोजित मकान बनाये जाएँ। इस 
प्रकार राजनैतिक सेताओं का सरक्षण निर्धनता के क्षेत्र मे सफलता प्रदान कराने मे सहायक 
होगा, क्योकि जब तक राजनेता स्वय इस समस्या के प्रति जायरूक नहीं होगे तव तक इसमें 
सफलता मिलना कठिन है। निर्धनता को दूर करने के लिए लोगों में कार्य के प्रति निष्ठा जागृत 
की जाये। ऐसे अवसर सँजोए जाएँ कि व्यक्ति कठिन परिश्रम करना सोखे, इससे उत्पादन की 
वृद्धि होगी, अभावों की समाप्ति होगी साथ ही वस्तुएँ सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। ग्रामों 
में निर्धनता की समस्‍या अत्यधिक उग्र है अत: सरकारों योजनाओं का लाभ इन क्षीत्रों में 
उपलब्ध कराया जाए इससे मिर्धनता की समाप्ति हो सकेगी। 


[| 


अध्याय-2 


जाति कौ असमानता 
(7९0(पए४॥7५ ए (४5७) 


सम्पूर्ण विश्व का सार्वभौमिक सत्य यह है कि कोई भी दो वस्तुएँ एक समान नहीं 
होतीं। प्रकृति भी कभी दो समान वस्तुओ को उत्पन्न नहीं करती, यहाँ तक कि एक साथ 
जन्मे दो बालक (यमन) भी बिल्कुल एक समान नहीं होते। कहने का आशय यह है कि 
कोई भी दो प्राणी बिल्कुल समान नहीं होते, हर स्तर पर असमानता दिखाई देती है। व्यक्ति 
व समाज के स्तर पर भी असमानता मिलती है। असमानताएँ सभी समाजों में विद्यमान थीं 
और हैं और भविष्य में भी रहेंगी--लोकतांत्रिक, साम्यवादी अथवा समाजवादी सभी राष्ट्रों में 
असमानताएँ विद्यमान हैं। मानवीय समानता के समर्थक सभी विद्वानों की धारणा है कि सभी 
प्राणी प्रकृति ने समान बनाये हैं, इसलिए सभी को समान समझना चाहिये, समान सुविधाएँ 
प्रदान की जानी चाहिये, और जो असमानताएँ समाज मे विद्यमान हैं, उन्हें दूर किया जाना 
चाहिए, आग्रे बेताई ने अपनी पुस्तक “इनइक्ववैलियी अमंग मैन में कहा है, “आधुनिक 
जगत का महान्‌ विरेधाथास यह है कि हर स्थान पर मनुष्य अपने को समानता के सिद्धान्त 
का समर्थक बताते हैं और हर स्थान पर वे अपने जीवन में तथा दूसरे के जीवन में अपमानता 
की उपस्थिति का सामना करते हैं /'” इस बात का सभी समर्थन करते हैं कि समानता एक 
उच्च आदर्श है, किन्तु असमानता भोगा हुआ यथार्थ है। 
असमानताएँ सर्वत्र विद्यमान है। कोई भी समाज समाजवादी दृष्टियों पर आधारित 
नहों हो सकता। केवल कल्पना अवश्य की जा सकती है। समाजवादी विचारकों के मत मे 
निजी सम्पत्ति की समाप्ति होनो चाहिए जिससे सम्पूर्ण समाज में समानता लाई जा सके, 
जबकि लोकत्रन्त्रात्मक समाजों की दृष्टि से समानता का अर्थ आय और स्थिति का समान 
होना है। किन्तु कोई भी समाज हर दृष्टि से समान नहीं है, असमानताओं कौ व्याप्ति सर्वत्र 
है। ओकन का मानना है, “पूर्ण समानता को, यदि यह विद्यमान हैं; मान्यता देगा असम्धव हो 
सकता है परन्तु असम्रगता को मान्यता देना आसान है।” कहने का अभिप्राय है कि हम 
कैवल कल्पना कर सकते हैं कि समानता समाजों में हो, किन्तु यथार्थ यह है कि मनुष्य 
समान हो ही नहों सकते। अत: हम समानता का आंडम्बर करते हैं, वास्तव मे हम स्वयं भी 
नहीं चाहते-इसी तथ्य को डेहरेन्डार्फ ने अपनौ कृति “इनईक्वैलिटी ' में बड़े सारगर्भित 
शब्दों में व्यक्त किया है, “समृद्ध समाज में भी; यह एक कठोर और उल्लेखनीय तथ्य है कि 
मतृष्य अपपान स्थितियों में होते हैं। ऐसी सन्तान है, जो अपने यात्म-प्रिता से लम्जित हैं. 
क्योंकि वे समझती हैँ, कि विश्वविद्यालय की डिग्री ने उन्हें बेहतर बना दिया है। ऐसे लोग 
हैं, जो रेलिविजन रखे बिका अपने मकान पर एन्टिना लगाते हैं, दाकि उनके पड़ौसियों को 
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प्रता लग जाए कि वे रेलिविजन रख सकते हैं / “इससे निष्कर्षतः यह कहा जा सकता हैं कि 
हर व्यक्ति दूसरे को तुलना मे स्वय को श्रे४ व श्रेयस्कर समझने व बनाने का प्रयास करता 
है। असमानता व्यक्ति की मानवौव चेददा का अभिन्न अग बन चुकी है। असमानता को और 
विस्तार से समझने के लिए इसके अर्थ, परिभाषा, कारक व प्रकार आदि को समझना होंगा। 

असमानता का अर्थ एवं परिभाषा ([/६श्ञाव१८१ ३१0 ८व07॥ ० [2५08- 
॥५)-भिन्‍-भिन्‍न विद्वानों द्वारा असमानता को विभिन्‍न दृष्टिकोणों से व्यक्त किया गया है। 
कुछ विद्वानों के मत में सामाजिक वर्ग एवं सामाजिक संस्तरण असमानता के हो रूप हैं । इच्ची 
कारण इसकौ एक स्पष्ट परिभाषा देना सम्भव नहीं है क्योकि असमानता के अनेक अर्थ हैं। 
*'कोलिन्स कोबिल्ड इगलिश लेग्वेज डिक्शनरी' में असमानता का अर्थ वह दशा या स्थिति 
है, जो समान नहीं है। विभिन्‍न व्यक्ति अथवा समूह इसे विभिन तरीकों मे व्यवहार करते हैं, 
जैसे-उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति या समूह की तुलना में दूसरे व्यक्ति या समूह को 
अधिक धन, पद एवं सुविधा प्राप्त हो अथवा दो बस्तुएँ आकार, शक्ति एवं योग्यता मे भिन्‍न 
प्रकार की हों, जैसे--उसके पैर असमान आकार के हैं । 

ऑस्सफोर्ड शब्दकोश मे असमानता के अर्थ इस प्रकार बताए गए है--'  असमान 
होने की स्थिति या दशा या समानता का अभाव ४" 

। व्यक्तियों या बस्तुओ के बीच समानता का अभाव ; (॥) मात्रा, संख्या, गहनता 
अथवा अन्य भौतिक गुणों से सम्बन्धित असमानता, (॥) प्रतिष्ठा स्तर या स्थितियों से 
सम्बन्धित असमानता, सामाजिक असमानता, (॥॥) श्रेष्ठठा, शक्ति या उपयुक्तता से सम्बन्धित 
अधिक या कम लाभप्रद स्थिति को प्राप्ति का होना। किसी वस्तु की तुलना मे उचता अथचा 
निम्नता कौ दशा, जैसे--किसी कार्य के लिए असमान होने कौ दशा का होना, अपर्याप्तता, 
अतुपयुक्तता सम्बन्धी असमानता का होना। 

2 (॥) व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार, अनुचित 
व्यवहार, अनुपयुवतता, पश्षपातर का होना, (॥) वस्तुओ के उचित अंश की कमी, असमान 
बितरण का होना। 

इस प्रकार अम्लम्मानता अनेक रूपों में वर्णित को जा सकतो हैं। सभी का 
सार--असमान या 'समान न होने को स्थिति' होता है। इसके आधार पर इसे इस रूप मे 
परिभाषित किया जा सकता है --असमानता दो वस्तुओ अथवा समाजों के असमान होने की 
दशा है। अर्थात्‌ जब एक समाज के सदस्य दूसरे समाज को तुलना में अधिक या कम 
लाभप्रव दा में होते हैं हो वह स्थिति असमानता की होती है। अधिक या कम लाभप्रद 
स्थिति का अर्थ है- धन, वस्तुओ, पदों अथवा शक्ति के आधार पर भिन्‍तता का होना। शक्ति 
का अम्नमान वितरण भो अस्नमानता हैं और समाज के सदस्यो का सामाजिक सम्मान अथब्ा 
धन के आधार पर ऊँचा या नींचा होना भी असमातता है। सार रूप में समाज के सदस्यों का 
एक-दूसरे की तुलना मे कम अथवा अधिक सुविधाएँ प्राप्त करना ही असमानहा है। 


असमानता के प्रकार 
(7992५ ए शाल्पुण्भा9) 
प्रत्येक समाज मे किसो-न किसी रूप में असमानता पाई जाती है जो समाजशास्त्रीय 
दृष्टिकोण से सामाजिक स्थितियो की भिन्‍नता से सम्बन्धित है। रूसो जो प्रकृति के कट्टर 
समर्थक थे, उन्होने दो प्रकार की असमानता की चर्चा की है--(0) 'प्राकृतिक असमानता', 
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(0) 'नैतिक असंमानत्वा'। प्राकृतिक असमानत्ता का सम्बन्ध आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति व 
मानसिक शुणों की भिनता से है और नैतिक असपानता का सम्बन्ध अधिकारों, सुविधाओं, 
धन-सम्पत्ति, प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्त आदि की भिन्‍नता से है। प्लेटों जो आदर्शवादी दर्शन के 
समर्थक है, ने दो प्रकार की असमानता-(६)) प्राकृतिक असमानता, व (॥) स्लामाजिक 
असमानता का उल्लेख किया है। उनके मत में प्राकृतिक असमानता से आशय है--मनुष्य कौ 
शारीरिक तथा बौद्धिक विशेषताओं में अन्तर होना। उनकी व्यावसायिक भिन्‍नता उनमें 
सामाजिक असमानता की उत्पत्ति करती है। 
दूयूमिन ने अपनी कृति ऑन इनइक्वैलियी ' में असमानता के निम्नलिखित 
प्रकारों का उल्लेख किया है--6) भूमिका की असमानता, (7) भूमिका के आन्तरिक 
तत्वों की असमानता, (॥॥) सामाजिक मूल्यों तथा आदर्शों के अनुमान के सन्दर्भ में 
अस्रमानता, (५) कार्यात्मक योगदान के आधार पर असमानता, एवं (५) सम्पत्ति, शक्ति और 
सम्मान की असमानता। 
डेहरेम्डार्फ ने असमानता के दो आधार बताए हैं--मानवीय एवं सामाजिक। मानवीय 
आधार पर असमानता चह है जो प्राकृतिक क्षमताओं की भिन्‍लता से उत्पन्न होती है और 
सामाजिक असमानता का आधार स्रामाजिक स्थिति होता है। सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित 
असमानत भी दो प्रकार की होती है--एक मूल्यांकन पर आधारित होती है और दूसरी 
असमानता का आधार मूल्यांकन नहीं होता है। इस प्रकार डेहरेन्डार्फ ने चार प्रकार कौ 
असमानता की चर्चा की है जिनमें से प्रथम दो व्यक्ति से सम्बन्धित है और शेष दो का 
सम्बन्ध सम्राज से है, जो निम्नलिखित हैं-- 
(१) शारीरिक लक्षण, चरित्र और रुचियों की प्राकृतिक असमानता। 
(/) बुद्धि, प्रतिभा और शक्ति की श्रेणी मे प्राकृतिक अस्रमानता। 
(3) समान श्रेणी बाले पदों में सामाजिक असमानता। 
(4) सामाजिक स्थिति की पद-व्यवस्था में होने वाला सम्मान और धन पर आधारित 
सामाजिक संस्तरण। 
साराशतः अप्तमानता विशिष्ट सप्राद़ों एवं परिस्थितियों से सम्बद्ध होती है और इसके 
अनेक स्वरूप होते हैं, जैसे--धन, सम्पत्ति, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, वर्ग, क्षमता, 
एस्टेट, जाति और लिंग आदि। यहाँ पर अब जाति और लिंग की असमानता का सविस्तार 
विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। 


(१ ) जाति की असमानता 
(एाल्पुप्थञए ए (8६४४) 
भारतोय समाज व्यवस्था में असमानता का स्वरूप जाति व्यवस्था में देखा जा सकता 
है। भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार जातियाँ वर्णित है। इनके आधार और 
कर्त्तव्य अलग-अलग थे। सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से इनमें असमानता थी। ये असमानता 
पीढ़ौ-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होती थी जो कर्म-फल पर आधारित थी, अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थिति 
ब्राह्मण को थी, जो अध्ययन-अध्यापन का कार्य करते थे; क्षत्रिय समाज के रक्षक के रूप मे 
थे, वैश्य अर्थ से सम्बन्धित थे, शूद्रो का कार्य उपर्युक्त तोनों जातियों को सेवा करना था, 
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जिसने जिस जाति में जन्म लिया है, उसे वैसी हो स्थिति प्राप्त होदी थी। जाति को सामाजिक 
असमानता को उचित और न्यायसंगत माना जाता है। जाति सामाजिक संस्तरण का स्वरूप भी 
है और स्थिति समूह भो है! 

देले, डेविस, घुर्ये व थाम्सन आदि के विचार से भारत के अतिरिक्त अरब, 
पोलिनेशिया, अफ्रीका, ग्वाटेमाला और जापान आदि देश्ञों में भी जावीय समूह को स्थिति है। 
इस प्रकार पवित्रता, कर्मफल एवं मानवोय प्रकृति को दृष्टि से जातियों को सामाजिक 
असमानताएँ महत्त्वपूर्ण हैं, जिनका अध्ययन जाति कौ परिभाषा, अर्थ, विशेषताओं, उत्पत्ति 
ऊदि के अध्ययन द्वार निम्त रूप में क्रिया जो सकठा है-- 
जाति की परिभाषा एवं अर्थ (02गि00॥ शा १(८७४॥३ ए (०६८) 

4. जाति का जशाब्दिक अर्थ (2छ्ञणएश्ा८ग ग्रध्झगशाह ण॑ 0७६४६)-जाति 
अँग्रेवी शब्द कास्ट (८०४) का हिन्दों रूपान्तर है जिसे पुर्तगाली भाषा के *८3889' से 
व्युत्पन माना जाता है, वहाँ इसे विभेद या मव के अर्थ मे प्रथुकत किया जाता है संस्कृत को 
'जन' घातु से “जाति' शब्द ब्युत्सन है जिसका अर्थ जन्म या उत्पत्ति है अर्थात्‌ जन्स के 
अनुसार अस्तित्व का रूप हो जाति है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूटर और अस्पृश्य 
नर्ष के स्तर कौ अनेक जातियाँ प्राथमिक रूप से हिन्दुओं में मानी जाती हैं। 

जाति को परिभाषाएँ अनेक दृष्टियों से दी गई हैं जिबके आधार यर जाति को 
असगानताओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। 

*जाति' शब्द को उत्पत्ति पर सर्वप्रथम ग्रेसिवा-डी-मओर्य (ठछ्णा8 त& (09) ने सन्‌ 
१665 में प्रकाश डाला था। इसके वाद फ्रार्सासी विद्वानू अब्बे दुच्बाय ने इस अवधारणा का 
प्रयोग प्रवाति के सन्दर्भ में किया था। 

2. जाति जनन्‍्म/वंशानुक्रम पर आधारित होती है (४६४2 ॥5 085४० णा का 
॥८८५॥५)- सभो विद्वादों ने जाति के अर्थ दबा विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसकी 
विशिष्ट विशेषदा- जन्म पर आधारित सदस्यता पर प्रकाश डाला ई अर्धात्‌ जो जिस जाति में 
जन्‍म लेता है वह जीवनपर्यन्त उसो जाति का सदस्य बना रहता है। सामान्यतया इसकी 
सदस्यता को परिवर्तित नहों किया जा सकता है अर्थात्‌ जाति में व्यक्ति को उच्चठा या 
निम्नता की असमानतठा उसके झानि विशेष में जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जात है। 
दिस्त परिभाणएँ जन्म पर आधारित जाति को असमानत्ा कों स्पष्ट करतों हैं। 

कूले के क्घनानुसार-' दब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्ष्म पर आधारित होता है तो 
उसे जाति कहा जा सकता है।" समाज में दो प्रकार की असमाननाएँ होती हैं--स्थाई और 
परिवर्तनशाल। स्थाई या प्रदत अम्नमानवा कौ व्यक्ति अपनी मेहनत, ईमानदारी, कार्यकुशलता, 
बुद्धिमत्ता, व्यवसाय आदि के द्वार नहीं चदल सकता है। इसे बन्द वर्ग या जाति कहते हैं। 
जिस सदस्यता के ज्यवित अपने प्रयासों से बदल सकता है और सनाऊ उसे प्रस्थिति को 
परिवर्दिंत करने को अनुमति देता हैं उसे खुलो चर्ग व्यवस्था कहते हैं। जाति को सदस्यवां 
वंशानुक्र्म या जन्म पर आधारित है इसलिए यह बन्द वर्ग है जो दिम्न परिभाषा से स्पष्ट हों 
रहा है। 

डी.एन. मजूददार एवं टो.एन. मद्ान के अनुसार-'“जाति एक बन्द-वर्य है।'' 
बन्द-बर्ग से आपका तातय॑ है कि जाति एक ऐसा वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्‍म से निश्चित 
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होती है। जाति के बाहर का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता है। जाति के 
बीच जन्मे व्यक्ति ही इसके सदस्य बन सकते हैं। बन्द-वर्ग से तात्पर्य है--ऐसा वर्ग जिसकी 
सदस्यता त्यागकर बाहर नहीं जाया जा सकता। 

3. जाति जन्म एवं अन्तर्विवाह पर आधारित होती है (छा ॥8 075९० जा शा 
शत ८१०७०08०ग9)--कुँछ विद्वानों ने जाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसको दो विशेषताओं-- 
जन्म एवं अन्तर्वियाह पर प्रकाश डाला है। ये निम्नलिखित हैं-- 

केटकर के अनुसार-“'जाति एक सामाजिक समूह है; जिसकी दो विशेषताएँ होती 
हैं--(१) सदस्थता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं और 
इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। (2) सदस्य एक कठोर 
सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते है ।!' 

हॉबेल को परिभाषा--' अन्तर्विवाह और आनुवंशिक पद के द्वारा सामाजिक बर्गो 
को एक स्थाई और अपरिवर्तनीय रूप दे देना ही जाति है ।'' 

4. जाति व्यक्तियों “परिवारों की विशिष्ट विशेषताओं का संकलन है (१४४४४ 8 
गा उश्र्ार्टूुआएा! छा ॥एश009| शा00ए ए वाइग्रालाए8 जावाउटॉटा8005)- कुछ 
बिद्ठानों ने जाति को व्यक्तियों या समूहों का ऐसा संकलन बताया है जिसकी कुछ विशिष्ट 
विशेषताएँ हैं जो असमानताओं को अन्य समूहों के संदर्भ में निश्चित करती है। 

मार्टिण्डेल और मौनाचैसी के अनुसार--“'जाति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनके 
कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को जन्म से निश्चित होता है, जिनको जादू या/और धर्म की 

स्वीकृति और समर्थन प्राप्त होता है।'' इस परिभाषा में जाति की कुछ महत्त्वपूर्ण 
असमानताओं का वर्णन अवश्य किया गया है लेकिन सभी असमानताओं का उल्लेख यही 
किया गया है। 

हड्डन ने 'कास्ट इन इण्डिया' में जाति की अनेक परिभाषाओ का आलोचनात्मक 
मूल्यांकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि जाति की परिभाषा शब्दों या वाक्यों में देना 
सम्भव नहीं है। अगर जाति को समझना है तो हमें इसकी असमानताओ से सम्बन्धित 
विभिन्‍न विशेषताओं का अध्ययन करके ही समझना होगा। जाति कौ कुछ प्रमुख 
विशेषताओं--जन्म पर आधारित सदस्यता, अन्तर्विवाह एवं बंशानुगत व्यवसाय पर प्रकाश 
उपयुक्त परिभाषाओं में दृष्टिगोचर होता है। इन असमानताओं से सम्बन्धित विशेषताओं के 

अतिरिक्त कुछ और विशेषताएँ भी हैं जिनको समग्र रूप से एन के दत्त और जी एस, घ॒र्ये ने 
प्रस्तुत किया है, जो जाति की असमानताओं को और अधिक स्पष्ट करतौ है। ये विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं-- 

एन.के. दत्त ने 'ऑरिजन एण्ड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इण्डिया' में जाति के प्रमुख 
लक्षण निम्भांकित छ: बताए हैं, जो जाति की असमानताओ के निर्धारक हैं-- 

(१) एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहां कर सकते। (2) एक 
जाति के सदस्यों पर अन्य जातियीं के सदस्यों के साथ खाने-पीने के सम्बन्ध में भी कुछ 
प्रतिबन्ध होते हैं। (3) अधिकतर जातियों के व्यवप्ताय निश्चित होते हैं। (4) सभी जातियों 
मे ऊँच-नीच का एक संस्तरण होता है, जिसमें ब्राह्मणों कौ स्थिति सर्वमान्य रूप से शिखः 
पर है। (५) व्यक्ति को जाति का निश्चय जन्म के आधार पर जीवनभर के लिए होता है। 
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यदि फोई व्यक्ति उसके नियमों का उल्लंघन करने के कारण निकाल दिया जाए हो एक 
जाति से दूसरी जाति की सदस्यता प्राप्त करता असम्भव है। और (6) सम्पूर्ण जाति-व्यवस्था 
ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा पर आधारित है। 
ये विशेषताएँ जातियो को पारस्परिक असमानताओं (उच्चता और निम्नता) को भी 
निर्धारित करतौ हैं। 
जो.एस. घुर्ये ने अपनी कृति “जाति, वर्ग और न्यवसाय' में जाति के निम्न छः 
लक्षणों का उल्लेख किया है। आपका कहना है, हिन्दू समाज के विशिष्ट लक्षण तब के 
बताए जा सकते हैं जब यह जाति के सामाजिक-दर्शन के नियमों द्वारा शासित होता था तथा 
इस पर आधुनिक विचारधारा के अधिकार और कर्चुज्यों का प्रभाव नहीं पडा था, ये प्रधानत: 
छः: हैं-- 
समाज का खण्ड्ात्मक विभाजन 
संस्तरण 
खान-पान एव सामाजिक सहवास पर प्रतिबन्ध 
विभिन्‍न जातियो को नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा विशेषाधिकार 
व्यवसाय के स्वतन्त्र चुनाव का अभाव 
«विवाह पर प्रतिबन्ध 


जाति को विभिन्‍न परिभाषओ तथा विशेषताओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि जाति असमानताओ का निर्धारण जन्म से होता है! समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुम्तार 
यह शक विशिष्ट असमानताओं चाला स्रमूह तथा व्यवस्था दोनों है। इसके द्वारा समाज का 
स्तरीकरण होता है तथा समाज के प्रत्येक सदस्य कय अन्य सदस्यों, समूहों तथा जाति के 
सन्दर्भ में सस्तरण, खण्डात्मक विभाजन, व्यवसाय, खान-पान, सामाजिक, नागरिक और 
धार्मिक विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएँ, व्यवसाय, विवाह आदि अनेकानेक बातें नियन्त्रित, 
निर्देशित तथा सचालित होती हैं। जाति-व्यवस्था प्रदत्त व्यवस्था है। यह पवित्रता और 
अपवित्रता की अवधारणा पर आधारित एक ऐसा खण्डात्मक विभाजन है जिसमे विशिष्ट 
अधिकार और कर्त्तव्य तथा उच्च व निम्न असमान प्रस्थिति वाले अन्तर्विवाही समूह होते हैं। 


ऐतिहासिक दृष्टिक्रोण और जातीय असमानता 
(न्‍ञ्राणाएवयों शह्ाफ्ुट्लाएट 0 (235८ पाट्तुणभ9) 

"जाति की असमानताओं ' के शीर्षक के अन्तर्गत भारतीय हिन्दू समाज में जाति के 
कारण व्याप्त अनेक प्रकार की असमनताओं को देखा जा सकता है। अनेक सामाजिक 
चैज्ञानिकों ने जाति की असमानताओं का अध्ययन समय-समय पर किया है । इनके अध्ययन 
के दृष्टिकोण और क्षेत्र भिल-भिन्त रहे हैं। प्रारम्भ मे समाजशास्त्रियो, भारतीय विद्याशास्त्रियो 
आदि ने ऐपिहासिक दृष्टिकोण से जाति को असमानताओ का चरर्णन और व्याख्या की है। 
बाद में कुछ चिट्दातों ने अऐपिहासिक दृष्टिकोण से जाति के कारण समाज मे ज्याप्त 
असमानताओं पर प्रकाश डाला है। कुछ अनुसधानकर्त्ताओं और सर्वेक्षणकर्त्ताओं ने स्थान की 
भिनठाओं के आधार पर ग्रामों, कस्बो, नगरो, महानगयें और औद्योगिक केद्धो में जाति से 
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सम्बन्धित असमानताओं का विश्लेषण एकत्र तथ्यों के आधार पर वस्तु करके स्थिति से 
अवगव करवाया है। इन्हीं विभिन्‍न उपलब्ध सामग्री के आधार पर जाति की असमानताओं का 
विवेचन प्रस्तुत है। 


प्रारम्भ से ही भारतीय जाति व्यवस्थों ने सामाजिक वैज्ञानिकों का इस ओर ध्यान 
आकर्षिक किया है कि यह एक सामाजिक असमानता की.विशिष्ट व्यवस्था है जो धार्मिक 
पवित्रता और अपवित्रवा को धारणा पर आधारित है। जातियों की अस्तमानता पर प्रकाश 
डालते हुए जी. डी. बरमन ने लिखा है, “जाति व्यवस्था में निहित असमान अवसरों एवं 
प्रतिष्ठा का वितरण मुख्य रूप से सामाजिक स्वीोकृतियों के द्वारा संचालित होता है जिसका 
नियन्त्रण उच्च स्तर (जाति) के हाथों में होता है ।/” जाति की असमानताएँ जन्म के द्वारा 
नियन्बित, निर्देशित और संचालित होती हैं। उच्चतम जातियों (ब्राह्मण) के पास अधिकतम 
विशेषाधिकार और न्यूनतम निर्योग्यताएँ (प्रतिबन्ध) होती हैं। इसके विपरीत निम्नतम जातियों 
(अस्पृश्य) के पाप्त निम्नतम या नहीं के बराबर अधिकार एवं अधिकतम निर्योग्यताएँ होती 
हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर यही स्पष्ट होता है कि जातिगत 
अम्नमानताओं की उत्पत्ति और विकास का आधार जन्म रहा है। 
जातिगत असमानताओं को हम इसकी उत्पत्ति के सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित 
सिद्धान्त और प्रजातिपरक व्याख्या पर आधारित सिद्धान्तों में भी देख सकते हैं। सोरोकिन ने 
लिखा है कि भारत के धार्मिक ग्रन्थों में लिखा है कि विभिन्‍न जातियाँ ब्रह्मा के शरीर के 
विभिन अंगों से उत्पन्न हुई हैं और उनमें मौलिक अन्तर है। परिणामस्वरूप रक्त का 
सम्मिश्रण या अन्तर्जातीय विवाह या प्रजातियो के मध्य किसी प्रकार का सम्पर्क सबसे बड़ा 
अपागध माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक मान (समानता और असमानता) उसके 
माता-पिता के रक्त के आधार पर निर्धारित होता है। एच. ई. बार्न्स और हावर्ड बैकर ने 
लिखा है, “ भारतीय जाति व्यवस्था के आधार-स्तम्भ चार वर्ण हैं । ये वर्ण हल्के श्वेत से 
लेकर पूर्ण काले तक हैं। इस व्यवस्था में शीर्ष पर ब्राह्मण हैं जो लगभग 3,000 वर्ष ई पू. 
भारत पर आक्रमण करने वाले आर्यो के वंशज है” इसी मूल धारणा ने उच्च जातियों को 
शोषक और निष्न जातियों को शोषित की प्रस्थिति प्रदान की है, जो आगे चलकर घोर जातीय 
असमानताओं के रूप में पली, फैली और फूली | 
वेस्टरमार्क की मान्यता है कि आर्यों की विजय के पहले भारत मे कृष्ण-वर्ण के 
लोगों की आबादी थी। कृष्ण-वर्ण की जनजातियों कै प्रति आर्यों को घोर घृणा और शत्रुता 
थी, जिसे उन्होंने अपने और पराजित लोगों--शूद्रों के बौच में तरह-तरह के प्रतिबन्ध 
लगाकर अभिव्यक्त किया। उपरोक्त ऐतिहासिक अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि 
जाति की अप्तमानताओं का आधार और प्रभुख कारण आर्यों और द्रविडों की पारश्परिक 
सामाजिक शत्रुता रही है। 
जाति की असमानताओं का स्रोत जाति को उत्पत्ति का परम्परागत सिद्धान्त भी रहा 
है। जाति व्यवस्था या इसकी असमानताओं का वर्णन सभी धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और पुशणों मे 
चर्णित है। इसका सर्वाधिक प्रचलित सिद्धान्त ऋवेद के मण्डल 0, सूकत 90, मस्त्र 7- 
१2 मे मिलता है। ऋप्वेद के इस अंश को 'पुरुष-सूक्त' कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई 
सिद्धान्त और छोटी-मोटी पौराणिक कल्पनाएँ भी प्रचलित हैं जो जाति की असमानताओ को 
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स्पष्ट करती हैं। नर्मदेश्वर प्रसाद ने लिखा है कि “इन सबका उल्लेख हिन्दुओं के विभिन्‍न 
ग्रन्थो में हुआ है जो कि समय-समय पर युग को आवश्यकताओं के अनुरूप रखे गए हैं।'” 
इन रचनाओं ने समय-समय पर जाति कौ असमानठाओ को समाज पर कठोस्ता से पालन 
करने पर जोर दिया है जिसका उद्देश्य ब्राह्मणों को उच्चतम प्रस्थिति प्रदान करना तथा शूद्रो 
को निम्नतम कोटि का ठहराना था। की 


जाति में असमानताओं कीं पराकाष्ठा का अनुमान वर्णों के कर््तेव्य, ब्राह्मणों की 
गरिमा और 'शुद्रों का जन्म-द्वासता के हेतु' के निम्नलिखित वर्णन से स्पृष्ट हो जाएगा- 


एफ, मैक्समूलर के अनुसार सर्वाधिक ज्योतिर्मय ने विभिन्‍न वर्णों के लिए निम्त 
कर्त्तव्य और उप-जीबिकाएँ निश्चित की थीं--'' ब्राह्मणों के लिए वेदों का पठन और पाठन, 
अपनी और दूसरों की भलाई के लिए यज्ञ करना, दान देना और लेना आदि कर्म निश्चित 
किए गए।” “ क्षत्रियों को उसने आज्ञा दी कि वे प्रजा की रक्षा करें, दान दें, यज्ञ करें, वेद- 
पाठ करूँ और ऐन्द्रिक सुखोपभोग मे अपने को लिप्त करने से बचाएँ।”” “वैश्य पशुपालन 
करे, दान करें, यज्ञ करे, वेद-पाठ करे, व्यवसाय करे, ऋण दे और जमीन जोतें।' '' शुद्रों के 
लिए एक ही कर्म निर्धारित था कि वे उपर्युक्त तीनों बर्णों की विनयपूर्वक सेवा करें।”' 

ब्राह्मणों की श्रेष्ठता (9पए९४70709 एण 97गाएआा5)-एफ मैक्समूलर ने ब्राह्मणों 
की गरिमा का निम्न रूप में दर्णन किया है-- 


(१) '“मनुष्य-नाभि के ऊपर (नौचे कौ तुलना मै) पविद्वतर कहा जाता है, इसलिए 
स्व में-अस्तित्वमाद ( भगवान) ने ब्राह्मण को अपना पवित्रतम अंग मुख घोषित किया है ।'' 
(2) “ब्राह्मण को उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है । चूंकि वह अग्रजन्मा है और बेदी पर 
उसका अधिकार है, इसलिए वह (ब्राह्मण) अधिकारत: इस सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी है।/ 
(3) "ब्राह्मण का जन्म ही तब विधान की निधि की सुरक्षा के हेतु पवित्र विधान का एक 
शाश्वत अवतरण है और यह ब्रह्मा के साथ ही संयमित हो जाता है।' (4) “एक ब्राह्मण, 
जब अस्ततित्व ग्रहण करता है, पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम और सभी उत्पन्न प्राणियों के 
स्वामी के रूप में जन्म लेता है।' (५) “विश्व मे जो कुछ भी विद्यमान है, वह सब कुछ 
उसकी सम्पत्ति की श्रेष्ठता के कारण ब्राह्मण की सम्पत्ति है, बस्तुत: ब्राह्मण इस सबका 
अधिकासी है।'” (6) “एक ब्राह्मण, चाहे मूर्ख हो या विद्वान, एक महात्‌ दिव्यता का स्वामी 
है, ठोक उसी प्रकार से है जैसे कि अग्नि चाहे वह (यज्ञ के हवन कुण्ड के लिए ले जाई 
जाए या किसी अन्य कार्य के लिए) एक महान दिव्यता है।'! 


ब्राह्मणों के लिए दण्ड (जाशा।|शा। लि छोगागा 75)--मैक्समूलर के अनुसार, 
“ब्राह्मण के लिए प्राणदण्ड के स्थान पर कपाल-मुण्डन उपयुक्त हैं। परन्तु दूसरे वर्णों के 
लोगों को प्राणदण्ड भुगतना ही पडेगा।” . किसी भी ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाए, 
चाहे उसने सभी सम्भव अपराध कर्म किए हो, ऐसे अपराधी को वनवास्त दिया जाए और 
उम्तकी सारी सम्पत्ति उसके पास हो रहने दी जाए और उसके शरीर को कोई आपात नहीं 
पहुँचाया जाए। ,....... किसी ब्राह्मण कौ हत्या करने मे अधिक घोर अपराध पृथ्वी पर ज्ञात 
नहीं है। इसलिए एक राजा किसी ब्राह्मण को जान से मारने का विचार भी अपने मन में नहीं 
लाए।!! 


जाति की असमानता 4] 


शूह्रों को निम्नता ([ि॥07॥9 एं श9४0745)-मैक्समूलर ने शुद्रो कौ दयनीय 
प्रस्थिति का वर्णन निम्न किया है--''पस््तु एक शूद्र, चाहे वह क्रौत हो या अक्रीत, दास 
कवि के लिए विवश किया जा सकता है, क्योकि स्वयं अस्तित्वमान ने उम्तकी सृष्टि ब्राह्मणों 
के दास होने के लिए ही को है।'" .. . “एक शूद्र यद्यपि वह अपने स्वामी से मुक्ति पा 
चुका हो, तथापि वह दासता से मुक्त नहीं हो सकता क्योकि यह उसके जन्म से ही उसके 
साथ लगा है। इससे उसे कोई भी स्वतन्त्र नही कर सकता। . .. एक ब्राह्मण आश्वस्त होकर 
अपने शूद्र (दास) के सामान को जब्त कर सकता है, क्योकि उसे (दास को) सम्पत्ति रखने 
का अधिकार नहीं है, उसका स्वामी उसके स्वत्वों पर अधिकार कर सकता है। ...... एक 
मात्र ब्राह्मण की सेवा ही शुद्र के लिए श्रेष्ठ उपजीबिका घोषित है क्योकि इसके अतिरिक्त 
वह जो भी करेगा, उसका डसे कोई फल नहीं मिलेगा। .... ... शूद्र को धन-संचय कदापि 
नहीं करना चाहिए, यद्यपि वह (ऐसा करने मे) समर्थ भी हो, क्योकि धन संचित करके 
रखने वाला शूद्र ब्राह्मणों को पीड़ा देता है।' 
शूद्रों के लिए दण्ड (?०॥क्रा॥शा। 0ण $)70795)--मैक्स मूलर ने शूद्रों के लिए 
जो दण्ड व्यवस्था प्रचलित थी उसका निम्न विवरण दिया है--'' () एकज मनुष्य (एक 
शुद्र), जो एक द्विज मनुष्य को भद्दी गालियाँ देकर अपमानित करता है, उसकी जीभ काट दी 
जाएगी क्योकि वह निम्न वंश का है। (2) यदि वह किसी (ट्विज) का नाम और उसकी 
जाति का वर्णन त्तिरस्कार के साथ करता है तो उसके मुख में दस अंगुल लम्बी जलते लोहे 
की कोल घुसा दी जाएगी। (3) यदि वह अहंकारवश ब्राह्मणों को कर्त्तव्य की शिक्षा देता है 
ते ग़जा उसके मुख और कानों मे गरम तेल डाल दिए जाने की व्यवस्था करेगा। (4) निम्न 
वर्ण का मनुष्य चाहे वह जिस किसी भी अंग से क्‍यों न (त्रि वर्णो में से किसी भी मनुष्य 
को) उच्चतम (वर्णो के) व्यक्तियों को चोट पहुँचाए, उसका वह अंग ही काट डाला 
जाएगा, यह मनु का उपदेश है। (5) बह जो हाथ या जिस हाथ से डण्डा उठायेगा उसका 
बह हाथ काट दिया जाएगा। (6) यदि अहंकारवश वह (अपने से उच्च जाति सदस्य पर) 
थूकता है, तो राजा उसके दोनों ही होठों को कटवाने की व्यवस्था करेगा।'” इसी प्रकार के 
और भी बहुत से दण्ड विधानों की चर्चा मैक्स मूलर ने की है। 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाति की निम्न असमानताओं को उस काल या युग के रूप 
में बताया जा सकता है। जाति के सामाजिक-दर्शन नियमों द्वारा शासित होते थे तथा इन पर 
आधुनिक विचारधाश के अधिकार और कर्रव्यों का प्रभाव नहीं पड़ा था। घुर्ये के अनुसार 
जाति की असमानताओं के ये लक्षण प्रधानत: निम्न छ: हैं--(१7) समाज का खण्डात्मक 
विभाजन, (2) संस्तरण, (3) खान-पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबन्ध, (4) विभिन्‍न 
जातियों की नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएँ तथा विशेषाधिकार, (5) व्यवसाय के स्वतन्त्र 
चुनाव का अभाव, और (6) विवाह पर प्रतिबन्ध | 
१. समाज का खणडात्मक विभाजन छ्वं अप्तमानता ($चछ्ञाशाओ ए0एडाए) 
श्ण्छा ९३ था। पार्वुप) ॥9)-- घुर्ये ने जाति व्यवस्था की ग्रथम विशेषत: हिन्दू समाज को 
अनेक खण्डों मे विभाजित करना बताया है। प्रत्येक खण्ड एक जाति अथवा उपजाति 
कहलाता है। प्रत्येक खण्ड में सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके उत्तरदायित्व और कार्य 
जाति द्वाश पूर्व-निश्चित होते हैं। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के प्रति उत्तरदायी होते 
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हैं। घुर्ये के अनुसार नागरिकगरण अपनी नैतिक निष्ठा के मामले में सम्पूर्ण समुदाय के स्थान 
पर अपनी जाति को प्रथम स्थान देते धे। आपका खण्डात्मक विभाजन से त्ञात्पर्य इसी निष्ठा 
पर आधारित छोटे-छोटे अनेक जातोथ ममृहो मे विभाजन से है जिनकी अपनी परिपर्द होती 
हैं जिसे 'जाति-पंचायत' कहते हैं। इस प्रशासनिक सस्धा, जाति-पंचायत का कार्य अपनी 
जाति के सदस्यों के ब्यवहारों पर नियन्त्रण रखना होठा है। जातिगत उच्च्चता या निम्मंत्ा 
सम्बन्धी नियमों की अवहेलना करने पर जाति-पचाय॑त उन्हे दण्डित करती है। जिन अपराधों 
पर यह निर्णय देती है उनमें से कुछ ये हैं--निषिद्ध खान-पान या पारस्परिक व्यवहार का 
उल्लघन, अवैध स्लंभोग, स्त्री का अपहरण या उम्चके साथ व्यभिचार, विवाह निपेधों का 
उल्लघन, ऋण नहीं चुकाना, ब्राह्मण का अपमान, जाति-सम्बन्धी रीति-रिवाजों का उल्लंघन 
करना तथा चुनौती देना। 

इन बिधिन्न खण्डों या जातियो में डच्चता और निम्नता मिलती है जो इनकी 
असमानताओं को इंगित करती है। 

2. संस्तरण एवं असपानता (नाटःशएा॥ छाए गाल्पुएभआ५)- भारतवर्ष में अनेक 
जातियाँ हैं परन्तु किन्हों भी दो जातियों की प्रस्थिति समाज में समान नहीं होती है। समाज में 
विभिन खण्डों, जातियों, चर्णी या बर्गों की उच्चता और निम्नता के आधार पर आरोही 
अथचा अवरोही क्रमबद्धता को सस्तरण ऋटते हैं। सस्तरण के दृष्टिकोण से जाति कौ 
विशेषता को अनेक विद्वानों ने देखा और परखा हैं। हिन्दू समाज, जो जाति-व्यवस्था वाला 
है, उसमें ब्राह्मणों या खण्ड जाति को प्रस्थिति समाज में उच्चव्रम है तथा अस्पृश्य जातियो 
कौ प्रस्थिति निम्नतम होती हैं। इन दोनों उच्चतम और निम्नतम जातियों के मध्य अन्य सभी 
जातियाँ एवं उपजातियाँ समाज मे ऊँची-नोची प्रस्शिदि एवं असमानताओं के अनुसार स्थित 
होती हैं। जाति को उच्चता और निम्नता का निर्धारण सम्बन्धित समाज मे उसकी धार्मिक 
प्रतिष्ठा, व्येवसाय, खान-पान, पवित्रता, अपवित्नता आदि से होता है तथा चह परम्पशंशत 
होती है) व्यक्ति जिस जाति या रण्ड में जन्म लेता है उसकी सदस्यता जीवनपर्यन्त उसी 
जाति की सदस्यहा रहतो है। व्यक्ति की जन्म पर आधारित सदस्यता को समाजशास्त्र में 
प्रदत्त-प्रस्थिति कहते हैं जो जाति को विशिष्टता हैं। पश्चिम के सम्राजो की वर्ग-व्यवस्था की 
तरह व्यक्ति जाति को सदस्यता को शिक्षा, सम्पत्ति, शक्ति के आधार पर बदल नहाँ सकता 
था। परस्तु आजकल नगरों तथा भहानगरों में इसमे परिवर्तन आ रहा है। जाति-व्यवस्था में 
सस्तरण का क्रम उच्चतम ब्राह्मण वर्ण के स्तर की जातियाँ, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 
एवं अस्पश्य वर्ण के स्तर की जातियो का है। उच्चतम ब्राह्मण और निम्नतम अस्पृश्य वर्ण के 
स्तर की जातियों के मध्य असंख्य अन्य जातीय खंण्ड हैं। सदस्यता जन्म पर आधारित होने 
के कारण यह संस्तरण एबं असमानता स्थिर ब्रथा अपरिवर्तनशील है। एक जाति के अच्दा 
कई उपजातियाँ होतो हैं तथा उत्मे भी परस्पर असमानताएँ होती हैं। निम्न जाति के लिए 
उच्च जाति में प्रवेश एवं सदस्यता पादा कठिन है। 

3. खान-पान एवं सहभोज सम्बन्धी असमानताएँ एगच्वाभग्रालड ।09९0 40 
हिट्साएू्‌ क्षाए ८ण्मगाशा&आ।५)--जाति-व्यवस्था में खान-पान एवं सहभोज से सम्बन्धित 
अनेक प्रतिबन्ध एवं असमानताएँ मिलती हैं। इन प्रतिबन्धों के द्वारा निश्चित किया जाता है 
फि एक विशिष्ट जाति का व्यक्ति क्या ख्य सकता है, किन-किन जातियों को कौनसा भोजन 
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खिला सकता है तथा उसके हाथ का खा सकता है। इस सम्बन्ध में ई.ए-एच. ब्लंट ने 
सोशियल सर्विस इन इण्डिया में निम्न सात निषेधों का उल्लेख किया है, जो जातियों मे 
अग्ममानताओं को स्पष्ट करते हैं-- 


१. पंक्ति-निषेध-एक जाति के व्यक्ति को किन-किन जाति के लोगों की 
पाँत में बैठकर भोजन करना चाहिए और किनकी पाँत में नहीं। 
2. पाक-निषेध--एक जाति किन-किन व्यक्तियों द्वारा पकाया हुआ भोजन 
ग्रहण कर सकती है और किन के द्वारा पकाया हुआ नहीं। 
3. भोजन-निषेध-एक़ जाति के व्यक्ति को भोजन करते समय किन संस्कारों 
का पालन करना चाहिए। 
4... जल-निषेध--किसके हाथ का पानो पीना चाहिए और किसके हाथ का 
नहीं। 
5... खाद्य-निषेध--जांति क्या खाए और क्या नहीं खाए। 
&. हुक्‍्का-पानी-निषेध--किसका हुक्का-पानी पीना चाहिए और किसके साथ 
जैठकर पीना चाहिए। 
7. पात्र-निषेध--खाने-पीने या भोजन पकाने के लिए किस प्रकार के बर्तन 
व्यवहार मे लाने चाहिए। 
घुर्ये ने लिखा है कि समस्त भोजन *कच्चा' तथा “पवका' दो वर्गों में विभाजित है। 
जल द्वारा बना भोजन कच्चा तथा घी या ठेल द्वारा बना भोजन पक्का कहलाता है। चुर्यें ने इन 
निषेधों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया है, जो जातिगत असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं-- 
“नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी ही जाति के सदस्य के अतिरिक्त अन्य 
किमी के द्वारा बनाए गए भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सामान्यतया अधिकतर 
जातियो को श्राह्मण के हाथ से 'कच्चा' भोजन ग्रहण करने मे आपत्ति नहीं होती।'' 
ब्राह्मण कच्चा भोजन किसी भी अन्य जाति के हाथ से ग्रहण नहीं कर सकता। 
कनौजिया भ्राह्मणो में यह नियम अति कठोर है जिसे 'तीन कनौजिया तेरह चूल्हे ' कहावत से 
लोग व्यक्त करते हैं। 
ऊँजी जाति का व्यक्ति नीची जाति के सदस्य के हाथ से 'कच्चा' भोजन ग्रहण नहीं 
कर सकता लेकिन नीची जाति का व्यक्ति ऊँची जाति से कच्चा भोजन ग्रहण कर सकता है। 
ब्राह्मण पक्का भोजन केवल कुछ ही जातियों के हाथ से ग्रहण कर सकते हैं। 
खाद्य पदार्थ दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं-शाकाहारी और माँसाहारी। खाद्य 
पदार्थ के अनुसार ब्राह्मण, वैश्य और कुछ शूद्र वर्ण के स्तर की जातियाँ शाकाहारी तथा 
क्षत्रिय वर्ण तथा शूद्र वर्ण एवं अस्पृश्य स्तर की जातियाँ माँसाहारी होती हैं। जाति में पात्र से 
सम्बन्धित निषेध भी कठोर रहे हैं। सोना, चाँदी, ताँवा, पीतल, लोहा, मिट्टी आदि पात्र क्रम 
से उच्च पविन्नता से निम्न पवित्रता में म्यने जत्ते रहे हैं। भारतवर्ष मे ये असमानवाएँ भिन्‍न- 
पिन क्षेत्रों में ्यून-अधिक माता में अन्तर से मिलती हैं। 
4. सामाजिक सम्रागम सम्बन्धी असमानताएँ (7240०॥0८5५॥2८2९00 00 50८3] 
जशाधा००४४७६०)-जाति-प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें सामाजिक जीवन से सम्बन्धित भी 
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अनेक असमानताएँ मिलती हैं। व्यक्ति, जाति और समाज के स्तर पर जातियों में परस्पर 
सामाजिक सम्पर्क, व्यवहार, समीपता अर्थात्‌ सामाजिक समागम से सम्बन्धित अनेक चौंका 
देने वाले निषेध देखे जा सकते हैं। 

चुर्ये ने लिखा है कि पवित्रता-अपवित्रता, छुआछूत आदि से सम्बन्धित असमानताओं 
सम्बन्धी विचार उत्तर भारत को तुलना में दक्षिण भारत में अधिक फैले हुए हैं। दक्षिण भारत 
में मान्यता है कि अगर अछूत की छाया उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती है तो वह 
अपचित्र हो जाता है। कोई भी ऊँची जाति का व्यक्ति किसी चमार या डोम को नहीं छूठा है 
कुछ नीची जाति के लोग स्वय भी इस छुआछूत के विषय मे अत्यन्त कठोर हैं। नीचो जाति 
का कोई व्यक्ति कुएँ मे से जल भर लेता है तो कुआँ अपवित्र हो जाता है। चूने-पत्थर का 
चना कुआँ सरलता से अपवित्र नहीं होता तथा गारे-मिट्टी का बना हुआ कुओँ सरलता से 
अपवित्र हो जाता है। बहुत-सी दिस्‍्न स्तर की जातियों को मन्दिरों के चौक मे प्रवेश नहीं 
करने दिया जाता है । निम्न जातियो को गाँव को बाहरी सोमा पर रहने के लिए बाध्य किया 
जाता है। 

घुर्ये ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक समागम सम्बन्धी असमानताओं पर 
प्रकाश डाला है। आपका कहना है कि सिद्धान्त रूप में ऊँची जाति का व्यक्ति अपने से नीची 
जाति के सदस्य द्वारा स्पर्श हो जाने पर अपवित्र हो जाता है लैकिन व्यवहार में इस नियम का 
दृढता से पालन नहीं किया जाता है। 

महाशष्ट्र में अछूत की परछाई किसी ऊँची जाति के व्यक्ति पर पड़ने पर वह अपवित्र 
हो जाता है। मद्रास मे इस नियम का कठोर रूप मिलता है। शानार चौबीस कदम, तियात 
छत्तोस कदम से कम दूरी होने पर ब्राह्मणों को अपविम्न कर देते हैं। ब्राह्मण किसी शूद्र के 
निवासस्यान के आसपास्त प्रक्षालन या शरर-शुद्धि नहीं कर सकता। धोवी, नाई आदि अछूतो 
को अपनी सेवाएँ नहीं दे सकते हैं। ब्राह्मण डॉक्टर शूद्र की नब्ज देखते समय सैगी की कलाई 
रेशम के छोटे टुकड़े से लपेर देहा है जिससे त्वचा को छूने से वह अपवित्र न हो जाए। 

5. नागरिक और धार्मिक असमानताएँ ((।शार८ शात रटाहाएप5 
फथ१७४॥॥६$)--विभिन्द्र जातियों की नागरिक एवं धार्मिक असमानताएँ सम्पूर्ण भारत मे 
न्यूकधिक रूप से अनेक रहीं हैं। अनैक क्षेत्रों मे जहाँ ब्राह्मणों तथा अन्य उच्च जातियों को 
उनके समाज मे उच्चता के स्तर के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीँ दूसरी और निप्नतम 
जातियों-विशेष रूप से अस्पृश्य जातियों-की उनके स्तर के अनुसार अनेक निर्योंग्यताएँ 
एवं असमर्थवएँ थी। घुर्ये, जेम्स फार्बस, स्लेटर, थर्सटन, रसेल, बिल्सन आदि ने अपने- 
अपने अध्ययन के क्षेत्रों के आधार पर निम्न जातिगत अम्रमानताओं का उल्लेख किया है। 

बगाल जनगणना, 90। के अनुसार, नीचो जाति का व्यक्त कुएँ से पानी निकाल 
लेता है तो कुआँ अपवित्र हो जाता है। अपविर जातियाँ गाँवो की बाहरी सीमा पर रहती हैं। 
तमिल तथा मलयालम में विभिन्‍न जातियाँ पृथंकु-पृथक्‌ भागों मे रहती है । अनेक क्षेत्रों में 
गाँवों के तीन भाग होते हैं--एक भाग में ब्राह्मण तथा उच्च जातियाँ, दूसरे भाग में शूद्र तथा 
तीसरे भाग में पंचम ( अछूत) रहते हैं। ऐसा भो देखने में आया है कि अछूत तो पृथक्‌ स्थाव 
में रहते हैं और अन्य जातियाँ एक-दूसरे से सटकर रहती हैं। रख्ेल ने लिखा है कि मसठो 
तथा पैशवाओ के शासनकाल में महार और माँग जावियो को प्रत्त- 9 बजे से पहिले तथा 
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शाम 3 बजे के बाद पूना के दरवाजों के अन्दर प्रवेश करने को अनुमति नही थी। इस समय 
उनके शरीर की छाया लम्बी पड़त्ती थी जो ऊँची जाति के लोगो पर गिरकर उन्हें अपवित्र कर 
देती थी। 

चु्यें ने लिखा है कि सम्पूर्ण भारत देश में अछूत जातियों को गाँव के उन कुओं से 
जल निकालने की अनुमति नहीं होती, जहाँ से अन्य जातियों के लोग जल निकालते हैं। 
आपने बताया है कि महाराष्ट्र में अछूत सड़क पर थूक नहीं सकते थे क्योकि थूक पर उच्च 
जाति का पैर पड़ने पर वह अपवित्र हो जाता। अस्पृश्य काँटेदार वृक्ष की शाखा लेकर चलते 
हैं और अपने पद-चिह्न मिटातें चलते हैं। पंजाब जनगणना, 977 में वृत्तान्त मिलता है कि 
भंगी को अपने हाथ या बगल में झाड़ू रखनी होती थी जिससे पता चल जाए कि वह 
अस्पृश्य है। गुजरात में दलित जातियाँ अपने विशिष्ट प्रतीक के रूप में सींग पहना करती थीं। 
दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा के ताड़ी बनाने वाले शानार और इझ्वाओ को एक 
मंजिल से ऊँचे मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। इनको छाता, जूता तथा सोने के गहने 
पहनने, गायें दुहने तथा देश की सामान्य भाषा का भी उपयोग करने की अनुपति नही दी 
जाती थी। ऐसा भट्टाचार्य ने लिखा है। 


बिल्सन ने लिखा है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी जातियों के सदस्यों को अपने 
शरीर को ढँकने का स्पष्ट रूप से निषेध था। मद्रास जनगणना, 87 में उल्लेख मिलता है 
कि 885 तक ऐसा कानून था कि स्थ्रियाँ कमर के ऊपर अपने शरीर को नहीं हँक सकती 
थीं। तियान तथा अन्य नीची जातियो की स्त्रियों को शरीर का ऊपरी भाग बिल्कुल खुला 
रखने को विवश होना पड़ता था। सश्रम कारावास तथा मृत्युदण्ड, सामान्यतया नीची जातियों 
के अपराधियों को ही दिए जाते थे। 


बआहाणो के संस्कार वैदिक क्रिया पद्धति, जो अधिक पवित्र मानी जाती है, के द्वारा 
सम्पन होते हैं एवं अन्य जातियो के संस्कार पौराणिक पद्धति, जो कम पतचित्र मानी जाती है, 
के द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं । सवाई माधवराव के जीवनकाल में पेशवा सरकार ने एक 
आदेश निकाला था कि अतिशूद्र महार अपने विवाह के कृत्य नियमित ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा 


सम्पादित नहीं करा सकते थे। आज भी कुछ भवित्र संस्कार ऐसे हैं जो केचल ब्राह्मण ही कर 
सकते हैं। 


चुये के अनुसार-मन्दिर के अन्तरतम भागों में केवल ब्राह्मण ही जा सकते है, 
शुद्ध शुद्र तथा अन्य उच्चतर जातियों को उन पंचित्र स्थानों के बाहर हो रहना पड़ता है। 
अपवित्र जातियाँ और विशेषत: अछूत लोग किसी मन्दिर के बाहरी भागों में भी प्रवेश नहीं 
कर सकते।'! 


ब्राह्मण अन्य जातियो के व्यक्तियों के समक्ष अपना मस्तक नहीं झुकाता। अन्य 
जातियों के सदस्य पहले प्रणाम करेगे तथा ब्राह्मण उन्हे केवल आशीर्वाद देता है। हिन्दू 


शासको के राज्यकाल में ब्राह्मणों को अनेक आर्थिक एवं नागरिक विशेषाधिकार अवश्य प्राप्त 
हुए होगे तथा अन्य जातियों को वचित रखा गया होगा। 


देश के कई क्षेत्रों में ब्राह्मण भूमिधरों की भूमि पर राजस्व-कर अन्य जातियों की 
अपेक्षा कम लगाया जाता था। ब्राह्मण मृत्युदण्ड से मुक्त होते थे। रानड़े नें लिखा है कि जब 
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ब्राह्मणों को कारावास में रखा जाता था तब अन्य वर्गों को तुलना मे उनके साथ अधिक 
उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। 
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि असमानता के आधार पर ब्राह्मणों तथा उच्च 
जातियों को विशेषाधिकार अधिकतम प्राप्त थे त्रथा असमर्थताएँ न्यूनतम तथा इसके विपरीत 
निम्नतम जातियों पर धार्मिक एवं नागरिक प्रतिबन्ध एवं विर्योग्यताएँ अधिकतम थी तथा 
विशेषाधिकार न्यूनतम प्राप्त थे। ये विशेषाधिकार एवं असमर्थताओ के क्षेत्र ग्रामीण आवास 
क्षेत्र, भवन निर्माण की सामग्री एवं मंजिलें, चस्त्र, आभूषण, संस्था, कुओ से पानी लेगा, 
अपर एवं दण्ड-निर्धारण, एवित्रता-अपवचित्रता के कारण एवं क्षेत्र, राजस्व-कर आदि हैं। 
6. व्ववसायों में असमानताएँ (]2पु०३|४८५ ॥ (0०८एएथआणा5)- जाति-व्यवस्था 
में व्यवसाय परस्परागत होते थे। सामान्यतया जो जिस जाति में जन्म लेता है वह बड़े होने पर 
उस्च जाति का व्यवस्ताय अपनाता है। जाति मे व्यवसाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहते 
हैं, जैसे--नाई, धोबी, स्वर्णकार, चर्मकार आदि अपना व्यवसाय परम्परागत रूप में करते 
रहते हैं। घुर्ये ने लिखा है कि जाति समूह कुछ व्यवसायों को पैतृक व्यवसाय मानता था जिसे 
'किसी दूसरे लाभकारी व्यवसाय के लिए भी छोड़ना उचित नहीं माना जाता था। आपने स्पष्ट 
किया है कि कोई भी जाति अपने सदस्यो को ऐसा व्यवसाय ग्रहण करने की अनुमति नहीं 
देती थी जो या तो ताड़ी या शराब बनाने जैसा प्रतिष्ठाघादक होता था या मल-मूत्र या कूड़ा- 
करकट उठाने या चमड़ा कमाने जैसा गन्दा होता था। व्यक्ति अपना पैतृक च्यवप्नाय जाति 
बन्धुओ के नैतिक नियन्त्रण तथा सामाजिक प्रतिबन्ध के कारण छोड नहीं सकता था तथा 
अन्य जाति चाले भी अपना पैतृक व्यवस्राय दूसरी जाति वालों को अपनाने भहों देते थे। 
जन्मजात ब्राह्मण के अतिरिक्त पुरोहित का कार्य अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते थे। 
व्यवक्षाय सम्बन्धी प्रतिबन्ध से समय-समय पर परिवर्तन भी होते रहे हैं! के प्पबेल 
एथनालॉजी ऑफ इण्डिया के अनुसार महाराष्ट्र में कोकणस्थ त्तथा देशस्थ ब्राह्मण अनेक 
लौकिक कार्यो को करते थे। गाँव का हिसाब-किताब रखने के अतिरिक्त अनेक कार्य करते 
थे। अनेक ब्राह्मणों ने सेना मे नौकरियाँ की। विल्सन के अनुसार भारतीय क्रान्ति से पूर्व 
अनेक कनौजिया ब्राह्मण बगाल को सेना मे सिपाही थे। 
रसेल ने लिखा है कि अनेक जातियों का एक-सा ही परम्परागत व्यवसाय होता है। 
सन्‌ 798 में कोलब्रूक ने लिखा था--''दैनिक अजलोकन से यह प्रकट होता है कि ब्राह्मण 
भी शूद्रों की भाँति निम्न कोटि का कार्य करते हैं।'” एक ओर पुरोहित का कार्य तथा दूसरी 
ओर अस्पृश्य जातियो के कार्य को छोड दे तो पाएँगे कि जाति के परम्परागत व्यवसाय होने 
पर भी अन्य व्यवसायों, जैसे--कृषि, सेना में नौकरी, व्यापार आदि मे सभी जाति के लोग 
पाए जाते हैं। इसी बात को जेन्स ने निम्न शब्दो में व्यक्त किया है, “व्यवसाय जाति के लिए 
परम्मरागत-सा है, फिर भी वह आवश्यक रूप से किसी भी प्रकार से वही नहों है जिससे 
उस समृह के सभी या अधिकांश सदस्य वर्तमान समय मे अपनी जीविकोपार्जन करते हैं।!' 
हालाँकि नेस्रफौल्ड ने जाति का प्रभुख लक्षण व्यवसाय भाना था परन्तु अब व्यवसाय सम्बन्धी 
असमानताओं में परिवर्तन हो रहे हैं। 
7. विवाह सम्बन्धी अप्तमानताएँ ([ाल्पप्शा।€5 3820 [0 ४व१88०)-- जाति- 
व्यवस्था की एक प्रमुख असमानता विवाह पर प्रतिबन्ध है। जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जावि 


जाति को अस्नमानता था 


के सदस्य अपनी जाति में हीं विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। सिद्धान्तत: जाति या 
उप-जाति के बाहर विवाह सम्बन्ध स्थापित करने पर वर-वधु तथा उनके माता-पिता को 
जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है| वेस्टरमार्क ने तो अन्तर्विवाह को जाति-व्यवस्था का 
सार माना है। घुर्ये के अनुसार अन्तर्विवाह अर्थात्‌ अपनी ही उपजाति में विवाह करने के इस 
सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं और उसका कारण आपने अनुलोम-विवाह-प्रथा का 
होना बताया है। घुर्य ने महाराष्ट्र तथा गुजरात के उदाहरण देकर इस विशेषता को समझाया 
है। आपने बताया कि महाराष्ट्र में कोंकणस्थ ब्राह्मण को कोकणस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मी 
कन्या से विवाह करना होता है। गुजरात में विवाह का क्षेत्र और भी छोटा होता है। व्यापार 
करने बाली बनियाँ जाति में माली, पोरवाल, मोड़ आदि की अनेक शाखाएँ होतो है, 
जैसे-दस्सा पोरवाल, बीसा पोरवाल आदि। इनमे भी सूरत के दस्से सूरत वालों मे तथा 
बम्बई के दस्से बम्बई वालों में ही विवाह करते हैं। जाति को विशेषता यही है कि विवाह 
अपने निज के समूह में ही होना आवश्यक है। इस नियम का उल्लंघन करने पर समूह से 
बहिष्कृत कर दिया जाता है । इस नियम में परिवर्तन अन्य विशेषताओं की तुलना में बहुत 
कम हो पा रहा है। 

8. प्रदत्त सदस्यता एवं असमानत्ता (%5८४ए८8 'शश्ााफटाडव0 2॥0 
]0०८५७७॥५)-जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है अर्थात्‌ जो जिस जाति में जन्म लेता है 
जीवनपर्यन्त वह उसी जाति का सदस्य बना रहता है। जाति-व्यवस्था मे व्यक्ति अपनी 
सदस्यता व्यक्तिगत गुणो-शिक्षा, बुद्धिमत्ता, कार्य-कुशलता, व्यवसाय, ईमानदारी, धर्म आदि 
के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकता है | हृ्ठत ने जाति की इस विशेषता पर आपत्ति उठाई है 
तथा कुछ जाति की सदस्यता के परिवर्तन के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। लेकिन बाद से 
आपने लिखा है कि सामान्य रूप से जाति को सदस्यता को परिवर्तित करना सरल कार्य नहीं 
है। जाति के नियमो का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जाति को सदस्यता से बहिष्कृत कर 
दिया जाता है तथा उसकी समाज मे प्रस्थिति गिर जाती है। आज भी जाति की सदस्यता 
व्यक्ति के स्तर पर बदलना कठिन है। जाति व्यवस्था मे असमानता का नियन्त्रण, संचालन 
शव निर्धारण जन्म के आधार पर जीवन भर के लिए होता है। 

असमानता का निराकरण (॥8008॥0॥ ० 7८(७०४॥(५)-वर्तमान समाज की 
कल्पना--समानतावादी समाज की स्थापना करना है। किन्तु सामाजिक असमानताएँ सदैव से 
समाजों को विशेषता रही है। अत; यह प्रश्न सदैव बना रहता है कि क्या सामाजिक 
असमानता की समाप्ति की जा सकती है? कुछ विद्वानो का मानना है कि आदिकालीन 
समाजों में अस्मानताएँ खिद्यमान नहीं थीं। इनकी उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया से 
हुई है और चूँकि असमानताएँ परिस्थितियों में परिवर्तन आने के परिणामस्वरूप हुई हैं, अत: 
यदि परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जा सके, तो असमानताओं का निराकरण हो सकता है। 

मार्क्सवादियों की भी मान्यता है कि आर्थिक संरचना हो असमानता का मौलिक 
कारण है, अतः आर्थिक जीवन में यदि निजी सम्पत्ति कौ व्यवस्था को समाप्त कर दिया 
जाये, ठो असमानता का निराकरण किया जा सकता है। 

डेहरेन्डॉर्फ के मत में असमानताओ की उत्पत्ति सामाजिक आदर्शों और अभिमतियों 
के कारण हुई है अत: यदि सामाजिक आदर्शों व अभिमतियो को समाप्त कर दिया जाये तो 
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अममानता भी समाप्त हो सकही है। उनके अनुसार, “जब एक बार आदर्शों को स्थापना हो 
जाती है, जो लोगो के व्यवहार पर अपरिंहार्य अपेक्षाएँ लागू करते है, और एक बार जब इन 
आदर्शों के आधार वर उनके व्यवहार का मूल्याकन होने लगता है, तब स्गमाजिक स्थिति का 
एक सोपानक्रम अनिवार्य रूप से उत्पन्त हो जावा है ।'' 

अर्थात्‌ आदर्श और अभिर्मातयाँ स्ांमाजिक-जीवन के मूल आधार हैं। बिना इन 
आदर्शों व अभिमतियो के सामाजिक जोवन कौ कल्पना भी नही को जा सकती अतः समाज 
में से अस्मानताएँ नहीं हटाई जा सकती, क्योकि उसके लिए समाज को हो समाप्त करना 
पडेगा। भरत; डेहरेन्ड्राफ़ के मत में असमानताओं का निराकरण नहीं क्रिया जा सकता | 

एक और सघर्षवादी विचारक झूस्पीटर भी असमानताओ का निशकरण अस्रम्भव 
मानते हैं । इनके पते मे असमानताओं की उत्पत्ति मनुप्यों की असमान क्षमताओं, योग्यताओ 
और प्रतिभाओं के कारण होती है, परिवार का उत्थान-पतन असमानताओं का स्रोत होता है। 
अत जब व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता समान स्तर की नहीं है, तो सामाजिक अम्ममानताओ की 
समाप्ति कैसे को जा सकती है? 

डेविप व फरगन्य आदि असमानताओ को प्रकार्यात्मऊ कहते है, जो समाज के लिए 
अत्यावश्यक्क है। अत: चूँरि प्रकार्यात्मकता, की समाप्ति नही को जा सकती अत: 
असमानताएँ भी समाज मे विद्यमान रहेगी। 

लिण्टन के मत में सामाजिक जीवन के स्थायित्व के लिए असमानता अनिवार्य है। 
उपर्युक्त सभी बिद्दानों के अनुसार यह कहा जा सकता हैं कि जब तक समाज का अस्तित्व 
है असमानता व्याप्त रहेगी क्योकि साम्राजिक व्यवस्था के लिए असमानता का होना 
आवश्यक है। 


हा 


'१8३५+# 
अंध्याय-3 


लिंग असमानता 
(6702 पएाल्वाह() 


समाज की संरचना, संगठन और व्यवस्था मे लिंग को समानता और असमानता का 
विशेष महत्त्व है। लिग की असमानता पर समाज के संरचनात्मक, सस्थागत और 
संगठनात्मक ढाँचे का प्रभाव पड़ता है। लिंग को असमानता भी समाज के संतुलन, व्यवस्था 
और विकास को प्रभावित करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह अध्ययन करना होगा 
कि लिंग की असमानता किसे कहते है ? इस असमानता के कारण कौन-कौन से हैं? लिंग 
को असम्ानता के कारण स्त्री और पुरुष में से किसका शोषण हो रहा है? असमानता का 
शिकार कौनसा वर्ण (स्त्री वर्ग या पुरुष वर्ग) है? लिंग के अनुसार समाज की धारणाएँ क्या 
हैं? भेदभाव के क्षेत्र कौन-कौनसे हैं? लिंग की असमानता को दूर करने के लिए क्या प्रयास 
और प्रावधान किए गए हैं? संवैधानिक अधिकारों और उनके व्यवहार में कितना अन्तर है? 
आदि की विवेचना समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत है-- 

लिंग की परिभाषा एवं अर्थ (9शीगराणा शा ]४६शवधहड़ एणी 0शा0७)-लिंग 
और यौन अवधारणाएँ एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। इसलिए लिग और लिंग भेद को यौन और 
यौन भेद के सन्दर्भ मे समझना अधिक सरल है। इसी सन्दर्भ में लिंग की परिभाषा और अर्थ 
की विवेचना प्रस्तुत हैं। 

प्राकृतिक चिज्ञानों में विशेष रूप से प्राणी-विज्ञान स्त्री-पुरुष के जैचिक लक्षणों का 
चैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इनका जैविक और पुनर्जनन कार्यो पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है। 
विगत वर्षो मे ऐसे अध्ययनों को योनि-भेद (सेक्स) से सम्बन्धित किया जाने लगा है। 
सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप से समाजशास्त्र में स्त्री-पुरुषो का अध्ययन लिग-भेद 
(02702) के आधार पर किया जाता है जिसका तात्पर्य है कि उन्हे सामाजिक अर्थ प्रदान 
किया जाता है। 'स्त्री' और 'पुरुष' का अध्ययन सामाजिक सम्बन्धो को गहराई से समझने के 
लिए किया जाता है। योनि-भेद जैविक-सामाजिक (8॥0-$0८ाथ)) है और लिगभेद 
सामाजिक सास्कृतिक (६0८७०-९णाएा॥)) है | योनि- भेद (सेक्स) शीर्षक के अन्तर्गत स्त्री- 
पुरुष का नर-भादा के बीच भिन्‍लताओं का अध्ययन करतै है जिसमें जेविक लक्षणों जैसे 
पुनर्जनन कार्य पद्धति, शुक्राणु-अण्डाणु एवं गर्भाधान क्षमता, शारीरिक बल क्षमता, शरौर- 
रचना की भिनलता आदि पर ध्यान किया जाता है। लिंग भेद मे 'स्त्री' और 'पुरुष' का 
अध्ययन पति-पत्ली, माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री के रूप में अर्थात्‌ सामाजिक- 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण से किया जाता है। उनको समाज में ' प्रस्थिति' और ' भूमिकाएँ” क्‍या 
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हैं? उनके कर्चव्य और अधिकर क्‍या हैं? का अध्ययन किया जाता है। लिंगभेद (लावा) 
की अवधारणा का उद्देश्य 'स्त्री' और “पुरुष! के बीच सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, 
राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि भिन्‍नताओं, समानताओ और असमानठाओं का वर्णन 
और व्याख्या करना है। 
समाजशास्त्र मे लिंग भेद (सेक्स) शब्द का प्रयोग अन्न ओकेल ने 3972 में अपनी 
कृति 'सेक्स जेन्डर एण्ड सोसाइटी ' में किया था। आपके अनुसार, 'यौन-भेद' (सेक्स) का 
अर्थ स्त्री और पुरुष का जैवकीय विभाजन से है और “लिंग-भेद' (0४॥06) से आपका 
तात्पर्य स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व के रूप में समानान्तर एवं सामाजिक रूप में असमान विभाजन से 
है। लिंग- भैद की अवधारणा के अन्तर्गत स्त्री और पुरुष के बोच में सामाजिक दृष्टिकोण से 
जो भिन्‍नताएँ है उनका अध्ययन किया जाता है। लिंग-भेद शब्द का प्रयोग सांस्कृतिक 
आदर्शो, स्त्रीत्व और पुरुषत्व से सम्बन्धित धारणाओं के लिए किया जाता है।इस अवधारणा 
का प्रयोग स्त्री और पुरुष के बोच शारीरिक क्षमताओं के आधार पर जो सामाजिक संस्थाओ 
तथा संगठनों में श्रम-विभाजन होता है उसके लिए भी किया जाता है। 
निष्कर्षत; यह कहा जा सकता है कि लिंग ((6॥06/) असमानता एक 
समाजशास्त्रीय महत्त्वपूर्ण अन्रभारणा है जिसका प्रयोग स्त्री-पुरुषों के बीच सामाजिक, 
सास्कुतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक तथा अन्य ऐसी ही 
विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर भिन्‍नताओं के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन, 
विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। 
लिंग असमानताएँ (0८००९ [९५०७॥।५)--970 तक स्त्रों और पुरुषों में 
जैवकीय लक्षणों (योनि-भेद्‌) के आधार पर असमानताओ का अध्ययन किया जाता था, 
लेकिन बाद मे सपाजशास्त्र और मनोदिज्ञान में लिंग-भेद के अध्ययनों को ओर चैज्ञानिको का 
ध्यान गया जिसमे स्त्री और पुरुषों मे सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थताओं 
के आधार पर भिनताओ की खोज की जछ्ले लगी। वैज्ञानिकों में इनमें संस्कृति के कारण 
अनेक भिन्‍ताएँ और असमानताओं का विश्लेषण किया। समाजशास्त्रियों ने विभिन्‍न समाजो 
में ऐतिहासिक और स्थैतिक अध्ययनों के आधार पर लिंग असमानताओ को उजागर किया। 
विद्वानों ने स्पष्ट किया कि लिग-भेद सभी समाजों मे और सभी 'कालों में तथा सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान रहा है। लिग-भेद या स्त्री-पुरुषों में असमानताएँ इनकी 
समाज मे प्रस्थिति और भूमिकाओं के आधार पर देखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं प्रस्थितिं 
के महत्त्वपूर्ण सूचकों--काम मे सहभागिता, सामाजीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने को 
क्षमता, साक्षरता दर, सम्पत्ति में हिस्सेदारी, आदि के आधार पर पाया गया है कि स्त्रियों की 
प्रस्थिति सभी क्षेत्रों में खतब है। समाज पुरुष प्रधान है तथा पुरुषों कौ प्रस्थिति सभी क्षेत्रों मे 
अच्छी है। 
लिंग असमानता के सिद्धान्त (#6ण€5 रण ऐीशावेट [08९॥व9)- लिंग 
असमानता के प्रमुख तीन सिद्धान्त हैं--उदारवादी, मार्क्सवादी एवं उम्र-उन्मूलनवादी 
(रेडिकल) | उदास्वादियों के अनुग्यर लिंग असमानता का प्रमुख कारण सामाजीकरण मैं 
भेदभाव है। बालक और बालिका के सामाजीकरण मे पश्षपात किया जाता है जो आगे 
चलकर पुरुष को विशेषाधिकार प्रदान करता है और स्त्री को विभिन्‍न प्रकार के शोषण और 
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निर्योग्यताओ में ढकेल देता है और पुरुष प्रधान सामाजिक- मूल्यों को सिखाता है। स्त्रियों के 
प्रति हीन भावना को विकसित कर देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ भी नारी शोषण 
को बढावा देती हैं और लिंग अप्तमानता का पोषण करती हैं। मार््सवादियों की मान्यता है कि 
लिंग असमानता अर्थात्‌ नारी शोषण का प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था एवं 
पूँजीबाद है। इनका कहना हैं कि समाज पुरुष प्रधान है। सत्ता पुरुष के पास रहती है। पिता से 
पुत्र को सत्ता हस्तान्तरित होने के कारण नारी का समाज मे निम्न स्थान है। पूँजीवादी समाज 
होने के कारण नारी पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं। उग्र उन्मूलनवादी सम्प्रदाय समाज में 
नारी की दयनीय प्रस्थिति का कारण पूँजीवाद, समाज कौ पितृसत्तात्मक व्यचस्था और 
सामाजीकरण की प्रक्रिया का परिणाम नहीं मानता है। उग्र उन्मूलनवादियों या रेडिकल 
समाजशास्त्रियों का कहना है कि लिंग असमानता अर्थात्‌ नारी की निम्न स्थिति का कारण 
अज्ञानता एवं परतन्त्रद्या है। लिंग असमानता पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर नियन्त्रण करने का 
सोचा-समझा सामूहिक प्रयास्तों एवं योजनाओं कां परिणाम है । पुरुषों ने महिलाओं पर अपनी 
सत्ता को सामूहिक रूप से थोपा है। पुरुषों ने नारियों पर अनेक प्रतिबन्ध एवं नियन्त्रण लागू 
करके उनकी प्रस्थिति दयनीय कर दी है। 
भारत में लिंग असमानताएँ ((शाएश ]॥6402॥॥85 ॥ 7१078)--समकालीन 
भारत में विकास योजनाओं के द्वारा अवेक सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। संविधान के द्वारा 
अनेक क्षेत्रों में समानताओं के अधिकार दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रियाओं ने मतदान के 
अधिकार के माध्यम से स्त्री-पुरुषों में जन चेतना का धिकास॒ किया है। कृषि का 
आधुनिकौकरण, नगरीकरण, औद्योगीकरण, आर्धिक विकास, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के 
ज्यापक परिवर्तनों को प्रक्रियाओं को गति प्रदान की है। परन्तु इनसे अनेक असमानताएँ, 
क्षेत्रीय असंतुलन वर्ग-संघर्ष तथा लिंग असमानताएँ भी बढ़ी है। इन सभी परिवर्तनों ने 
भारतीय समाज में लिंग असमानता अर्थात्‌ नारी को प्रस्थिति को दवनीय बनाया है। प्रस्थिति 
के आधार शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, व्यवसाय एवं राजनैतिक क्षेत्रो में अवसरों की सहभागिता 
सम्पत्ति का हस्तान्तरण एवं अधिकार, विभिन्‍न संस्थाओं मे प्रतिनिधित्व के अधिकार आदि 
हैं। समाज मे सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त नही होते हैं। अधिकारों को भिन्‍नता का 
प्रमुख कारण लिंग असमानता भी है। समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं, 
प्रधाओं, रूढ़ियों एवं जनरीतियों के कारण स्त्रियों के विरुद्ध अनेक भेदभाव किए जाते हैं। 
गर्भ में भ्रूण परीक्षण से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक महिलाओं के प्रति भेदभाव और असमानताओ 
को क्रूर श्रृंखला देखो जा सकती है। निम्नलिखित कुछ लिंग असमानताओं के सूचक एवं 
क्षेत्र हैं जो समकालोन भारत मे नारी वर्ग की बढ़ती हुई अस्रमानताओं के ज्वलत् प्रमाण हैं-- 
(१) लिंग को सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताएँ (६0९0-00 छ(ए7०॥ 
छब्पप्रथ॥€६ छ॑ धणाला ठशातट्व)--समाज की संरचना पुरुष और स्त्रियों से मिलकर 
बनती है। ये परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया करके स्लामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते है। 
समाज को परम्परा के अनुसार प्रत्येक स्त्री-पुरुष की निश्चित प्रस्थिति और भूमिकाएँ होती 
हैं। ये प्रस्थिति और भूमिकाएँ समाज की परम्परा के अनुसार लिंग-भेद पर आधारित होती हैं 
तथा अस्नमान होती हैं। इन्हें निम्न क्रमानुसार देखा जा सकता है। 
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(2 ) स्थान, सत्ता, वंश तथा लिंग असपानता ([.0090॥9, #एशज9, [8८४2९ 
बाते ठद्ातेटा धाल्पृपणी॥५)-स्थान असमानता से तात्पर्य है कि मिवाह के जाद वर या वधु 
में से कौन अपना जन्म आवास त्याग कर जीवन साथी के आवास में जाकर रहता है। भारत 
में अधिकतर परम्परा यही है कि विवाह के बाद चधु अपने पतिं के माता-पिता के यहाँ 
जाकर रहती है। उसे अपने पिता का घर छोड़ना पडता है। सत्ता का पिता से पुत्र तथा वंश 
परम्परा पिता से पुत्र कौ दिशा मे हस्तान्तरित होती है। भारत मे अधिकतर समाज और 
परिवार इसी परम्परा के हैं चाहे उनको जाति और धर्म कुछ भी हो। केरल के नायर एवं 
मेघालय से खासी जनजातियाँ अपवाद हैं जहाँ पर मातृवश और मातृस्थानीय परम्पराएँ 
प्रचलित है। भारत के अधिकाश परिवार पुरुष प्रधान है। सभी प्रकार के निर्णय पुरुष लेते हैं। 
सास, बहु, पत्ती, बहिन और बेटी की परिवार मे निम्न प्रस्थिति होती है। 

(3 ) गृहस्थी के कार्य और लिंग अम्तमानता (706 पण३ सागला0ा5 धगएं 
(3९002 724४4।।१५)--पृहस्थी या कुटुम्ब के लगभग सभी कार्य जैसे खाना बनाना, बच्चो 
को पालन, कपडे थोना, घर की साफ-सफाई करना, आदि कार्य स्त्रियाँ करती है। परिवार के 
सभी कष्टप्रद कार्य दादी, माँ, बेटी, बहू, बहिन आदि अपनी आयु, शारीरिक क्षमता तथा 
प्ामर्थ्य के अनुसार करती हैं। गाँवों मे स्त्रियाँ पुरुषों के लिए खेत पर खाना ले जाती है। 
अर्थशास्त्री इन कार्यों को जिसमे समय और श्रम दोनों लगाने पड़ते हैं उसे ' कार्य” या 
'रोजगार मे गणना नहों करते हैं। आजकल स्त्रियाँ घर के बाहर नौकरो करती हैं तब भी 
गृहस्थी के कार्यों को उसी कर्क्तव्यपद्यणता के साथ पूर्ण करने की उनसे अपेक्षा की जाती है। 
भारतीय समाज को यह परम्परागत थारणाएँ है कि कुट्ठम्ब के सभी कार्यो को सम्पन्न करने 
का दायित्व गृहणियों का है। कई परिवारों मे तो सत्रि को पत्नी अपने पति के और बहू अपनी 
साप्त के पैर, सिर आदि भी दबाती हैं। 

(4) भोजन में असमानता (6000 ॥06५०१॥॥५४)- अनेक सर्वेक्षणी के निष्कर्ष है 
कि भारतीय परिवारों मे गृहणियो और लडकियो को खाने से सम्बन्धित अनेक प्रकार की 
असमानताओ को सहन करना पड़ता है। पुरुष वर्ग भोजन पहिले करता है और स्त्रियाँ एव 
कन्याएँ बाद मे। बाद मे खाना कम पड़ने पर स्त्रियो को कम खाने को मिलवा है तथा उन्हे 
उसमे सत्ीष करता पड़ता है। अधिक पौष्टिक भौजन पुरुष एवं लड़को को परोसा जाता है 
और महिलाओ 'एव लडकियो को रूखा-सूखा खाना पड़ता है। गर्भवत्ो एवं स्तनपान करवाने 
वाली महिलाओ के लिए पौष्टिक भोजन का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके 
परिणामस्वरूप कन्या शिशु मृत्यु दर एवं प्रसव के समय महिला मृत्यु दर की अधिकता है। 

(5) भ्रूण हत्या और लिंग असमानता (छएठलाएएतट थ्वा0. तिद॥087 
[0०5७७४॥४)-एम्नियोसेटिप्लिस एक प्रक्रिया एव परीक्षण है जिसका दुरुपयोग गर्भस्थ शिशु 
के लिग को ज्ञात करने के लिए किया जाने लगा है। बम्बई मे 985 मे एक सर्वेक्षण के 
समय ज्ञात हुआ कि वहाँ एम्नियोसेंटिसिस के बाद 40,000 मादा-भ्रूणो का गर्भपात करा 
दिया गया। ऐसा गर्भपात करवाने कालों अधिकतर महिलाएँ महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त एवं 
मध्यम वर्ग की थी । इससे पत्ता चलता है कि एक अजन्मी कन्या एक लड़के की तुलना मे 
कोई महत्त्व नहीं रखती है। बालिका भ्रूण हत्या से स्पष्ट हो जाता है कि लडकी का महत्त्व 
लडके से कम होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण दहेज भी है। एक अध्ययन के अनुसार 
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तमिलनाडु के मदुरई जिले को कलल्‍्लें जाति समुदाय के निर्धन लोग दहेज के बोक्ष से बचने 
के लिए बालिका शिशु हत्या कर देते हैं। मरीब परिवारों के लिए पुत्री एक दीर्घकालीन 
समस्या है इसलिए गरीब लोगों के लिए कन्या अनचाही सन्तान मानी जाती है। लेकिन 
मध्यम एवं धनो परिवारों में भी पुत्र जन्म पर खुशी एवं कन्या जन्म पर मातम का सा 
वातावरण बन जाता है जो लिंग अस्मानता का प्रमाण है। अगर किसी स्त्रो के लगातार 
कम्याएँ ही पैदा होती हैं तो उसका जीवन नर्कमय हो जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण 
उसे अनेक कन्याओं को जन्म देना पड़ता है व समाज की प्रताड़ना सहनी पड़ठी हैं। समाज 
में मोक्ष के लिए पुत्र प्राप्ति आज भी विवाह का प्राथमिक उद्देश्य है। 


(6) पारम्परिक अपेक्षाएँ एवं लिंग-असमानता (प780॥0णा॥ एफ्ुल्टाआाएणाड 
गाते (00॥02 पाध्वृ०्घ।४)--लिंग भेद के आधार पर देखा जाए तो स्त्री और पुरुषों से 
सम्बन्धित अनेक अस्मान परम्परागत अपेक्षाएँ एवं सीमाएँ है। कन्या, लड़की और स्त्री से 
यह अपेक्षा की जाती है कि वे रात देर तक घर के बाहर नहीं रहे। अकेली एकान्त तथा 
सूनम्ान स्थान में नहीं जाएँ। आयु में छोटी हो अथवा बड़ी, किन्तु नारी वर्ग से यह अपेक्षा 
की जाती है कि वे पुरुष वर्ग की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखे । अगर औरत कुछ दिनों के 
लिए घर-परिवार से चली जाए तो वापिस आने पर उस पर कई दोष लगा दिए जाते हैं। उसे 
शंकालु दृष्टि से देखा जाता है। अयर किसी निम्न जाति की औरत का बलात्कार हो जाता है 
तो यही कहा जाता है कि वह देर ग़त में सुनसान जगह से क्यों गुजर रही थी? पुरुष स्त्रियों 
के साथ शारोरिक छेड़छाड़ इसलिए करते हैं कि स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
बदला नहीं लेगी। ठलाक शुद्ा स्त्री-पुरुष में सामान्यतया स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है। 
ऐसी अन्य अनेक पारम्परिक एवं परिस्थितिगत अपेक्षाएँ हैं जो स्त्री वर्ग की दयनीय प्रस्थिति 
को स्पष्ट करती है और जो लिंग असमानता के प्रमाण भी हैं। 

(7) दहेज ण्‌वं लिंग-अम्मानता (20जशा9 भाव (श्ा(८7 गा१०३४॥॥५)- भारत 
की अधिकांश जातियों और वर्गों में विवाह के समय वर पक्ष वाले कन्या-पक्ष से दहेज की 
माँग करते हैं! वर जितना अधिक सुन्दर, कद-काठी से हृष्ट-पुष्ट, उच्च शिक्षा प्राप्त एवं 
उच्च जाति और वर्ग का होगा उसका दहेज मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत 
लड़की के माता-पिता एवं सगे-सम्बन्धियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी जाति में उसका विवाह 
करना होता है चाहे लड़का-लड़की से निम्न प्रस्थिति का ही क्‍यों न हो। 

दहेज के दम पर अच्छा वर उपलब्ध नहीं होने पर लड़की का बेमेल विवाह कर 
दिया जाता है । लालची वर पश्ष वाले अच्छा-खासा दहेज लेते के बाद भी वधु हत्या में कोई 
संकोच नहीं करते है। दहेज को पूर्ति नहों होने पर वधु के दरवाजे से बारातें वापिस लौट 
जाती हैं और इससे वधु का विवाह नहीं हो घाता है। आज भी विधुर दूसरा, तौसरा या और 

भी विवाह कर लेते हैं परन्तु विधवा के लिए यह सम्भव नहीं है। दहेज निरोधक कानून तथा 
विधवा पुनर्विवाह के कानूनी प्रावधानों के उपरान्त भी नारी को स्थिति दयनीय बनी हुई है 
तथा लिंग अस्मानता के घटने के स्थान पर वृद्धि ही होती जा रही है। 

(8 ) छोटी आयु में विवाह एवं लिंग असमानता (७४०१०8७ 9 ४0फ्राहुल-+ै 8९ 
गाए उरातद ॥स्‍८९७०॥५)--छोटी आयु मे विवाह का हानिकारक प्रभाव लडके को तुलना 
में लड़की पर अधिक पड़ता है। छोटी या कम परिपक्व आयु मे गर्भाधान के कारण प्रसव के 
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समय स्त्रियों को मृत्यु हो जाती है। पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य कौ देखभाल एवं समय-समय 
पर डॉक्टरी जाँच के अभाव पहले से ही रहते हैं। ऐसी स्थिति मे महिलाओं का छोटी उम्र में 
विब्वाह एक पाप-पूर्ण अभिशाप सिद्ध हो जाता है। सामान्थतया पत्ति को आयु पत्नी से एक दो 
वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक अधिक देखी गई है। ऐसे में स्त्री को विधवा का जीवन तो जीना 
हो पड़ता है। 


(9) साम्राजीकरण और लिंग असप्रानता (४०८०४॥>9007 ०॥0 0क्षापंश 
गध्पुण्/॥५)-सभी समाजों मे सामाजीकरण कौ प्रक्रिया के द्वारा उन भूमिकाओं एवं 
कर्तव्यों को पाला-पोसा जाता है जिसकौ वयस्क होने पर सम्बन्धित समाज उससे आशा और 
अपेक्षा करता है। व्यक्ति को अपेक्षित भूमिकाएँ और कर्त्तव्य लिंग, जाति, वर्ग, परिवार आदि 
के अनुसार भिन-भिन्‍न होते हैं। सामाजीकरण को प्रक्रिया में यौन (सेक्स) भेद तो मात 
स्त्री-पुरुष के शारीरिक अन्तर को स्पष्ट करता है लेकिन इससे कही अधिक महत्त्वपूर्ण लिंग 
(000७) है जो यौन-भेद से सम्बन्धित अनेक असमानताओ को स्पष्ट करता है। परिवार 
और समाज लिंग-भेद एवं इससे सम्बन्धित अनेक विशेषताओं के कारण पुत्र जन्म का 
स्वागत करता है और कन्या जन्म को अभिशाप मानता है। कई उदाहरण तो ऐसे हैं जिसमें 
कन्या जन्म से पहले हो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाठी है। उसे संसार में आने ही नहीं दिया 
जाता है। ये योन-भेद पर आधारित लिंग-असमानता का कारण लिंग से सम्बन्धित 
सामाजिक-सास्कृतिक परम्पराओ, मूल्यों, धारणाओं आदि मे सब पुरुष प्रधान एवं कन्या 
अप्रधान मूल्य एवं धारणाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजीकरण के द्वारा हस्तान्तरित 
एव प्रप्तारित होते रहते हैं। पुरुष और स्त्रो का योनि भेद या शारीरिक अन्तर जन्मजात है। 
लेकिन लिंग-अस्नमानता सामाजीकरण के द्वारा झिखाया गया तथ्य है। ज्ञान, विश्वास, कला, 
आचा,, कानून, प्रथा एवं इस्री प्रकार को अन्य क्षमताओं और आदतों का परिणाम है। शिकारी 
अवस्था वाले समाज में पुरुष वर्ग शिकार करता है। शिकार के लिए हथियार और औजार 
बनाते * । महिलाएँ बच्चों की देखभाल करती हैं तथा शिकारी गतिविधिदयो मे प्रायः निष्क्रिय 
रहती हैं। 

सामाजीकरण की प्रक्रिया लगभग सभी समाजों में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य अन्तर 
विकसित करती है जिसे पुरुषोचित (मर्दाना) और स्त्रियोचित (जनामा) भूमिकाओं के रूप 
में देखा जा सकता है। सामाजीकरण के द्वारा स्त्रियों में आज्ञाकारिता, विनप्रता, पराश्रितता 
और दुर्बलता शील-संकोच जैस लक्षणों को सशक्त बना दिया जाता है। इसके विपरीत पुरुषों 
में बहादुरी, साहस, निर्भयता, स्वावलम्बन, शक्तिशाली, 'कठोरता, आदेश देने बाला घना दिया 
जाता है। समाजीकरण के द्वारा स्त्री-पुरुष को श्रम-विभाजन सम्बन्धी जानकारी भी दी जाती 
है। घर से बाहर के कार्य, सार्वजनिक कार्य उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियाँ--चौकौदारी, 
पुलिस, शिकार, युद्ध, सीमा-सुरक्षा आदि जैसे कार्य पुरुषो को सिखाए जाते है और घर के 
कार्य--बच्चों का पालन-पोषण, खाना बनाना, वृद्धों को सेवा करना, बीमार की देखभाल 
करना जैसे कार्य स्त्रियों को सिखाए जाते हैं। माता-पिता, भाई-बहित के आदेशों का पालन 
करने की शिक्षा दी जाती है। 

(0 ) शिक्षा और लिंग असमानता (उत्तपआाणा अत एलाएंड वाध्वृष»॥9)- 
लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान और अधिक खर्च किया जाता है और लड़की पर कम। 
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कन्याओं को अनेक परिवारों में कठिन श्रम साध्य विषय जैसे गणित, विज्ञान, इंजीनियरिंग, 
डॉक्टरी आदि लेने के लिए निरुत्साहित एवं मना किया जाता है। इसके विपदशीत लड़कों को 
ऐसे विषय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है 'चाहे वो अपनी बहिनों से पढ़ने में कमजोर 
हो क्यों न हो। लड़कों पर शिक्षा खर्च अधिक किया जाता है तथा लड़की पर कम। लड़की 
के लिए यह कहा जाता है कि विवाह के बाद उसे घर गृहस्थी को देखभाल करनी है। वह 
ज्यादा पढ़-लिख कर क्या करेगी। इन उपरोक्त वर्णित लिंग भेदभाव पूर्ण मूल्यों एवं 
परम्पराओं को दादा-दादी, भाना-नानी, माता-पिता, भाई, मित्र, शिक्षक, पड़ोसी आदि सभी 
नई पीढ़ी को सिखाते हैं। यह सीखने-सिखाने की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है जिससे लिंग- 
असमानता में लगातार वृद्धि हो रही है। 

(4) संचार माध्यम और लिंग-असमानता ((0एणाए)फ्ताएश्षाणा ज००३ शाए 
(८१४८४ ॥650५॥५५)--आजकल सामाजीकरण के प्रभावशाली और महत्त्वपूर्ण साधन 
आधुनिक संचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, चलचित्र, टेपरिकार्डर, वीडियो फ़िल्म, 
समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तके हो गए हैं) इनमें भी सर्वदा औरतों को घर पर 'काप करते 
दिखाया, बताया एवं बर्णित किया जाता है। निम्न चर्ग की महिलाओ को सदैव ही कार्य करते 
दिखाया जाता है। विज्ञापनों में स्त्रियों के गंदे दृश्य दिखाए जाते हैं। इससे पुरुष वर्ग पर 
महिलाओं का सम्मान घट जाता है। ये संचार माध्यम भी लिंग असमानता को बढ़ावा देकर 
महिलाओ की छवि को विकुत कर रहे हैं। 

(2 ) आर्थिक क्षेत्र में लिंग असमानता (ठदाएंट्ा ॥8902॥9 ॥॥ 06 
४8८०॥ण॥० 7९0)- भारत कौ श्रम शक्त में स्त्रियों का प्रमुख हिस्सा है । परन्तु रोजगार के 
स्तर और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से ये युरुषों से पीछे हैं। वर्तवान में देश मे महिला श्रमिकों 
की संख्या 22.73 प्रतिशत है। महिलाओं कौ कुल संख्या 40 करोड़ 70 लाख में से 9 करोड़ 
महिला श्रमिक हैं। इनमें से भी अधिकांश श्रमिक महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रो में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों 
की महिला श्रमिकों में 87 प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं। शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत श्रमिक 
महिलाएँ घरेलू उद्योगों, छोटे-मोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन निर्माण जैसे असंगठित 
क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। संगठित क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक दोनों मे) 3] मार्च, 4999 
को महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 48 लाख 26 हजार थी। यह देश मे संगतितत क्षेत्र में 
कल रोजगार का १6 8 प्रतिशत है। फैक्ट्री, खान और वृक्षारोपण प्रतिष्ठानों में कुल संख्या का 
क्रमशः १2 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 57 प्रतिशत महिलाएँ हैं। इन उपर्युक्त वर्णित आंकड़ों से 
स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति कितनी भिन्न है? प्रमुख 
उद्योगों में महिला कर्मचारियों कौ संख्या के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 
महिलाएँ सामुदायिक, सामाजिक और निजो सेवा क्षेत्र मे कार्यरत हैं। बिजली, गैस और पानौ 
जैसे क्षेत्रों मे सबसे फम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है। 

इलेक्ट्रॉनिकौ का सामान बनाने वाली छोटी-छोटी इकाइयों, बीड़ी तम्बाकू, काँच की 
फैक्ट्रियों, घरेलू नौकरी, सिले कपड़ों में निर्यात उद्योग मे महिलाएँ प्रमुखतः कार्यरत मिलती 
हैं। इन क्षेत्रों मे महिलाएँ सर्वदा छँटनो के डर के दबाव में काम करती हैं और उनका अक्सर 
लैंगिक शोषण भी किया जाता है। इन क्षेत्रों में महिलाओं को अपर्याप्त मजदूरी मिलती है। 
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स्त्रियाँ एक बार नौकरी मिल जाने पर अपना सम्बन्ध नौकरी के साथ केसे जोड़दी हैं, 
यह उनके प्राथमिक सामाजीकरण पर निर्भर करता हैं। वे अच्छी नौकरों को तलाश नहीं 
करती हैं। अपनों योग्यता बढाने का भी प्रयास नहीं करती हैं। उनका पदोन्नति के प्रति भी 
विशेष स्झान नहीं होता है। महिलाएँ पुसुषो को तुलना में अपनी योग्यताओं, विशेषताओं 
आवश्यक सेवा के अधीन परीक्षाओं को पास करने के सम्बन्ध में अपने को असुरक्षित 
समझतो हैं। अधिकांश महिलाएँ पदोनति के लिए इसलिए आवेदन नहीं देती कि उससे 
कार्यालय मे अधिक समय तक रुकना पड़ेगा और हो सकता है, दूसरे शहर मे स्थानान्तरण हो 
जाए। 

ग्रामीण क्षेत्रो मे महिलाएँ अपने पति और पुरुषों को अननदाता मानती हैं। जिन स्त्रियों 
के पुरुष रोजगार नहीं करते हैं और स्त्रो स्वयं रोजगार करतों है ऐसी स्थिति में भी परम्पराओं 
के प्रभाव के कारण पति को सर्वस्व मानती हैं। परिवार के सम्बन्ध में प्रमुख निर्णय पुरुष लेते 
हैं, महिला को उसमे कोई भूमिका नहीं होती है। 


नगरों मे पुरुष वर्ग के पास कार्य के बहुत से विकल्प, जैंसे-मिस्त्री, बावर्ची या 
ड्राइवर जैसे कार्य मिल जाते हैं लेकिन स्त्रियों को घरेलूं नौकर के रूप में हो कार्य मिल पाता 
है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि पुरुष वर्ग अपने पारस्परिक व्यवसाय से हटकर अन्य कार्य 
प्राप्द करने के लिए अति गतिशील हैं। 


पतियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए पलियाँ सहयोग करती हैं। इसके विपरीत पुरुष 
वर्ग अपनी जाति विशेष के सदर्भ में स्त्रियों को परम्परा से हटकर अन्य व्यत्साय नहीं करने 
देता। अधिकाश लड़कियाँ 8-0 साल की आयु से ही अपनी माँ के साथ कार्य पर जाने लग 
जाती हैं। घर को सफाई व खाना पकाने का कार्य भी करने लग जातो हैं। लड़कियों का घर 
के बाहर खेलने के लिए नहीं जाने दिया जाता है। लड़के घर के काम-काज में हाथ नहीं 
बटते, घए के बाहर खेलकूद कर अपना समय बिता देते हैं। 

पुरुष की तुलना मे स्त्रियों के पास व्यावसायिक विकल्प कम होते हैं। स्त्रियों में 
व्यावसायिक गतिशीलता सोमित होठी है। जब एक भौ प्रकार का कार्य स्त्री व पुरुष दोनों 
करते हैं तो स्त्रियों को पुरुषो की तुलना मे अधिक श्रम साध्य और समय साध्य कार्य करता 
पडता है। इसके अतिरिक्त समान कार्य के बदले में पुरुषो की तुलना मे स्त्रियों को कम वेतन 
मिलता है। स्त्रियों को सदा जमौदार ब ठेकेदार द्वारा शोषण एव शारीरिक दुर्व्यवहार किए 
जाने का ही डर बना रहता है। 

(3) महिलाएँ और उत्पादन (५एछच्नाट। जात ए0क्‍0लाणा )-- आधुनिक 
अर्थशास्त्री देश के कुल उत्पादन का आकलन करते समय उन सेवाओ को भी ध्यान मे रखते 
हैं जिनका बस्तुओ के उत्पादन के साथ सोधा सम्बन्ध तो नहीं है लेकिन परोक्ष रूप मैं उनका 
उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान अवश्य है। इस प्रकार से सेवाएँ भी वस्तुओ को भाँति 
उत्पादन मानी जातो हैं और समाज उन्हे मूल्यवान मानता है। वर्ष के कुल उत्पादन को गणना 
में सेवाओं को उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है जैसे श्रमिकों का श्रम या सेवा। बौद्धिक 
कार्यकलाप, अनुसंधान, शिक्षण, ग़जनैतिक “ तियाँ आदि। इसी प्रकार से ग्ेशेवर और 
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प्रदर्शन-कलाकारों की सेवाएँ परोक्ष रूप में श्रमिकों के कल्याण और उनकी उत्त्पादिता कौ 
चृद्धि करने मे योगदान देती हैं जिसे उत्पादन मात्र गिना जाता है। अर्थशास्त्री वर्ष के कुल 
उत्पादन की गणना में गृहिणी को सेवाओं की उपेक्षा कर देते है। गृहिणी अनेक घरेलू कार्य 
करती है, जैसे बच्चों को पालना, कपड़े धोना-सुखाना, खाना बनाना, परिवार के वयोवृद्ध 
और बीमार सदस्यों की देखभाल करना, गृहस्थी का संचालन करना आदि। ग्रामों में हो 
महिलाएँ अपने पतियों के साथ खेती के काम में यधासम्भव सहायता भी करती हैं। लेकिन 
अर्थशास्त्री इन गृहिणियाँ को आश्रितों के रूप मे मानते हैं। राष्ट्र की वार्षिक आय के उत्पादन 
के कुल मूल्य की गणना करते समय सांख्यिकीवेत्ता एवं अर्थशास्त्रो उनकी सेवाओं को 
सम्मिलित नहीं करते हैं। क्योकि महिलाओं को ऐसी सेवाओं के बदले में बैसे से भुगतान 
नहीं किया जाता है। 
नारीबादियों का कहना है कि वर्ष के कुल उत्पादन के आकलन करने की कार्य 
पद्धति में महिलाओं की इस प्रकार की सेवाओ के योगदान की उपेक्षा की जाती है जो गलत 
शव॑ पक्षपातपूर्ण है । इन नारीवादियों ने उदाहरण दिया कि सांख्यिकीवेता उस अनाज की मात्रा 
को वो आकलन में सम्मिलित कर लेते हैं जो 'पुरुष किस्ान' स्वयं अपने परिवार के उपभोग 
के लिए पैदा करता है लेकिन महिला कौ सेवाओं की उपेक्षा करता है। गृहिणियों की सेवाओ 
कौ उपेक्षा करना पुरुष प्रधान समाज के पूर्बाग्रह एबं नारी के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का 
ज्वलन्त प्रमाण है। 
वास्तविकता शो यह है कि गृहिणियों के द्वारा सम्पन्त किए गए घरेलू कार्य मूल्यवान 
ही नहीं हैं बल्कि इनका राष्ट्र की वार्षिक आय में महत्त्वपूर्ण योगदान भी है। इतना ही नहीं 
गृहिणियाँ गृहस्थी के उपर्युवत वर्णित कार्यो का प्रबन्ध पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य परायणता, स्नेह 
और अपनेपन के साथ करती हैं कि जिससे पति एवं पुरुष वर्ग पारिवारिक चिन्ताओं से पूर्ण 
मुक्त होकर अपने-अपने व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों, जैसे-खेत, फैक्ट्री, कार्यालय, व्यापार व 
खाणिज्य आदि में कार्य करते हैं और इस प्रकार से परोक्ष रूप में महिलाएँ राष्ट्र के उत्पादन में 
अमूल्य योगदान करती हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि पुरुष प्रधान समाज के मूल्य गृहिणियो 
को सेवाओं को उत्पादन नहीं मानकर असमानता को बढ़ावा देते हैं | 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्राणिशास्त्रीय यौन-भेद के लक्षणों पर 
आधारित लिंग-असमानता सुखी समाज के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण अध्ययन का विषय 
है। लिंग असपानता, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक कारकों से 
नियन्त्रित, निर्देशित और संचालित होती है जिसमें पुरुष प्रधान होते हैं और स्त्रियाँ अप्रधान 
एवं पराश्रित होती हैं। स्ामाजीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में पुरुष प्रधान 
सम्बन्धी मूल्यों का हस्तान्तरण होता है और स्त्री को सभी क्षेत्रों में दयनीय स्थिति निर्धारित 
होती है। सुझाव रूप में यह कहा जा सकता है कि लिंग समानता लाने के लिए सामाजीकरण 
की प्रक्रिया को परिवर्तित करना होगा। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षैत्रो में शिक्षा के 
प्रचार-प्रसार द्वार स्त्री-पुरुष को समानता स्थापित करने के लिए भागीरथ प्रयास करने होगे। 


कं । 


अध्याय-4 
धार्मिक असामंजस्यता 


(२९॥|९०ए5 7/09॥वध7079) 


भारतीय समाज धर्म प्रधाव समाज कहलाता है। धर्म ने सदैव ही व्यक्ति, परिवार, 
समाज और राष्ट्र को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। भारत की सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था 
ही धर्म पर आधारित है। थहाँ पर अनेकानेक धर्मों का उद्भव, प्रसार और प्रचार रहा है 
जिन्होने समाज के प्रत्येक क्षेत्र-दर्शन, साहित्य, कला, प्रशासन एवं राजनीति आदि को 
प्रभावित किया है। भारत में प्रमुख धर्मावलम्बी हिन्दू, सुसलगान, ईसाई, सिग्ख, बौद्ध, जैन, 
फारसी आदि निवास करते है। इन विभिन्न धर्मवेद्वम्बियों को अनेक इच्छाएँ और 
आवश्यकताएँ होती हैं जिनके पूर्ण नहीं होने पर ये लोग स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर 
अस्लामजस्य की स्थिति पैदा कर देते है। राष्ट्रीय सामजस्थ और एकीकरण मे इन 
धर्मावलम्बियो के कारण अनेक प्रकार की असाम॑जस्यताओं की स्थिति पैदा हो जाती है। इन 
विभिन्‍न धर्मों के उद्देश्य, आवश्यकताएँ आपस मे एक-दूसो से टकराते हैं। धर्म सम्बन्धी 
समस्याओं के निवारण के लिए धर्म की परिभाषा, विशेषताएँ, धर्मावलम्बियों के परस्पर 
सम्बन्ध आदि का अध्ययन करना आवश्यक है जिसके ज्ञान को सहायता से धार्मिक 
असामंजस्थता को दूर किया जा सकता है। पिछली कुछ शताब्दियों से तो धार्मिक 
असाम॑अस्पता और संघर्ष विशेष रूप से हिन्दू और मुसलमानों के बीच रहा है लेकिन पिछले 
कुछ दशकों से इनके अतिरिक्त हिन्दू-सिक्‍्ख, हिन्दू-ईसाई, नृजातिं समूहों, अल्प सप्तुदायों मे 
धार्मिक भेद, कलह तथा विवाद काफी पनपे हैं। इन विभिन्‍न धर्मावलम्बियो में पारस्परिक 
घृणा, तनाव, झगड़ें, मारपीट 3गदि होते रहते है जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सनाव 
को स्थिति पैदा होती रहती है। इसलिए धार्मिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए धर्म का 
अर्थ और परिभाषा धार्मिक असामंजस्यता की विशेषताएँ, धार्मिक संघर्ष के कारण, धार्मिक 
असाम॑जस्यता के दुष्परिणाम, असामंजस्यता निवारण के सुझाव आदि का अध्ययन आवश्यक 
है, जो निम्नलिखित हैं- 


धर्म का अर्थ एवं परिभाषा 
(थिएव॥8 शाएं ऐटीगिा।जा एी रिट।ँ90णा) 
*धर्म' शब्द को व्युत्पत्ति सस्कृत भाषा के 'धृ' शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ 
है- धारण करना'। *' धारणाद्‌ धर्ममित्याहु:'” अर्थात्‌ ' धारण करने बाले तत्त्व को धर्म कहा 
गया है।' वेदो में ' धर्म” शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया करने से अर्जित गुण के अर्थ में हुआ 


है। सात्विक ्ं को धारण करना धर्म है अर्थात्‌ सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण 
करना ही धर्म है। 
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मजूमदार और मदन ने धर्म की परिभाषा के सम्बन्ध में लिखा है, '*व्युत्पत्ति विषयक 
दृष्टिकोण, जैसाकि बुके ने स्पष्ट किया है, (८॥३४णा (धर्म) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 
7थ॥890० (रेलिजिभो) से हुई है। स्वयं जिसकी उत्पत्ति या तो मूल [.८९- से हुई है, जिसका 
अर्थ 40 हाल, एएणा णा 0०5८:४८! “साथ-साथ मानना या पालन करना! है, या मूल 
शब्द [॥8- (लिग), जिसका अर्थ है १0 900' सहबंध है।'” 

*धर्म' शब्द का प्रयोग वेद, उपनिषद्‌ एवं धर्म-ग्रन्थो आदि में प्रचुरता से किया गया 
है। वेदों मे ऋत के अर्थ में धर्म का प्रयोग हुआ है। 'ऋत” ऐसा अमूर्त सिद्धान्त है जो सभी 
लोकी में समुचित व्यवस्था बनाए रखता है।'ऋत' को सामान्यतः 'सत्य' माना जा सकता है। 
धर्म की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-- 

एडवर्ड टायलर के मत में, '' धर्म आध्यात्पिक शक्ति में विश्वास है।'' 

जेम्स फ्रेजर ने धर्म को परिभाषा इस प्रकार दी है, “धर्म को मै मनुष्य से श्रेष्ठ उन 
शक्तियों की सन्तुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है 
कि थे मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियन्त्रित करती हैं।'! 

हॉनिगशीस के अनुसार, प्रत्येक उस मनोचृत्ति को धर्म कहेगे जो इस विश्वास पर 
आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे सम्बन्ध स्थापित करना न 
केवल महत्त्वपूर्ण है, वरन्‌ सम्भव भी है।”! 

मैलिनोव्स्की के मत में, '' धर्म क्रिया का एक तरीका है, और साथ ही चिश्वासों की 
एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ-साथ एक व्यक्तिगत अनुभव 

भी है!!! 

जॉनसन के अनुसार, “धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्त्वों तथा 
आत्या से सम्बन्धित विश्वास्लों और आचरणो को एक संगठित ध्यवस्था है।'' 

हॉबल के अनुसार, “धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें 
आत्मावाद और मानावाद दोनों सम्मिलित हैं।'' 

ग़धाकृष्णन ने लिखा है, “जिन सिद्धान्तों का हमे अपने दैनिक जीवन में और 
सामाजिक सम्बन्धों में पालन करना है, वे उस वस्तु द्वारा नियत किए गए हैं जिसे धर्म कहा 
जाता है। यह सत्य का जीवन मे मूर्त रूप है और हमारी प्रकृति को नये रूप में ढालने की 
शक्ति है।” 

पीवी काणे ने लिखा है, ''धर्मशास्त्रों के लेखकों ने धर्म का अर्थ एक मत या 
विश्वास नहीं माना है, अपितु उसे जीवन के एक ऐसे तरीके या आचरण की एक ऐसी 
संहिता माना है, जो व्यक्ति के समाज के रूप में और व्यक्ति के रूप मे कार्य एवं क्रियाओं को 
नियमित करता है और जो व्यक्ति के क्रमिक विकास कौ दृष्टि से किया गया है और जो उसे 
मानव अस्तित्व के उद्देश्य तक पहुँचाने में सहायता करता है।'” 

स्वागी विवेकानन्द ने लिखा है, “धर्म वह है जो मानव को इस संसार और परलोक 
में आनन्द कौ खोज के लिए प्रेरित करे। धर्म कार्य पर प्रस्थापित है। धर्म मानव को ग़त-दिन 
इस आनन्द को प्राप्त करने के लिए प्रयत्त कशता है।'! 

इस प्रकार धर्म को व्याख्या अनेक विद्वानों द्वारा वर्णित है जिनके आधार पर निष्कर्ष 
निकलता है कि धर्म मानव के कर्त्तव्यों का निर्धारण करता है, उसे सत्य को ओर उन्मुख 


हे] भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


करके उसे उचित-अनुचित का बोध कराता है जिससे वह अपने परिवार, समाज और सम्पूर्ण 
राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ति कर सके। धर्म सामाजिक जीवन का आधार है, शाश्वत्‌ 
सत्य है, और उसका उद्देश्य व्यक्ति के श्रेष्ठ विकास में सहयोग देना है, उप्तमें उन मानवीय 
शुणों को जागृत फरना है जिससे वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के सफल 
समायोजन में योग दे सके। अन्तत: कहां जा सकता है, “एको धर्म: पर श्रेय: क्षमैका 
शान्तिरतमा ।'' अर्थात्‌ एक धर्म ही परम कल्याणकारक, एक क्षमा ही शान्ति का श्रैष्ठ 
उपाय है। लेकिन जब एक हो समाज में एक से अधिक धर्मावश्षम्बी रहते हैं तो सामाजिक, 
धार्मिक, राजनैतिक आदि असाम॑जस्यताएँ पैदा होती हैं जिनका अध्ययन करना आवश्यक है। 

भारतवर्ष के प्रमुख धर्म-() हिन्दू धर्म, (2) जैन धर्म, (3) बौद्ध धर्म, 
(4) इस्लाम धर्म, (5) ईसाई धर्म, (6) सिद्ख धर्म एवं (7) पारसी धर्म आदि हैं। सन्‌ 
2000 कौ जनगणनानुसार भारत में इन धर्मावलम्बियों कौ जनसंख्या एवं कुल जनसंख्या का 
प्रतिशत निम्न तालिका द्वार प्रदर्शित है-- 



















धर्म के अनुसार जनसंख्या 
धर्म का नाम कुल जनसंख्या का 
(दस लाख में ) प्रतिशत 
॥ हिन्दू धर्म 672.6 82.4 
2 इस्लाम धर्म १ 67 
3 ईसाई धर्म 2.32 
4 सिक्‍्ख धर्म .99 
] बौद्ध धर्म 077 
6 जैन धर्म 04 
7 पारसी धर्म एवं अन्य 





धार्मिक असामंजस्यता 
(२2॥ए7०॥ एाइरीशाणाए) 


आर. के मर्टन (8 ॥६ टाव०णश) ने अपनी कृति 'सोशियल थ्योरो एण्ड सोशियल 
स्ट्रक्चर ' में लिखा है कि पूर्व के अनेक समाजशास्त्रियों और सामाजिक 
मानवशास्त्रियों-दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की, किंएसले डेविस आदि की मान्यता 
थी कि धर्म समाज में सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करता है। समाज मे एकता स्थापित 
करता है। समाज को संगठित रखता है। अर्थात्‌ धर्म समाज मे स्नामंजस्थ स्थापित करता है 
तथा उसमे नियन्त्रित, निर्देशित और संचालित करता है लेकिन मर्टन प्रथम समाजशाप्त्री है 
जिन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि जब तक समाज में एक से अधिक धर्मावलम्बी साथ- 
साथ रहते हैं तो उनमें साम्प्रदायिक झगड़े पैदा होते हैं। धर्म उनमे संघर्ष करवाता है अर्थात्‌ 
बहुधर्मीय समाज में धर्म अस्ामजस्य की स्थिति पैदा करता है। समाज कौ एकता कौ भंग 
करता है आदि ....... ॥ 
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भारतीय समाज विभिन धर्मावलम्बियों का देश है इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर 
धार्मिक झगड़े, संघर्ष और अनेक प्रकार की असामंजस्यताएँ पैदा होंगी। पिछली कुछ 
शताब्दियों से हिन्दू और इस्लाम धर्मावलम्बियों के बीच निरन्तर सामाजिक, धार्मिक, 
आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक संघर्ष होते रहे है जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर 
असामंजस्यता बनी हुई है । पिछले कुछ दशको से अन्य धर्मावलम्बियो हिन्दू, सिक्ख, ईसाई 
तथा नृजातीय समूहों के धर्मों के मध्य कलह, विवाद, अलगाव, घृणा, संघर्ष, तनाव, झगड़े, 
मार-पीट, आगजनी के कारण अस्रामंजस्यता देखी जा सकती है। भारत की राष्ट्रीय 
सामंजस्यता एवं एकीकरण की स्थिरता एवं निरन्तरता के लिए आवश्यक है कि धार्मिक 
अंप्तामंजस्थता के कारणों, हानियों एवं निवारण के उपायों का अध्ययन किया जाये जो 
निम्नलिखित है-- 

धार्मिक असामंजस्यता की विशेषतायें ((#ग्राश्लाटा।9058 ्ी रटाहाए05 
॥9॥श70009)-धार्मिक अस्ाामंज॒स्य की उपर्युक्त परिभाषाओ के आधार पर इसकी निम्न 
विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं-- 

१, धार्मिक समूहों से सम्बन्धित (२९।४(20 [0 रिशा।ए005 67०ण७४)- धार्मिक 
असामंजस्यता धार्मिक संगठन, समूह अथवा सम्प्रदाय से सम्बन्धित होता है। एक धर्म के 
व्यक्ति अपने को एक धार्मिक संगठन का सदस्य मानते हैं। अगर धर्म मे छोटे-छोटे विभिन्‍न 
मत के गुट हैं तो व्यक्ति अपने को और अधिक सकीर्ण स्थिति मे पाता है तथा धर्म की एक 
शाखा-विशेष तक अपने को सीमित कर लेता है, जैसे-हिन्दुओ मे चैष्णव, जैव आदि, तथा 
इस्लाम में शिया और सुन्‍्नी। 

2. श्रेष्ठाता की भावना (7९४३ ० $0एकणा५)-एक धर्म के सदस्यों मे अपने 
थर्म के ग्रति श्रेष्ठठा की भावना बहुत प्रबल होती है तथा दूसरे धर्म के प्रति उनमें घृणा की 
भावना होती है। वे अपने धर्म, देवी-देवता, मूल्य-आदर्श, रीति-रिवाज आदि को श्रेष्ठ मानते 
हैं। ये भावनाएँ धार्मिक असामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। 

3. उपेक्षा की भावना (#2८॥३8 णी गराताधिधा०8)- धार्मिक अप्तामंजस्थ का 
आभास तभी होता है जब यह देखा तथा पाया जाता है कि एक धर्म काले दूसरे धर्म के 
संस्कार, मूल्य, आदर्श, देवी-देवता, वेश-भूषा, जीवन के तरीके अर्थात्‌ संस्कृति तथा धार्मिक 
विशेषताओं को उपेक्षा, तिरस्कार, घृणा के भाव से देखते हैं। धार्मिक असामंजस्य का यही 
मूल कारण भी है। 

4. अलगाब की भावना (#टा।पड़ ए #वगशातमा)- धर्मावलम्बियो में अलगाव की 
भावना बहुत तीज्र होती है। एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूहों से अलग-धलग तथा दूर 
रहना पसन्द करते हैं। उनमें परस्पर प्रेम, स्नेह, सहयोग एवं सामंजस्य के स्थान पर 
सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अलगाव एवं असामंजस्य मिलता है। 

5, क्षति का डर (ए८४४ ० ,055)-- एक धर्म के लोग निरन्तर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से दूसरे धर्म के लोगों से डरते रहते हैं कि कहीं वे लोग उन्हे क्षति नहीं पहुँचा दें। ये लोग 
एक-दूसरे से हमेशा डरते रहते हैं कि कोई उनकी सम्पत्ति, मकान, दुकान, मोहल्ला, धार्मिक 
स्थल को नए नहीं करदें। 

6, घृणा की भावना (7६८४४ ् 025)--साम्प्रदायिकता की उग्र भाषता के 
कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगो से घृणा करते हैं। 
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7. अनुकुलनता का अभाव (7८६ ० /0०॥७४॥७)-विंभिन धर्मों के लोगों मे 
परस्पर समझौता या अनुकूलन करने का अभाव होता है। 

8. धार्मिक कट्टरता (र०॥हाणाड ए0श्ञाक्ञा)--एक धर्म के लोग अपने धर्म, 
कर्म और आयार-विचार के प्रति कट्टर निष्ठा रखते हैं । 

धर्म की उपर्युवत परिभाषाओं तथा विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि धर्म एक धार्मिक समूह ऐसा तथ्य है जिसमे अनेक सकीर्णताएँ होती हैं, अपने धर्म के 
प्रति कट्टर निष्ठा तथा भव्ति-भाव होता है तथा दूसरे धर्मों के प्रति घृणा, अलगाव, क्षति का 
डर, उपेक्षा आदि की भावना होती है जिसके कारण विभिन्न धर्मावलम्बियों में परस्पर तनाव, 
संघर्ष, झगड़े आदि होते हैं, जो समाज मे असामंजस्य पेदा करते हैं। 


धार्मिक असामंजस्यता के कारण 
((0६८5 एण ९॥९॥०॥५ [0५०7५ ) 


धर्म साम्प्रदायिकता को जन्म देता है जो सकीर्णताओ का योग है तथा स्वार्थ-पूर्ति 
उसका उद्देश्य है। अन्य देशों को तुलना में भारतबर्ष मे आजकल धार्मिक अप्लामंजस्यता एक 
जटिल तथा असनन्‍्तोषजनक समस्या बनो हुई है जिसने देश को एकता को खतरे मे डाल दिया 
है। इस समस्या के अनेक कारण हैं जो ऐतिहासिक तथा समकालौन दोनों हैं। इसके प्रमुख 
उल्लेखनीय कारण निम्नाकित हैं - 


3, ऐतिहांसिक कारण (#/चरणा८० (7७५८६)--भारत का इतिहास उठाकर देखे तो 
पायेगे कि प्राचीन काल मे अनेक आक्रमणकारी, जैसे --शक, हूण, कुषाण, मुगल, पठान 
आदि भारत में आते रहे तथा सघर्ष होता रहा। जब मुसलमान भारत में आये तो संघर्ष की 
स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण हो गई+ कुछ कट्टर धार्मिक घुछतलभान शासको ने साम्प्रदाषिकता को 
बढ़ावा दिया। अग्रेजो ने 'फूट डालो और ग़ज करो ' नीति के अन्तर्गत हिन्दू-मुसलमानों में 
साम्प्रदायिकता कौ डकसाया जिससे धार्मिक अस्तामंजस्यत्ता में वृद्धि हुई। उनके कारण हिन्दू- 
मुसलमान हमेशा लड़ते रहे। इसी धार्मिक असामंजस्यठा के परिणामस्वरूप सन्‌ 947 में 
हिन्दुस्तान तथा पाकिस्दान बने, जो धार्मिक असामजस्यता की पद्मकाष्ठा है। 


भाज के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेद्रप्रसाद का कहना है, ''जिस प्रकार हिन्दू- 
मुसलमानों के विएद्ध खडे किये गये उसी प्रकार मुसलमान भी हिन्दुओ के विरुद्ध समान रूप 
से खडे किये गए। उद्देश्य था एक की सहायता से दूसरे को पराजित कर पहले के साथ भी 
बहीं व्यवहार करना।'' इस प्रकार कौ नीतियो से हमेशा देश मे धार्मिक अस्तामजस्य को 
बढावा मिलता रहा है। 

पहले धार्मिक अश्चामंजस्यता हिन्दू-मुसलमानों के बीच थी। स्वतन्द्रता-प्राप्ति के बाद 
यह शिया-सुन्नियो, हिन्दू-जैन, अकाली-निरकारी सिक्खो आदि मे भी फैल गईं। सन्‌ 
978-79 मे अलीगढ तथा जमशेदपुर में धार्मिक दगे हुए थे। 

2, मनोनैज्ञानिक कारण (?६/८४००ह८४। (शए६०५)- भारत में मुसलमान 
अल्पसंख्यक हैं तथा हिन्दू बहुसंख्यक हैं । मुसलमानों के मन मे बैठ गया है कि हिन्दू हमारा 
आर्थिक शोषण करते हैं। विकास के उचित अवसर नहीं देते हैं। उन्हें डर रहता है कि हिन्दू 
लोग कभी भी हमें मार सकते हैं, बरबाद कर सकते हैं। उनमें एक-दूसरे के प्रति घृणा, ट्वेष, 
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विरोध, होन भावना, प्रतिकार भर गया है। ये सब मनोवैज्ञानिक लक्षण धार्मिक असामंजस्यता 
के कारण हैं। हिन्दू आज भी मुप्तलमानों की राष्ट्रीय निष्ठा के प्रत्ति शंका रखते हैं जबकि 
अनेक मुसलमानों ने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में अपनी जान न्‍्यौछावर करदी थी। 
असामंजस्थता का यह प्रमुख कारण है जो व्यक्ति के स्तर पर कार्य करता है। 


3. धार्मिक कट्टरता (२2॥2/०७७ 00श्ञा॥7%70)- असामंजस्थता को नियन्त्रित तथा 
संचालित एक प्रकार से तो धार्मिक कारण ही करते हैं। धार्मिक असामंजस्यता की उत्पत्ति 
और विकास का कारण भी धार्मिकता हो रहा है। सभी धर्मो के मठाधीश अपने धर्म को 
सर्वोपरि, श्रेष्ठ तथा अच्छा मानते हैं तथा दूसरे धर्मो को हीन भावना से देखते है। धर्म के 
पालक, प्रतिनिधि, प्रचारक तथा अनुयावी दूसरे धर्मों कौ आलोचना करते हैं। अन्य के प्रति 
द्वेष, तनाव, वैमनस्य तथा घृणा पैदा करते हैं। इससे धर्मो मे परस्पर साम्प्रदायिकता पैदा होती 
है तथा झगड़े होते हैं जो आगे चलकर विभिन क्षेत्रों में असामंजस्यता पैदा करते हैं। 

4, भौमोलिक कारण (0००श्ञाग्फराटव (१०७६९४)-- भारत मे एक जाति, प्रजाति, 
वर्ण, भाषा- भाषी समूह, धर्म आदि के लोग एक ही स्थान पर निवास करते हैं। उनमे परस्पर 
अहम की भावना विकसित हो जाती है तथा दूसरी बस्ती, धर्म, संस्कृति वालो के प्रति घृणा 
पैदा हो जाती है। यही धार्मिक भौगोलिक संकौर्णता आगे चल कर असामजस्यता को बढ़ावा 
देती है। झगड़े पेदा करती है। 


$. धार्मिक संगठन (२८७६०४५ 008ाए६क०/५)-- जब से आधुनिक यातायात के 
साधन, संचार के साधन, प्रिंटिंग प्रेस, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हुई हैं तब से धार्मिक 
संगठन भी ग्राम, कस्बा, जिला, प्रान्त तथा अखिल भारतीय स्तर पर संगठित तथा ज्यवस्थित 
हो गये हैं जो अपने-अपने मतावलम्बियो को आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अपने स्वार्थों 
की रक्षा करते हैं। दूसरे धर्मावलम्बियों के प्रति भड़काने वाली भावना पैदा करते हैं। अपनी 
रक्षा के लिये हथियार एकत्र करते हैं। सदस्य उन्हें चलाने का प्रशिक्षण देते हैं और कभी- 
कभी विभिन्‍न समप्प्रदायों मे दंगे होने पर इन हथियारों का उपयोग भी करते हैं जो बहुत 
निन्दनीय है। इस प्रकार के संगठन स्राम्प्रदायथिक दगों, तनावों तथा स्ंघर्षो को बढावा 
देते हैं, जिससे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों मे असामंजस्यता पैदा होती है। 


७, सांस्कृतिक भिन्‍नता ((७॥एा७ एाशिशा०८५)-हिंन्दू और मुसलमानों की 
संस्कृति मे बहुत भिन्‍नता के कारण उनमे एक-दूसरे के प्रति सांस्कृतिक दूरियाँ हो गई हैं। 
इनका खान-पान, वेशभूषा, धर्म, रहन-सहन, रीति-रिवाज, परम्पराये, देवी-देवता आदि 
भिन हैं। दोनों ही धर्मावलम्बी अपने-अपने विवाह के तरीके, प्रकार, तलाक, विधवा- 
वियाह आदि से सम्बन्धित परम्पराओ को एक-दूसो से उच्च मानते है। यहीं दृष्टिकोण 
सांस्कृतिक भेद, बैमनस्य, तनाव, संघर्ष, लड़ाई-झगड़े पैदा करता है । 

7. राजनैतिक स्वार्थ (?०॥४८७ ॥7श८४४)- स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत में 
सरकार का चयन मतदान के द्वारा किया जाता है। जिसका बहुमत होगा वही चुनाव जीतकर 
सरकार बनाता है। चुनाव में जातिवाद और धार्मिक भावना का सहारा लिया जाता है। अनेक 
राजनैतिक दलो का निर्माण धर्म के तथा साम्प्रदायिकता के आधार पर किया जाता है। ग्राम 
पचायत से लेकर लोक सभा तक के चुनावों में धर्म के आधार पर उम्मीदवार खड़े किये जाते 
हैं तथा मत माँगे जाते हैं। चुनावों में धार्मिक भेदभाव का सहारा लिया जाता है। एक-दूसरे के 
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प्रति भड़काया जाता है। इससे समाज में झगड़े बढते है तथा संघर्ष भी पवरपता है जिससे 
अनेक क्षेत्रों मे असामंजस्यता को स्थिति पैदा हो जाती है। 


8. असामाजिक त्तत्त्वों का स्वार्थ ([#088॥ छा तणा-80०० शशाश्ष।०)--समाज 
में असामाजिक तत्व भी धर्म को आड़ में साम्प्रदायिकता को बढ़ाने के लिए लूट-पाट, चोरी 
इत्यादि करते हैं। जब भौ कभी धार्मिक त्यौहार या उत्सव होता है तब उसमे समाज-केंटक 
लोग दो धर्मावलम्बियो मे झणडा करा देते हैं। जुलूस आदि पर पत्थर फेंक देते है। झगड़ा 
बढ़ जाता है। भगदड मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर गुण्डे लोग दुकाने लूट लेते 
हैं। आग लगा देते हैं। उपद्रव करने वाले भाग जाते है तथा अन्य मारे जाते हैं। लोग समझते 
है कि दूसरे धर्मावलम्बियों के कार्य हैं। ऐसा अनेक बार देखा गया है। 


यह कहना तो बहुत कठिन है कि धार्मिक असामंजस्यता के लिए कौनसा कारक 
'कितना जिम्मेदार है। सामाजिक घटनाओ के अध्ययन में तार्किक क्रम तो कोई-म-कोई-सा 
रखना होगा। उसी को ध्याव मे रख कर धार्मिक असामंजस्यता के विभिन्‍न कारणों का वर्णन 
उपर्युवत क्रम मे किया गया है। जैसी परिस्थिति होती है उसके कारणों का क्रम बदल जाता 
है। अम्नामंजस्यता के और भी कारण हो सकते है। मुख्य रूप से धार्मिक, राजवैत्तिक, 
सास्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, साम्प्रदायिक सगठने, भौगोलिक आदि इसके प्रमुख कारण हैं। 
इससे समाज को अनेक हानियाँ होती हैं। 


धार्मिक असामंजस्यता के दुष्परिणाम ( हानियाँ ) 
(एशोी एजाइश्वाहा०४५ (7धग6075) ए २९]९005 /)5]ग्770॥9) 


भारत मे धार्मिक सघर्ष का उद्भव मुसलमानों के आगमन से जोड़ा जाता है। बैसे 
हिन्दू और मुसलमानों के ब्रोच उपनिवेशवादी शासन से पूर्व हो त्तनाव बना रहा है। बाद मे 
अँग्रेजो की साप्राज्यवाद की नीति "फूट डालो और राज्य करो” ने इस प्रकार के तनावो को 
और महत्त्व दिया और अपनी-अपनी राष्ट्रीय-पहचान बनाए रखने की दृष्टि से प्रतिस्पर्द्धा 
और शत्रुता की भावना और प्रबलतर होती गई। धर्म को लेकर किए गए कुछ दगे इस प्रकार 
है--(१) 980 में ईद को नमाज के अवसर पर हिन्दू-सुसलमानों मे एक सूअर के आ जाने 
के काएण साम्प्रदायिक दो भड़के और परिणामस्वरूप उन्मत्त भीड़ ने लूटपाट, आगजनी और 
बलात्कार जैसे दुराचरण किए। यहाँ तक कि क्रोधावेश में आकर हत्याएँ भी कौ गईं। 
(2) पंजाब में हिन्दुओं और सिक्‍्खों के बोच संघर्ष हुए हैं। “स्वर्ण मन्दिर” की घटना इसका 
उदाहरण है। पंजाब मे लगातार अनेक हिस्तात्मक घटनाएँ हुई हैं। सिक्खो कौ व्यापक रूप से 
हत्याएँ की गईँ। उन पर पाशविक आक्रमण किए गए। 

इस प्रकार के अनेक रूघर्ष मुरादाबाद, अलीगढ़, जमशेदपुर, मेरठ, अहमदाबाद आदि 
में किए गए हैं। इस प्रकार छोटे-छोटे स्वार्थों को लेकर एवं धर्म की आड़ लेकर उसे अपनी 
राष्ट्रीय-पहचाव बनाकर धार्मिक तदाब समय-समय पर होते रहते है । अकाली सिय्ख उच्च 
वर्ग को आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं और उनका पंजाब के उच्च वर्ग के हिन्दुओं से संघर्ष है। 
इस प्रकार अपनी साष्ट्रीय-पहचान को लेकर चे सघर्ध करते रहते हैं। 

भारत को धार्मिक अस्ताम॑जस्यता से गण्भीर हानियाँ हुई हैं। सबसे बड़ी हांति सन्‌ 
947 में देश का बँटवारा हिन्दू-मुझ्ललमानो के धार्मिक संघर्ष का ही दुष्परिणाम है। कुल 
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मिलाकर धर्म अनेक प्रकार की बाधाएँ तथा हानियाँ यहुँचाता है, जैसे-राष्ट्रीय एकता में 
बाधा, राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष उत्पन्न करना, पारस्परिक तनाव पैदा करना, सार्वजनिक धन-जन 
की हानि, विभिन क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा करना आदि-आदि! धर्म के दुष्परिणामों, हानियों 
तथा बाधाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है जो निम्त प्रकार से हैं-- 

4. राष्ट्रीय एकता में बाधक (छ्ताताक्ला०8 ता प्राणाओं (ग५)-राष्ट्रीय एकता में 
अनेक बाधाएँ हैं परन्तु सबसे गम्भीर बाधा धर्म की कट्टरता है। सभी धार्मिक संगठन, मठ 
तथा समूह अपना-अपना लाभ देखते हैं । पारस्परिक हितों का ध्यान नहीं रखते हैं। धार्मिक 
समूह केवल अपने धर्म वालों को अधिक से अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि 
लाभ पहुँचाने का ध्यान रखते हैं तथा दूसरे धार्मिक समूहों से घृणा तथा ईर्ष्या करते है। ये 
पृथक्‌करण की भावना विभिन्‍न समूहों को एक-दूसरे के विरुद्ध कर देती हैं जो राष्ट्रीय 
एकीकरण कौ बाघा है। 

2. राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष ((00त८ 2 पि/णा॥/। .८४८।)- धार्मिक कंट्टरता लोगों 
में राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष तक पैदा कर देती है। राम-जन्म भूमि तथा बाबरी मस्जिद का झगड़ी 
धीरे-धीरे स्थानीय संघर्ष से आज राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष हो गया है जिसका मूल कारण हिन्दू- 
मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता है। स्वतन्त्रता आन्दोलन धीरे-धीरे धर्म के कारण गृह-युद्ध 
(एशा एक्षा) मैं परिवर्तित होने की स्थिति में आ गया था जिसको रोकना हिन्दुस्तान और 
पाकिस्तान दो राष्ट्रों के निर्माण के द्वारा ही सम्भव हो सका। 

विनोबा भावे के अनुसार, “हिन्दू और मुसलमान आपस में लड़ कर यह सोचते हैं 
कि वे अपने धर्म को लाभ पहुँचा रहे हैं। परन्तु वास्तव में दोनो ही अपने धर्म को मष्ट कर रहे 
हैं। मैं यह भी मानता हूँ कि यह संघर्ष और हत्याएँ धर्म को रक्षा नहीं करतीं ।'! 

3. असुरक्षित जीवन ([5८९८ए८ ./८)-धार्मिक असामंजस्यता राष्ट्रीय जीवन को 
असुरक्षित कर देती है। प्रत्येक समूह में दूसरे के प्रति शका की भावना रहती है तथा दूसंग 
समूह भी मौका मिलने पर अन्य समूहों को जान-माल का नुकसान पहुँचाता रहता है तो ऐसे 
में सुरक्षित जीवन नहीं रह पाता है तथा सुरक्षा की भावना समाप्त हो जाती है। जब राष्ट्र के 
सभी समूह एक-दूसरे से लड़ते रहेंगे, परस्पर एक-दूसरे से घृणा तथा ईर्ष्या करेगे तो ऐसी 
स्थिति में राष्ट्र बाहरी आक्रमणों से कैसे रक्षा करेगा। राष्ट्र ही जब खतरे में रहेगा तो राष्ट्र के 
नागरिकों का जीवन भी असुरक्षित बना रहेगा। धार्मिक संघर्ष राष्ट्र को स्वस्थ चरित्र तथा 

अच्छा नागरिक प्रदान नहीं कर पाएगा। 

4. पारस्परिक तनाव (०७४०) '"कश्ाइा07)- धार्मिक सकौर्णता की भावना के 
कारण विभिन छोटे-बड़े धार्मिक संगठन एक-दूसरे से घृणा, द्वेष, अविश्वास आंदि करने 
लग जाते हैं। एक-दूसरे की बस्ती में रहना, मकान खरीदना, दुकान खोलना, उनकी 
पाठशाला में बच्चों को प्रवेश दिलाना भी पसन्द नहीं करते हैं। इस प्रकार धार्मिक संकीर्णता 
एक-दूसरे धर्मावलम्बियों में पारस्परिक तनाव पैदा कर देती है तथा यह तनाव इतना बढ़ 
जाता है कि वे मिलते हैं तो एक-दूसरे को शंका को दृष्टि से देखते हैं । यह राष्ट्रीयता के लिए 
खतरनाक स्थिति पैदा कर देती है जो झगड़े-फस्ाद में बदल जाती हैं जिससे अनेक प्रकार 
की हानियाँ एवं असामंजस्यताएँ पैदा हो जाती हैं 

5. धन-जन की हानियाँ (.055 ० ॥6 2॥0 ए/८४४४)-घधार्मिक संघर्ष के कारण 
विभिन धर्मावलम्बियों में परस्पर मन-सुटाव, तनाव या संघर्ष रहता है जो प्रत्यक्ष झगड़ों, 
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आगजनो, लूटपाट, दुराचरण, बच्चो, महिलाओ, पुरुषों को हत्याओं आदि में बदल जाता है। 
अनेक हत्याएँ कर दी जाती हैं। कई स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं। परिवार के पालक मारे जाते 
हैं। बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अनेक घर बरबाद हो जाते हैं। माताओं और बहिनों की इज्जत 
चली जाती है। धन और जन कौ इतनी हानि हो जाती है कि उसको कल्पना भो नहीं कर॑ 
सकते ५ आदमी इतना पतित हो खकता है जो अकल्पनोय भारत में धार्मिक दंगो के फारण 
जान और माल को बहुत हानि होतो है, इसका हिसाब लगाया जाना चाहिए तथा जनता को 
बता कर उन्हे ऐसा करने से रोकना चाहिए। 


6. राजनैतिक अविश्वास तथा अस्थिरता (7०0८० एाइदांज।३ गाए 
शाद॥गंज॥/)- भारत एक धर्म-निःषेक्ष राष्ट्र है। प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक है कि एक- 
दूसों पर विश्वास किया जाए। धार्मिक असामजस्यता विभिन्‍न राजनैतिक दलों मे फूट, संघर्ष, 
घुणा, तगत आदि पैदा कर देती है। राजनैतिक दल भी साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव 
लड़ते हैं। सरकार तथा अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना करते हैं। राजनैतिक दलों के द्वार 
धार्मिक ईर्ष्या को फैलाया जाता है। इससे तनाव बढ़ जाता है। जगह-जगह दंगे-फसाद होते 
हैं तथा होने को आशका रहती है, इसे नियन्त्रण मे रखने के लिए कानूनी व्यवस्था करनी 
पड़ती है, उसमे राष्ट्र का धन, श्रम और समय नष्ट होता है, उसका अपव्यय होता है। आज 
भारत मे अनेक स्थान धार्मिक दंगों के स्थाई स्थल है जहाँ पर जरा-सा अवसर मिलते पर 
तनाव बढ़ने पर धार्मिक दे हों जाते हैं। समय-समय पर कर्फ्यू लगाया जाता है। पुलिस को 
कहा जाता है कि वह दगाइयो को देखते ही गोली मार दे। जन-साधारण अपने जीवन को 
असुरक्षित समझता है। इससे राजनैतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। सरकार पर झूठे-सच्चे 
दोषारोपण किए जाते हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं। धार्मिक सघर्ष का यह भयंकर दुष्परिणाम 
राजनैतिक अव्यवस्धा तथा अविश्वास के रूप में सामने आता है। 

7. सापम्प्रदाविकता एकीकरण में बाधक ((0एणावएा॥ाए 5 नि90/प्वाए८ ता ॥8 
06700700)-- भारत विकासशील देश है। देश के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम, 
जैसे-पचवर्षीय योजनाएँ, कल्थाण कार्यक्रम, शिक्षा के विकास के कार्यक्रम आदि चढ रहे 
हैं जिससे विभिन्न सम्प्रदायो मे परस्पर शकौकरण हो सके, सामंजस्य स्थापित हो सके। 
साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए सास्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए शाते हैं जिससे सभी 
नागरिको का ब्िकास हो तथा राष्ट्र का एकीकरण हो सके परन्तु साम्प्रदायिकता के झगड़ो के 
कारण कई माह तथा वर्षों की साम्प्रदायिक एकौकरण की उपलब्धि एकाएक झगड़ों से 
समाप्त हो जातो है। राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए प्रयास्रों में समम्प्रदायिकता की एक बड़ी 
बाधा है जिसके दुष्परिणाम कुछ ही पलों में एकीकरण के सारे प्रयास नष्ट कर देते हैं और 
अविश्वास तथा घृणा का बाठावरण बना देते हैं। 

8. अगजकता में वृद्धि (श०25९४ ए श्ाआ५त५)--धार्भिक असामजस्यता समाज- 
कंटकों तथा आजक तत्वों को तोड़-फोड, आगजनो, लूट, मार-पौट करने के अवसर प्रदान 
करके उनकी संख्या में दिनो-दिन वृद्धि कर रही है। लुटेरे, गुण्डे, चोर, बदमाश आदि जब 
भी अवसर मिलता है, धर्म के नाम पर तोड़-फोड कर देते हैं। धार्मिक जुलूस को झगड़ों मे 
पत्थर आदि फेक कर विरेधी नारे लगा कर दंगा-फसाद में बदल देते हैं। दुकानों तथा 
मकानों मे आग लगाकर अव्यवस्था फैला कर लूट-पाट कर लेते हैं। इस प्रकार धर्म अशाजक 
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तत्त्वों में वृद्धि करने में सहायक कारक का कार्य करतो है जो कि एक समाज के लिए 
हानिकारक दुष्परिणाम है। 

9. औद्योगिक घिकास में बाधक (प्रागपराक्षाए्ट गा वाताह्ञाशं 
१९४शण॥००0)- धर्म ने देश में औद्योगिक विकास में एक बाधक के रूप में कार्य किया है 
तथा कर रहा है। मिलों, कारखानों, उद्योग-धन्धों, खानों आदि में धर्म के कारण गुर बन जाते 
हैं। अपनी-अपनी माँगें अलग-अलग रखते हैं। मिल मालिकों तथा श्रमिक संगठनों में 
समझौता नहीं होने देते हैं। कई-कई दिन तक हड़तालें करवा देते हैं। धार्मिक दंगों के डर से 
कारीगर मूल निवास स्थान छोड़ कर अन्यत्र चले जाते हैं। कारीगरों के घर उजड़ जाते हैं। 
धार्मिक दंगों के कारण परिवार छिन्त-भिन हो जाते हैं। इन कारणों से कुटीर उद्योग भी नष्ट 
हुए हैं। धार्मिक सँघर्ष आर्थिक विकास में एक बाधा बन गए हैं। 


निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि धार्मिक असामंजस्यता राष्ट्र के सभी 
क्षेत्रों- आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सार्वजनिक आदि में देखी जा सकती है। एक समृद्ध 
तथा विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए धार्मिक असामजस्यता को तुरन्त समाप्त करना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसको समाप्त करने के लिए विभिन प्रयास तुरन्त करने चाहिए। 


धार्मिक असामंजस्यवा के निवारण के सुझाव 
(80स्‍202४॥|0॥5 0 ए्तांट्वाट ए2॥805 99॥9070709) 

भारत में धार्मिक सामंजस्यता को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास समय- 
समय पर किए जाते रहे हैं। इस समस्या को समाप्त करना एक कठिन कार्य है। 
लेकिन निम्नलिखित सुझावों के द्वारा इसका निराकरण करने के लिए तुरन्त कदम उठाने 
आवश्यक हैं-- 

+, साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध (२6507८000 07 (00काशपावं 
(0897580075)--अगर कोई संगठन धर्म, शिक्षा, राजनीति या अन्य आधार पर धार्मिक 
भेदभाव का किसी भी रूप में प्रसार या प्रचार करता है तो ऐसे संग्रठनों पर रोक लगानी 
चाहिए। सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए तथा तुरन्त दण्ड देना चाहिए। इससे 
धार्मिक असामंजस्यता को कम किया जा सकता है| सगठनों के नामों में हिन्दू, ईसाई, 
मुसलमान, जैन, सिख या ऐसे ही शब्दों के प्रयोग पर विधान द्वारा रौक लगानी चाहिए जिसमे 
धार्मिक अप्सामंजस्थता के फैलने का आभास मिलता है। 


2. राष्ट्रीय एकीकरण की शिक्षा (50॥0शाणा ण॑ िश्ञाणा॥ पाध्ट्राज्नाणा)-- 
शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकोकरण, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय-चरित्र-निर्माण आदि का प्रसार और 
प्रचार करना चाहिए। पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण आदि को रखना चाहिए। 
धार्मिक संघर्ष की हानियाँ शिक्षा ट्वारा विद्यार्थियों को बतानी चाहिए। शिक्षण सस्थाओ में ऐसे 
विषयो को अनिवार्य कर देना चाहिए जो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने वाले हों तथा धर्मवाद, 
जातिवाद, प्रान्तीयता, भाषावाद आदि की संकुचित भावनाओ को पैदा नहीं होने दे। 
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ड. चुनावों में धार्मिक प्रचार-प्रसार पर रोक (एुटघ्माएाणा णा स्टिड्राणा5 
ए॥9॥एए गा ह0०७०४)-चुनावों में सरकार को किसी भी प्रकार के धर्म के प्रसार और 
प्रचार तथा उपयोग पर गेक लगानी चाहिए। अगर कोई धर्म के आधार पर चुनावजीतता है तो 
उसे अवैध घोषित करने का प्रावधान होना चाहिए। चुनावों के प्रचारों मे सबसे अधिक 
प्रोत्साहन धर्म को मिलता है| चुनावों मे किसी भी प्रकार से धर्म का, जैसे--मनारो, पोस्टरों, 
पैम्पलेटो, फोटो, टेपरिकार्डशी आदि के रूप में उपयोग किया जाता है तो ऐसे प्रत्याशी 
राजनैतिक दल को गैर-कानूनी घोषित किया जाएं। उस दल को चुनावों मे खड़े होने का 
अधिकार नहीं दिया जाए। ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाए जो चुनावों में धर्म के प्रचार 
तथा प्रसार को रोक सके। 


4, राष्ट्रीयता की शिक्षा (800८४॥७॥ ० '५४॥०॥४॥५)-धार्मिक असामंजस्थता 
को समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक और कारगर उपाय शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों 
को राष्ट्रीयता की शिक्षा देकर किया जा सकता है। शिक्षा के पादयक्रम में धर्म के दोष तथा 
हानियाँ, राष्ट्रीयता का अर्थ, परिभाषा, एकता के लाभ आदि विषय रखे जाएँ जैसा कि 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, अजमेर विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ के 
समाजशास्त्र विषय मे रखे गए हैं। शिक्षा के द्वार पारस्परिक एकता, संगठन, राष्ट्रीय-चरित्र- 
निर्माण, राष्ट्रीय एकौकरण आदि का ज्ञान विद्यार्थियो को करा कर धार्मिक असामंजस्यता को 
मिटाया जा सकता है। 


5. साम्प्रदायिकता फैलाने बालों को कठोर दण्ड (6१005 ?णाञगाशा। (0 
?८0॥८ शा0 शुणभ४॥6 (0ग्रात007॥9)--सरकार को साम्प्रदायिकता फैलाने वालों को 
ऐसा कठोर दण्ड देना चाहिए कि दूस्‍प्तरे देखने घाले लोग भी भविष्य मे साम्प्रदायिकता फैलाने 
का साहस नहीं कर सके। सम्प्रदाविकता को अराजक तत्त्व और धर्म-कट्टरपंथी ही फैलाते 
हैं। ने लोग धार्मिक सघर्ष पैदा करते हैं अपने को समाज का नेता बनाना चाहते हैं । दंगे होने 
पर अस्नामाजिक तत्त्व लूट-पाट करते हैं, उन्हे पकड़ कर कठोर दण्ड देना चाहिए ऐसे क्षेत्रों 
में विशेष सुरक्षा दल रखने चाहिए। विशेष न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए। दोषी 


व्यक्तियों या जिन पर शक है उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा करने से धार्मिक 
अस्माम॑जस्यता मे कमी आएगी। 


6. नैतिक शिक्षा ([॥००| 20/0४0ण)--सभी समाजो के शाश्वत नियम तो यही 
हैं--स्च बोलो, दूसरों पर दया करों, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करौ, नशा मत करो, 
गरीबों तेथा कमजोरों को सहायता करे। धर्मों के मूल्य भी यहां होते हैं। कोई भी धर्म हिंसा 
नहीं सिखाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर सस्थाओ द्वारा बच्चो, युवा, 
प्रौद् आदि को नैतिक शिक्षा दो जाए कि धार्मिक कट्टरता बुरी चोज है। नैतिक शिक्षा द्वारा 
संकीर्णता, पृथक्करण, घृणा, द्वेष आदि को दूर किया जाए। नैतिक शिक्षा में प्राथमिक, 
माध्यमिक तथा उच्च-स्तरीय शिक्षा में सभी धर्मों की मूल बातो, बिचादो, मूल्यों को पढाया 
जाएं, उनकी समाउताओं से अवगत कराया जाए और भाईचारे से रहना घिखाया जाए । जाति, 
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धर्म, भाषा आदि संकीर्णताओं को दूर किया जाए। बच्चे जब बड़े हो जाएँगे तो उनके विचार, 
आचार-व्यवहार उदार होगे तथा धार्मिक असामंजस्यता को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे 
तथा ऐसी क्रियाओं में भाग नहीं लेंगे। 


7. धार्मिक संगठनों को सुविधाओं पर प्रतिबन्ध (२०:८० ० मल#ए६ 
(0 एशांहाणप5 078405॥/०5)--जों धार्मिक संगठन असामंजस्यता फैलाते हैं. अथवा 
फैलाने वालों को संरक्षण या आश्रय देते हैं उन संगठनों पर रोक नहीं त्तो कम-से-कम 
सरकार को उन्हें सुविधाएँ तो नहीं देनी चाहिए। ऐसे कई धार्मिक संगठन हैं जिन्हें सरकार 
अप्रत्यक्ष रूप से अनेक सुविधाएँ विभिन्‍न मदों के अन्तर्गत देती है जो असामंजस्यता फैलाते 
हैं, जैसे-शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, आवासों के लिए जमीन देना आदि। 
धर्म के नाम पर अल्पमत की आड़ लेकर सुविधाएँ प्राप्त करते हैं, उससे भी असामंजस्यता 
बढ़ती है। धार्मिक संगठनों को तब तक सुविधाएँ बन्द कर देनी चाहिए जब पक धार्मिक 
असामंजस्यता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती है। 


8. प्रशासकीय सुधार (॥०0॥7775020४५४ २४0775$)-- सरकार तथा जनता के 
सहयोग से अनेक प्रशासकीय सुधार करके भी धार्मिक असामंजस्थता को समाप्त करने में 
मदद मिल सकती है। जो व्यक्ति या समूह धार्मिक असामंजस्यतां फैलाता है उसका जनता 
की सहायता से पता लगाना चाहिए तथा पक्रड़ कर सजा देनी चाहिए। जहाँ-जहाँ पर धार्मिक 
दंगे अधिक होते हैं वहाँ पर स्थाई रूप से सतर्कता दल की स्थापना करनी चाहिए। धार्मिक 
स्थलों के आसपास सुरक्षा प्रबन्ध उन दिनों विशेष करने चाहिए, जब कोई धार्मिक उत्सव हो 
या जुलूस निकले। आकाशवाणी, समाचार-पत्र, चल-चित्रो, दूरदर्शन आदि के द्वारा धार्मिक 
सार्मजस्यता का प्रचार करना चाहिए। एकता तथा समन्वय की भावना समय-समय पर 
प्रसारित करने के लिए प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। 


9. सुरक्षा व्यवस्था (5६८ाणा 4शा2शा।९१५)--सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के 
कारण लोग धार्मिक अथवा अन्य संगठनों को बना कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं जो 
साम्प्रदायिक दंगे-फसाद में बदल जाते हैं। उनको बन्द करके सरकार द्वारा सम्पूर्ण जनता के 
लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। जनता समाज-कंटकों की शिकायत करने से डरती है 
क्योकि उनका जीवन असुरक्षित है। अगर जनता को पूर्ण सुरक्षा का विश्वास हो जाए तो वह 
स्वयं भी धार्मिक असामंजस्यता का मुकाबला करने में मदद दे सकती हैं। ऐसा कुछ करने 
बालों की सूचना देना, ऐसी तैयारी कहीं चल रही हो तो उसका पता लगाना तथा बताना 
आदि तभी हो सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होने पर ऐसे 
संगठन धार्मिक असामंजस्यता फैलाने से डरेंगे। धार्मिक असामंजस्यता को समाप्त करने कै 
लिए सुरक्षा व्यवस्था का अच्छा होना आवश्यक है। 

१0. गाँधीजी तथा विनोबा जी का सुझाव (5प्रष्टडअलञञ005 रण (क्षाता ॥ जाए 
जआ्फ्फे8 7)-गाँधी जी तथा विनोबा जो ने धार्मिक असामंजस्यता को समाप्त करने के लिए 
चैसे तो अनेक कार्य किए हैं। अपना सम्पूर्ण जीवन ही इसे समाप्त करने तथा शान्ति और 
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अमन-चेैन लाने मे समर्पित कर दिया लेकिन उन्होने एक सुझाव शान्ति-सेना बनाने का दिया 
था। शान्ति-सेना का कार्य विभिन्‍न स्थानों में शान्ति स्थापित करना, दंगे रोकना, पारस्परिक 
एकता लाना, परस्पर लोगो में विश्वास तथा मित्रता स्थापित करना है। 


॥१. राष्ट्रीय एकत्ता परिषद्‌ का गठन (0एशाध्णाएत जी षिशाणाओं तात्राहत 
(6७॥५॥)-केद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ का गठन साम्प्रदायिकता की समस्याओं 
को हल करने के लिए किया गया है। सन्‌ 969 में तय किया गया कि देश के सभी 
राजनैतिक दलों को धार्मिक सदभाव पैदा करना चाहिए। इस पर थे विचार करें तथा व्यापक 
कार्यक्रम बना कर जनता मैं सदभाव पैदा करें। इस परिषद्‌ को बैठक मे तय किया गया कि 
ग्रशासनिक इकाइयों को धार्मिक दंगों को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। 
अल्पसंख्यको की समस्याओं के निराकरण पर विशेष ध्यान देने पर भो इस्र परिषद्‌ ने जोर 
दिया था। 

धार्मिक अस्ामंजस्यता एक जटिल तथा बहु-कारकौय समस्या है इसलिए इसके 
निराकरण के लिए भी वृहद्‌ स्तर पर अनेक प्रकार से प्रयास करने आवश्यक हैं, तभी यह 
समस्या देश से मिट सकती है। 

जि 


१६७७ ७ 
अध्याय-5 


नृजाति असामंजस्यता 
(पधरांट 0जरीशाणाए) 


राष्ट्रीय एकता, एकीकरण, संगठन आदि में नृजाति का विशेष महत्त्व होता है। 
राष्ट्रीय निर्माण में भी नृजातियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। विभिन नृजातियों मे जब 
पूर्ण सामंजस्य होता है तब राष्ट्र भी पूर्ण रूप से एकीकृत होता है। भारत जैसे राष्ट्र में सदियों 
से विभिन्‍न पृजातियाँ आती रहीं और बस गयीं। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकौकरण में इनका 
योगदान रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए विभिन्‍न नृजातियो में सामंजस्य होना मौलिक 
आवश्यकता है। अगर इनमें अस्म्मंजस्य होगा तो उससे राष्ट्रीय एकीकरण में तो रुकाबट 
आयेगी ही साथ ही समाज में अनेक सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रजातीय, भाषाई, आर्थिक, 
राजनैतिक समस्याएँ भी आयेगी। यहाँ पर नृजातीय असामंजस्यता का विवेचन राष्ट्रीय 
एकीकरण, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक व्यवस्था आदि के संदर्भ में किया जायेया। सर्वप्रथम 
नृजाति की परिभाषा एवं अर्थ को देखेंगे। 


नृजाति की परिभाषा एवं अर्थ (7लवक्राजा आए ऐथटकाएं ० शशाधाए)-- 
नृजाति का अर्थ देखने के लिए इसका शाब्दिक अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे जो 
निम्नलिखित हैं-- 

नृजाति का सामान्य अर्थ 'रीष्ट्' है। यह ग्रीक शब्द है और प्राग्म्भ में जनजातियों या 
आदिम समायो के लिए इसका प्रयोग होता था, जिसमें सरकार और अर्थव्यवस्था के आधार 
पर अपने राष्ट्र का निर्माण किया जाता था। कालान्तर में 'नृडातीय' का अर्थ ऐसे लोगों का 
समूह हो गया जिन्हें उनको प्रजाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर अन्य लोगों से पृथक्‌ 
किया जा सकता है। भारत मे भी प्रजाति भाषा और संस्कृति राष्ट्र-निर्माण में अपनी भूमिका 
स्पष्ट करती है| नृजातीयता को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है| 


के. एस सिंह के अनुसार, “'नृजाति का अर्थ उन लोगों से लिया जाता है जिनमें 
निश्चित रूप से एक समान जैबिकीय-सांस्कृतिक और जैविकोय-सामाजिक लक्षण पाए 
जाते हैं।'! 


पौलब्रास ने मृजाति को जहाँ एक ओर एक सांस्कृतिक प्रघटना माना है, वहीं दूसरी 
ओर राजनैतिक शक्ति में भी इसके महत्त्व को स्वीकार है। आपने नृजाति-विश्लेषण को एक 
सिद्धान्त के रूप में लिया है और कहा है कि समाज को भुजातोय प्रतियोगता हो नृजाति संघर्ष 
को जन्म देती है। 
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धियोडोरसन एवं थियोडारेसन ने नृजातीय समूह को परिभाषा देते हुए इनकीं निम्न 
व्याख्या की है-- 

“नृजातोय समूह सामान्य सांस्कृतिक परम्पता और अलग पहचान की भावना रखने 
चाला एक समूह होता है जो घृहद्‌ समाज में उप-समूह के रूप में विद्यमान होता है। नृजातीय 
समूह के सदस्य अपने समाज के अन्य सदस्यों से कुछ निश्चित सांस्कृतिक लक्ष्णों से भिन्‍न 
होते है। उनकी अपनी भाषा और धर्म के साथ-साथ कुछ विशिष्ट प्रथाएँ भी होती हैं। 
सम्भवत: सबसे महत्त्वपूर्ण उनको परम्परागत विशिष्ट समूह की पहचान की भावना है। 
सामान्यदया इस अवधारणा का प्रयोग अल्प समूहों के लिए किया जाता है। लेकिन अगर 
समाज में अनेक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह होते हैं तो कुछ लेखक नृजाति समूह को प्रभुत्व 
सास्कृतिक समूह से भी सम्बन्धित करते हैं।'' आपने सतर्क किया है, ''नृजातोय समूहों को 
प्रजातीय समूह समझने की भूल नहीं करनो चाहिए।”' एक नृजाति समूह को प्रजाति समूह 
समझता सम्भव है लेकिन सामान्यतया यह बात गलत है। 

नृजाति समूह दूसरे से अनेक प्रकार से भिन्‍न हो सकता है, जैसे उसको उत्पत्ति और 
नघल में से कोई एक हो सकती है। लेकित इस भिन्‍नता के आधार पर उसे प्रजाति कहेगे न 
कि नृजाति। नृजात्ि भी एक समूह या समुदाय है जो अन्य समूहो या समुदायों से धर्म, 
संस्कृति, भाषा आदि के आधार पर या इन सभी गुणों की संयुक्तता के आधार पर ही भिन्‍न 
होने पर नृजाति कहलायेगी। 

नृजातिं की परिभाषा देना कठिन है क्योकि इस अवधारणा में विभिन्‍न जीवन मूल्यों, 
अर्थों और पूर्वाग्रहों का समावेश होता है। वर्तमान में नृजाति शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक 
हो भया है। नृजाति अवधारणा का प्रयोग ऐसे परस्पर निकटता से सम्बन्धित समूह की 
आत्मचेतना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिनके धार्मिक विश्वास, भाषा और 
सास्कृतिक विरासत एक सी होती है, चृजाति समूह की सृजनात्मकता को प्रदर्शित करता है। 

भारत के सर्दर्भ मे इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि प्रारम्भ में शक, हृण, पठान, 
मुसलमान अनेक प्रजातियाँ यहाँ आईं। सबके अलग-अलग धर्म थे। कालान्तर में ब्रिटिश 
शास्तन मे हिन्दू-मुसलमान विरोध धर्म के आधार पर हुआ और देश के विभाजन का भी यही 
कारण रहा। इसी प्रकार स्वत॒न्त्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया 
और वहीं भाश-संघर्ष का कारण भी बनी, किसु नृजातीयठा सदैव सपघर्ष का कारण ही नहीं 
बनती, बल्कि वह राष्ट्र-निर्माण में सहायक भी होती है, जैस्ते--भारत का स्वतन्त्रता- 
आन्दोलन, धर्म के माध्यम से ही हुआ और 'असहयोग आन्दोलन' एवं *भारत छोड़ो 
आन्दोलन! मे धर्म का पूरा सहयोग लिया गया। अन्त में विजय प्राप्त की, वही दूसरी ओर 
देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ। नृजादीय का अर्थ वास्तव में 'पहचान' से है 
और नृजाति-पहचान मे व्यक्ति अपने समूह से सम्बद्धता स्थापित करते हैं और दूसो समूह से 
स्वयं को पृथक्‌ करते हैं। 

इस प्रकार नृजाति में जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर एक समूह दूसरे समूह से 
अलग अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसकी प्रजाति, भाषा, धर्म एवं संस्कृति की 
विशेषताओं के आधार पर अलग किया ज्ञां सकता है। नृजातीयता की दो विशेषत्ाएँ हैं- 
(7) समानत और (2) अनन्यग़। इसी नृजाति की पहचान के कारण स्थानीय और राष्ट्रीय 
स्तर पर अस्रामजस्य कौ स्थिति पैदा हो जाती है। राष्ट्रीय एकौकरण भे प्रजातियों को 
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असामंजस्यता के कारण अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं जिनका अध्ययन निम्न विशेषताओं के 
बाद किया जाएगा। 


नृजाति की विशेषताएँ ((.#ध४8०४॥६४९५ एा 8॥॥70)-जृजाति की प्रमुख 
विशेषत्ाएँ निम्नलिखित हैं-- 
(१) जूजाति एक सॉमाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समूह है। 
(2) एक नृजाति समूह दूसरे नृजाति समूह से संस्कृति, भाषा, धर्म आदि आरोपित 
पहचानों से भिन्‍न होता है। 
(3) जनसंख्या के दृष्टिकोण से नृजाति समूह को जनसंख्या एक पृथक्‌ समूह के रूप में 
इतनी होती है कि वह क्षेत्रीय स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करता है। 
(4) दो या अधिक नृज़ाति समूहों के बीच सत्ता की हिस्सेदारी और भेदभाव के कारण 
संघर्ष होते हैं| 
(5) नृजाति समूह किसी भी प्रकार के असंतोष के कारण नृजाति आन्दोलन करने का 
सामर्थ्य रखते हैं। 
(6) नृजाति समूह सामान्यतया अपने हितों को पूर्ण करने के लिए राजनीति में सक्रियता 
के साथ व्यस्त रहते हैं। इनकी राजनीति स्वार्थों की राजनीति होती है। 
(7) भारतीय राजनीति में नृजाति का उद्भव और विकास राजनैतिक सत्ता एबं निहित 
स्वार्थों के कारण हुआ है। 
संजातीय अथवा नृजातिकी विविधता (£/॥८ 07/५श५(५)--संजातीयता अथवा 
नृजादिकी समूह को किसी समाज की जनसंख्या के एक भाग के रूप में समझा जा सकता है, 
जिसको भाषा, धर्म, संस्कृति एवं प्रथा आदि किसी दूसरे समूह से अलग हो अथवा 
सजातीयता लोगों का बह समूह होता है जिसके सदस्यों को भाषा, धर्म, प्रजाति, वेश-भूषा, 
खान-पान व रहन-सहन आदि समान हों। इन समस्त लक्षणों में से केवल कुछ हो लक्षण 
किसी समूह में पाए जाने पर उसे एक 'संजाति-समूह ' की संज्ञा दी जा सकती है। 
यदि किसी समाज के कुछ सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और 
सांस्कृतिक हितों की अभिव्यक्ति और उसका संरक्षण होता हो तो उसे भी संजातीयता के 
अन्तर्गत लिया जा सकता है। उसी भाँति जब कोई समूह समाज में किसी विशिष्ट स्थिति 
और मान्यता कौ प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे संजातीय-चेतना के नाम से अभिहित 
किया जा सकता है। एक संजातोयता समूह की अपनी एक संस्कृति होती है। अत: 
संजातीयता को एक सांस्कृतिक-तथ्य के रूप मे भी लिया जा सकता है। इससे यह अर्थ भी 
निकलता है कि संजातौयता एक सांस्कृतिक समूह भी है। 
कभौ-कभो नृजातीयता--सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उद्देश्यों कौ पूर्ति के 
लिए भी प्रयुवत होता है। इस रूप में यह ' उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन' भी माना जा सकता 
है। इससे यह अर्थ निकलठा है कि संजातीयठा को समूह के रूप मैं, हितों को अभिव्यक्ति के 
रूप में, उद्देश्यों की ग्राप्ति के रूप मे और सांस्कृतिक-समूह या तथ्य के रूप में देखा जा 
सकता है। 
'एक नृजातीय समूह के लोग परस्पर प्रेम, सहयोग और संगठन को भावना से रहते हैं 
और दूसरे संजातीय समूह से स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं। उनमें अहं को भावना पाई जाती है 


74 भारोय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


इसलिए वे अपनी वेश-भूषा, भाषा, रहन-सहत, संस्कृति, रीति-रिवाजों और संस्कारों आदि 
को दूसरे से श्रेयस्कर मानते हैं जिसे “संजातीय केद््रित प्रवृत्ति' कहा जाता है। नृजातीयता के 
आपार पर एक शक्तिशाली समूह दूसरे कमजोर संजातीय-समूह का शोषण करता है, 
भेदभाव का व्यवहार करता है तों समाज में असमानतां, संघर्ष व तनाव का वातावरण बनता 
है। भारत में समय-समय पर भाषा, धर्म, सम्प्रदाय आदि के आधार पर अनेक झगड़े हुए हैं। 


कभी सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक उद्देश्यों कौ पूर्ति के लिए नृजातीय-समूह एक 
हो जाते हैं और दूसरे समूह के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसी भाँति एक भाषा- 
भाषी समूह दूसरे भाषा-भाषी समूह से असमानता का व्यवहार करते हैं। परिणामस्वरूप 
आन्दोलन होते हैं। ग्राम और नगर के आधार पर भी संजातीय सपूहों में परस्पर टकराव हो 
जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नृजातीयता लोगों में प्रेम, सहयोग और संगठन 
को बढ़ावा देती है और साथ ही दूसरे समृह के साथ भेदभाव की भावना को भी जन्म 
देती है। 


नृजाति और असप्तामंजस्यता 
(छा शा 7) ज्ञाभ्याणाए) 


सामाजिक वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि नृजाति 
समूह अपनी आदिकालोन प्रतिष्ठा के लिए राजनैतिक पहचान बनाना चाहते रहे हैं। इस 
उद्देश्य के कारण भारत में विभिन्‍न नृजाति समूहों भे असामंजस्य और संघर्ष बने रहते हैं। 
नृजाति अपने हित के लिए आन्दोलन करती है जिससे समाज में असामंजस्य पैदा होता है। 
नृजाति से सम्बन्धित असाम॑जस्य को तब भी देखा जा सकता है जब नृजाति समूह ने अपने 
नए रूप और अर्थों के साथ-साथ साम्राज्यवाद और आधुनिकता जैसे आयाम प्रस्तुत किए हैं। 
कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार जो नृजाति समस्याएँ है वो असामंजस्य इसलिए पैदा कर्ती 
है कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा के समूह से अथवा देश के प्रमुख नृजातीय समूह के साथ 
आत्मसातकरण और एकीकरण करके मिलना चाहते हैं । इस प्रक्रिया में आत्मसातकरण के 
प्रभाव से सजातीय राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीयकरण कौ प्रक्रिया में प्रजातीय समूह 
अपने-अपने प्रमुख समूहों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं । जब तक एकोकरण नहीं होता है 
तब तक असापेजेस्य कौ स्थिति बनी रहती है। उदाहरण के रूप में जब तक झारखण्ड, 
उत्तरांचल और छत्तोसगढ़ देश के पृथक राज्य नहीं बन गये तब तक इनके आन्दोलन अलग 
राज्य की मांग के लिए चलते रहे और अस्रामंजस्य की स्थिति बनी रही। 

अनेक विद्वानों का यह मत है कि भृजाति समूह को अपने हितों को पूष करने के 
लिए सामुहिक कार्यवाही करने के लिए उकसाया और प्रेरित किया जाता हैं हो उनसे 
सम्बन्धित सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों मे असामंजस्य की स्थिति बनौ रहती है। इसके 
अतिरिक्‍त विद्वानों का यह मत्र भी है कि नृजाति समूह मे जो भी अन्तर होते हैं वो उनकी 
अलग पहचान बनाते हैं जिसके आधार पर प्रत्येक नृजावि समूह की क्रिया-कलापों का प्रमुख 
क्रेन्र राजनैतिक होठा है। 


सभो नृजाति समूह विभिल स्तरों पर इसलिए असामंजस्य की स्थित पैदा करते हैं 
क्योकि प्रत्येक नृजाति समृह का ध्याव हमेशा इस बात पर रहता है कि किस जृयाति समूह 
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को कैसे और कितना लाभ प्राप्त हुआ है और वैसा लाभ प्राप्त करने के लिए बे प्रयासरत 
रहते हैं। 


नृजाति समूह सर्वदा अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए जो प्रयास करते 
हैं उससे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय आदि असामंजस्यताएँ पैदा होती हैं। 

सांस्कृतिक आधार पर भारत के चारों ओर नृजाति समूह कौ चेतना के उद्भव और 
विकास के कारण सीमा पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है जिसने राजनीति असामंजस्प को 
बढ़ावा दिया है। भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टि से विभिन्‍न नृजाति समूह रहते हैं जो अलग- 
अलग भाषाएँ और भिन-भिन संस्कृति वाले हैं। 


भारत का एक राष्ट्र के रूप में उद्भव 
((ञंग्ा ० 898 85 8 पथाणा) 


भारत में भौगोलिक दृष्टि से भिन्‍्न-भिन्‍त भाषा बोलने वाले और भिन-भिन्‍न संस्कृति 
बाली अनेक नृजातियाँ रहती हैं। कई वर्षों से ये नृजातियाँ साथ-साथ निवास कर रही हैं। 
लेकिन इनकी भिनलताएँ आज भो विशिष्ट हैं। इनमें विभिन्‍न वर्गों ने आर्थिक, सामाजिक और 
राजनैतिक क्षेत्रों में साथ-साथ रहने के कारण मनोवैज्ञानिक एकता का विकास हुआ है। इन 
भिन्‍ताओं के उपरान्त भी हिन्दू धर्म का अखिल भारतीय स्वरूप घना रहा है। विभिन्न 
नृजातियो को एक-दूसरे को जोड़ने में पहले संस्कृत भाषा ने और उसके बाद उर्दू, अँग्रेजी 
और हिन्दी भाषा ने सेतु का काम किया। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अखिल भारतीय 
संस्कृति के साथ-साथ दूसरी अनेक भिन्‍न-भिन्‍न नृजातियाँ और उनकी संस्कृति भी बनी 
रही। समाजशास्त्र में अखिल भारतीय संस्कृति को बृहद्‌ परम्परा और क्षेत्रीय व स्थानीय 
नृजातियों की संस्कृत्ियों को लघु परम्पराएँ कहा गया। 
यदि इतिहास को उठाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक के समय मे 
राजनैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारत पर एक ही केन्द्रीयकृत शासन था। इसके 
बाद मुगल शासनकाल के समय सशक्त केन्द्रीयकृत ग़ज़तन्त्र ने अखिल भारतीयता को भातना 
का विकास किया। मुगल शाप्तननकाल में महाराष्ट्र मे मशठा साम्राज्य उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के 
पंजाब के अधिकतर भाग में सिक्खों का शासन उभरकर सामने आया लेकिन ये राजनैतिक 
शक्तियाँ छोटी-छोटी शक्तियों के रूप में ही रहीं। 
अँग्रेजो ने भारत में अपने शासनकाल में अनेक परिवर्तन किए जिसके द्वारा भारत का 
एक राष्ट्र के रूप में उद्भव और विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा। अँग्रेजों ने नवीन शिक्षा 
प्रणाली का श्रीगणेश किया। संचार और परिवहन के क्षेत्र मे अनेक विकाप्त किए जिनके 
प्रभाव से स्वाधीनता और भाईचारे के विचार विकसित हुए। 4857 में ब्रिटिश शास्तन की 
नीतियों के विरुद्ध क्रान्ति हुई जिसकी असफलता के बाद शिक्षित भारतोयों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के लिए पुनर्विचार किया। शिक्षित भारतीयों ने भारतोय राष्ट्रीय पहचान को प्रोत्साहित करने 
के लिए निश्चय किया कि नई शिक्षा प्रणाली और प्रौद्योगिको को अपना लेना चाहिए। 
उलीसवों शताब्दी के उत्तरार््र में भारठीय शब्द का प्रचलन व्यवहार में आया। इन उपयुक्त 
वर्णित विभिन्‍न नवाचारों, परिवर्तनो, संरचनात्मक सुविधाओ के प्रस्तार आदि से भारतीय 
राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। समय-समय पर नृजातियो और राष्ट्रवाद में परस्पर 
विरोध और टकराव भी हुए। भारत में मात्र इण्डियन नेशलन काँग्रेस हौ अखिल भारतीय 
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संस्था थी। मद्रास मे जस्टिस दल जैसे क्षेत्रीय स्तर के संगठन थे जिनमें नृजातीय विचारधारा 
को भी देखा जा सकता है। धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद मे हमेशा नृजातीय और जावीव पहचान से 
सम्बन्धित असामंजस्यता को नियन्त्रित रखा। राष्ट्रवाद ने क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर 
सामंजस्य बनाये रखने के लिए नृजातियों के विरोध और संघर्ष को कुचला महों। ग़ष्ट्रवाद ने 
विभिन्‍न नृजातियों के साथ समझौता करके परिस्थितियों पर नियन्त्रण रखा। 

१947 में स्वाधीनता प्राप्ति और 950 मे लोकतान्त्रिक गणराज्य बनने के बाद भारत 
में नृज्ातियों सहित अनेक संगठनों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पुनः सक्रियता 
दिखाईं। सभी दबी हुई ताकतों ने राजनैतिक शक्ति को आधार बनाया और सामाजिक प्रतिष्ठा 
एवं आर्थिक लाभ के लिए प्रयास किए। इसी समय विभिन्‍न नृजातियों ने भीं आवाज उठायी। 
अनेक संगठनों ने नृजातियो को उकसाया। राजनैतिक दलों ने नृजातियों की आर्थिक, 
राजनैतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, सांध्कृतिक आदि मांगों के साथ समझौता किया। इष्त प्रकार से 
भृजातियों ने क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर असामंजस्यता कौ स्थिति पैदा की जिसके प्रभावों को 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रक्रियाओं के विकास मे देखा जा सकता है। अग्रलिखित 
पृष्ठों मे छोटे-बड़े मृजातीय संगठनों के सामाजिक, राजनैतिक आन्दोलनों के माध्यम से 
असामंजस्यता की स्थिति को देखा जा सकता है। 


भारतीय नृजातियों में सामाजिक-राजनेतिक आन्दोलन 
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सन्‌ 99 की जनगणना के अनुसार समस्त भारत में अनुमानत: 6 करोड़ 70 लाख 
से अधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं जो भारत के विभिन्‍न भागो में फैले हुए हैं। 
प्रभुखत: इन जनजातियों के नाम इस प्रकार हैं-भुण्डा, कोल, भील, खस, मोटिया, गारो, 
संथधाल, भुरिया, गौंड, खासी, उराँव, थारू, कूकी, चेचू, कोरवा, बैंगा, गरासिया, लौहार, 
जुआंग घ नागा आदि। क्षेत्र की दृष्टि से ये लोग क्रमशः छोटा नागपुर के पठार; राजस्थान की 
दक्षिणी सीमा, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल व कुमायूँ, असम, बिहार के संथाल व ग़ंधी 
परगनों में, बस्तर प्रदेश, राजस्थान व विन्ध्याचल को पर्वत श्रेणी, खासी पहाड़ियों पए, 
हैदराबाद, मध्यप्रदेश, उड़ीसा व नागालैण्ड आदि में बहुतायत से निवास करते हैं। 

इन लोगों की एक पृथक्‌ संस्कृति है, किन्तु इन्होने भारतीय सामाजिक-राजनैतिक 
जीवन भे अपना अमूल्य योगदान दिया है। इतिहास साक्षी है कि मीणा, भील आदि जातियों, 
जो आज अनुसूचित जातियो की सूची में आती हैं, कभी राजस्थान को ए्यासतों की 
अधिकारी थीं। डूँगरपुर, जयपुर, बाँसवाड़ा व बूँदी आदि में इब्र भील-मीणा लोगों का शासन 
था जिह्हें बाद मे राजपूतों ने हराकर अपना शासन स्थापित किया था। कहने का आशय यह 
है कि पिछले 200 वर्षों से जनजातियों के सापाजिक-राजनैतिक जीवन में अनेक परिवर्तन 
आये हैं जिल्लोने अनेक आन्दोलनों को जन्म दिया है, जिसे पुनर्जायरण का नाम दिया जा 
सकता है। घुर्ये, विद्यार्थी, सच्चिदानन्द, एडवर्ड नायक, बेली, मुखर्जी व एन.के. बोस आदि 
अनेक विद्वानों ने नृजातियो में हुए आन्दोलनों का उल्लेख किया है। वैसे अनेक समाज 
वैज्ञानिक इन आद्दोलनों के प्रति रुचिशील नहीं रहे हैं, इसका कारण स्टीफेन फच्स के 
अनुसार यह हो सकता है कि आन्दोलनों से सम्बन्धित स्रोत न मिले हों, मानवशास्थ्रिपों की 
इतिहास में रुचि न रही हो तथा चे स्वयं को राजनीति से अलग मानठे रहें हों अथवा अन्य 
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विरोध अथवा विवाद रहे हों। नृजातियों में हुए आन्दोलनो पर निम्नलिखित रूप मे प्रकाश 
डाला जा सकता है जिसमें आन्दोलनों का क्षेत्र, जनजाति व उद्देश्य आदि को प्रमुख आधार 
माना गया है। 

१. पूर्वी क्षेत्र की नृजातियों में आन्दोलन --नागा, खासी, गारो, मिजों, मिकर, 
कूकी, डफला व कचारी आदि नृजातियाँ पूर्दों क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। इन नृजातियों मे 
राजनैतिक एवं सांस्कृतिक चेतना अधिक रही है। इस क्षेत्र में अनुमानत: डेढ़ सौ वर्ष पूर्व से 
धार्मिक एवं राजनैतिक आन्दोलन साथ-साथ चले हैं, क्योकि इस क्षेत्र में सांस्कृतिक भाषायी 
भिनता पाई जाती है। अंग्रेजो से पूर्व स्थानीय राजाओं के विरोध में इन लोगों ने राजनैतिक 
आन्दोलन किये हैं। 

ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के फलस्वरूप अनेक नृजातियाँ ईसाई धर्म को अपनाने 
लग गईं, इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ की मृजातियों में हिन्दूवाद, बुद्धवाद एवं इस्लाम 
के प्रति राजनैतिक जागृति उत्पन्न हो गई। वे भारतीय जीवन की मुख्य धारा से कट गईं और 
अपने-अपने धर्म के अनुसार सांस्कृतिक एयं राजनैतिक स्वायत्तता की माँग करने लर्गी, 
जिसके परिणामस्वरूप अनेक आन्दोलन हुए। नागा राष्ट्रवाद के लिए भी यहाँ अनेक 
आन्दोलन हुए जिनका संचालन नागा क्लब, नागा नेशनल कौन्सिल, नागा वूमैन सोसायटी द 
नागा यूथ मूत्रमेण्ट द्वारा किया गया। राजनैतिक स्वायत्तत्ता की माँग करते हुए नागा क्लब ने 
साइमन कमीशन से सन्‌ 929 में कहा कि, “आपने हमें जीता है, अब आप भारत से जायें 
तो पहले को भाँति हमें स्वतन््र कर दें।”' 

स्वायत्तता की माँग नागाओं कौ ओर से बराबर होती रही। स्वतन्त्नता प्राप्ति के 
अनन्तर भी नागा राष्ट्रीय परिषद्‌, आसाम हिल ड्राइव यूनियन, ऑल पार्टी हिल कौंसिल एवं 
ईस्टर्न इण्डियन ट्राइबल यूनियन आदि ने अनेक बार हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ आदि को 
अपनते हुए राजनैतिक स्वायत्तता की माँग को और तीत्रतर किया। चीन, थर्मा और 
पाकिस्तान ने भी इसमे अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निबाही। उन्होंने इन लोगों को भड़काया, 
छुपकर अस्त्र-शस्त्र और धन दिया। पाकिस्तान के पास होने के कारण यह देश आक्रमण 
करने के उपरान्त, इन॑ लोगों को छुपा भी लेते थे। 

इनकी समस्या के शान्ति-पूर्ण हल के लिए अनेक प्रयास किये गये। अशोक मेहता 
कमीशन, पटासकर कमीशन एवं जय प्रकाश पीस कमीशन ने इनके लिए विशेष कार्य किए 
हैं और फरवरी, 96] में नागालैण्ड राज्य कौ स्थापना, त्रिपुरा एवं मणिपुर को पूर्ण राज्य का 
दर्जा दिया जाना और 972 में मेघालय राज्य की स्थापना इसी का परिणाम है। 

2. छोटा नागपुर की नृजातियों में आन्दोलन-इन नृजातियों में अवेक सामाजिक, 
धार्मिक एवं राजनैतिक आन्दोलन हुए हैं, जो स्थानीय शासकों और भू-स्वामियों के विरोध में 
किये गये हैं । इन आन्दोलनों का कारण विद्रोही जनजाति-नेवाओं ड्राय समय-समय पर रखी 
गई माँग को पूरा नहीं करना रहा है इस प्रकार इस क्षेत्र के सभी आन्दोलन क्रान्तिकारी व 
सुधाग्वादी पृष्ठ भूमि को लेकर हुए हैं और चमत्कारिक नेताओं से सम्बन्धित रहे हैं। कुछ 
महत्त्वपूर्ण आन्दोलन इस प्रकार हैं-- 

2.4. विरसा आन्दोलन--मुण्डा जृजाति के एक व्यक्ति बिरसा ने सामाजिक- 
आर्थिक स्वतन्त्रता एवं धार्मिक सुधार के लिए यह आन्दोलन किया था। विरस्ता को मुण्डा 
लोग भगवान का अववार मानते थे। 
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सरदार नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध सन्‌ 870 में मुण्डा लोगों ने 
आन्दोलन किया और यह सैनिक विद्रोह सन्‌ 890 तक चलता रहा। इसे ' सरदार आन्दोलन! 
कहा जाता है। विरसा ने मुण्डा लोगो को लगान देने के लिए खुला विद्रोह करने को कहा। 
इस आन्दोलन ने छोटा नागपुर के अंग्रेजी शासन को हिला दिया था। विरसा हिन्दूबाद और 
ईसाइयत दोनों मे विश्वास रखता था। 


2.2. तनाभगत आन्दोलन-- ओरशांव जनजाति मे जात्रा नाम व्यक्ति ने सन्‌ 493-4 
मे बदलते समय के साथ ओरंव लोगों के समाज में सुधार लाने की दृष्टि से एक आन्दोलन 
किया। उसने शराब और माँस का विरोध किया व जादू-टोने व भूत-प्रेत की अपेक्षा ईश्वर में 
विश्वास करने को कहा। सभी तनाभगत खादी पहिनते थे और भूमि का लगान न देकर 
उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था। 


2.3. बीरसिंह आन्दोलन-संथालो में वीरसिंह नामक एक व्यक्ति ने सन्‌ 854 में 
स्थानीय भू-स्वामियों के विरोध मे एक खुला आन्दोलन किया। 


2-4, भागीरथ आन्दोलन-सन्‌ 87 में भागोरथ नामक व्यविंत ने भागीरथ 
आन्दोलन चलाया 


2.5. बेनगाव आन्दोलन--सन्‌ 3930 मे बेबगाव आन्दोलन चला जो गाँधीजी के 
विचारों पर आधारित था। 


“2.6. 'हो' आन्दोलन-सन्‌ 882 में ' हो' लोगो में बुद्धो और भूमिज लीगों ने गंगा 
नाग्रयण के नेतृत्व में स्थानीय राजाओं के विरोध गे आम्दोलन किया। असुर जृजाब्ि में 
जनजाति-विश्वासों और हिन्दू धर्म के मिश्रण के रूप में अनेक धार्मिक आन्दोलन हुए। 


इस प्रकार अनेक आन्दोलन--भूम पर स्वामित्व, वनो का उपयोग एवं धार्मिक व 
सांस्कृतिक सम्पर्क की समस्याओ को लेकर हुए हैं। घुर्ये के अनुसार इनका कारण नृजातियों 
का हिन्दूकरण रहा है। एडवर्ड राय ने इन्हे पुनर्जीवित आन्दोलन कहा है विद्यार्थी के मत में 
ये प्रतिरोधात्मक आन्दोलन हैं, जबकि फच्स इन्हें मसौहा आन्दोलन कौ संज्ञा देते है, किन्तु 
सार रूप मे यह कहा जा सकता है कि ये सभी आन्दोलन अपनो सांस्कृतिक धरोहर व मूल्यो 
को प्राप्त करने के लिए किए गये। 


3. मध्य भारत की अन्य नृजातियों में आन्दोलन-मध्य भारत की नृजादियों में 
गौंड व भोल प्रमुख जनजातियाँ है। सन्‌ 929 में माइप्चिंग व राज नेगी ने सुधारवादी 
आन्दोलन चलाए जो गौड लोगों में शराब के निषेध के उद्देश्य से किए गए थे। 95| में 
सरगूजा अकाल से प्रेरित होकर देवी ने गौंड लोगों को सगठित किया। यह महात्मा गाँधी को 
अनुयायी थी और इसने गोदिन्दपुर में आन्दोलन के संचालन के लिए आश्रम बनाया था। 


4. राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में आन्दोलन--३इन क्षेत्रों के भीलों मे अनेक 
स्थानीय आन्दोलन हुए हैं जिनका उद्देश्य हिन्दूकरण ही है। खानदेश में गुलिया महाराज तथा 
रेवकन्या में विश्वनाथ द्वारा आन्दोलन किए गये। कई आन्दोलनों का नाम लसोड़िया, 
गोविन्दगिरि, गुलिया, विश्वनाथ तथा मावजी के आधार पर रखा गया। 933 में भीलो हारा 
मालगढ़ी मे पृथक्‌ राज्य के लिए आन्दोलन किया गया। अभौल नेता मोतौलाल तेजावत एवं 
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भाभा भालेश्वर दयाल ने भी भीलों की सामाजिक व राजनैतिक मुक्ति के लिए आन्दोलन का 
संचालन किया। 


इन सबके अतिरिक्त बेली ने उड़ौसा को गौंड जृजाति मे राष्ट्रीयकरण एवं 
सस्कृतिकरण के आन्दौलनो की चर्चा की है। महायान ने पूर्वी भारत व उड़ौसा की नृजातियों 
में सामाजिक आन्दोलनों की बात कही है। राघवोया ने आम्भ्रप्रदेश कौ रामभूपति नृजाति में 
रामया विद्रोह के विषय में चर्चा की है जिसके कारण सन्‌ 7802 से सन्‌ 870 तक इस क्षेत्रों 
में स्थिति सन्तोषप्रद नही रही। 

5, वर्तमान स्थिति--उपर्युवत आन्दोलन स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व के है। वर्तमान 
समय में अब स्थिति में परिवर्तन हुआ है--इस समय जो आन्दोलन हुए हैं उनमें से कुछ 
निर्माणकारो उद्देश्यों को लेकर हुए हैं व उनका उद्देश्य भी सकागत्मक रहा है। कुछ 
आन्दोलनो मे विद्रोह के स्वर भी उभरे हैं तथा वे नकारात्मक हैं। नृजातियों ने या तो स्वयं को 
राष्ट्र की मुख्य धागा से जोड़ लिया है, अथवा वे अपने लिए पृथक्‌ राज्य की माँग करने लगी 
है किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अपनी निम्मस्तरीय, आर्थिक व सामाजिक 
स्थिति के लिए वे जागरूक हैं और वे अपनी पृथक्‌ सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना 
'चहिती हैं। सरकार इन नृजातियो के लिए निरन्तर उन्नति के प्रयास कर रहौ हैं, फिर भी इनमे 
असत्तोष व्याप्त है। भीलों ने सदैव स्वायत्त शासन की माँग की है। मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र 
में भी आन्दोलन हुए हैं। दक्षिणी गुजरात की नृजातियो ने अलग शज्य की माँग के लिए 
आन्दोलन किए हैं। सन्‌ 962 में महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में भी स्वायत्तता की माँग की जा 
रही थी। 

आन्ध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मक्सलवादी आन्दोलन ने जनजातियों में 
असन्तोष को बढ़ावा दिया है। श्रीकाकुलम मे असन्तोष के लिए कुशल प्रशासन का अभाव, 
राज्य व केन्द्र द्वारा संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रति उपेक्षा भाव, पुलिस की उदास्रीनता, 
अधिकारियों द्वारा शोषण, जनजातियों के भूमि-अधिकारो की रक्षा न करना, जनजातियों की 
भूमि पर अवैध कब्जा करना, व्यापारियों द्वारा इनका शोषण किया जाना आदि कारणों को 
नायडू ने प्रमुखता प्रदान की है । 

नजाति आन्होलन को ऐतिहासिक घटनाएँ (पाफाताट्ये डिश्शा5 जी प्रात 
॥४०४८गाषआा5)- वर्षों से चले आ रहे नृजातीय आन्दोलनों के परिणामों को ऐतिहासिक 
घटनाओं के रूप में देखें तो हमारे सामने भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ 4 नवम्बर, 2000 में; 
27वे राज्य उत्तरांचल 9 नवम्बर, 2000 मे और 28वे राज्य झारखण्ड १5 नवम्बर, 2000 का 
अस्तित्व में आना है। ये तीनों ही राज्य नृजातियों के आन्दोलन और असामजस्य की स्थिति 
को पैदा करने के परिणाम हैं। 

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय स्तर पर अनेक लघु एवं चृहद्‌ 
स्तरीय नृजातियाँ हैं जो राष्ट्रीयता के एकीकरण और सामंजस्य में सहयोग एवं विरोध करती 
रहतो है। वर्तमान में ये अपनी पहचान बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण में 

असामजस्यता पैदा करती हैं और सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक आरक्षण सम्बन्धी 
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करती हैं एवं लक्ष्य प्राप्ति के उपगन्त सामंजस्यता 
की वृद्धि करने में सहयोग करतो हैं। 

| 


अध्याय-6 
क्षेत्रीय असामंजस्यता 


(रिव्शंणावं छाजशाग्रागा0ा५) 


समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज की संरचना और कार्यों का क्षेत्रीय अध्ययन करके 
समझने का प्रयास किया है। किसी भी स्लमाज को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसका क्षेत्रीय 
अध्ययन करना भी आवश्यक है। जहाँ इतिहासकार, भारतीय विद्याशास्त्री और ऐतिहासिक 
अध्ययनों को प्राथमिकता देने वाले समाजशास्त्री भारतीय समाज के पाठीय अध्ययन को 
महर्व देते हैं वहीं दूसरों ओर सामाजिक वैज्ञानिकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो क्षेत्रीय 
सामंजस्य और क्षेत्रीय अस्तामंजस्य के अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं। ये क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य से 
भारतीय समाज की भौगोलिक संरदना और उसके प्रकार्यों के अध्ययन को महत्त्व देते हैं। 
अगर वर्तमान भारतीय समाज कौ राष्ट्रीय एकता, एकौकरण और सामंजस्य का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त करना है तो भारत के श्षेत्रीय असामंजस्थता का अध्ययन एवं व्याख्या करना 
अत्यावश्यक है। क्षेत्रीय असामंजस्यता का अध्ययन भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं, 
उससे सम्बन्धित तथ्यो, आंकड़ो, प्राकृतिक संस्राधनो आदि का अध्ययन करना होगा। 

क्षेत्रीय असामंजस्यता का अर्थ (श€शाएड ण॑ रिट2॥0॥4 ॥#ध॥00॥9)-: 
क्षेत्रीय अम्तामंजस्यता बह अप्तामंजस्थता है जो एक निश्चित क्षेत्र मे बसे समाज की विभिन्न 
बस्तियों में व्याप्त है तथा दो या अधिक क्षेत्रों में बसे समाजो के बीच में विद्यमान अव्यवाधथा, 
संघर्ष या असंतुलन है अर्थात्‌ क्षेत्रीय असामंजस्यता अन्त: क्षेत्रीय और अन्त्लैत्रीय के रूप में 
विद्यमान होती है भारतवर्ष मे एक ही क्षेत्र मे बसे विभिन्‍न धर्मावलप्बी, भिन्‍न भाषाई समूह, 
नृजातियाँ आदि मे जो परस्पर संघर्ष, झगडे, ईर्ष्या, बिघटनकारी स्थितियाँ होती हैं उसे अन्तः 
क्षेत्रीय असामंजस्यता कहते हैं। इसी प्रकार से भारत में विभिन्‍न प्रादेशिक या आंचलिक क्षेत्रों 
मे रहने वाले भाषाई, नृजातीय समूह एवं धर्मावलम्बियों के पारस्परिक संघर्ष को अन्त््षेत्रीय 
असामजस्यथ कहलाते है। पिछले अध्यायों मे धार्मिक असामंजस्यता और नृजाति 
असामंजस्यता का सविस्तार विवेचन किया जा चुका है। यहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर 
० प्रजातीय, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक आदि असामजस्यता की विवेचना की 
जायेगो। 


क्षेत्रीय असामंजस्थता के अध्ययन के उद्देश्य 
(हार 0 ए धातए ्ी रिट््वाणाज 5भा।णा५) 
क्षेत्रीय असामंडस्यता के अध्ययन का उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन क्षेत्रों में बसे 
लोगो मे विद्यमान असामंजस्यता का अध्ययव करके इसके कारणों को ज्ञात करके विभिन्‍न 
क्षेत्रीय, नृजातीय, भाषाई एवं सास्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। संक्षिप्त मे 


क्षेत्रीय अप्तामंजस्यता हा 


क्षेत्रीय असामंजस्थताओं को दूर करके राष्ट्रीय एकता स्थापित करना तथा सामाजिक 
अव्यवस्था को दूर करके सामंजस्य व्यवस्था स्थापित करना है। 
क्षेत्रीय असामंजस्यता के अध्ययन का उद्देश्य किसी निश्चित भौगोलिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, भाषाई एवं राजनीतिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के पारस्परिक भेदभाव 
एवं संघर्ष आदि से सम्बन्धित सूचना एकत्र करके असामंजस्यता की स्थिति को दूर करने की 
योजना प्रस्तुत करना है। भारतीय समाज के सन्दर्भ में क्षेत्रीय असामंजस्यता के अध्ययन का 
उद्देश्य भाश्तीय समाज या उसकी किसी सुनिश्चित क्षेत्र विशेष के समुदाय का विधिवत एवं 
क्रमबद्ध रूप से असार्मजस्यता सम्बन्धी जानकारी को प्रस्तुत करना है। 
राधा कमल मुकर्जी ने लिखा है, “किसी प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताएँ चहाँ के 
निवासियों की मनोवृत्तियों, प्रथाओं, आचारों, संस्थाओं और चरित्र को निभाने में अपनी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।'” क्योकि प्रादेशिकता मानव व्यवहार की एक विशेष 
अभिव्यक्ति है जो अपने क्षेत्र विशेष को परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती है। इससे प्रादेशिक 
'भिन्‍नताओं के कारण उनमें परस्पर संघर्ष होते हैं। क्षेत्रीय सामंजस्य स्थापित करने के लिए 
आवश्यक है कि प्रादेशिक भिन्‍नता से सम्बन्धित निम्न पक्षों का अध्ययन किया जाए। 
(१) प्रादेशिक जीवन के जाल का अध्ययन। 
(2) प्रदेश तथा प्रादेशिक समूह के सन्दर्भ मे मानव परिस्थितियों का अध्ययन। 
(3) सामाजिक प्रारूपो के प्रादेशिक आधार का अध्ययन। 
(4) आर्थिक एवं सामाजिक प्रारूपों के बीच अनुकूलतम अध्ययन। 
(5) एजगैतिक सम्बन्धों पर आर्थिक परिस्थितियों के 7रभाव का अध्ययन, तथा 
(6) प्रादेशिक समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन। 
मुखर्जी के अनुसार प्रत्येक प्रदेश वहाँ के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पर्यावरण 
को प्रस्तुत करता है जो समान तथा स्थिर होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय समाज की विशिष्ट संरचना 
होती है जो दूसरे क्षेत्रीय समाज से भिन्‍न होती है। भारत देश में इस प्रकार की विविधता वाले 
अनेक क्षेत्र हैं और उनमें भिन्‍नता के कारण सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक 
असामंजस्यता पैदा होती रहती है। आर्थिक दृष्टि से देखे तो प्रत्पेक क्षेत्र का आर्थिक ब्रिकास 
और अवरोध निम्न दो कारणों से प्रभावित होता है--(१) उस क्षेत्र में प्राप्त प्राकृतिक सम्पदा 
और साधन, तथा (2) उस सम्पदा का उपयोग करने को मानव की क्षमता और संगठन का 
स्तर। 
कृषि अथवा उद्योग पशुपालन आदि सभी आर्थिक विकास के साधन मानव के 
सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं और मानव 
को अपने प्रदेश की जलवायु, पशु-पक्षी, वनस्पति व खनिज पदार्थ आदि से अनुकूलब करना 
पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति, धर्म आदि अलग होते हैं और इस कारण कोई भी दो 
प्रादेशिक क्षेत्र परस्पर समान नहीं होते हैं। यह भिन्‍नता और विशिष्टता उन्हे राष्ट्र की मुख्य 
धारा से अलग कर देती है जिसके कारण राधाकमल मुखर्जी का कहना है कि प्रान्तबाद व 
संकुचित प्रादेशिकता की भावना विकसित होठी है। यह समुचित प्रादेशिकता को भावना 
अपने प्रदेश को भाषा और संस्कृति को श्रेष्ठ और अन्य को हीन मानती है। परिणाम स्वरूप 
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उस प्रदेश के लोग अपने लिए राजनैतिक ओर आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयास करते 
हैं और गाष्ट्रोय हितों को महत्त्व महों देते हैं। निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए मुखर्जी ने लिखा, 
“परिणाम यह होता है कि प्रादेशिक भक्ति तो बढ़ जाती है और राष्ट्रवाद को भावना कमज़ोर 
होती जाती हैं। क्षेत्रीय असामंजस्यता का प्रमुख कारण प्रादेशिक भिन्‍नता है। भारत चहु 
प्रादेशिक राष्ट्र होने के कारण अनेक प्रकार की असामंजस्थताओं से जूझता रहता है। 

भारत में जब प्रदेशवाद को भावना बलवतों हो जाती है तो वह नियन्त्रण के बाहर हो 
जाती है और एक धिद्रोह के रूप में उभरतो है। भारत के इतिहास में क्षेत्रीय असाम॑जस्यता के 
कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं जिसके ज्वलंत उदाहरण । नवम्बर, 2009 को छत्तीसगढ़ संघ 
के 36वे राज्य, 9 नवम्बर, 2000 को भारत के 27वे राज्य उत्तरांचल और ॥5 नवस्बर, 2000 
को 78वे राज्य झारखण्ड का अस्तित्त्व में आना है। 


क्षेत्र एवं क्षेत्रीय अस्तामंजस्यता की बिशेषताएँ 
(एआाणवच्एालाजाए5 0 रिश्एणा जाएं रिव्याणायों गिह्रोध्या॥एणव9) 

क्षेत्र एवं क्षेत्रीय असामजस्य॑ताओं को विशेषताओ का वर्णन अनेक विद्वानों ने किया 
है। लुण्डबर्ग, बोगार्डस, राधकमल मुखर्जी आदि ने जो उल्लेख किया है, वे सार रूप मे 
निम्नांकित हैं-- 

4. सीखा हुआ व्यवहार (29760 98९9५०0०)--एक विशिष्ट क्षेत्र के नेता लोग 
अपने क्षेत्र की योजनाओं, सस्कृति की विशेषताओं, समस्याओं आदि के आधार पर क्षेत्रीय 
भावनाओ का प्रचार और प्रसार करते हैं। स्थानीय लोग उन नेताओं कौ भावनाओं, विचारों, 
दृष्टिकोणों आदि का अनुकरण करते हैं तथा क्षेत्रदाद की भावना को एक-दूसरे मे प्रसारित 
करते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रवाद एक सीखा हुआ व्यवहार है। 

2. स्थानीय देशभक्ति (0०० एथतणाश्ा)--एक निश्चित, सीमित भौगोलिक 
क्षेत्र के लोगो की अपने स्थान, संस्कृति, समाज आदि के प्रति निष्ठा तथा भवित की भावना 
होती है तथा वे राष्ट्र को तुलना में अपने स्थानीय हितों को विशेष प्राधमिकता देते हैं। इससे 
अस्ामजस्यता पैदा होती है। 

3. पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण (एथ१9| #(॥04९)--एक क्षेत्र के लोगों की यह धारणा 
तथा दृष्टिकोण होता है कि उनका धर्म, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्थान, जलवायु, खान- 
पान, रहन-सहन, प्रथावें, रीति-रिवाज आदि सर्वश्रेष्ठ हैं। एक क्षेत्र के लोग कभी भों अपनी 
उपलब्धियों की तुलना किसी दूसरे क्षेत्र से नहीं करते हैं। सदैव यह मानकर चलते हैं कि वे 
उच्च हैं। क्षेत्रवाद में ऐसा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण एकपक्षीय तथा चरमवादी होता है, जो क्षेत्रीय 
असामजस्यता को बढावा देता है। 

4. शोषक-शोषित की भावना (ए८ा॥ह ण॑ छत्णाल जात ऊिए।णा८)- ऐक 
छोरे क्षेत्र के लोग अपने को शोषित मानते हैं। उनमे यह भावना व्याप्त होती है कि उनका 
सरकार द्वारा दमते और शोषण हो रहा है। सरकार शोषक है तथा ने शौषित हैं जो उनये 
असतोष को भावत्रा को हमेशा पोषित करतो रहतों है। एक क्षेत्र के लोग अपने को अलेग 
सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक इकाई के रूप में मानते हैं तथा अपनी 
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आवश्यकताओं और अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं जिससे वह क्षेत्रीय अस्नामजस्यता का 
रूप धारण कर लेती है। 

5. संस्कृत्ति की भिनदा ([>शिटा८८5  0४॥एछ८)- श्षेत्रीय भिनता सभी स्थानों 
में विद्यमान होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि क्षेत्रीय भिन्‍नता का सीधा सम्बन्ध 
सांस्कृतिक भिन्‍नता के साथ है | सांस्कृतिक विरासत को जितनी अधिक भिनता होगी क्षेत्रीय 
असामंजस्य उतना ही अधिक होगा। 

उत्तर भाएतत और दक्षिण भारत की संस्कृतियों में अधिक भिन्‍नता के कारण क्षेत्रीय 
असामंजस्यता भी दोनों क्षेत्रों में अधिक है। पूर्वा राजस्थान तथा पश्चिमी राजस्थान की 
संस्कृतियो में अधिक समानता के कारण असामंजस्यता भी नहीं मिलतो है। विभिनन क्षेत्रों में 
संघ्कृति की भिन्‍नता, इतिहास और प्रजातीय भिन्‍नता आदि जितनी अधिक होगी क्षेत्रीय संघर्ष 
भी उतना ही उग्र होगा। क्षेत्रीय असामंजस्यता को एक प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक विरासत 
की भिन्‍नता भी है। 

&. राजनीति में प्रतिनिधित्व (२९छजा९४0॥।900॥ 35 7?०॥॥८४)-ह्षेत्रीय संघर्ष का 
सीधा सम्बन्ध सरकार और राजनैठिक संगठनों में प्रतिनिधित्व की मात्रा के साथ है। जिस 
क्षेत्र का इन संगठनों में जिदना अधिक प्रतिनिधित्व होता है, उस क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रीयता 
की भावना उतनी हो कम मिलती है। लेकिन जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरकार और 
न संगठनों मे जितना कम होता है उन क्षेत्रों में अप्तामंजस्यता उतनी ही अधिक होती 

। 

3. क्षेत्रीय संगठन (२९४।००॥ 072शा840ज)--लोगी का ऐसा मानना है कि जब 
तक क्षेत्रीय संगठन नहीं होगा सरकार उनकी समस्याओ पर ध्यान नहीं देगी। सरकार से 
अधिक सुविधाये प्राप्त करनी हैं तो क्षेत्रीय संगठन बनाना चाहिये तथा जितना हो सके 
क्षेत्रबाद को उतना ही प्रभावशाली बनाना चाहिये। क्षेत्रीय असामंअस्यता के पनपने में क्षेत्रीय 
संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 


भारत में क्षेत्रीय असामंजस्यता के कारण 
((व56$ ए रिटष्टाणाओं ाशा।0०॥५ ॥ 709) 

भारत में क्षेत्रीय असामंजस्यता के प्रमुख कारण विभिन्‍न समाजशास्त्रियों तथा विद्वानों 
ने भौगोलिक पृथकता, ऐत्तिहासिक परिस्थितियाँ, संस्कृतिक भिलताएँ, आर्थिक विषमताएँ, 
राजनैतिक तथा सामाजिक बताए हैं। ये निम्न हैं-- 

१. भौगोलिक भिनताएँ (5९०हा०७॥०५ शश्वांशाणा5)- भारतवर्ष मै विभिन्‍न 
प्रकृति के भौगोलिक क्षेत्र हैं। अलग-अलग क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न तथा विशिष्ट समस्याएँ हैं । 
एक क्षेत्र विशेष के लोगों को अपनी अलग-अलग समस्याएँ होती हैं--जिन कठिनाइयों को 
वे अधिक ठौक से समझते है, उन पर जब सरकार ध्यान नहीं देती है तो क्षेत्रीय 
असामंजस्यता तीव्रतम का उदव हो जाता है तथा वह एक संगठन के रूप में अपनी माँगों के 
साथ सामने आता है। 

2. सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत (80070-0७॥७०) प्रि6822)-दूसरा 
महत्त्वपूर्ण कारण सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत है। संस्कृति में जितनी अधिक भिन्‍नता तथा 
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विशिष्टता होगी असार्मजस्यता उतनी ही अधिक स्पष्ट तथा संगठित होगी। भारत विधिन 
संस्कृतियो, भाषाओ, रोति-रिवाजों का दैश है। यहाँ पर अनेक उप सास्कृतिक समूह होने के 
कारण उनमें परस्यर सामाजिक भिन्‍ताएँ हैं जो कई स्थानों पर तो बहुत भिल हैं। कश्मीर, 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ौसा, कर्नाटक, 
आनध्रप्रदेश, च्मिलनाडु, केरल आदि में सांस्कृतिक-प्लामाजिक भिलताएँ तथा समानताएँ 
मिलती हैं। भौगोलिक दूरी के साथ सांस्कृतिक भिन्‍नता बढ़ जाती है और उसका परिणाम 
क्षेत्रीय अस्ामंजस्यता के रूप में विकसित होता रहता है। 

3. राजनैतिक कारण (एण6३ (५७६८।-स्थानीय नेता लोग अपना राजनैतिक 
प्रभाव बढाने के लिए अनेक तरीके अपनाते हैं, उसमें से एक महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावशाली 
साधन रांजगैतिक आधार पर श्षेत्रवाद का प्रचार करना है। अनेक स्थानीय नेता अपने क्षेत्रों मे 
गजमैतिक स्वार्थों तथा दल का प्रचार करने के लिए जनता को भड़काते हैं। उनमे क्षेत्रीयता 
कौ भावना को उकसाते हैं। सरकार के विरुद्ध प्रचार करते हैं कि वह उस क्षेत्र के विकास में 
ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उनको समस्याओ को सुनती नहीं है। ध्यान नहीं देती है। नेता 
लोग कहते हैं कि हम सबको एक होकर आवाज उठानी होगी। समय-समय पर आन्दोलन 
करते हैं। बन्द का आयोजन करते हैं। हड़ताल करवाते हैं। इस प्रकार से एक क्षेत्र-विशेष में 
उपर्युक्त प्रक्रिया असंतुतन और असामंजस्यता को बढ़ावा देती है। 

4. आर्थिक कारण (८00७० (१9७5६)--एक क्षेत्र के लोग आर्थिक दृष्टिकोण से 
पिछड़े होते हैं। वहाँ पर कल-कारखानों का अभाव होठा है । जीविकोपार्जन के साधन 
सीमित होते हैं तो उनको भड़काया जाता है कि अगर अपना क्षेत्र अलग हो जाता तो यहाँ पर 
विकास के कार्यक्रम चलाए जाएँगे। कल-कारखाने खोले जायेगे। उनसे कहा जाता है कि 
अपर एक अलाग क्षेत्रोय सरकार बन जाए तभी ऐसा सब कुछ करना सम्भव हो सकता है 
तथा जीवन सुखी और खुशहाली का हो सकता है | उद्योग-धन्धे खोले जायेगे। रोजगार के 

अवसर बढ़ जायेगे। यह सब्च आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में असंतुलन को बढ़ावा देते हैं। 

$. भाषा की समस्या ध.ा2ए०९८ शरकराला)-- भार में अस्नामंजस्यता का सबसे 
बड़ा कारण भाषा क्रो समस्या रहा है। भारत में भाषा के आधार पर प्रान्तों का निर्माण 
किया गया है। राज्य सरकारों की भौगोलिक सीमाओं का निर्णय भाषा के आधार पर किया 
गया है तथा केन्द्र सरकार को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके उदाहरण 

पंजाब और हरियाणा का विभाजन, महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन, वमिलनाडु आदि का 
निर्माण है। 
क्षेत्रीय असामंजस्यता के दुष्परिणाम 
(-शरीट्टा5 एज १िट2079) [058ध५व॥079) 

क्षेत्रीय असंतोष ने भारत ये अनेक समस्याओ को जन्म दिया है। सबसे महत्त्वपूर्ण 
समस्या राजनैतिक है जो पथक्‌करण के रूप में कई वर्षों से कई क्षेत्रों मे विद्यमान है। इसके 
कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं! इसने देश की शान्ति को भंग कर रखा है। सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास मे यह एक बड़ी बाधा बन कर विकास्र को 
नकारात्मक रूप से प्रभावित करता रहा है। विद्वानों ने मुख्य रूप से भार में क्षेत्रोय 

असामंजस्पता के निम्नाकित दुष्परिणाम बताए हैं-- 
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॥. विध्वंसक एवं संकोर्ण नेतृत्व का ब्रिकास (६४४९ ०णाला। ए॑ एचशपएटाए6 
दे: प्ाएए५-/ाएंट0 7,27025ध79)-शत्रीय असामंजस्यता का लाभ उठा कर स्थानीय 
लोगों में प्रभावशालौ व्यक्ति बनने की लालसा पैदा हो गई है। छोटे-छोटे क्षेत्रो मे नेताओं कौ 
संख्या में वृद्धि हो गई है। क्षेत्रीय अस़रामंजस्थता को लेकर ये नेता लोगों को भड़काते हैं | नारे 
लगाते हैं, निवासियों को गुमराह करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, स्थानीय अधिकारियों 
को काम नहीं करने देते हैं। पृथक्‌ क्षेत्र की माँग को लेकर हड़ताल, आगजनी, मारपीट, 
तोड़फोड़ करके स्थानीय लोग नेता बनने का सपना देखते हैं। क्षेत्र की समस्याएँ तथा उनके 
ज्माधान की माँग करना इन बरसातौ नेताओं का व्यवसाय-सा बन गया है जो कि क्षेत्रीय 
संघर्ष का ही एक परिणाम है। 


2. भाषावाद की समस्या ([॥00!शा ० !.आह॒धाआआ)- क्षेत्रीय भिलता ने भाषा की 
समस्या पैदा की है तथा कुछ विद्वानों का कहना है कि भाषावाद ने क्षेत्रवाद को जन्म दिया 
है। क्षेत्रवाद तथा भाषावाद दोनों हो समस्याएँ एक-दूसरे के कारण और प्रभाव हैं। भाषावाद 
से क्षेत्रवाद पनपा है और बाद में क्षेत्रवाद ने अनेक छोटे-छोटे स्थानों मे अल्प भाषा की माँग 
करके भाषाधांद की समस्या को उग्र बना दिया है। सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी-अपनी भाषा 
को केन्द्र सरकार से मान्यता को माँग करने के लिए आन्दोलन करते रहते हैं। 


3. राष्ट्रीय एकता में बाधक (09:८८ था ऐपिक्ाणा॥ प॥9)- राष्ट्रीय एकता के 
लिए पूरे देश का संगठन, तथा एकौकरण होना आवश्यक है। राष्ट्रीयता की विशेषताओं से 
बिल्कुल भिन विशेषताएँ क्षेत्रवाद की हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकता के विकास में बड़ी बाधा 
बना हुआ है। राष्ट्रीय एकता के आधार-स्रांस्कृतिक एकता, आदर्शात्मक एकता, भौगोलिक 
एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता, एक राष्ट्रीय भाषा के प्रति आदर-सम्मान, 
राजनैतिक एकता आदि हैं जबकि क्षेत्रवाद के आधार भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, 
धार्मिक, भाषा, राजनैतिक आदि पृथक्‌करण हैं। इस प्रकार से क्षेत्रवाद राष्ट्रीय के विकास में 
एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है। 


4. सामाजिक न्याय में बाधक (05590४ ॥ $0८ाथ 708॥९८)-स्वतत्र भारत के 
संविधान के अनुसार लिंग, भाषा, जाति, प्रजाति, रंग, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई 
भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। लेकिन क्षेत्रवाद की प्रथम माँग यही है कि व्यक्ति 
की कार्यकुशलता तथा गुणों का मूल्यांकन क्षेत्रीय आधार पर किया जाए। क्षेत्रवाद की इस 
माँग के कारण कुशल और योग्य व्यक्तियों का चयन नहीं हो पाठा तथा ऐसे पुरुषों के चयन 
नहीं होने से अकुशल अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्रवाद के कारण सभी को 
सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है तथा क्षेत्र का अच्छा विकास भी नहीं हो पाता है 

5. क्षेत्रीय तनावों को बढ़ावा (सशाएएएगट्रलाशा। 00 रिश्ट्ाणा॥। पशाइ0॥५)-- 
जब एक क्षेत्र के लोग किसी विशेष माँग या सुधिधा को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करते 
हैं या प्रदर्शन करते हैं तो दूसरे क्षेत्र उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। इससे क्षेत्रीय तनाव होते 
हैं। क्षेत्रीय आधार पर अनेक कार्य केन्द्र सरकार ने किए हैं। किसी क्षेत्र का राज्य या केन्द्रीय 
मन्त्रो, मुख्यमन्त्री था प्रधानमन्त्री बन जाता है तो वह अपने चुनाव क्षेत्र, जिला या राज्य को 
विशेष सुविधाएँ प्रदान करता है, उससे भी परस्पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद से हमेशा 
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कोई-न-कोई क्षेत्रीय तनाव, संघर्ष या झगड़े अखबाग़े में प्रकाशित होते रहते हैं। इन सब से 
सामाजिक अस्सामजस्यठा को बढावा मिलता है । 

6. प्रगति में बाघा (40॥फ्ञा ० ॥ शिए््शञ९९५)- क्षेत्रीय असामंजस्थता के कारण 
सरकार पर दबाव पड़ता है ओर सरकार उन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकाप्त पर 
ज्यादा ध्यान देती है जहाँ पर माँग के लिए आन्दोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, आगजनी आदि 
अधिक होतो हैं। चाहे वहाँ पर उन विकास योजनाओं को आवश्यकता हो अथवा नहीं। दूसो 
क्षेत्र, जिनको जनता अनुशासित तथा शान्ति से रहती है उनका विकास रुक जाता हैं चाहे उन 
क्षेत्रों का विकास अत्यावश्यक होता है। क्षेत्रीय असामंजस्यता सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, 
सास्‍्कृतिक आदि के सतुलित विकास में एक बडी बाधा है। कई घार क्षेत्रीय आन्दोलन के 
सम्बन्ध मे विकास योजनाओ को हानि पहुँचाने का भी डर रहता है। क्षेत्रोय असामंजस्यता के 
अनेक दुष्परिणाम हैं, उनका तुरन्त निवारण करना अति-आवश्यक है। यह देश को गम्भीर 
समस्या है जो सामाजिक, आर्थिक, शजनैतिक आदि विकास में बाधक है। देश इतना बड़ा 
तथा गरीब है कि उसमे पारस्परिक क्षेत्रीय तनाव, पृथक्‌करण, राष्ट्रीय एकता आदि समस्याओ 
को अधिक समय तक नहीं बने रहने देना चाहिए। क्षेत्रीय असामंजस्यत्वा की समस्या का 
जुसन्त समाधान करना क्षमय को विशेष माँग है। 


क्षेत्रीय असामंजस्यता के निवारण के उपाय एवं सुझाव 
(५/धवघराट$ & 5प220050 5006 २८ए/ाणावां >5गशया0॥9) 


क्षेत्रीय असामजस्यता को समाप्त करने अधंवा निराकरण के लिए दो बादे करी 
होगी-पहिले उन कारणों का निवारण करना होगा जिनकी वजह से इसको बढ़ावा मिलतां है 
तथा दूसरा वे सुझाव जिनके अभाव मे अस्ामंजस्थता पनपती है। ये निराकरण के उपाय तथा 
सुझाव निम्नलिखित हैं-- 

4. राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण (पवाारजाता ता विक्षाणाव ?ए0॥ल८९६)-- कै 
तथा राज्य सरकार को राष्ट्रीय हित में नीतियों, विकास योजनाओं तथा उद्देश्यों को निश्चित 
करना चाहिए, निश्चित करने के उपरान्त किसो भी प्रकार के दबाव या सुझाव के कारण 
उसमें परिवर्तन नहीं करना घाहिए। होता ये है कि मत्रियो, विधान सभा या संसद के सदस्यों, 
सरकारी अधिकारियों के दबाव मे आकर क्षेत्रीवता का विशेष ध्यान रखा जाता है जो क्षेत्रीय 
असामंजस्यता को बढ़ाता है। सरकार को इसके लिए कठोर होना होगी। 

2. केद्ध की सक्रिय नीति (६८७६० ?0| ॥09 ॑ घोट (१४८)-्षेत्रीयता के आधार 
पर विभिन्‍न राज्यों में परस्भर अनेक विवाद चलते रहते हैं, जैसे--पानी का बँटबाण, विकास 
कार्यक्रमों मे विभिन्‍न मदो पर व्यय आदि | केन्द्र सरकार ऐसे मामलो में तुरन्त निर्णय लेने के 
स्थान पर मृकदर्शक बनो रहतो है। इससे क्षेत्रवाद मजबूत होता है तथा और राज्यों में भी 
फैलता है। केन्द्र सरकार की सक्रिय तथा निर्णायक भूमिका पूरी करनी चाहिए तथा राज्यो पर 
नियंत्रण रखता चाहिए। इप्नसे क्षेत्रीय असामंजस्यता उत्पन्न ही नहीं होगी। 

3, दबावपूर्ण नीति का त्याग (#४छएं शिट5घा८ ?0॥0५)-केन्द्र तथा राश्य 
सरकार क्षेत्रों के द्वार माँग करने पर दबा मे आ जाती है। कई जाए क्षेत्रीय नेता आमरण 
अनशन या आत्मदाह को धमको देदे हैं और सरकार अपने निर्णय बदल देती है। सरकार की 


क्षेत्रीय असामंजस्यता 87 


इस कमजोरी से असामंजस्यता बढ़ती है। इसलिए सरकार को कठोर नीति अपनानी चाहिए 
सथा दबावपूर्ण नीति का त्याग कश्ना चाहिए जिससे क्षेत्रीय असामंजस्पता समाप्त हो सकेगी। 


4. सांस्कृतिक एकीकरण (0ए॥पार्च [क८ष्7॥0॥)--सरकार को चाहिए कि वह 
देश के संस्कृतिकरण के लिए प्रयास करे। शिक्षा के पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, 
आकाशवाणी, दूरदर्शन, यातायात के साधन, संस्कृति के प्रसार आदि के द्वारा देश की विभिन्‍न 
संस्कृतियों में एकता, समन्वय तथा सौहार्द्र की भावना पैदा करके एकीकरण करें। संस्कृतियों 
में जितनी कम भिन्‍नता होगी क्षेत्रीय असाम॑जस्थता उतनी ही कम होगा। 


5. देश का सन्तुलित विकास (8/भ0९ 08४७0[॥ाशा[( ए 6 (१एप७त५)-- 
सरकार को देश का सन्तुलित विकास करना चाहिए। विकास की योजनाएँ ऐसी बनानी 
चाहिएँ कि जिससे देश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ मिले। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रों को 
अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करवा चाहिए। किसी एक या कुछ क्षेत्र विशेषों का ध्यान 
विकास योजना में प्रावधान रखने के कारण अन्य क्षेत्र आन्दोलन करते हैं । उनमें तनाव पैदा 
होता है। इस सब को समाप्त करने के लिए देश का सन्तुलित विकास उत्तम समाधान है। 


6. सामान्य आधार की खोज ([)500४९५ ए (.णा॥णा 8352)- क्षेत्रीय संघर्ष 
'का मुख्य कारण विभिन क्षेत्र के लोगों में कोई सामान्य लक्षण या आधार का नहीं होना है 
जिससे उनमें परस्पर एकता पैदा नहीं हो पाती है। क्षेत्रीय असामंजस्यता को समाप्त करने के 
लिए किसी सामान्य आधार कौ खोज करना अनिवार्य है जैसे एक भाषा हो। राष्ट्र की कोई 
एक भाषा की घोषणा तथा व्यवहार में लाकर एक सामान्य आधार का निर्माण किया जा 
सकता है। राष्ट्र भाषा के अभाव में भाषावाद एक जटिल समस्या बनी हुईं है। इसी ने क्षेत्रीय 
असामंजस्थता को भी विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 


7. क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान (घ्शाएणश ॥0 हिव्डाणाओ ॥08098०४5)-- 
राष्ट्रभापा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओ का विकास तथा आदर होना चाहिए। राष्ट्रभाषा का 
अध्ययन, मातृभाषा का अध्ययन तथा एक अन्य क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर देना 
चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय असामंजस्यता कम-सै-कम भाषा के आधार पर तो समाप्त हो 
ही जाएगी। 


8, क्षेत्रीय राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध (र९प्लाालाणा$ जा रिश्ट्राणावा 
ए॥॥९$)--सतरकार को ऐसे क्षेत्रीय राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए जो क्षेत्रीय 
अश्लामंजस्यता को भड़काते हैं। ऐसे व्यक्ति को मन्‍्त्री तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पद नहीं देने 
चाहिए जो क्षेत्रीय असामंजस्यता में विश्वास करता है तथा उसे बढ़ाता है । 

क्षेत्रीय असामंजस्यता एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिससे देश का विकास रुक 
जाता है। इससे राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय एकौकरण में श्वाधा पड़ती है। देश को समृद्ध बनाने 
के लिए आवश्यक है कि इस समस्या का तुरन्त समाधान करना चाहिए। इस समस्या ने देश 
की विधघटित किया है जिसे तुरन्त रोकना चाहिए। 


| 


अध्याय-7 
अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं दलित 


(शााणाएट5, उम्चनटाएज््याए (85528 शा ॥07॥5) 


भारतीय समाज में जहाँ कुछ लोग समृद्ध हैं, सुख-सुविधाओ से सम्पन्न हैं तो वहीं 
अनेक लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास आवश्यक सुख-सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। वे 
अन्धविश्वासों, परम्पराओं और जड़मान्यताओं पर निर्भर हैं और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य 
धारा से कटे हुए है, सामान्यतः: अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोग अनुसूचित जावियाँ, 
जनजातियो, श्रमिकों व भूमिहीन श्रमिकों को लिया जाता है। इन कमजोर वर्ग के लौगों, 
दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए भी योजनाएँ बनाकर इनका विकास किया जा रहा है। इन 
सभी को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है, जिसे ' अन्य पिछड़े वर्ग' शीर्षक से सम्बोधित 
किया जाता है। भारतीय संविधात के भाग 6 में अनुसूचित जाति घ अनुसूचित जनजाति 
के साथ “अन्य पिछड़े वर्ग' शब्द प्रयुवत किया गया है और जहाँ अनुसूचित छातिं व 
अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सामाजिक, शैक्षिणक व आर्थिक उन्‍नयन को अनेक 
कल्याणकारी योजनाएँ बनाई गई हैं, वहीं इन ' अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए पहले कोई विशेष 
'कल्थाणकाए ज्यवस्थाएँ नहों की गई हैं। अब इस और ध्यात दिया जा रहा है। इन ' अल्य 
पिछड़े वर्गों" में कौनसी जातियाँ हैं, उनके निर्धारण के क्‍या आधार हैं, और उनके उन्‍्तयी के 
क्या प्रयास किये जा रहे हैं--इन पर अग्रांकित पृष्ठों मे निम्न क्रम से विवेचना को जाशगी। 
(१) कमजोर, दलित और अल्पसंख्यक, (2) भूमिहीन श्रमिक एवं सीमान्त कृषक, और 
(3) बन्धुआ मजदूर। 


कमजोर वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक का अर्थ एवं परिभाषा 
(४८शापड थाप 92व्राएजणा ए&गतला 52००१, 09005 शा0 १(॥णा॥58) 

भारतौय समाज में कमजोर धर्ग, दलित और अल्पसंख्यक की अवधारणा बहुत 
अस्पष्ट है। समाज के ये लोग जो विभिन्‍न प्रकार कौ सुविधाओं से वंचित है; आर्थिक, 
राजनैतिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, साथ हो जाति, लिग व धर्म के भेदभाव के कारण 
शोषित हो रहे हैं, उभ्हे “पिछड़े वर्ग' मे स्थान दिया जा सकता है। विभिन्‍न आयोगों में इनको 
की क्या अवधाएंणा मानी गई है, इस पर विचार करते के उपरान्त हो कोई सर्वमान्य यरिभाषी 
द्वीजा करी है। 

विधिक और कानूनों सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस कंग्रजोर वर्ग का पढ़ा 
लगाने के लिए बी आर कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी 
ने भौगोलिक रूप से वचित, ग्रामीण, खेतिहर मजदूर, औद्योगिक व श्रस्िक आदि को 
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कमजौर वर्ग का कहा। भारतीय समाज में जिन जाठियो के जन्म या अन्य सामाजिक आधार 
पर सदियों से शोषण होता रहा है उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है क्योकि वास्तव में जो लोग 
गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं, राजबैतिक दृष्टि से भी जो अक्षम माने जाते है, 
सामाजिक दृष्टि से जिन्हे वे भूमिकाएँ या सुविधाएँ नहीं दी जादीं जिनसे उन्हें समाज मे 
सम्मान मिले, शिक्षा, धन और योग्यता कौ दृष्टि से जो दुर्बल होते हैं, उन्हें * कमजोर या 
पिछड़े वर्ग' मे सम्मिलित किया गया है। 

सन्‌ 934 में (पिछड़े वर्ग संघ 'की स्थापना “मद्रास में की गई थी जिसमें 00 से 
अधिक जातियों को पिछड़े वर्गों में माना गया था और यह संख्या मद्रास कौ जनसंख्या का 
अनुमान॒तः 50 प्रतिशत थी। ट्गावनकोर राज्य ने सन्‌ 4937 मे 'पिछड़े समुदाय' मे शैक्षणिक 
और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय को माना था। उसके बाद 948 में हिन्दुओं और 
मुसलमानों मे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर, दलित और पिछड़े वर्गों 
का पता लगाने के लिए एक आयोग गठित करने का विचार किया गया। इस आयोग का कार्य 
इन पिछड़े वर्गों के लोगों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को जानकर केन्द्रीय अथवा राज्य 
सरकार से उन समस्याओं के सुधार के लिए प्रयत्न करने को सिफारिश करने का भी था। ऐसे 
आयोग की नियुक्ति 953 में हुई। 

१947 में बिहार सरकार द्वारा 'अन्य पिछड़े वर्गो' के लिए मैट्रिक के बाद के 
अध्ययन के लिए कुछ प्रावधान किए गए। बिहार सरकार ने विभिन्‍न जातियों के 'पिछड़े 
वर्गो' की एक सूची भी 95] मे घोषित की, जो राज्य कौ जनसख्या का 60 प्रतिशत थी। 
१948 मे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनके लिए शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान कीं। इस सरकार ने 
56 जातियों की एक सूची बनाई जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 65 प्रतिशत थी। 
विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (948-49) ने पिछडे समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षण 
रखने की बात कही। अनेक संगठन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए, जैसे- “बिहार राज्य 
पिछड़ा वर्ग यहासंघ ॥947 मे बनाया गया, “अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ 950 
में स्थापित हुआ। १954 में 5 राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन बने । अनेक सूचियाँ 
बनाई गईं। कर्नाटक को सूची मे ब्राह्मणों को छोडकर सभी गैर-हिन्दू लिए गए, किन्तु अभी 
तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है कि 'पिछड़े वर्ग” मे किन्हें स्थान दिया जाए। भारत के 
संविधान के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि को पिछड़ेपत का आधार बनाया जाना 
चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को संविधान की धारा 340 के आधार पर आयोग का गठन करके 
पिछड़े वर्गों की स्थिति कौ जानकारी लेने का अधिकार दिया गया है। धारा १5 (4) और १6 
के आधार पर राज्य सरकारे भी इनकी सहो स्थिति का पता लगा सकती है। सर्वोच्च 
न्यायालय के नियमानुसार ' पिछड़ा वर्ग' कौ सूची में विभिन्‍न वर्गों कमजोर बर्ग, दलित और 
अल्पसख्यकों को सम्मिलित करने एवं हटाने के लिए राज्य सरकार को जो प्रार्थवा-पत्र प्राप्त 
हुए हैं उनके सम्बन्ध में नेशनल कमीशन व अन्य राज्यों के * पिछड़ा वर्ग' आयोगों मे रखे 
मापदण्ड, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मण्डल कमीशन के मापदण्ड, सर्वेक्षण और विचार- 
विपर्श करके तय किए जायेंगे, क्योकि संविधान में ' जाति! शब्द का उल्लेख नहीं है, वर्ग का 
है और आयोग को पिछड़े धर्मों की सूची बनाते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के 

अनुसार वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक पिछडेपन पर विचार करना है | पिछड़ेपन का निर्धारण 
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सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से किया जाता है। इसमे उन सभी समूहों व जातियों को लिया 
जाता है जो व्यवप्ताय, शिक्षा आदि में अन्य उन वर्गों से पौछे रह रहे हैं। कृषि-जीवनयापन 
करने वाले भी इसी द्रेणों में हैं। अत: यह निष्कर्ष निडाला जा सफ्ता है कि अन्य पिछड़ा 
बर्ग' के अन्तर्गत उन बर्यों को लिया जा सकता है, जिन्हें अछूतों से ऊँचा ओर ब्राह्मणों से 
नौचा समझ जात है और जो लोग सामाजिक; शैक्षिक और आर्थिक टृृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 


कमजोर, दलित और अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित आयोग 
(00ग्राशष्पंणा णा फंट्यएटा, एस) शाए था।जा।) 

पिछड़े लोगो का विर्धरण करते, उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति को 
जानते और जानकर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से उनके उलयन के लिए प्रयाञ्ष करते की 
सिफारिश करने के लिए देश में अब तक दो आयोग गठित किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

+, काका कालेलकर आयोग- पिछड़े लोगो से सम्बन्धित (अखिल श्रारतीय 
स्वर का प्रथम आयोग 'काक्न कालेलकर की अध्यक्षता में 7953 को स्थापित किया था। इसमें 
निर्देश दिया गया था कि वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि को ध्यान में रखकर पिछड़े वर्गों 
का निर्धारण को और उनकी सूची तैयार करे और उनकी सामाजिक और ज्ैक्षिक समस्याओं 
वा भी पता लगाए। 

आयोग ने भारत की 70 प्रतिशत जनसख्या को पिछड़ा माना, जिसके निम्नलिखित 
आधार माने-- 

(१) जातोय-सस्तरण में निम्न सामाजिक स्थिति। 

(2) शैक्षिक-प्रगति का अभाव। 

(3) शाजकीय सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। 

(4) व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व 

आयोग ने जाति समूहो के पिछड़े व्यक्तियों को आधार न मानकर * सम्पूर्ण जाति" को 
पिछड़ेपन का आधार माना, बाद मे 'निर्धनठा, मकान और व्यवस्ताय' को भी पिछड़ापन- 
निर्धारण का महत्त्वपूर्ण कारक माता। केन्द्र सरकार ने जाति को आधार मानते से इन्कार कर 
दिया और उसने 98। में राज्य सरकारों से उनके यहाँ पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 
सर्वेक्षण करने के आदेश दिए जिसका आधार आर्थिक हो, न कि जाति। इस आदिशानुस्ार 
राग्यो ने आय और व्यवसाय को आधार मानकर पिछड़े वर्गों के लोगो कौ सूची तैयार को, 
और उन्हें वर्गीकृत किया। 


शाज्यों में पिछड़ेपन के आधार एवं संवैधानिक प्रावधान 
(8॥5९5६ छा 89ए:एघाशाए5६ 9 5325 शा१0 
(णजाधात्राणाओ शि0श रणा5ऊ) 
सविधान के अनुच्छेद 5 (५) में राज्यों को, नागरिकों के सामाजिक और 
शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुयूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के 
उत्थान के लिए एक विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया हैं। इसके अलावा, 
अनुच्छेद 48 (4) में राज्य को यह अधिकार दिया गया हैं कि बह सरकारी सेवाओं तथा 
पदों में ऐसे किसी भी पिछड़े वर्गों के लिए, जिन्हे इनमे पर्याप्त आरक्षण नहीं मिला, आईक्षेण 
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की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 6 या 38, 46 और अनुच्छेद 38 के भाग 6 के खण्ड 
() के अन्तर्गव संविधान में दिए गए अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के लिए अनिवार्य कर 
दिया गया है कि वह सामाजिक व्यवस्था को जहाँ तक सम्भव हो सके, लाए और प्रभावी 
ढंग से प्रेषित कर जन-कल्याण को बढ़ावा दे, जिनमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की भी सभी संस्थाओं को सूचित करे। अन्य कमजोर पिछड़े वर्गों 
के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के 
शोषण से उन्हें बचाने के लिए अनुच्छेद 46 में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्देश हैं। संविधान के 
भाग ॥6 में “कुछ वर्गों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान” है। इसी भाग के अनुच्छेद 340 में 
पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई है। 
496 में केन्द्र ने स्वयं पिछड़े वर्गों को सूची तैयार न करने का निर्णय लेकर, राज्यों 
को सूची तैयार करने के आदेश दिए। केन्द्र स्वयं पिछड़ेपन का निर्धारण नहीं कर सका अतः 
उसने राज्यों को अपनी कसौटी निर्धारित कर, सूंचियाँ बनाने के आदेश दिंए। राज्यों ने 
स्थानीय, सामाजिक और आर्थिक आधारों को प्रमुखता देकर अपनी सूचियाँ बनाईं। अनेक 
आतियों ने इसमें समाथेश होने के लिए माँग की । 
“कर्नाटक साकार "ने 960 से जाति, धर्म और प्रजाति को पिछड़ेपन का आधार न 
मानकर परिवार की आय और व्यवप्ताव को पिछड़ेपन का आधार माना। 960 तक 
'ब्राह्मणों' के अतिरिक्त सभी जातियों को पिछड़ी माना गया। 972 में एल.जी. हवानूर की 
अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग 
ने आय और व्यवसाय के स्थान पर “आर्थिक और जातीय आधार ” पर पिछड़ी जातियों की 
एक सूची बनाई और इनके लिए 32 प्रतिशत नौकरियों के लिए आरक्षण कौ सिफारिश की। 
कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा जातियाँ पिछड़े वर्ग में आने को माँग कर रही हैं। 
कर्नाटक सरकार ने 40 प्रतिशत आरक्षण किया है किन्तु वर्तमान समय में कर्नाटक विधान 
सभा ने 20 सितम्बर, 994 को आरक्षण विधेवक पारित कर दिया। इसमें आरक्षण तिहत्तर 
प्रतिशत करने का प्रावधान है। 'अन्य पिछड़े वर्ग' के लिए पचास और अनुसूचित जाति- 
जनजाति के लिए त्ेईस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभा में दो प्रस्ताव पारित किए 
गए हैं--एक तो यह कि राज्य केच्र से अनुरोध करेगा कि राज्य के आरक्षण विधेयक को 
संविधान को नौवों अनुसूची में शामिल किया जाए और दूसरा यह कि राज्य केन्द्र को उन 
परिस्थितियों का ब्यौरा देगा जिनके कारण पिछड़ा और दलित वर्ग को सामाजिक-न्याय 
दिलाने के लिए राज्य को 73 प्रतिशत आरक्षण लागू करना पड़ा। 
आन््र प्रदेश सरकार ने 96& में जाति के बंजाय “परिवार' को पिछड़े समूहों के 
वर्गीकरण का आधार माना। किन्तु यह निर्णय कुछ कानूनी कठिनाइयों के कारण त्यागना 
'पड़ा। 970 में 92 समुदायों की एक सूची ' पिछड़े वर्गों' क्री बनाई गई। इन जातियों के लिए 
25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गईं है। 
बिहार सरकारने “काका कालेलकर आयोग' और 'मुंगेरी लाल आयोग ' द्वाश प्रस्तुत 
कौ गई सिफारिशों के आधार पर 7978 में 28 पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की घोषणा 
को। बिहार की अहीर, कुर्मा और कोइरी जातियाँ जो बहुत पिछड़ी न होने पर भी पिछड़े 
वर्गों की कुल जनसंख्या का पाँच में से तीसग हिस्सा हैं, आरक्षण का अधिकतम लाभ ले लेती 
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हैं। इस नीति से लाभ लेने कै लिए 2,000 रु. प्रतिवर्ष परिवार की आय-सौमा निश्चित की 
गईं है। बिहार मे “26 प्रतिशत आरक्षण ” दिया गया है। 
तपिलग्राडु में 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया। अब तमिलनाडु में (69 प्रतिशत 
आरक्षण' करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस आरक्षण के कानून को संविधान की नर्वीं 
अनुसूची मे शामिल करने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक को 24 अगस्त, 994 को 
राज्य सभा ने आवश्यक बहुमत से पारित कर दिया। सरकारी नौकरियों व शिक्षण संप््थाओं मे 
69 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने का प्रावधान है जिसे संविधान को नर्वी अनुसूची में शामिल 
किए जाने से किसी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 
फ़ैरल सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की और 970 में इसकी एिपोर्ट 
मिली। इसमें शैक्षिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ापन और सरकारी सेथाओं में 
हिस्पा-कसौटियाँ सानकर सिफारिश की और आज “25 प्रतिशव आरक्षण ' पिछड़े वर्गों क्के 
लिए रखा गया है। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने 58 समुदायों की जातियो को पिछड़ा माना है--वहाँ पर कुर्मी, 
अहौर और कोईली भी स्वयं को आरक्षित माने जाने के लिए प्रयाप्तरत हैं। बहाँ 5 प्रतिशत 
नौकरियाँ आरक्षित हैं। अथ उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य बनाने व बहाँ 27 प्रतिशत 
आरक्षण लागू किए जाने के लिए आन्दोलन किए जा रहे हैं। 
महारा्ट सरकार में १4 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए किया है। 
जम्यू-कश्मौर राज्य में पिछड़े समुदायों और जातियों के लिए 40 प्रतिशत नौकरियाँ 
आरक्षित की गई हैं। 
राजस्थान- पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण सौमा 50 प्रतिशत-पंचायती 
राज संस्थाओं मे और नगरपालिका चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजांति व 'अन्य 
पिछड़े चर्गों' के लिए कुल आरक्षण को मात्रा 50 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव किया गया। 
महिलाओं को इत चुनावों में एक तिहाई आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में 
अनुसूचित जाति के लिए 6 प्रतिशतक्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.5 प्रतिशत आरक्षण 
है। इस स्थिति में यह ध्यान रखा जा रहा है कि इन तीनों धर्मों के लिए घोषित आरक्षण की 
मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक न हो--इस स्थिति में ' अन्य पिछड़े वर्ग! के लिए आरक्षण का 
प्रावधान यह है कि इन दोनो संख्याओ को मिलाने के बाद 50 प्रतिशत होने में जितना हिस्सा 
बचता है, वह ' अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए होगा। 


मण्डल आयोग 
(वात (:णा॥॥550॥) 

सरकार ने अनुच्छेद 5 और 6 घर गम्भीरता से विचार किया और १979 में ट्वितीय 
8828 आयोग (मंडल आयोग) का गठन किया। आयोग ने जिंन बातों पर विचार करना 
था, ये हैं-- 

(१) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के आधार 
तथ करना। 

(2) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु किए जा सकने वाले 
कार्यों के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना। 
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(3) केन्द्र और राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में उन नौकरियों में आरक्षण 
की सम्भावनाओं की जाँच करना जिनमें पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है। 


(4) प्राप्त तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिशें दैना। 

आयोग ने 3। दिसम्बर 4980 को अपनी रिपोर्ट निम्न सुझावों के साथ प्रस्तुत की-- 
(१) सभी स्तरों पर 27 प्रतिशत नौकरियों का आस्क्षण किया जाए। 

(2) पदोनति के लिए भी 27 प्रतिशत का सिद्धान्त लागू किया जाए। 


(3) यदि आरक्षित कोर भग नहीं जाता तो तीन वर्ष को अवधि के लिए इसे बढ़ा 
दिया जाए, उसके बाद ही उसे हटाया जाए। 


(4) पिछड़े वर्गों को भी आयु में छूट अनुसूचित जाति- जनजातियों के समान 
दी जाए। 

(५) आरक्षण का सिद्धान्त केन्द्रीय और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करने 
वाले निजी प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में लागू 
किया जाए। 


(6) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार आवश्यक कानूनों 
प्रावधान करे। 


(7) अनुसूचित जाति-जनजातियों के समान ही पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की जानी 
चाहिए। 

१3 अगस्त, 990 को उरत्कालीन प्रधानपंत्री वी पी. प्रिंह ने पिछड़ी जातियों के लिए 
केन्द्रीय सरकार कौ नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी। इस घोषणा के 
'फलस्वरूप युवाओं में कुण्ठाएँ जागृत हुईं और प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे देश में इसके विरोध में 
आत्मदाह, आत्महत्या और आन्दोलन होने लगे। आत्मदाह करने वाले छात्र अधिकांशत; 25 
वर्ष की आयु से कम ही थे। छात्रों के आत्मदाह और पुलिस कौ कार्यवाही से अनेक छात्र 
मृत्यु को प्राप्त हुए। पंजाब; उत्तर प्रदेश में जौनपुर व लखनऊ; राजस्थान मे कोटा; और 
बिहार में अनेक आत्मदाह हुए। इसका अत्यधिक विशेध होने के कारण 4 अक्टूबर, 4990 
को मण्डल आयोग की सिफारिशों पर न्यायालय को स्थगन आदेश देना पड़ा। 


अन्य पिछड़े दर्गों को आरक्षण देने के खिलाफ व्यापक विरोध प्रकट किया गया और 
कथित आरक्षण पर प्रश्न उठाते हुए उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएँ दाखिल की गईं। 
उच्चतम न्यायालय ने 6 नवम्बर, 992 के अपने आदेश द्वास सभी याचिकाओं का फैसला 
किया उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से फैसला किया कि 33 अगस्त, 990 के सरकारी ज्ञापन 
को लागू करते समय अन्य पिछंडे वर्गों में सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए “अति समृद्ध 
तबके' को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार तथा 
राज्यों और केद्धशासित प्रदेशों की सरकारों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नाम शामिल 
करने के अनुरोधों और जरूरत से ज्यादा नाम शामिल करने या कम शामिल करने की 
शिकायतों को जाँच करने की सिफारिशों के लिए कोई स्थायी संस्था गठित करने का भी 
निर्देश दिया। तदूनुसार १4 अगस्त, 993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, 
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जिसे पिछले आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद 28 फरवरी, 997 को पुनर्गठित किया 
गया है। 

भारत सरकार ने “अति समृद्ध तबके' की पहचान करने के लिए 22 फरवरी, 993 
को एक विशेषज्ञ समिति बनाई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 8 
सितम्बर, 993 को एक ज्ञापन जासे किया, जिसमें ये सुविधाये दी गई--भारत सरकार के 
अन्वर्गत आने वालौ नौकरियों मे अन्य पिछड़े वर्गों के लोगो को 27 प्रतिशत आरक्षण, और 
अन्य पिछड़े वर्गों मे ' अति समृद्ध तबके' के लोगो को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 

अभी तक 27 प्रतिशत आरक्षण 8 सितम्बर, 995 से लागू हो गया है। अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के उद्देश्य से इन वर्गों को ये 
सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं- () अनुसूचित जातियो-जनजातियो के उम्मीदवारे 
की ही तरह 3 अक्टूबर, 994 से उनके लिए भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 
मानदण्डो में ढील दी गई है, और (2) 25 जनवरी, 995 को सरकार ने नौकरियों में सीधी 
भर्ती के वक्‍त अन्य पिछड़े बर्गों के उम्मीदवारों को अन्य पात्रता होने पर ऊपरी आयु सीमा मे 
तीन साल की छूट देने तथा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के सात अवसर प्रदान करने 
के निर्देश भी दिए हैं। 

भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुप्नार पहले चरण मे घोषित कौ गई 
अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची अधिसूचित कर दी है। इसमे वे जातिया/समुदाय शामिल 
हैं, जो मण्डल आयोग द्वारा बनाई गई सूची और 2 राज्यो तथा पाँच केन्द्रशासित प्रदेशों की 
सरकार द्वारा तैयार को गई पिछड़े वर्गों को सूची मे समान रूप से शामिल हैं। अलग-अलग 
राज्यों मे इसके लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं । 


पिछड़े वर्गों के आन्दोलन 
(॥0४शा।टशा$5 ए 39009०७॥0 (:]75५25) 

पिछड़े वर्गों मे अपनी स्थिति को लेकर समय-समय पर विरोध के स्वर उठते रहे 
हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व भी पिछड़े वर्गों ने अपनी स्थिति को समाज में सुदृढ़ बनाने की 
माँग को लेकर आन्दोलन किए हैं, इनमें दक्षिण मे विरोध के स्वर ज्यादा उठे हैं। स्वतंत्रता 
पूर्व और पश्चात्‌ के आन्दोलनों में महत्त्वपूर्ण आन्दोलन ये हैं--ज्योतिराब फुलें ने 873 मै 
'सत्वशोधक सम्राज' को स्थापना कीौ। फुले माली थे और इस समाज में गाली, वेली 
कुलवी और सत्ती जातियाँ प्रमुख थीं। आन्दोलन का उद्देश्य स्त्री-शिक्षा, सथाज-सेवा, 
महिला-मुक्ति एवं सुधार, अनाथालय और लोगो मे शिक्षा प्रसार करना थां। वास्तव में 
यह बडा सक्रिय आन्दोलन था जो ब्राह्मणो के विरोध में चलाया गया था, जिसका ब्राह्मणों 
ने विरोध किया। फुले ने हिन्दूवाद का विरोध किया। उन्होंने दो पुह्तकें भी 
लिखी--(१) सार्वजनिक सत्य धर्म और (2) गुलामगिरी। वास्तव मे इन दोनों पुस्तको 
का सकारात्मक प्रभाव पिछड़े वर्गों पर पड़ा। बाद में इस आन्दोलन को समाप्त कर 
दिया गया। 

दक्षिण भारत में ईं बी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मण-विरोधी आन्दौलन चलाया जो 
पिछड़ी जातियो के हितो को लेकर चलाया गया था। 


अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं दलित फ5 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के अनन्तर द्रदिण मुनेत्र कडगम (द्रविणो का संगठन) कौ स्थापना 
१949 मे अननादुराई ने एवं 'अखिल भारतीय द्रविण मुनेत्र कडगम॑' को स्थापना 970 में 
शम जी. रामचन्द्रन ने की। इन दोनों संगठनों में ब्राह्मण-विरोधी दत्त्तों पर जोर दिया गया। 

एक और आन्दोलन ' श्री नारायण धर्म परिपालन' केरल में हुआ जिसे नारायण 
गुरुस्वामी ने किया था। इस आन्दोलन में गैर-ब्राह्मण नायर जाति के उत्थान पर जोर दिया 
गया। अतः इसे सुधारवादी आन्दोलन माना जाता है। इन आन्दोलनों के दो प्रमुख कारण 
हैं-- (4) दक्षिण में जितने भी आन्दोलन हुए वे या तो ब्राह्मणवाद के विरोध में थे अथवा 
पिछड़े वर्गों के उत्थान और जातोय संस्तरण मे उच्च स्थिति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध पें 
थे। ब्राह्मणों को सदैव ही विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं, समाज मे उच्च स्थिति प्राप्त हुई है और 
यही अन्य जातियों के विरोध का कारण बना। 

ब्राह्मण संख्या में कम होते हुए भी साक्षरता में आगे रहे। इसी कारण इन्हें अन्य 
जातियों से उच्च माना गया और ब्राह्मणो के अलावा अन्य जातियों को पिछड़ा समुदाय भी 
घोषित किया गया। 

(2) इन आन्दोलनो का एक अन्य कारण यह भी माना जा सकता है कि ग्रामीण 
समाज में कृषक जातियाँ अत्यधिक हैं। सजनेतिक दृष्टि से ये 'प्रभु जातियाँ' कही जाती हैं। इन 
जातियो को एकीकृत ग्रामीण विकास, समुदाधिक विकास योजना, पंचायती राज वयस्क 
मताधिकार व हरित क्रान्ति का सर्वाधिक लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के जाट और गूजर, 
बिहार को कुर्मी एवं यादव जातियाँ इसके उदाहरण हैं--इन जातियों की सामाजिक-आर्थिक 
स्थिति में सुधार ने पिछड़े वर्गों में आन्दोलन को उभारा है। 

इन उपर्युक्त आन्दोलनों के अतिरिक्त सामाजिक असमानता के विरोध मे व 
नौकरियों और शिक्षा में स्थान रक्षित कराने के उद्देश्य से भी आन्दोलन किए जा रहे हैं। 
वर्तमान समय में पिछड़े वर्गों के लिए अलग राज्य की माँग ने उत्तर प्रदेश मे उत्तराखण्ड 
आन्दोलन को जन्म दिया है। 


उत्तराखण्ड आन्दोलन 


उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड को पृथक्‌ राज्य बनाने के लिए आन्दोलन किया गया था। 
उत्तराखण्ड आन्दोलन का प्रारम्भ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पिछड़े वर्गों के लिए 27 
प्रतिशत आरक्षण सुविधा देने के परिणामस्वरूप हुआ था। वास्तव में 950 में जब भाषाई 
आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा था तभी इसे पृथक्‌ राज्य का दर्जा मिलना चाहिए 
था। 99)-92 की योजना आयोग की रिपोर्ट मे भी इसे पिछड़ा राज्य मात्रा गया था। उत्तर 
प्रदेश विधान सभा ने आठ जिलो को मिलाकर घृथक्‌ उत्तराखण्ड राज्य के गठन के प्रस्ताव 
को 24 अगस्त, 3994 को स्वीकृति दे दी थी। इस उत्तराखण्ड के पृथक राज्य मैं--नैनीताल, 
अलमोड़ा, पिथौरागढ़, पौढी गढ़वाल, चामौली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून 
शामिल हैं। इन आउ जिलो वाले उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने के लिए आन्दोलन 
चलाया गया था। इसमे छात्र वर्ग सम्मिलित थे। वास्तव में इस आन्दोलन के दो पक्ष 
थे--(१) एक तो अलग राज्य कौ स्थापना और (2) दूसरे यह कि चूँकि वहाँ पिछड़े वर्गों 
कौ जनसंख्या का अनुपात तोन प्रतिशत से भी कम है, अतः 27 प्रतिशत आरक्षण उत्ताखण्ड 
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में लागू न किया जाए। अलग राज्य बनाने के पक्ष में राज्य विधानमण्डल प्रस्ताव पारित कर 
लगभग 6 बर्ष तक यह मामला केन्द्र सरकार के अधीन रहा किन्तु आरक्षण के विषय में केद्र 
सरकार बिमुख रही जिसके कारण आन्दोलन कौ लहर और तौत्र हो गई। उत्तराखण्ड राज्य 
की सामाजिक-शैक्षिक स्थिति की दृष्टि से वहाँ कौ जनसंख्या के बड़े भाग को पिछड़ा वर्ग 
माना जाए या अनुसूचित जनजाति मे? दोनो में अन्तर यह है कि पहली स्थिति में आरक्षण 50 
प्रतिशत है और दूसरी मे शत-प्रतिशत। अत: केन्द्र सरकार ने इसे उत्तरांचल नाम देकर 9 
नवम्बर, 2000 को भारत का 27वाँ राज्य घौषित कर दिया। 


आरक्षण-विगरेधी-आन्दोलन एवं आरक्षण-नीति 

(#-रिटटाप्याणा ॥0४टगवा। शात रेट्प्टशणाणा ?एण९५) 

आरक्षण-विरोधी घोर आन्दोलन एक दशक पूर्व बिहार और गुजशत में हुए थे और 
आज ऊत्तरखण्ड में आरक्षण-विरोधी आन्दोलन चल रहा है। इस आन्दोलन का मुख्य आधार 
पढ़े-लिखे लोगों को बेरोजगारी का है। जब शिक्षित वर्ग को पढ-लिखकर भी सरकारी 
नौकरी महीं मिलती तो उसमे कुण्ठाएँ आ जादी हैं जो आरक्षण-विरोधौ-आन्दोलन का रूप 
ले लेती हैं। आरक्षण के विस्तार पर सभी दल संगोष्ठियाँ और सभाएँ कर रहे हैं। यह सच हैं 
कि पढ़े-लिखे लोगो मे सवर्ण जातियों के लोग ज्यादा हैं किन्तु ऐसी स्थिति में क्या किया 
जाए? क्या सरकारी नौकरियों के सभी स्थान अनारक्षित कर दिए जाएँ? क्योंकि नौकरियों का 
शत-प्रतिशत आरक्षण भी कर दिया जाए तो भी पिछड़े और दलित समुदाय को पूरा रोजगार 
नहीं मिल सकता, क्योकि उनकी सख्या दो सवर्णों से भी ज्यादा है। सामाजिक-विषमता को 
दूर करने के लिए आरक्षण का किंचितू उपयोग अदश्य है किन्तु वास्तव में यह विद्वेष समता 
से दूर होगा। वह समता जिसे गाँधो और विनोबा ने अपने जीवन में जोया था। 

आरक्षण के प्रस्ताव की नीति भो सभी प्रदेशों कौ अपनी-अपनी है, जैसे-तमिलनाईु 
सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ्यकर करोब 69 प्रतिशत करने का फैसला 
किया है। तमिलनाडु सरकार ने आरक्षण कानूत को कानून की नवो अधिसूची मे शामिल करने 
सम्बन्धी संविधान संशोधन-विधेयक को 24 अगस्त, 994 को राज्य सभा में पारित कर 
दिया। जिसके अनुसार त्तमिलनाडु मे सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण सस्थाओं में 69 प्रतिशत 
आरक्षण जारी करने का प्रावधान है। ध्यान रहे कि मण्डल आयोग ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने 
की बात केही थी और उच्चतम न्यायालय ने भी 50 प्रतिशत आरक्षण फी पैरवी को थी किन्तु 
तमिलनाडु को आरक्षण को सीमा के सामने तो केन्द्र सरकार ने भी समझौता कर लिया। इसमे 
राजनैतिक पक्ष प्रबल रहा है अथवा चुनावी दृष्टिकोण, कहा नहीं जा सकता। किन्तु मुख्य 
प्रश्न यह है कि थदि इस प्रकार आस्क्षण कौ सोमा बढ़ाई गई तो उच्च प्रतिभाओं को संरक्षण 
कैसे मिलेगा? और आरक्षण का यह सिलसिला कब तक और कितना चलेगा? जिन्हें आज 
नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, चे कल शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण कौ माँग करेगे। 
इस प्रकार आरक्षण कहीं शैक्षिक पिछड़ापन हटाते-हटाते जातीय आधार पर देश के टुकड़े- 
टुकड़े ने कर दे। तब जातिवाद का विष और फैल जाएगा। 

आरक्षण कौ लहर आज सभी प्रान्तों में व्याप्त है। बिहार के मुख्यमंत्री लाल प्रसाद 
यादव बिहार के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की माँग कर रहे है, उसी भाँति कर्नाटक के 
लिए भी 80 प्रतिशत आरक्षण की माँग वहाँ के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली द्वारा की जा 
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रही है और दिनांक 20 सितम्बर, 994 को कर्नाटक विधान सभा में आरक्षण विधेयक 
पारित कर दिया। इसमें तिहत्तर प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जातियो के लिए करने का प्रावधान 
है। मेघालय और नागालैण्ड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से ही 80 से 85 प्रतिशत तक 
आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अब मुस्लिम और ईसाई भी आरक्षण कोटे को माँग कर 
रहे है। किन्तु क्या आरक्षण सामाजिक विषमता को दूर कर सकेगा? भारत के उच्चतम 
न्यायालय ने 50 प्रतिशत तक आरक्षण लागू करने की व्यवस्था की है। भारत को संसद 
सर्वोच्च विधि-निर्मात्रे निकाय है। वह कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई 
व्यवस्था को बदल सकती है और इस अधिकार का संसद ने उपयोग किया है। किन्तु 
आरक्षण बढ़ाने से न तो सबको नौकरियाँ मिल जायेगी और न ही सामाजिक असमानता में 
कमी होगी, बल्कि युदा पीढ़ी को तो इससे भटकाव ही ज्यादा मिलेगा। 

आरक्षण की अलग-अलग राज्यों की नीति से वातावरण में क्रूरता पनपने लगेगी और 
देश विभाजन की दशा में बढ़ता चला जाएगा। अत: आरक्षण की नीति का निर्धारण 
करते समय वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े हुए वर्गों को सुविधा दी 
जानी चाहिए। 


पिछड़े वर्गों की समस्याओं के समाधान 


(रिशार0त९5 ए ९ 070002ा॥$5 ए 88९९एफ्श0 (.8५६४८५) 


पिछड़े वर्ग की समस्याएँ वास्तव में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति 
से सम्बन्धित हैं और इन्ही के सुधार के लिए समय-समय पर आयोगों के गठन हुए हैं । कुछ 
लाभ और सुविधाएँ उन्हें प्राप्त भी हुई हैं किन्तु वास्तविकता तो यह है कि अभी ये वर्ग 
अनेक निर्योग्यताओ के शिकार हैं। आज शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों मे उनमें 
परिछड़ापन है--केन्द्र एवं राज्य सरकारे इनके लिए प्रयासरत है-भूमि सुधार कानून, 
न्यूनतम-मजदूरी निर्धारण, बन्धुआ मजदूरी प्रथा कौ समाप्ति, रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 
अनेक योजनाओ का निर्माण, आवास व पेय-जल आदि को व्यवस्था करना, प्रौढ़ शिक्षा का 
प्रसार, पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों को व्यवस्था ब महिलाओ की 
प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी आदि अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए बनाई जा 
रही हैं। 

यही नहीं राजनैतिक क्षेत्र में भी इन्हे महत्त्व दिया जा रहा है। पंचायती राज, दयस्क 
मताधिकार जयींदारी उन्मूलन, हरित क्रान्ति एवं एकोकृत ग्रामीण विकास आदि कार्यक्रमों के 
द्वारा अब इनको भागीदारी सभी क्षेत्रों में हो रही है ये उच्च जाति के समान ही सभी क्षेत्रों मे 
लाभान्वित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सुविधाएँ इन्हे उपलब्ध कराई जा 
सकती हैं जिनके द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। 

राष्ट्रीय पिछड़ा बर्ग वित्त और विकास नियम ([गतक्षात्वर्भ शाएं 02एट0करमटा। 
(जएणजशाणा णि (जहा 84९५ फद्याए ६955८५)-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास 
निगम का गठन भारत संरकार के कल्याण मंत्रालय के तहत 3 जनवरो, 992 को किया 
गया था। कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के तहत यह एक कम्पनी है, जिसका उद्देश्य 
मुनाफा कमाना नहीं है। इसकी अधिकृत शेयर पूँजी दो अरब रुपये हैं, जिसे बढाकर सात 
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अरब रुपये कर दिया गया है। निगम को जारी की गई पूँजी 3। दिप्तम्बर, 998 तक 
१98 90 करोड स्पये थी, जो अब बढाकर 290 40 करोड़ रपये कर दी गई है। 


निगम निम्नलिखित क्षेत्रों के उपयुक्त लाभकर्त्ताओ को कर्ज/अनुदान के रूप में 
वित्तीय सहायता देता है--कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र, दस्तकार और पारम्परिक्र व्यवसाय, 
तकनीकी व्यवसाय, लघु व्यापार, लघु उद्योग और परिवहन सेवाएँ। निगम मे 3,98 
लाभकर्त्ताओं के लिए 9 40 लाख रुपये सहायक अनुदान के रूप में खर्च किए हैं, इसमे से 
वर्ष 998-99 के दोरान 34 दिसम्बर, 998 तक 30 4 लाख रपये प्रदाव किए गए। 


निगम ने पिछड़े वर्गों की उपयुक्त महिला लाभकर्त्ताओ के लिए ' स्वर्णिमा' नाम से 
एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उपयुक्त महिलाएँ रियायती दरों पर एक 
लाख रुपये ठक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है। इस सम्बन्ध मे एस सी.एज को 
यह निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त और विकास निगम 
(एन बी सी एफ डी सी ) की इस योजना के तहत 30 प्रतिशत महिला लाभकर्त्ताओं को 
सहायता दिलवाएँ। इसमे से पाँच प्रतिशत लाभकर्त्ताओं को 'स्वर्णिमा' के धहत सहायता 
दी गई। 

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजना (शलकि८ $णॉव्णा९5 णि 
03८)-सरकर ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वर्ष 998-99 में निम्नलिखित 
योजनाएँ शुरू की हैं-- 


( कक) परीक्षा-पूर्व कोचिंग (श०-४४शा।॥॥भ/णा (१0४०॥॥९)-ईस योजना का 
उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को कोचिंग देना है, ताकि वे विभिन 
प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं मे सफल हो सके। इन परीक्षा-पूर्व कोचिग केन्द्रो में वही प्रत्याशी 
प्रवेश पा सकते है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की सालाना आमदनी एक लाख रुपये से 
कम हो। इसके लिए चर्ष 4998-99 मे दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छांत्रावास-३श 
योजना के तहत उन राज्यो/केनच्रशासित प्रदेशों में छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, जहाँ 
अन्य पिछड़े वर्गों कौ घनी आबादी है और छात्राबासों की कमी है। ये छात्रावास माध्यमिक, 
उच्चतर माध्यमिक, कॉलेज और विश्वविद्यालयों मे पढने वाले छात्रों के लिए बनाए जाएँगे। 
इनमे कम से कम एक-पिहाई छात्रावास सिर्फ लडकियो के लिए होगे। पाँच प्रतिशत सोटे 
विकलाग छात्रों के लिए आरक्षित होगी। परन्तु यह योजना साधन-सम्पन्‍्न वर्ग के छात्रों के 
लिए महीं होगी। इनके निर्माण का आधा खर्च केन्द्र सरकार देगी और शेष खर्चा सम्बन्धित 
राज्य सरकार को वहन करना होगा। केन्द्र सरकार के संस्थानों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा 
बनाए जाने वाले छात्रावासों का शत-प्रतिशत खर्चा केन्द्र वहन करेगा। इसके लिए भूमि 
अधिग्रहण, कर्मचारियों के रख-रखाव पर होने वाला खर्चा/सम्बन्धित राज्य 
सरकारे/केन्द्रशासित प्रदेशों को वहन करना होगा। वर्ष 998-99 मे इस योजना के लिए दो 
करोड़ रपये का प्रावधान किया गया है । 

(ग) अस्य पिछड़े चर्गों के लिए मैद्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति-छात्रवृत्तियाँ ऐसे छात्रो 
को दी जाएगी जिनके माता/पिता/अभिभावको की सालाना आमदनी 44,500 रुपये से अधिक 
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न हो। यह छात्रवृत्ति पहली से दसवीं कक्षा तक उन छात्रों को मिलेगी, जो छात्राबासों में 
नहीं रहते हैं और छात्रावासो में रहने वाले दूसरी से दसवीं कक्षा तक के छात्रों को मिलेगी। 
यह उन्हीं छात्रों को मिलेगी, जो राज्य सरकारो/केन्द्रशासित प्रदेशों से मान्यता प्राप्त 
विद्यालयों में पढ़ते हैं। इसमें 50 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार देंगी। इसके लिए वर्ष 
१998-99 में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

(थ) मैट्रिक के बाद पढ़ने वाले अन्य पिछड़े घर्गो के छात्रों को छात्रवृत्ति- 
इस योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो 
मैट्रिक पास करने के बाद उच्चतर माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। इसमें केन्द्र 
सरकार द्वार सम्बन्धित राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति के लिए शत-प्रतिशत सहायता 
दी जाएगी। यह केन्द्रीय छात्रवृत्ति अन्य पिछड़े वर्गों के उन भारतीय नागरिकों के लिए है, 
जो मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करेगे। उन्हीं छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी, 
जिनके माता-पिता/अभिभावक की सालाना आमदनी 44,500 रुपये से अधिक नहीं है। इसके 
लिए वर्ष 998-99 मे पाँच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछड़े वर्गों से सबद्ध 
विभिन्‍न योजनाओं के लिए वर्ष 200-02 में कुल 79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 
इसमें से अब तक 29 करोड़ रुपये को राशि जारी की जा चुकी है। 


समस्या-समाधान हेतु कतिपय सुझाव 
($0286९४॥075 0 ए6 रिट्वा0एश)। एण 27006ण) 
(3) मजदूरों की कार्य को दशाओं में आवश्यक सुधार किए जाएँ। 
(2) पिछड़े वर्गों को शिक्षा को उचित व्यवस्था की जाए। 
(3) सभी प्रकार की नौकरियों में इन्हे उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। 
(4) सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओ की समुचित व्यवस्था को जाए। 
(5) विभिन उद्योगों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ एवं ऋण आदि की उचित 
व्यवस्था की जाए। 
(6) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया जाए। 
(7) इनके लिए आवास की समुचित व्यवस्था की जाए। 
(8) भूमि-सुधार अधिनियम को विधिवत्‌ लागू किया जाएं। 
(9) बन्धुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास-व्यवस्था की जाए। 
भूमिहीन श्रमिक एवं सीमान्त कृषक 
(क्ञा0]८5५ | .00पा5 गाए 'शैशएश्ञायों खाटा5) 
भारतीय समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता ग्रामोण जनसख्या है जो प्रमुखह॒या कृषि पर 
निर्भर हैं। औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप अनेक ग्रामीणों का शहर को ओर पलायन हो 
चुका है किन्तु अभी भी अधिकांश व्यक्ति ग्रामो मे निवास करते हैं। इनमें बहुत बड़ी 
जनसंख्या भूमिहीन श्रमिको की है। ये भूमिहीन श्रमिक्त प्रायः वे लोग होते हैं जो श्रमिक 
होते हैं और कृषि मे काम करते है तथा उसके बदले में उनको मजदूरी मिलती है। ये गाँवों 
के निम्न व कमजोर वर्गों के होते हैं और फसलो के उत्पादन का कार्य करते हैं--इन 
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भूमिहीन कृपको की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। अपनी आजीबिका चलाने के लिए 
इन्हें अत्यन्त पेशानी का मुकाबला करना पड़ता है। 


भूमिहीन श्रमिक कौ परिभाषा एवं अर्थ 
(४८शागिरड़ गाते एटीय॥णा एक 0255 [.9007) 


भूमिहोत श्रमिकों को खेतिहर श्रमिक भी कहते हैं और इनसे त़त्पर्य उन श्रमिकों से 
लगाया जाता है जो कृषि-कार्य द्वारा जीवनयापनर करते हैं। 950-5 कीं प्रथम खेतिहर श्रम 
जाँच समिति' (ना 8 हञा०ाॉज० [.00ए सातुणाए (एणा॥॥८६) में उन ज्यक्वियों को 
खेतिहर श्रमिक कहा गया है, जौ फसलो के उत्पादन का कार्य करते हैं। 955-57 को 
“द्वितीय खेतिहर श्रम जाँच समिति' में इस श्रेणी मे उन श्रमिकों को भी सम्मिलित कर लिया 
गया, जो खेती के अतिरिक्त अन्य संप्बन्धित कार्य मे मजदूरी करते हैं, जैसे-बागवानी, 
पशु-पालन, कुक्कुट-पालन आदि। 


'राष्ट्रीय श्रम आयोग! (ष्रव्रा0ाय (0णााऊडाणा 0॥ ॥.०७) के अनुप्तार 
खेतिहर भजदूरों में उन व्यकितयों को लिया गया है जो वास्तव मे अकुशल व अव्यवस्थित 
हैं और जिनके पास जीबिकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, केवल मजदूरी करके 
अपनी आजोविका चलाते हैं। इन श्रमिको को आय का अधिकाश भाग खेती से प्राप्त मजदूरी 
पर तिर्भर करता है। इस प्रकार खेतिहर श्रमिक दूसरों को भूमि पर खेती करते हैं, उसके 
बदले मे इन्हे मजदूरी मिलतो हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग ([्शचा०जणो (0णाव्राइडंणा 
०) !.%0०) ने खेतिहर श्रमिकों को दो श्रेणियों में विभक्ता किया है-(॥) भूमिहीन 
श्रमिक, (2) बहुत छोटे किसान, जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि जोतों के बहुत 
छोटे होने के कारण मजदूरी हो है। भूमिहीन श्रमिकों को पुन: दो भागों में विभाजित 
किया गया है--() स्थाई श्रमिक--जो कृषक परिवारों से बंधे हैं, वे स्थाई श्रमिक हैं, 
व (2) अस्थाई श्रमिक-इनमें वे छोटे कृषक "भी सम्मिलित हैं, जिनके पास थोड़ी- 
बहुत भूमि होती है, वे दूसरों को भूमि पर मजदूरी करते हैं अथवा दूसरों की भूमि को 
ठेके घर लेकर या बैटाई पर खेतों करते हैं। ये सभी ग्रामीण कमजोर वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। 
एक और श्रेणी है-वह है बहुत छोटे क़ृपक जिनको आय का प्रमुख साथन कृषि जोतों 
के गा छोटे होने के कारण मजदूरी हैं। इसे निम्नलिखित तालिका द्वाग्र व्यक्त किया जा 
सकता है। 


खेतिहर श्रमिक 


[्ै]्_] 


भूमिहीन श्रसिक बहुत छोटे किसात 


स्थाई श्रमिक अस्थाई श्रमिक 
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किसानों को भूमि के स्वामित्व के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है : 
सीमान्त, लघु, अर्द्ध-मध्यम, मध्यम तथा वृहद किसान। (१) सीमान्त किसान वे कहलाते 
हैं, जिनके पास । हैक्टेयर से कम भू-जोत है। 990-9] के अनुसार ये देश में कुल जोतों 
का 59.0% है। (2) लघु किसान के पास । से 2 हैक्टेयर भू-जोत होती है। ये देश में 
9.0% हैं। (3) अर्द्ध-मध्यम किसान के पास 2 से 4 हैक्टेयर भू-जोत होती है। ये देश में 
3.2% हैं। (4) मध्यम किसान के पास 4 से १0 हैक्टेयर भू-जोत होती है। ये देश में 
7.2% हैं। (5) बड़े या बृहद किसान के पास 0 व इससे अधिक हैक्टेयर भू-जोत होती 
है। इनका प्रतिशत देश में । 6% है। (तालिका देखिए) 


4990-9 में कार्यशील भू-जोतों का आकार के अनुसार वितरण 
क्र 


किसानों का प्रकार | भू-जोतों का आकार | देश में कुल जोतों 
मे ( हैक्टेयर में ) का प्रतिशत 


॥ से कम 










कुल क्षेत्रफल 
का प्रतिशत 








स्रोत : स्टेटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इण्डिया, 7995-96, पृ 58 

१964 में देश में 3.5 करोड़ खेतिहर श्रमिक थे। 977 में इनकी संख्या 4.75 
करोड़ तक पहुँच गई। 98 में ये बढ़कर 5.6 करोड़ तक हो गए। यह काफी बड़ी संख्या 
है, किन्तु इनकी वृद्धि 977 में काफो कम हो गई थी--97 से 98 के मध्य इनकी 
जनसंख्या में 29% की वृद्धि हुई थी। आज इनको संख्या 7 8 करोड़ के लगभग है। 

स्टेटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इण्डिया, 995-96 के अनुसार, हमारे देश में 
कृषि व सहायक क्रियाओं से सम्बन्धित कुल 66 7% श्रमिक हैं, जिनमे से कृषक श्रमिक 
38 4%, खेतिहर मजदूर 26.4% एवं पशुधन, वन, मछली पालन, शिकार, बागान आदि से 
सम्बन्धित 9% श्रमिक हैं। गैर-कृषि क्रियाओ मे 33 3% श्रमिक हैं। खेतिहर श्रमिक, 
जिनमें भूमिहीन श्रमिक सम्मिलित हैं और सीमान्त कृषक-कमजोर वर्ग में आते हैं, जिनको 
अनेकानैक समस्‍्याएँ हैं। इन समस्याओं को समझते के पूर्व भूमि के स्वामित्व को समझना 
आवश्यक है। 

भूमि का स्वामित्व (0टाआए रण [ात)- भारत एक कृषि-प्रधान देश है। 
जिसमें ग्रामीणों के जीवन पर भूमि के स्वामित्व के प्रकार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। 
उसको इस रूप में स्पष्ट किया जा सकठा है कि भारत की कृषि व्यवस्था इस प्रकार की है कि 
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गहाँ कोई व्यक्ति खेत पर अथक परिश्रम करता है, अनाज उपडाता है, किन्तु उस जमौन का 
बह व्यक्ति अधिकारों नहों है, जपोन का मालिक कोई और है, जो उसका खूब शोषण 
करता है। इसोलिए किसानों की दशा अति शोचनीय है। जमींदारी और जागीरदारी प्रथा में 
कृषकों की दशा इसोलिए शोचनीय थी। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सन्‌ 938 में 
बंगाल में प्लाइड कमीशन नियुक्त किया गया था। सन्‌ 947 में कांग्रेस कृषि सुधार कमेटी 
ने जमाींदारों और मध्यस्थो के अधिकारों को समाप्त करने की सिफारिश कौ-स्वत्ल्रेता- 
प्राप्ति के अनन्तर देश में भूमि सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए। नियोजकों द्वार भूमि- 
सुधार नीति के उद्देश्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि कृषि के आधुनिकीकरण में 
सस्थागत ब प्रोत्साहन सम्बन्धी बाधाएँ दूर हो, जो हमारी कृषि व्यवस्था में पहले ही 
विद्यमान थीं और साथ हो भूमि पर असमान अधिकार से उत्पन्त कृषि अर्थव्यवस्था के अन्तर 
को कम किया जा सके। 
इन कार्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया-- 
0) ग्ज्य और खेत जोतने वाले किसान के मध्य बिचौलिए की समाप्ति; (॥) पट्टेदारों की 
सुरक्षा व्यवस्था, (॥) लगान की दरों में कमी और खेत जोतने वाले काश्तकारों को स्वामित्व 
का अधिकार देना, (५) कृषि भूमि की जोत-सोमा बाँधना, (५) भूमि पर स्वामित्व के रेकॉर्ड 
को ठीक करना, जिसमे उन काश्तकारों, बँंटाईदारों, अन्य खेतिहरों के अधिकार का भी 
उल्लेख हो, ठथा (५॥) खेती के आधुनिक तरीके अपनाने तथा भरोसे को सिंचाई सुत्रिधा 
सुगमता से प्राप्त करने के लिए जोतों की चकबन्दी। 
इस प्रकार अब भूमि से सभी बिचौलियो के हक समाप्त किए जा चुके हैं और दो 
करोड़ से अधिक किसानों का राज्य से सीधा सम्बन्ध हो गया है, इनमें से कुछ पुन 
विचौलियों की समाप्ति आधुनिक कृषि ढाँचे में महज परिवर्तन को साक्षी है। 
अब सीमा से अधिक भूमि कौ प्राप्ति निषिद्ध है। उसे सरकार ले लेतो है और समाज 
पा 3 में उसे बाँट देती है, और उन्हें कृषि उत्पादन बढाने के लिए वित्तीय सहायता 
] 
सरकार द्वारा काज्ककारों को दशा सुधारने के लिए भी अनेक कार्य किए गए हैं उन्हें 
बेदखल करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान को गई है तथा जिस जमीन को वे जोतते हैं, उस पर 
उनका ही स्वामित्व हो गया है। अब सिचाई परियोजना के कमान क्षेत्रों मे, चकबन्दी के लिए 
कानून बनाए गए हैं। लगभा 4 5 करोड़ हैक्टेयर भूमि को चकबन्दी हो चुकी है। 
इन भूमिहीन व सीमान्त कृषकों की स्थिति का आकलन किया जाए तो पता लगेगा 
कि इनकी समस्याएँ अनन्त हैं जिसके कारण इन्हें असन्तोष रहता है। इनका जीवन अति 
'कष्टमय है। इनकी समस्याओं को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। 


'कृषि श्रमिकों व सीमान्त कृषकों की समस्याएँ व असन्तोष के कारण 
(ए?0्तलाए ए [.ा0॥६55 एप थात॑ 8) एशथा|श|हा5 270 
(8०5९5 ण एफाटफ) 

(१) स्वामाजिक-आर्थिक दजा ($०८॥०-8८०१०णच्ार (जाएताए॥)-३इन कृषि 
श्रमिकों की आर्थिक दशा अति शोबनीय है। अधिक काम कशाकर कम मजदूरी देना तथा 
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अत्यधिक काम कराना-इसने इनकी जिन्दगी को नर्कमय बना रखा है। इन श्रमिकों में कुछ 
श्रमिक तो ऐसे हैं जो अस्थाई श्रमिक हैं, जिन्हें वर्ष मे एक माह या कुछ अधिक समय के 
लिए काम मिलता है। कुछ श्रमिक आकस्मिक हैं जिन्हें बहुत कम समय के लिए काम 
मिलता है, आकस्मिक श्रमिकों की संख्या भारत मे अत्यधिक है। ये लोग फसलों को कटाई, 
निराई, जुताई, कुआँ खोदना आदि कार्य करते हैं। 


990-9व में हमारे देश में कुल 0.53 करोड़ किसान थे, जिनमें सीमान्त कृषकों 
को संख्या लगभग 6.2 करोंड़ (59%) थी तथा लघु कृषक 9% थे। इस प्रकार कुल कृषकों 
में 78% कृषक सीमान्त और लघु वर्ग के थे जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि थी जो 
अलाभप्रद आकार को जोतों के स्वामी थे। ये तथ्य खेतों के आँकड़ों मे गिरावट को स्पष्ट 
करते हैं तथा यह ग्रामीण कृषक श्रमिकों के असन्तोष का प्रमुख कारण भी है। 


इनकी संख्या अत्यधिक है। इन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। जब कभी मजदूरी मिलती 
है तो नकद या वस्तुओं के रूप मे दी जाती है। यद्यपि सरकार द्वारा इनकी न्यूनतम मजदूरी 
तय की जा चुको है, किन्तु उसकी परिपालना नहीं की जाती केन्द्र सरकार द्वारा भी न्यूनतम 
म्रजदूरी के दिशा निर्देश दिए हैं जिसमे न्यूनतम मजदूरी को गरीबी रेखा से ऊपर होना बताया 
गया है। किन्तु केवल नियम बनाने से ही स्थिति में सुधार नहीं हों सकता। 


(2) रोजगार की समस्या ([श॥०छशा) ण॑ शा।90/ए८॥/)--इने श्रमिकों को वर्ष 
के 6 भहीने एक तिहाई लोगों को, वर्ष के 7 महीने दो-तिहाई लोगों को एवं 4% लोगों को 
वर्ष में 9 माह काम उपलब्ध होता है। शेष महीनों में या तो ये बेरोजगार रहते हैं या दो वक्‍त 
की रोटी के लिए अपना शोषण कराते हैं। 4990 में जवाहरलाल शताब्दी वर्ष में इनके लिए 
दो योजनाओ--() “ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम' व (2) 'शष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
कार्यक्रम' को मिलाकर 'नेहरू रोजगार योजना' की घोषणा की गई थो जिसमें प्रत्येक परिवार 
को कम-से-कम 50 दिन से 00 दिन का रोजगार मुहस्या कराने का प्रावधान रखा गया। 
किन्तु इन श्रमिकों को विशेष लाभ इन योजनाओं से भी नहीं पहुँच सका। 


(3) ऋण ग्रस्तता (7000000॥655)--इन श्रमिकों की समस्या ऋणग्रस्तता की भी है। 
अधिकांश श्रमिक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सेठों से ऋण ले लेते हैं । 
विवाह, मृत्यु-भोज आदि के लिए प्राय: प्रत्येक श्रमिक आवश्यक रूप से ऋण लेता है। उस 
ऋण को श्रमिक चुका नहीं पाते। अत: बदले मे सेठ-साहूकार इनका शोषण करते हैं। 
अशिक्षित होने के कारण इनसे गलत अँगूठा लगवाकर साहूकार ऋण वृद्धि करते जाते हैं। अत: 
इससे ऐसा प्रतीद होता है कि इनकी विपलता का अन्त होना अत्यन्त मुश्किल है। इन लोगों 
का जन्म ऋण में ही होता है और ऋण में ही ये मर जाते है। इस प्रकार ऋणग्रस्तता की 
समस्या इनमें असन्तोध की सृष्टि करती है। 


(4) कार्य की दशाएँ एवं निम्न जीवन स्तर (५०0पाड (एाव॥00ा5 बाएं [.तछ 
(शाह 88/0क0)--इन लोगों को कार्य करने की दशाएँ अति असुविधाजनक हैं। ये 
अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, कार्य की अधिकता होतो है, कार्य के घण्टे 
अधिक होते हैं, अवकाश आदि सुबिधाओं का अभाव हवा है। बीमारी आदि के समय कोई 
छुट्टो नहीं होती--इनका जीवन स्तर भी अतिनिम्न होता है। अपनी आय का 75% से अधिक 
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ये लोग खाने पर खर्च कर देते हैं। कपडे, मकान, चिकित्स] आदि सुविधाओ का अभाव रहता 
है। इन स्थितियों में रहने के कारण इनमें सदेव असन्तोष व्याप्त रहता है। सामान्यत: इदकों ने 
पर्याप्त वस्त्र मिलते हैं न रहने के लिए मकान ही उपलब्ध होते हैं। 


(5) न्‍्यून आय (शावागएाः 00०7९)-देश में खेतिहर श्रमिकों को औसत आय 
अत्यधिक न्यून है । ये वर्ष के कुछ महीनों ही काम कर के आय कर पाते हैं। जिन दिनो काम 
कर पाते हैं उन दिनो मे इन्हे मजदूरी बहुत कम दी जाती हैं। इनको मजदूरी का भुगतान कुछ 
बस्तुओ तथा कुछ नकदी के रूप मे किया जाता है। सरकार समय-समय पर इनकी मजदूरी 
तय करती रहती है, परन्तु उसका कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। इनकी आय इन्हें 
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने के लिए बाध्य करती है। 


(6) संगठन का अभाव (.30 ए॑ 0:ए॒था5शाणा)-- भूमिहीन श्रमिक, सीमातल 
एबं लघु किसान अशिक्षित, अज्ञानी तथा देश के विभिन्‍न भागो मे फैले होने के कारण अपनी 
माँगो को मनवाने के लिए कोई संगठन नहीं बना पाते हैं। इनके संगठन के अभाव के कारण 
वे अपनी मजूदरी में व॒द्धि कराने, बेगार बन्द करवाने, कार्य के दिवस एवं घण्टे निश्चित 
कराने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सगठन या यूनियत के अभाव के कारण उनका शोषण 
हो रहा है। 


(7) व्यवसायों का अभाव (3.८ छ 0:९७फ॒७॥०0॥५)-:ग्रामौण क्षेत्रों में कृषि के 
अतिरिवत अन्य सहायक व्यवसायों का अभाव है। किन्हों कारणों से फसल नष्ट होने, पाला 
पडने, बाढ़, अकाल या सूखा आदि के कारण फसल नहीं होने पर थे कृषक अन्य व्यवेस्नाय 
नहीं कर सकते है। इन परिस्थितियों मे इनका शोषण साहूकार आदि करते हैं। ये ऋषणग्रस्ताठा 
से कभी बाहर मही निकल पते हैं। 

साराश रूप मे यह कहां जा सकता है कि कृषि श्रमिकों व सीमान्त कृषकों कौ 
स्रामाजिक स्थिति अति दयनीय है। इनमे स्वयं की स्थिति को समझने की भी योग्यता नहीं 
होती। हर तरफ से समाज इनका शोषण करता है। ये उपेक्षित व दलित वर्ग का जीवन व्यतीत 
करते हैं। भारत के अनेक स्थानों, जैसे--मध्यप्रदेश, उडीसा, मद्रास, आन्भ्रप्रदेश व बस्बई 
आदि में इनकी संख्या अत्यधिक है। इनमे से कुछ की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि ये 
लोग भीजन के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने बोवी-बच्चो को भी गिरवी रख देते हैं। 
इनका तो जीवन ही समस्याओ से भरा हुआ व असन्तोषप्रद है। 


सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास 
(8ण्रा5 शायत8 0५ (00एटाशाशा 0णिवाफाठ्शाशा) 


सरकार द्वारा इन लोगो की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए जातें रहे हैं। 
अनेक समितियाँ बनीं, विधान बने, कल्याणकारी योजनाएँ बनों व पंचवर्षीय योजनाओ में इन 
पर पूरा ध्यान दिया गया--इन सब पर विस्तार से विचार किया जा सकता है। 

(१) कृषि श्रमिकों को भूमि पर बसाना (एलाक्कावायाका। जा 7.300॥085 
.30005 0॥ [.श0)--सरकार ने इन श्रमिकों कौ समस्याओ पर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अनच्तर 
से ही प्रयास प्र॒रम्भ कर दिए धे--() इनके लिए 984 मे कृषि सुधार समिति कौ सिफारिश 
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पर प्रथम पंचवर्धोय योजना में मध्यस्थो को समाप्त कर दिया गया। इससे अतीत काल स 
चली आ रही भूमि-व्यवस्था के कारण भू-श्रमिको का जो शोषण हो रहा था उसे रोकने का 
प्रयास किया गया है। (॥) 95 मे प्रथम खेतिहर श्रम जाँच समिति बनी जिसने ग्रामीण 
समस्याओ का विस्तार से अध्ययन किया व फसलों का उत्पादन कर रहे व्यक्तियों को 
खेतिहर श्रमिक बताया। (0) 957 में उन श्रमिकों को भी खेतिहर श्रमिकों मे शामिल कर 
लिया गया जो खेती के अतिरिक्त पशुधालन आदि अन्य कार्य करते थे। इस प्रकार 957 में 
राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ त्था अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को 
भूमिहीनों में बॉँटकर 3,00,000 परिवारों का पुनर्वास किया जाए। 
(2) मध्यस्थों की समाप्ति व काश्तकार कानूनों में सुधार (॥0णा।णा 
शभ९त905 जञर्त रिशणाा[$ शा (ाश्याणा &0७)-०(॥) मध्यस्थो के कारण इन श्रमिकों 
का अत्यधिक शोषण हो रहां था--सरकार ने इन मध्यस्थों की समाप्ति अधिनियम बनाकर 
कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप दो करोड़ से अधिक काश्तकार भूमि के स्वयं मालिक बन 
गए हैं। मध्यस्थ देश के 40% क्षेत्रों में फैले हुए थे। मध्यस्थों की समाप्ति से काश्तकारों की 
सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। लगभग 577 लाख हैक्टेयर भूमि को एक 
करोड़ काश्तकारों मे बाँटा गया। मध्यस्थो को भूमि के बदले क्षत्तिपूर्ति का भुगतान कुछ नकद 
व कुछ बॉण्डो के रूप में किया गया। बोण्डो में 2 5% वार्षिक दर से ब्याज भी दिया गया। 
(0) सभी राज्यों मे काश्तकारी कानूनों में सुधार किए गए हैं, जिनमें भूस्वामित्व को रक्षा, 
लगान में कमी व स्थायी सुधार हेतु मुआवजे को भी व्यवस्था को गई है। इसके साथ ही 
'पहरेदारी को सुरक्षां और आसामी को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए गए। (॥॥) चकबन्दी 
के अन्तर्गत भूमि के बिख़रे हुए टुकड़ों को एकत्र किया गया। ((५) भू-अभिलेखों को 
आधुनिक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जमींदारी उन्मूलन अधिनियम एवं भूमि-सीलिंग 
एक्ट पारित किया गया। 
(3) न्यूनतम मजदूरी (१४॥गाणा) ७/४४८५)-सन्‌ 948 में बने न्यूनतम मजदूरी 
कानून को कृषि के क्षेत्र मे भी लागू किया गया लेकिन श्रमिकों के संगठित होकर प्रयास न 
करने के अभाव में यह कारगर सिद्ध न हो सका। नवीन बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार कृषि 
क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए। 
इसी प्रकार से बन्धुआ श्रम-व्यवस्था (समाप्ति) कानून, 976 को भी कड़ाई से लागू 
करना चाहिए। इनके द्वारा कृषि श्रमिकों एवं सीमान्त कृषकों कौ स्थिति सुधारने में 
सहायता मिलेगी। 
(4) आवास सुविधा (00४8 78८॥॥9)--कृंषि श्रमिकों को मकान बनाने हैतु 
भूमि उपलब्ध कराने कौ योजना-राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अंग है। 30 प्वितम्बर, 98॥ 
तक 86 77 लाख भूपिहीन श्रमिक परिवारों को मकान बनाने के लिए भूमि दी जा चुकी है। 
इनमें से 5 50 लाख परिवारों ने अपने मकान बना लिए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में शेष 
58 लाख भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए 353 50 करोड़ रुपये देने का कार्यक्रम 
रखा गया था, प्रति परिवार-निर्माण के लिए 509 रुपये देने का प्रावधान है। 

(५) श्रम संगठन (.00ण ए0हआआ5४धएणा)--खेतिहर श्रमिकों को सगठिते करने 
के लिए छठी पंचवर्षोय योजना में 55 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए 
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शक कार्यकर्त्ता की नियुर्क्िति का प्रावधात था जिसका कार्य श्रमिकों के अधिकारों व 
उत्तरदायित्वों के महत्त्व को स्पष्ट करना था जिससे उनमे जागृति आ सके। इस कार्यकर्ता की 
बदले में कुछ मानदेय प्रदान करना होगा। 

अन्य उपाय (000०7 एेटए८त८४।-खेतिहर श्रमिकों को स्थिति में सुधार लाने के 

उद्देश्य से सरकार ने अन्य कई उपाय किए हैं। पाँचवीं व छठी योजना मे कृषि भूमि को 
चकबन्दी सम्बन्धी कानून पास किये गये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश के भूमि 
बंजर-] करोड़ 70 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य परती भूमि व 2 करोड़ हैक्टेवर पुशानी और 
वर्तमान बंजर भूमि को शामिल करके बढ़ाये जाने का प्रावधान है। इस तरह अनुमानतः 3.5 
करोड़ से 4 करोड़ हैक्टेयर तक कृषियोग्य भूमि उपलब्ध हो सकती है। 20 सूत्र कार्यक्रम 
में पुतः भूमि सुधारों को प्रमुखता दी गई है। 

इसके अतिरिक्‍त वाणिज्य के आधार पर चलाये जा रहे कृषि फार्मों पर भी औद्योगिक 
विवाद अधिनियम, 947 लागू किया गया। कर्मचारो भविष्य निधि और विभिन प्रावधान 
अधिनियम, 952 उन खेतिहर श्रमिकों पर लागू होता है, जो विशिष्ट बागानों में काम कस्ते 
हैं। क्षतिपूर्ति अधिनियम, 923 भी इन पर लागू किया गया है। 

25 जनवरी, 978 को ग्रामीण असंगठित श्रमिकों से सम्बन्धित एक सम्मेलन 
श्रमिकों की समस्या पर विचार करने के लिए बुलाया गया, जिसमें इनको सामाजिक-आर्धिक 
स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को सुझाव देने के लिए एक केन्द्रीय समिति बुलाई गई। 
भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ कन्वेन्शन संख्या 44 पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 
दै देश ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक शक्तिशाली और स्वतन्त्र संस्था की स्थापना करेंगे। इसके 
अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओ का विस्तार, ग्रामो में उद्योगो का बिकास, श्रमिकी के लिए शिक्षा 
व प्रशिक्षण, चिकित्सा, मनोरंजन, जल एवं सहकारी सगठन की व्यवस्था को गई है। 

इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति से लेकर अब ठक कृषि श्रमिकों व सीमान्त कृषकों के 
विकास के उद्देश्य से अनेक कार्य किए गए हैं किन्तु इसमे पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है 
क्योकि इनमें अनेक कमियाँ रह गईं थीं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-- 

कार्यक्रम की कमियाँ ($80/९एआ॥९5 ० 06 एण्ट्राक्षाआ८)-() सरकार 
द्वारा भूमि-सुधार के सम्बन्ध में जो नियम बनाए गये थे, वे दोषपूर्ण हैं। उदाहरण के 
लिए--कानून के आधार पर जमोंदारी प्रथा को समाप्त कर खेतिहर श्रमिकों को भूमि का 
मालिक बनाया गया, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे लोग आज भी भूमि के मालिक नहीं 
हैं। सरकारी कर्मचारो, नेता लोग, व्यापारी वर्ग एवं उद्योगपति आज नए जमींदारों के रूप में 
उभर रहे हैं। 

(2) भूमि सुधार हेतु जो अधिनियम पाए्ति किए गए हैं, उनको कार्यान्विति सही 
रूप मे नहीं हो पा रही है। साथ हो ये कानून भी अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग 
हैं। जोत की सीमा, चकबन्दी आदि कानून अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग 
निश्चित किए गए हैं। 

(3) जनता भूधि-सुधार कार्यक्रम से बचने का प्रयाप्त करती है। अशिक्षा के काएण वे 
न तो कानून जानते हैं और न अपने शोषण से बचने के लिए कानून का सहाय लेते हैं, इससे 
काश्तकारों के शोषण का पठा सहौ रूप में जहीं लग पाता। 
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(4) भ्रष्टाचार नौकरशाही के कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों कौ क्रियान्विति नहीं हो 
पा रही है। विभिन्‍न राजनैतिक पक्षों में भू-सुधार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विभिन्‍न 
दृष्टिकोण होने से भी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। 

(5) देश में जोत की न्यूनतम सीमाएँ निर्धारित करने सम्बन्धी कानून नहीं बनाए गए। 
इस कारण भूमि के उप-विभाजन व हस्तांतरण आदि की समस्या आज भी विद्यमान है। 

(6) राजनीति में लगे व्यक्ति भूमि-सुधार के लिए प्रयत्नशीलन नहीं हैं इसलिए 
इसमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है। 

समस्या समाधान ड्वेतु सुझाव ($घ82९श०जा5 ए $50शाए् ॥6 शि०0शा।)-- 
कृषि श्रमिकों व सीमान्त कृषकों को समस्याओं के समाधान के लिए व उनमें व्याप्त असन्तोष 
की समाप्ति के लिए. निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं-- 

(7) श्रमिकों की कार्य की दशाओं में सुधार किया जाए। 

(2) कांम के धण्टों का निर्धारण किया जाए। 

(3) न्यूनतम मजदूरी लागू करने की समुचित व्यवस्था को जाए। 

(4) कृषि श्रमिक संघों को संगठित किया जाए। जिससे भूस्वामी व महाजनों के द्वारा 
किये जाने वाले अत्याचारों व शोषण को रोका जा सके। 

(5) भूमिहीन श्रमिकों में अतिरिबत भूमि का वितरण शौघ्र किया जाए। 

(6) विभिन्‍न उद्योग-धन्धों को बढ़ावा दिया जाएं, उसके लिए प्रशिक्षण आदि की 
सुवधिएँ प्रदान की जाएँ। 

(7) इन लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, उपयोग को सस्ती वस्तुएँ व शिक्षा 

आदि को समुचित व्यवस्था कराई जाए। 

(8) स्त्रियों व बच्चों से भारी कार्य न कंशया जाए। 


बन्धुआ मजदूर 
(807880 ,990पा) 

श्रमिकों की विभिन्‍न फोटियाँ हैं--कुछ स्थाई श्रमिक होते हैं, कुछ अस्थाई होते हैं, 
और कुछ आकस्मिक होते हैं। इन्हीं में एक कोटि बन्धुआ मजदूरों की है। इसमें उन श्रमिकों 
अधवा मजदूरों को सम्मिलित किया जाता है जो देश में भयंकर निर्धनता एवं दासता के साक्षी 
हैं, यह बन्धुआ मजदूरी प्रथा अति प्राचीन है। प्राचीन समय में गरीब लोग सेठ-साहूकारों से 
अपनी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेते थे और जब तक चह 
ऋण चुकतता न हो जाता, ये लोग उन सेठ-पाहूकारों के यहाँ कार्य करते थे। बह सेठ उनसे 
गुलामों जैसा व्यवहार करता था। घर पर, खेत पर, व्यवसाय में हर स्थान पर, हर प्रकार का 
कार्य इनसे लिया जाता था। चूँकि इनकी स्थिति इस प्रकार कौ कभी नहीं हो पाती थी कि वे 
उस ऋण से उऋण हों, परिणामस्वरूप ये लोग आजीवन सेठों कौ गुलामी करते थे। फिर 
इनके बच्चे उसी परम्परा का निर्वाह करते थे। इस प्रकार बन्धुआं मजदूर निर्धनता को 
पशकाष्ठा और शोषण और दासता के प्रत्तीक हैं। आज भी ये बन्धुआ मजदूर विद्यमान हैं। 
अब इनके लिए सरकार द्वारा प्रथल किए जा रहे हैं कि इनका पुनर्वास करें। इसके लिए बड़ी 
समस्या उनका पता लगाने च उन्हें मुक्त कराने को है। 
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परिभाषा के रूप में यह कहा जा सकता है कि, ''बन्धुआ मजदूर वे मजदूर हैं, 
जिन्होंने अपने मालिकों से ऋण के रूप में एक निश्चित व न्यूनतम राशि ले रखी है, किन्तु 
निर्धनता के परिणामस्वरूप ये लोग उसे आजीवन नहीं चुका पाते, और उसके बदले में 
मालिको के यहाँ ऋणी के रूप में जोवन भर दासों कौ तरह कार्य करते हैं।'' 


बन्धुआ मजदूर--सरकारी प्रयास (8णा060 [.कएत४--0०४८ 02! 
ए४(॥०॥$)--भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरां गाँधी ने ॥ जुलाई, 975 को 20 सूत्री 
कार्यक्रम कौ घोषणा की थी, जिसमें बन्धक को प्रदत मजदूरी, चाहे वह देश के किसी भी 
सत्र में हो, गैर-कानूनी घोषित की गई थी। इन्दिण गाँधो ने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में इनको 
समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी आशाएँ प्रकट कों। इस कार्यक्रम में बन्धुआ मजदूरी को 
समाप्त करने के महत्त्व पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है। 25 अक्टूबर, 975 में 
'बन्धुआ श्रम व्यवस्था ( उन्मूलन ) अध्यादेश [80029 [.0ए $छक्षा) (#०0॥॥०) 
#&०(), 4975 ' लागू हुआ, जो सारे देश मे एक साथ लागू हुआ। बाद में इस अध्यादेश का 
स्थान 'बन्धुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम" [8णजा96९8 [80007 #9५शक्षा 
(##ऐ0॥।०णा) ५] ने 9 फरवरी, 4976 को ले लिया। 


यद्यपि संबिधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत भिक्षावृत्ति एवं बेगार प्रथा को समाप्त 
कर दिया गया है। कुछ राज्यों ने बन्धुआ मजदूरी प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम भी 
बनाएं हैं किन्तु उसमे कोई विशेष सफलता प्रतोत नहों हुई है। 976 में बने 'बन्धुआ श्रम 
पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम' के द्वारा बन्धुआ मजदूगे का पता लगाने के लिए श्रम मल्रालय 
को नियुक्त किया गया है। 


बन्धुआ मजदूरों को जानकारी प्राप्त करने के लिए () गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान एवं 
0) राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, 808 , उड़ीसा, राजस्थान, 
तमिलनाडु एव उत्तर प्रदेश के 295 जिलो के ,000 गाँवों का मई एवं अक्टूबर, 978 में 
एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के आधार पर विभिन राज्यों में बन्धुआ मजदूरो से 
सम्बद्ध आँकड़े इस प्रकार हैं-उड़ौसा को छोड़कर देश में 22 4 लाख बन्धुआं श्रमिक हैं। 
अध्ययन के आधार पर १,20,000 बन्धुआ श्रमिकों को पहचान विभिन्‍न राज्यों द्वार की गई 
और उन्हे मुक्त कराया गया। यद्यपि इस सर्वेक्षण में अनेक ज़ुटियाँ भी थीं। 


देश मे कुल बन्धुआ श्रमिकों में 80% बन्धुआ श्रमिक अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के हैं। 34 मार्च, 4992 तक 2,50,289 बन्धुआ श्रमिकों की देश के 
विभिन राज्यों में पहचान कौ जा चुकी है। इनमे से 2,23,4 बन्धुआ श्रमिकों को स्वतस्त्र 
कराके पुनर्वास कराया जा चुका है। विभिन्‍न राज्यो ने 4978-79 से 989-90 त्तक को ।] 
वर्ष की अवधि में इन पर 330 38 लाख रुपये खर्च किए हैं। 


बन्धुआ मजदूरी के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। केन्द्र 
सरकार ने पहले इनके पुनर्वास के लिए 4,000 रु. अधिकतम राशि निश्चित कौ थी, जिसे 
१-2-986 को बढाकर 6,250 रु. कर दिया गया। इससे इस पुनर्वास के कार्य में तेजी भी 
देखी गई। बन्धुआ मजदूर के मुक्त होते ही इस राशि में से 500 रु. तत्काल देने की व्यवस्था 
क्षो है। 978-79 से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजिद योजना 
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भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए 
अधिकतम 0 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस अनुदान कौ राशि का 
आधा भाग केन्द्र के हिस्से के रूप में दिया जाता हैं। इस योजना के तहत सहायता की पद्धति 
भूमि-आधारित या गैर-भूमि अथवा कौशल/शिल्प-आधारित हो सकती है। 3978 से 3॥ 
मार्च, 9999 ठक इस योजना के तहत 46,39,40,000 रुपये को राशि जारी की जा चुकी है। 
राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 
को गरीबी दूर करने के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं के साथ समुचित रूप से 
संयोजित करें, ताकि बंधुआ मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास के लिए साधन जुटाये जा सके। 
उत्तर प्रदेश में १785-86 वर्ष में मुक्त किए गए बन्धुआ मजदूरों में से 94.2५ 
प्रतिशत अनुमूचित जाति तथा 20.90 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के मजदूर पाए गए। इसी 
अवधि में पहचाने और मुबत किए गए कुल बन्धुआ मजदूरों में 79.65% अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जनजांतियो के पाए गए। 
केरल और हरियाणा राज्यों में पहचाने और मुक्त किए गए सभी बन्धुआ मजदूरों का 
पुनर्वास किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु मे यह उपलब्धि 95% एवं गुजरात 
तथा ग़जस्थान में 90% से अधिक एवं उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश एवं कर्नाटक में 75% में कुछ कम 
रही है। 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन 985-86 के अनुसार 
राजस्थान के डूँगरपुर जिले के जोरावरपुर और रतनपानौ गाँवों के बन्धुआ मजदूरों के प्रत्येक 
परिधार को पुनर्वास के लिए 5 से 6 बीघा जमीन और 600 रु. दिए गए। इन बन्धुआ 
मजदूरों ने कुए खोदने तथा भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए स्वयं पहल भी की थी। 
बन्धुआ मजदूरों की स्थिति (20500 ० 80026 7 4000ा5)-- बन्धुआ श्रमिकों 
को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। ये ऋणदाता के ऋणों की अदायगी न कर पाने के 
कारण उनके गुलाम बनकर जीवन बिताते हैं व उनके समस्त कार्यो को पूरा करते हैं। इन्हे 
रहने के लिए एक छोटो जगह ऋणदाता द्वार दे दी जाती है, जिंसमें इनका पूरा परियार बसता 
है और हर समय पूरा परिवार सेठ की गुलामी करता है। ये कम-से-कम 8 घण्टे तो काम 
करते ही हैं। बदले में इनको दिन में दो बार खाना दिया जाता है। जो खाना इनको दिया जाता 
है वह बासी, बचा हुआ, जूठा व अपौष्टिक होता है। पहनने के लिए पुराने कपड़े दे दिए 
जाते हैं, जमीन पर सोते हैं, मालिक पुरानी फटी रजाई आदि दे देता है जिसे ये वर्षों ओढ़ते 
हैं। साबुन को सुविधा न होने से कपड़े धोना, नहाना आदि क्रियाएँ कम करते हैं। अब: 
अत्यधिक गन्दगी के कारण इनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इनको कार्य- 
क्षमता घट जाती' है। इनका दैनिक जीवन ही इनके पिछड़ेपन को दर्शाता है। इसके कारण 
इनकी सोचने-समझने व विरोध करने की क्षमता दब गई है। ह 
इस प्रकार, इस स्थिति मे यो लोग उनके विरोध में कानूनी दुहाई कैसे दे सकते हैं 
जिनके हाथ में रोटी-रोजी है। ये तो उनकी दया के पात्र हैं। सरकारी कर्मचारियों का एक 
चर्म समाज के उच्च व धनी वर्ग का समर्थक है और समाज के सत्ताधारी, पद-लोलुप जन- 
प्रतिनिधि व उच्च अधिकारी भी अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो गए हैं। इस कारण इन 
अन्धकों की दासता का अंत निकट ही नहीं है। 
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सरकारों तोर पर अनेक बन्धक आजाद कर दिए गए हैं, किन्तु वास्तविकता यह है 
कि ये लोग अभी भौ स्वतन्त्र हों है। एक तो दासता कौ जड़ों कौ गहराई ने इनको 
मानसिकता को गुलाम बना दिया है, जो स्वठन्त्र रहता जानते हो नहीं हैं, फिर बड़े किसानों 
का उनकी भूमि पर अवैध अधिकार है। पटवारों भी उत पर अपनी कृषा-दृष्टि महीं दिखा 
पाठा। अत: ये अपनी ही भूमि पर बैंटाई का कार्य करते हैं। उपज का आधा हिस्सा अवैध भू- 
स्वामियों को दे रहे हैं और कुछ हिस्सा पटवारी प्राप्त कर रहे हैं। 
बन्धुआ मजदूरों को समस्या के लिए कुछ समाधान (ए८ा॥९(।॥९४ ि (६ 
एफ्ाशा) ० 9 णा0८( [.000:5)--बन्धुआ मजदूरी की प्रणाली को समाप्त करने के लिए 
आवश्यक है कि--6) राज्य सरकारे केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का धूग़-धूरा उपयोग 
करे, (॥) उनके पुनर्वास कार्यक्रम को क्रियान्विति पूर्ण मनोयोग से की जाए; (॥0) मुक्त किए 
हुए श्रमिको को पुत्र: बन्‍्धक न बना लिया जाए, इस बात की पूरौ-पूरी सतर्कता बरती जाएं; 
(४) ग्रामीण ऋण-शहत' अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाएं, इसके लिए सरकारों 
एवं गैर-सरकारो सगठन बनाए जाएँ, (५) बन्धुआ मजदूर प्रणाली के लिए उत्तरदायी उनकी 
निर्धनता है, अत: बेरोजगारों व गरीबी को दूर करने के प्रयास किए जाएँ; (५॥) सरकार द्वारा 
इनके लिए बनाए गए कानूनों का सख्तों से पालन किया जाए, इसके लिए चारित्रिक व नैतिक 
मूल्यों का विकास किया जाएं, ((॥) जनसंख्या नियन्त्रण के उपाय किए जाएँ, इनके लिए 
गिक्ष-व्यवस्था की जाए जो इन्हे रोजगाग्रेन्मुखी बता सके, (५॥॥) देश मे उपलब्ध भूमि को 
कृषि योग्य बनाया जाए, तथा (॥४) रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। 
साय्शत: यह कहा जा सकठा है कि बन्धुआ मजदूर-प्रथा अत्यन्त पिछड़ेषन का 
ग्रतीक है। आज जब समाज विकास की ओर गतिमान है, जिस देश में हर व्यविति को 
स्वतन्त्रता से अपने आर्थिक उन्नयन का अधिकार प्राप्त है, उस देश में बन्धक-प्रथा 
अमानवीय कृत्य का द्योतक है। अतः सरकारी व गैर-सरकारी निकायों का यह दायित्व है 
कि इस प्रथा से बन्धको को मुक्त करने का भरसक प्रयास करे। शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी 
बनाएँ, कानून व्यवस्था को सशवन बनाएँ तथा अधिकारी वर्ग में चारित्रिक उत्थान की भावना 
दृढ़ को, जिससे वे लोग निम्न वर्ग के अधिकारों के प्रति अपना रुझान प्रकट कर सके। इसके 
लिए दृढ़ निश्चयी, चरित्रवान, कर्मठ एवं ईमानदार कार्यकर्त्ताओं को नित्ान्त आवश्यकद्ा है, 
जो अपने स्वार्थों को तिलाउ्जल देकर पिछड़े वर्गों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए 
कार्य कर सके। 


| 


अध्याय-8 
दहेज 
(>0ज्रष्टाए) 


दहेज की समस्या विचाह-सम्बन्धी समस्याओं में गम्भीरतम समस्या है जिसने 
लड़कियों के विवाह को अति-दुष्कर कार्य बना दिया है हिन्दू समाज मे कन्या का विवाह 
एक संस्कार के रूप में मान्य है, क्योकि इसके द्वारा अनेक ऋणों, पुरुणर्थों और आषाश्नमों की 
पूर्ति की जाती है। प्राचीनकाल में विवाह से सम्बन्धित वर-पक्ष एवं कन्या-पक्ष एक-दूसरे 
को समान समझते थे और विवाह को समान कर्त्तव्य समझते थे, किन्तु शनै:-शनै: बर-पक्ष 
स्वयं को उच्च मानने लगा और कन्या-पक्ष से विवाह मे कुछ राशि अथवा वस्त्र, आभूषण 
आदि प्राप्त करने लगा जिसे दहैज का नाम दिया जाने लगा। वास्तव में दहेज वह घन- 
सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या-पक्ष द्वारा बर-पक्ष को दी जाती है। 


दहेज की परिभाषा (02#॥स्‍क्‍0णा$ ए 700४23) 

दहेज की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

॥. फ्रेभर चाइल्ड-फ्रेयर चाइल्ड ने “डिक्शनरी ऑफ सोशियोलोजी' मे कहा है, 
“दहेज वह धन या सम्पत्ति हैं जो विवाह के अवसर पर लड़कों के माता-पिता अथवा निकट 
के सम्बन्धियों द्वारा दी जाती है।'' 

2. मैक्स रेडिन के मठानुसार, “साधारणत: दहेज बह सम्पत्ति है जो एक पुरुष 
विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है।'' 

3, दहेज-निरोधक अधिनियम, 796 के अनुसार, “दहेज का अर्थ कोई ऐसी 
सम्पत्ति अथवा मूल्यवान निधि है, जिसे-(॥) विवाह करने वाले दोनो पक्षों मे से एक पक्ष 
को, अथवा (0) विवाह में भाग लेने वाले दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष के भाता-पितां 
अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे यक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के 
समय, विवाह के यहिले या विवाह के पश्चात्‌ विवाह को आवश्यक शर्त के रूप में दी हो 
अथवा देना स्वीकार किया हो ।'! 

4 चार्ल्स विनिक ने 'डिक्शनरों ऑफ एम्श्रोपोलोजी ' में दहेज का अर्थ इस प्रकार 
स्पष्ट किया है, "वे बहुमूल्य वस्तुएँ, जो किसी भी पक्ष के सम्बन्धी विवाह के लिए प्रदान 
करें, दहेज कहलाता है।'' 

दहेज को उपर्युक्त परिभाषाओं में दहेज-निरेधक अधिनियम को परिभाषा जो 
लोकसभा द्वारा 960 में दी गई है, सर्वश्रेष्ठ है ब्योकि इसमें जर-मूल्य और कन्या-मूल्य 
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दोनो को ही सभाहित किया गया है। इस परिभाषा मे दहेज को विवाह की एक आवश्यक 
शर्त के रूप में दिया जाने चाला बताया है। प्राय: मध्यम एंव उच्च वर्ग में दहेज कन्या-पश्ष 
द्वारा वर-पक्ष को दिया जाता है किन्मुं हिन्दू समाज में निम्न वर्ग को कुछ जातियों में दहेज 
बर-पक्ष द्वारा कन्या-पक्ष को दिया जाता है । 

दहेज की प्रथा समाज मे प्राचोनकाल से चली आ रहो है किन्तु उस समय दहेज 
स्वेच्छा से दिया जाता था। माता-पिता कन्या को विदा करते समय अनेक वस्तुएँ उसे उपहार 
स्वरूप देते थे। जनक ने अपनो पुत्री सीता को विवाह के समय अनेक आभूषण, हौरे- 
जवाहरात व बहुमूल्य वस्तुएँ दी थीं। ब्रह्म-विवाह मे पिता वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या 
का विवाह योग्य वर के साथ करता था। तेरहवीं, चौदहवों सदी से दहेज का प्रचलन ग़जपूत 
काल में प्रारम्भ हुआ जब अच्छे-अच्छे परिवारों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप 
दहेज की माँग प्रारम्भ कौ। बाद में यह प्रथा सामान्य हो गई। आज की स्थिति में उच्च-कुर, 
उच्च-शिक्षा, उच्च-ध्यवस्ााय अथवा नौकरी और धनादूय परिवार वाले वर को प्राप्त करने के 
लिए कन्या के माता-पिता बर के माता-पिता को अधिकाधिक दहेज देते है। शिक्षा और 
सामाजिक जागरूकता के बढ़ने के साथ-साथ दहेज का प्रचलन अत्यधिक उग्र रूप धारण 
कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात को है कि नासूर के समान घर करने वाली इस प्रथा 
को समाप्त करने के लिए जन-चेतना जागृत की जाए अन्यथा यह निर्धन माता-पिठाओं को 
दीमक के समान खोखला कर देगा। समाज के समक्ष आज यह सबसे बड़ी चुनौती है। 
अल्तेकर ने कहा है, “हिन्दू समाज के लिए यह उचित समय है कि वह दहेज की इस दूषित 
प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर 
दे।' अल्तेकर का यह कथन पूर्ण सत्य है वयोकि वास्तव मे सम्पूर्ण नारी जाति इस समस्या 
से अस्त हैं। अनेक कन्याओ के लिए यह एक जानलेवा रोग है | अव: आज दहेज को समस्या 
से निपटने की अतीव आवश्यकता है। 


दहेज-प्रथा के कारण 
((था525 07400फ29 595था7) 

समाज में अनेक ऐसे कारण या तत्त्व हैं जो दहेज-प्रथा के लिए उत्तरदायी है। ये 
निम्न हैं-- 

+ कुलीन विवाह (0॥॥ 'शै»आ८०8५)--हिन्दू समाज मे प्रत्येक व्यवित अपनी 
कन्या का विवाह अपने से उच्च कुल में करना चाहता है। कुलीन परिवारों की संख्या कम 
और उनके लड़कों को माँग अधिक होने के कारण वर-पक्ष की ओर से अधिक दहेज की 
माँग की जाती है। कन्या-पक्ष को योग्य वर प्राप्त करने के लिए अधिक दहेज देना ही 
पड़ता है। 

2 बाल-विवाह ((॥॥0-)/७792०)-बाल-विवाह भी दहेज-प्रथा का एक 
काएक कहा जा सकठा है। समाज में बाल-विवाह के प्रचलन के कारण लड़कियों को अपना 
जीवन-साथी चुनने का न तो अवसर प्राप्त था, न ही विवाह के समय लड़की की योग्यता 
थी। अत: वर-पक्ष की ओर से दहेज की माँग कौ पूर्ति कन्या-पक्ष का दायित्व बन गया। 

3. विवाह-प्स्कार की अनिवार्यता ((छग्रफृपाडाएव णीं /व्वारा9र७ 990" 
0८/)- हिन्दू समाज में विवाह को एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार माना गया है। कन्यादीन 
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के बाद ही गृहस्थ को ऋण-मभुक्ति मिलती है । विवाह की इसी मान्यता ने वर-पक्ष को 
अधिकांधिक दहेज की माँग के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी-कभी माँ-बाप अपनी 
शारीरिक रूप से अक्षम बेटी के लिए भी अधिक दहेज देकर वर प्राप्त करते हैं। इस प्रवृत्ति 
से अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। 

4 महँगी शिक्षा (१0४9 20ए८४/७)-महँगी शिक्षा-प्रणाली भी दहेज-प्रथा का 
एक अप्रत्यक्ष कारण कही जा सकती है। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति अपने पुत्र को 
ऋण लेकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है बाद में उस लड़के की सामाजिक और आर्थिक 
स्थिति उच्च हो जाती है और विवाह के क्षेत्र में उनकी माँग भी उतनी ही बढ़ जाने से दहेज 
की माँग भी ज्यादा हो जाती है। 

5 प्रतिष्ठा का प्रदर्शन (ए<॥ाा0॥ ए श९छ2०)--वर्तमान समय में स्वयं को 
श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति प्रचलित हो गई है। सम्बन्धियो व रिश्तेदारों कौ दृष्टि में अपनी 
सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊँचा बनाए रखने की इच्छा भी लोगो को दहेज लेने को प्रोत्साहित 
करती है। संयुक्त परिवार में उनको लड़को को उच्च प्रतिष्ठा मिल सके, इसलिए भी कुछ 
लोग अधिक दहेज देते हैं और पुत्र के विवाह में फिर उससे भी अधिक धन कौ माँग करते 
हूँ। 

6 धन का महत्त्व ([7707(80८८ ० ५४८४४))--आज के समय में धन का महत्त्व 
बढ़ता जा रहा है। धन ही व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदण्ड बन गया है। ऊँची- 
ऊँची भव्य इमारतें, कार व अन्य अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मकान को देखकर 
लड़की वाले अच्छे-से-अच्छे बर का चयन कर लेते है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के 
अनुरूप उत्तना ही दहेज भी जुयते हैं। 

7. औद्योगीकरण का प्रभाव (त799८ ण ]00शञधा240)-औदच्योगीकरण 
और नगग्तेकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी दहेज को उकसाया है। व्यावसायिक गतिशीलता में 
वृद्धि होने के कारण एक ही परिवार के लोग दूर-दूर जाकर रहने लगे हैं। फलस्वरूप अपनी 
जाति में बर का चुनाव करना एक दुष्कृत्य बन गया है, इससे भी दहेज-प्रथा को बढ़ावा 
मिला है। 

8 सामाजिक प्रथा (80८०4 (.७ड४णा)-दहेज का प्रचलन आज एक सामाजिक 
प्रथा बन गई है। व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह मे दहेज देता है और पुत्र के विवाह मे प्राप्त 
कर लेता है। इस प्रकार दहेज का एक चक्र-सा चलता रहता है। 

ऐसा भी देखा गया है कि लड़की के विवाह के समय लोग दहेज की बुराइयो को 
गिनाते हैं जबकि पुत्र के विवाह के समय उनकी मान्यताएँ बदल जाती हैं। 


दहेज-प्रधा के दुष्परिणाम 
(एजाौ-लॉल्टांड छा 00एशज 5एडटाग) 


दहेज-प्रधा ने समाज के सामने अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। इस प्रथा के 
दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं-- 

१. पारिवारिक बिधटन (एश्ञा]9 05072०॥९४00॥)--दहेज का सर्वप्रमुख 
दुष्परिणाम यह निकलता है कि इससे नव-वधू के पारिवारिक जीवन में चिघटन की स्थिति 
उत्पल हो जाती है। वर-पक्ष की आशा-आकांक्षाओं के अनुरूप दहेज को राशि यदि उन्हें 
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कन्या-पक्ष से प्राप्त नहीं हो पाती तो वे वधू पर अनेक अत्याचार फरते हैं। सास-नवद के 
कट व्यंय्य-बाण, अन्य नाते-रिश्तेदारों के उलाहने, पति का तिरस्कार यहाँ तक कि उसके 
साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है इससे वह व्यधित रहती है और परिवार में 
तनाव, संघर्ष व वैमनध्य की स्थिति बनी रहती है परिणामस्वरूप पति-पत्नौ का जीवन 
नारकीय बन जाता है। हे 

2. आत्महत्या (8७४०४७०)-दहेज कौ पूर्ति न किये जाने पर जो सर्वाधिक 
दुष्परिणाम कन्या-पक्ष को झेलना पड़ता है वह है--कन्या को आत्महत्या। आज अखबाएे मे 
अनेक खबरें इस प्रकार की छपती हैं कि दहेज को राधि न चुकाने पर लड़की को जलाकर 
या अन्य त्तरीके से मार डाला गया और फिर लडकी के माँ-बाप केवल रो-धोकर शान्त हो 
जाते हैं। दहेज को राशि न लाने पर सघतुराल वाले डसे अपमानित करते हैं, दुर्व्यवहार क्ते 
हैं, इससे परेशान होकर कभी-कभी लड़को स्वयं अपना जीवन समाप्त कर देती है या 
ससुराल-पक्ष द्वारा उसकी हत्या भी कर दो जादो है। कभी-कभी दहेज की माँग के कारण ही 
जसका विवाह नहीं हो पाता। ऐसो स्थिति में सामाजिक अवमानना न सहने के कारण भी वह 
आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती है। इस प्रकार दहेज-प्रथा का दुष्परिणाम लड़कियों 
की आत्महत्या है। 

3 ऋण ग्रस्तता (0692९३॥९5४)--प्रायः लड़की के विवाह के लिए जब माता 
पिता द्वार दहेज की भारी राशि को जुटा पाना सम्भव नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति मे वे 
अपनी अचल सम्पत्ति-मकान, खेत व जेवर आदि को बेच देते हैं अथवा रेहन रख देते हैं 
और बहुत अन्तएल के बाद भी वे उसे वापिस लेने मे सक्षम नहीं हो पाते तो उन्हें अभाव का 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बहुत-से परिवार कभी-कभी आजीवन ऋणी बन जातें हैं और 
80 रहते हैं। इस तरह दहेज का परिणाम कभी-कभी व्यक्ति को आजीवन ऋणी बना 
देता है। 

4. बेमेल बिवाह (एगराआ८०८० )(श7/०४०)-दहेज-प्रथा का दुष्परिणाम बेमेल 
विवाह को प्रोत्साहन देना भी माना जा सकठा है। अनेक परिस्थितियाँ इस प्रकार कीआ 
जाती हैं जब अधिक राशि न जुटा सकने के कारण गरीब माँ-बाप अपनी कन्या का विधाह 
किसी अयोग्य, विकलाग अथवा अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ करने के लिए विवश हो जाते 
हैं। कन्या भी उसे अपना भाग्य मानकर आजीवन उस भार की ढोती रहतो है। इस्त रह 
अपनी महत्त्वाकांक्षाओं का दमन कर भारतीय नारी अपने पतिब्रत-धर्म का निर्वाह करती 
और कभी-कभी जब पति जल्दी हो पृत्यु को प्राप्त हो ज्यता है तो वह वैधव्य का जीवन भी 
जी लेती है किन्तु विद्रोह कभी नहीं करती। इस तरह दहेज का अभाव लड़की को अशिक्षित, 
कुरूप, प्रौद़ अथवा अयोग्य व्यक्ति के साथ विवाह करने को विवश कर देहा है जिसकी 
दुष्परिणाम वह आजीवन भुगततोी रहती है। 

5 मानसिक असन्तुलन [शैला।7॥ ाए4आा८४) दहेज का एक दुष्परिणाम यह 
भी देखा गया है कि अनेक स्त्रियाँ बिवाहोपरान्त मानसिक रूप से असन्तुलित हो जाती हैं 
दहेज के अभाव मे उन्हे परिवार मे आदर-सम्मान नहीं मिलता। सास-श्वसुर, तने ते पर्दि 
की प्रताड़गा का शिकार होना पडता है। अपने पिता कौ आर्थिक स्थिति को जानते हुए 
वहाँ भी कुछ नहों कर सकतीं। अत; दोनों ओर से विवशता व अवमानना का सामतरा करने 
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के कारण वे अपने जीवन में सन्तुलन बनाए नहीं रख सकतीं और मानसिक रूप से 
असन्तुलित हो जाती हैं। 


6 व्यापारी प्रवृत्ति का विकास (06४९०एाआहा। छा ऐिपच्न0९5876 
पएृ्ा0०॥०५७)--आधुनिक युग में विवाह के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं। इन वैवाहिक 
विज्ञापनों को पढ़कर अनेक व्यक्ति अपनी कन्या के लिए अच्छे-से-अच्छे वर कौ तलाश कर 
लेते हैं और वर-पक्ष वाले भी उनसे मनवांछित धन प्राप्त कर लेते हैं, इससे विवाह सम्बन्धों 
में व्यापारीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो गया है। 


7. स्त्रियों की निम्न स्थिति ([[.09 $॥905$ ण ५४णा2॥)-दहेज-प्रथा को एक 
दुष्परिणाम यह हुआ है कि समाज में स्त्रियों को निम्न स्तर का माना जाता है। वर-पश्च वाले 
स्थयं को उच्च मानते हैं। इसी कारण परिवार में कन्या का जन्म होना दुःखद स्थिति का 
'परिचायक माना जाता है क्योकि लड़कौ के विवाह में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है फिर 
भी उसका जीवन सुखमय बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। प्राचीन समय में 
तो कन्या को जन्य के समय ही सार दिया जाता था जिसके लिए कानून पारित किया गया था 
तब इस दुष्कर्म से छुटकारा मिला था। लड़की कौ शादी के लिए दहेज जुटाने की चिन्ता 
कन्या के जन्म के समय से ही भाता-पिता को हो जाती है और उन स्त्रियो की स्थिति समाज 
में बहुत प्रतिष्ठित नहीं मानी जाती जो कन्याओं को ही जन्म देती हैं। 


8 अपराध वृत्ति 'को प्रोत्साहन (सशाएणातएुद्मारगा 0 (एगाधतते पशावेशा०५)-- 
दहेज के लिए भारी रकम जुटाने के लिए अनेक माता-पिता अनुचित कर्म भी कर लेते हैं। 
रिश्वत लेना अथवा अनुचित साधनों के प्रयोग से धन इकट्ठा करना, जिससे कि उनकी 
कन्या को श्रेष्ठ वर मिल सके, माँ-बाप को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस 
दहेज-प्रधा का एक दुष्परिणाम यह भी निकलता है कि दहेज की रकम न जुटा सकने के 
कारण अधिक समय तक लड़की का अविवाहित रहना उसे दुष्कर्म को ओर प्रवृत्त कर देता 
है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यौन-सन्तुष्टि एक मौलिक मूल प्रबृत्ति है जिसकी पूर्ति 
मनुष्य ही नही पशु-पक्षियों आदि सभी में स्वभावतः पाई जाती है। यदि स्वाभाविक तौर पर 
इसकी पूर्ति न की गई तो व्यक्ति अस्वाभाविक तरीकों से इसकौ पूर्ति करता है इससे 
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 


9, अविवाहित जीवन ([शाक्ा7८6 !॥४)-अनेक बार देहेज कौ रकम न जुट 
सकने के कारण माता-पिता के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उनकी कन्या का 
कहीं विवाह नहीं हो पाता। आज जबकि नारियो मे अपनी स्थिति के प्रति जागरूकता आ गई 
है, वे स्वयं भी अविवाहित रहना पसन्द करती हैं जिससे माँ-बाप चिन्तित व दुःखी न रहें। 
अनेक लड़कियाँ इस प्रकार से अविवाहित जीवन बिताने को भी बाध्य हो जाती हैं। मौलिक 
रूप से समस्या बनी ही रहती है कि अनेक लडकियाँ अविवाहित जीवन व्यतीत करती हैं। 

सारांशत: यह कहा जा सकता है कि दहेज नहीं लाने पर किसी नवविचवाहिता को 
प्रताडित करना अथवा उस पर अत्याचार करना आज प्षामान्य हो गया है। नारी पर अत्याचार 


बढ़ते ही जा रहे हैं। अत: दहेज-प्रथा को समाप्त करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने 
आवश्यक हैं। 
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दहेज-प्रथा को समाप्त करने के लिए सुझाव 
(52985005 0 दगात व 0072५ $फशा) 
दहेज-प्रथा को समाप्ति के लिये कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं-- 

+. स्त्री-शिक्षा क्को महृत्त्त ([ःणाआरएरल 70 'एछाशा-&400एशाफा )-दहेज की 

कुप्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्त्री-शिक्षा को महत्ता प्रदान की जाए, 
उन्हें आत्मनिर्भ बनाया जाए। आज आवश्यकवा है कि स्त्री अपनी चारदीवारी से बाहर 
निकलकर अपने स्वरूप को पहचाने व बाह्य जगत से परिचित होकर नवीन समाज को 
स्थापना में अपना योगदान करे जिससे प्राचीनकाल से चली आ रहो रूढ़ियाँ व कुंप्रथाएँ 
समाप्त हो सर्कें। इसके लिए स्त्रियों को शिक्षित होकर दहेज-विसधी आन्दोलन करने होगे व 
अन्य नारियों में जागृति लानी होगी। तभी वे अपना भविष्य सुखद बना सकही हैं। आज 
स्त्रियों के क्षेत्र मे शिक्षा का प्रचार-प्रसार खूब बढ़ गया है व स्त्रियाँ घर से बाहर निकलकर 
हर क्षेत्र मे अपनी भूमिकाएँ पुस्ष के समान हो बखूदी निभा रही हैं। इससे स्त्रियों की गरिमा 
भी बढ़ी है। वे अपने अधिकारों को भी समझने लगो हैं किन्तु अभी स्त्रियों के क्षेत्र में शिक्षा 
का प्रसार पूरा नहीं हुआ। विशेषकर ग्रामीण अँचल मे अभी प्रयास करना अप्रेक्षित है। यद्यपि 
सरकार इस ओर सर्वसरूपेण प्रयास कर रहो है फिर भी महिलाओं को आगे आकर जागृति 
फैलाने की आवश्यक्ता है। 

2 जीवन-साथी के चयन की स्वतन्रता (ह६९00॥ लि 'भैजट $ट९८४णा)-- 
यदि लडके और लडकियाँ अपना जीवन-साथी स्वयं चुन ले तो दहेज की समस्या कम हो 
सकती है। माता-पिता जब लडके-लड़को का सम्बन्ध तय करते हैं तो वे दहैज की मात्रा को 
हो अपने ध्यान मे रखते हैं। यदि लड़के-लडकी यह दायित्व ले लेगे तो एक तो दहेज वा 
लालच न रहेगा, दूसरे उन्हें परस्पर समीप आने का अवसर मिलेगा इससे वे एक-दूसरे की 
इच्छाओ, रुचियो और परिस्थितियों से परिचित रहेगे इससे भावी जीवन भी सुख़कर होगा। 
सह-शिक्षा और सह-व्यवस्ताय एक-दूसरे को समझने मे सार्थक प्िद्ध होगा। हाँ, माता-पिता 
को प्राचीन रूढ़ियों से हटकर स्वयं को उदार बनाना होगा। तभी दहेज की समस्या का 
निराकरण हो सकेगा। 

3 अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता (झालए्शमष्टष्गालां १0 [#टा८45८ 
(आ।382)--दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने का एक तरीका यह है कि अन्तर्जातीय 
दिदाह को समाज द्वारा मान्यता प्रदान को जाए। हम सभी जाति के बन्धनो से इतने बँधे एं 
कि दूसरी जाति में खान-पान करने में व उससे सम्बन्ध स्थापित करने में स्वयं की अवमानना 
समझते हैं। यदि अन्तर्जातीय विवाह को सर्वसम्मति से मान्यता मिल जाएगी तो अपनी ही 
जाति का बन्धन समाप्त हो जाएगा और जीवन-साथी के चयन का दायरा बढ़ जाएगा 
'परिणामत: योग्य वर सुगमता से मिल सकेगे और दहेज-प्रथा समाप्त हो जाएंगो। 

4 प्रेय-विवाह को मान्यता (६30८०॥0७ 00 .0६८-।४श822)--यदि कोई लड़की 
किसी लडके को अपना जौवन-साथी चुन लेती है तो समाज व परिवार उसे हेय दृष्टि से 
देखता है। स्वय माँ -बाप दहेज देना पसन्द कर लेगे किन्तु ऐसे विवाह को स्वोकृति नहीँ देगे 
जिसमे लडकी-लडके को सहभागिता हो। यहछूपि आज युग परिवर्तित हो गया है और समाज 
में अनैक प्रेम-विवाह होते देखे जा रहे हैं जिन्हे माँ-बाप बाद में सुनियोजित विवाह का रूप॑ 
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दे देते है। इनमें दहेज नहीं दिया जाता फिर भी अभी इन विवाहो की संख्या बहुत कम है। 
आवश्यकता इस बात की है कि युवक इस क्षेत्र में पहल करें और अपने लिए सुन्दर, सुशील 
और सुसंस्कारित जीवन-साथी को महत्त्व दे न कि दहेज को। यह निर्विवाद कहा जा सकता 
है कि यदि युवक परिवार, जाति और समाज कौ आलोचना का भय त्यागकर और प्राचीन 
मान्यताओं को तोड़कर नवीन मान्यताओं की स्थापना करेगे अर्थात्‌ दहेज को महत्त्व न देकर 
अपने पसम्द का जोवन-साथी चुनेगे ठो दहेज की कुप्रथा पर अवश्य अंकुश लगेगा। 


5. युवा-आन्दोलन (४०७॥ !श४०एथग८ा॥)--दहैज की समस्या से निपटने के लिए 
युवा आन्दोलन चलाया जा सकता है। युवा-शरवित में अदेक सामाजिक परिवर्तन करने की 
ध्षमता होती है। अत: उन्हें आगे आकर दहेज विरोधी आन्दोलनों को बढ़ावा देना होगा। 
इसके लिए उन्हें स्वय॑ भी दहेज न लेने को शपथ ग्रहण करनी होगी। उन्हे यह उदाहरण 
प्रस्तुत करना होगा कि न तो वे दहेज लेगे, न ही दहेज देगे। इसके लिए सामूहिक विवाहों 
को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। वर्तमान समय मे सामूहिक विवाहों को मान्यता दी जारही 
है, यह एक अच्छा प्रयास्ध है। यदि युवा-वर्ग प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह और कचहरी 
में जाकर विवाह करने की पहल करेंगे वो वह दिन दूर नहीं होगा, जब विवाह के अवसरों 
पर होने वाले अनावश्यक व्यय में कमी हो सकेगी। 

6. दहेज-विरोधी जनमत (0एञा॥0णा /#&005ा 00५८:७)-देंहेज-प्रथा कौ 
समाप्ति के लिए यह आवश्यक है कि लोगों में जागृत्रि उत्पन्न की जाए कि वे दहेज लेने एवं 
देने का विरोध कों। समाज के सम्मुख ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए जाएँ कि कुलीन और शिक्षित 
कन्या का विवाह बिना दहेज के सम्पन्त घराने मे हो। इसके लिए प्रचार-प्रसार करने को 
आवश्यकदा है। टी वी , रेडियो व अन्य पोस्टर आदि के माध्यम से जनता के समक्ष उन 
आदर्शों को प्रस्तुत किया जाए। नवयुवकों व समाज सुधारको को इस दिशा में विशेष प्रयास 
करना होगा, पुरानी मान्यताओं को त्यागकर, नवीन मूल्यों की स्थापना करनी होगी। तभी 
समाज में बदलाव आ सकता है। केवल शिक्षा द्वारा इसमे सफलता मिलना कठिन है। 

7. युवाओं को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास (800७ 0 ॥908 एणी। 
[7060०॥02॥)-यदि युवाओं को पूर्णरूप से स्वावलम्बो बनाया जाए तो दहेज पर अंकुश 
लग सकता है। वर्तगान समय में लड़के कौ योग्यता को अभिक महत्त्व दिया जा रहा है। उसे 
सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है क्योकि समाज में सभी को सम्मानजनक 
व्यवस्ताय कम ही मिलता है अतः अच्छे, योग्य लडकों कौ कमी दहेज वृद्धि मे सहायक 
होती है। यदि पूर्ण रोजगार की व्यवस्था हो जाए, सरकार द्वार नौकरियों के अनुसार बढ़ ५ 
जाएँ और व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षितों के लिए जीविकोपार्जन की सुविधाओं में वृद्धि की 
जाए तो योग्य लड़कों कौ कमी समाज मे न रहेगी और परिणामस्वरूप दहैज-प्रथा पर भी 

अंकुश लग सकेगा। औद्योगीकरण और नगरीकरण के परिणामध्वरूप आज यद्यपि नौकरी व 
व्यवसाय दोनों हो क्षेत्रों मे पर्याप्त वृद्धि हुई है, फिर भी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने 
की अभी और आवश्यकता है जिससे शिक्षितों को अधिकाधिक संख्या में रोजगारोन्मुखो 
बनाया जा सके। इसका दहेज पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। 

8 दहेज विरोधी कानून (.३छ है 8शाज 0०४८/५)-दहेज-प्रथा को समूल 
उखाडने के लिए आवश्यक है कि दहेज लेने और देने वालों के विरोध मे सख्त कानून बने 
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और उनका कड़ाई से पालन किया जाए और इस कानून के विषय से सबको अवगत कग़यां 
जाए। इस सम्बन्ध मे अनेक प्रयास किए जा चुके हैं, जो इस प्रकार हैं- 


दहेज समाप्ति के कानूनी प्रयास 
(2०4 डिणि5 णि6 60ण॥ा0 ण 0096५) 


दहेज निरोधक अधिनियम, 964 (90४89 स्टकाध्ा। &ए, [96])-अनेक 
समाज सुधारको व महिला संगठनों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा सन्‌ 
959 में लोकसभा में दहेज-निरोधक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 9 मई, 96 को 
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में इस विधेयक को पास कर दिया गया और ॥ 
जुलाई, १96 से यह लागू हो गया। इस अधिनियम में दहेज लेने और देने पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया है, किन्तु इसमे यह स्पष्ट किया गया है कि विवाह के अवसर पर दिए जाने 
वाले उपहार दहेज नहीं माने जायेगे। विवाह तय करते समय जो कुछ उपहार, वस्तुएँ, धन 
आदि विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में माँगे जायेगे, चाहे वे बर-पक्ष द्वारा माँगे जाएँ 
अथवा कन्या-पक्ष द्वार, वे सभी दहेज के अन्तर्गत आएँगे और ऐसा कोई भौ समझौता गैर- 
कानूनी एवं दण्डनीय होगा। यदि इस कानून के विरुद्ध कोई दहेज दिया गया तो वह पली को 
सम्पत्ति मानी जाएगी। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता या 
देता है अथवा लेन-देन में सहायक होता है तो उसे 6 माह का कारावास और पाँच हजार 
रुपए तक का दण्ड दिया जां सकता है। 


इस अधिनियय की धारा 4 के अनुसार बर अधवा कन्या के माता-पिद्दठा अधवा 
संरक्षक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दहेज माँगने चाल! व्यक्ति भी उपर्युक्त प्रकार से 
दण्डित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अदालत इस अधिनियम के 
अन्नर्मत होने वाले अपगधों पर तभी विचार करेगी जब-() इस विषय में लिखित शिकादत 
पेश हो, (॥) शिकायत किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेर की अदालत में की हो, तथा 
(0) शिकायत दहेज लेने अथवा देने के एक वर्ष की अवधि में की जाए। 


इस प्रकार दहेज के अपराधों को संज्ञेय, अशमनीय एवं अजमानतीय घोषित किया 
गया वो भी समस्या पर बहुत अधिक नियन्त्रण नहीं किया जा स्का। परिणामस्वप 
संसद को भारतीय दण्ड संहिता, 7860 में दो नई धाराएँ 304 (ख) तथा 498 (क) और 
जोड़नी पड़ौं-- 

0). धारा 304 ( ख) में प्रावधान किया गया है कि '“जहाँ विवाह के सात वर्ष 
के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने अथवा शारीरिक क्षति से अथवा 
असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और यह प्रदर्शित किया जाता ऐ कि 
मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा अथवा पति के रिशोदारों द्वारा दढ़ेंने 
की साँग को लेकर परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक 
व्यवह्यर किया गया था, हो इसे 'दहेज-मृत्यु” कहा जाएगा और उसकी मृत्यु 
का कारण उसके पति द्वारा रिश्तेदारों को माना जाएगा।'' 
इसके लिए न्यूनतम सात वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास कौ समझे 
का प्रावधान है। 


दहेज ॥9 


(7) धारा 498 ( क) में प्रावधान किया गया है कि, स्त्री के साथ उसके पति या 
रिश्तेदारों द्वारा निर्ममतापूर्वक व्यवहार किए जाने को तीन साल तक कौ 
अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध बताया गया हैं। 


इस प्रकार दहेज-निरोध कानून बडे सख्त है, किन्तु मात्र कानून से इस समस्या का 
निराकरण सम्भव नहीं है। आज भी अनेक घटनाएँ हो रही हैं जहाँ स्त्रियों को दहेज के लिए 
बार-बार परेशान किया जा रहा है, शराब पीकर उनके साथ मार-पीट की जाती है, 
निर्देयतापूर्वक ज्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जिन्दा जला दिया जाता है किन्तु 
दहेज की त्रासदी से निपटने के लिए बने कठोर कानूनों कौ व्यवस्था उनका निराकरण नहीं 
'कर सकती। आज आवश्यकता है मानसिक बदलाव की, जन-चेतना की क्योंकि अधिनियमों 
को लागू करने में भी अनेक परेशानियाँ हैं, जैसे--(0) कोई भी व्यक्ति लिखित में किसी की 
शिकायत करना नहीं चाहता, (॥) दूसरे यह सिद्ध करना भी कठिन होता है कि विवाह मे दी 
जाने बालो कौनसी वस्तु दहेज है और कौनसी वस्तु उपहार है। अतः दहेज-निरोधक कानून 
इस समस्या से छुटकारा नहीं दिला सकता। आज नारी पर अत्याचार की घटनाएँ बढ़ती जा 
रही हैं। कब तक नारी बेबस, लाचार एवं बेसहारा बनी रहेगी? इस समस्या को जड़-मूल से 
उखाड़ फेंकने के लिए आज युवा-वर्ष को आंगे आने की अतोब आवश्यकता है, साथ ही 
अभिभावकों की कथनी और करनी को एक करने की आवश्यकता भी है। समाज के रीति- 
रिवाज और झूठी शान ने आज उन्हें सही-गलत का चुनाव करने योग्य भी नहीं रखा इसीलिए 
लड़के की उच्च शिक्षा पर किया गया खर्च लड़की के अभिभावक से वसूल करते हैं और 
अपने समय पर दहेज-विरोध नारे लगाते हैं। जब तक इस सामाजिक बुराई के विरोध में 
जन-जागृति न जगाई जायेगी, उनमें सामाजिक चेतना न लाई जाएगी तब तक नारी के लिए 
यह एक जानलेवा रोग बना ही रहेगा। 


थ। 


अध्याय-9 


पारिवारिक हिंसा 


([90प्चारटडाए९ ४]02०८) 


पारिवारिक, घरेलू या गृहस्थी सम्बन्धी हिंसा के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिसा, 
बालिकाओं, थुवा कन्याओ, वधुओं, विधवाओं और चूद्ध महिलाओं के साथ किए गए सभी 
दुर्व्यवहार आते हैं। इसके अतिरिक्त पत्नियों को पीटना, लैगिक दुर्घ्यचहार और दहेज 
सम्बन्धी महिलाओं पर किए जाने बाले अत्याचार तथा दहेज से सम्बन्धित मृत्यु को भो 
पारिवारिक हिसा के अन्तर्गत रखा गया है। इनका सविस्तार चर्णन निम्नलिखित है-- 

(१) बालिकाएँ एवं हिंसा (0॥5 2॥0 ४१0॥९॥०८)-पारिवारिक हिंसा की प्रमुष 
शिकार बालिकाएँ है जिसमें कुपोषण, माता-पिता की लापरवाही, चिकित्सा सुविधाओं का 
अभाव, लिंग आधारित असमानताओ के दुर्व्यवहार तथा वर्षों से पनप रहे रूढ़िवाद के कारण 
इस पुरुष-प्रधान समाज के बालिका मे उचित शारीरिक पालन-पोषण के अभाव में विकास कें 
स्थान पर शोषण होता है। प्रारम्भ से ही उसके साथ असमानता, क्रूरता तथा वैमनस्थ का 
व्यवहार किया जाता है इससे आगे चलकर जो उसका व्यवितत्व विकप्तित होता है उसमें 
अयोग्यता, दासता एवं पराधीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है। 

आज के भारतीय समाज मे बालिकाओ की स्थिति के सम्बन्ध मे विवरण चूनीसेफ 
द्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन ' भारत की थालिका-एक झलक ' शौर्षक के अन्तर्गत दी गई 
है जिसमे इसके विरुद्ध हिंसा की स्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस प्रतिवेदन के अतुपी! 
भारतवर्ष में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाली ,00,00,000 बालिकाओ में से 25 प्रतिशत पत्द्रह वर्ष 
से पहिले ही मर जाती हैं। इनमें से एक-तिहाई की मृत्यु पहिले वर्ष मे ही हो जाती है। शि! 
उत्तर जीवित सम्बद्ध आँकड़ों के अनुसार ऐसी प्रत्येक छठी मौत लिंग भेद-लिंग-शौषण 
अर्थात्‌ महिला के विरुद्ध हिंसा के कारण ही होती है। 

अधिकतर देशों में पुरुष-स्त्री अनुपात यह प्रदर्शित करते हैं कि स्त्रियों को संख्या पुर्षो 
से अधिक रहती है। लेकिन भारत मे 99॥ की जनगणनानुसार प्रत्येक 000 पुरुष पर 927 
महिलाएँ है । इस दिषमता का प्रमुख कारण बालिकाओ का कुपोषण है। लिंग पर आधाएति 
पक्षपात के कारण कुपोषित लड़कियाँ बडो होकर कुपोषित स्त्री बनती हैं तथा आगे चलकर 
कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, या प्रसव के समय मृत्यु को प्राप्त होती है। अ' 
एवं प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात हुआ है कि गरीब तथा पिछड़े परिवारों में निम्त आय के का 
ब्ालिकाओं को कम विटामिन युक्त तथा कम मात्रा मे भोजन दिया जाता है| बौमारी 
लड़कियो का ध्यान कम रखा जाता है। स्वास्थ्य पर कम खचच किया जाता है तथा लड़कों पर 


पारिवारिक हिंसा ॥2॥ 


अधिक ध्यान दिया जाता है । लड़को की तुलना मे लड़कियाँ कुपोषण कौ शिकार 2-3 गुणा 
अधिक हैं।इसके अतिरिक्त लड़कियों को अपने भाई-बहिनो की देखभाल करनी होती है। 


(2 ) कामकाजी लड़कियाँ एवं हिंसा (०ातए (5 क्वात शाणेटा५९)-- 
सरकार ने बाल-श्रमिक को प्रतिबन्धित एवं गैर-कानूनी घोषित कर दिया है। इसके उपरान्त 
भी लड़कियों को बाल- श्रम के रूप में परिवार एवं समाज में अनेक क्षेत्रो एवं रूपों में देखा जा 
सकता है। विंडम्बना तो ये है कि लड़कियों के द्वारा किया गया श्रम और काम सामान्यतया 
प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता है। इनके द्वारा किये गये घरेलू कार्य को मूल्यांकन करने की 
विधि ठीक से तय महों हो पाई है। ये लड़कियाँ कहाँ-कहाँ क्या-क्या कार्य करती हैं? 
इनकी संख्या कितनी है? आदि का ठीक से पता नहीं है। लड़कियाँ अधिकतर भाई-बहिनो 
की देखभाल तथा परिवार के लिए अनेक कार्य करती हैं, घर के जूठे बर्तन साफ करना, खाना 
पकाना, खेत में काम करने से लेकर सामान बेचना, अखबार तथा कूड़ा-कर्कट एकत्र करना, 
डिब्बों पर गोद लगाना, सिलाई करना, नारियल जय एवं पापंडु की फैबिट्यों में काम करना 
आदि से लेकर बीड़ी उद्योग जैसे अस्वास्थ्यकर पर्यावरण मे काम करना पड़ता है। वहाँ 
'ठनका घोर शोषण किया जाता है । काम ऋरते-करते उनका बचपन और किशोर- अवस्था कब 
गुजर जाती है इसका पता ही नहीं चल पाता है। इसके विपरीत दूषित पर्यावरण तथा शोषण के 
कारण अनेक बीमारियों, जैसे--तपेदिक, दमा, अन्धापन आदि हो जाती है। यह इन पर घोर 
हिंसा नहीं है तो और क्‍या है? 

(3) ननहीं-पलियाँ--नन्हीं-माताएँ और हिंसा (५ ए/श५2४-7७॥७ [४०१४६ 
270. ४७॥०00०॥९८)-भांरत मे प्रत्येक वर्ष 45,00,000 विवाह होते हैं इनमे से 30 लाख 
वधुओं की आयु 5-9 वर्ष होती है। छोटी आयु में विवाह का परिणाम होता है, 
आवागमन पर प्रतिबन्ध, शिक्षा का अन्त, गृहस्थी का भार पड़ जाना, जल्दी गर्भवती होना, 
कुपोषण का शिकार होना, कुपोषित बच्चों को जन्म देना, लम्बे समय तक जनन क्षमता के 
फलपघ्वरूप कई बार गर्भवती होना, प्रसव के समय मृत्यु हो जाना आदि हिसाओ का शिकार 
होना है। इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। राजस्थान के कुछ जिलों मे 45 प्रतिशत से 
अधिक कन्याओं के जिवाह 0-4 वर्ष को आयु में हो जाते हैं। उत्तर भारत में 45 प्रतिशत 
लड़कियों के 0-46 वर्ष की आयु मे या तो विवाह कर दिए जाते हैं या सगाई कर दी जाती 
है, रिश्ते की बात चल रही होती है। 

(4 ) पतली को पीटना (७७६ 82/थ॥ए्ट)--महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में पत्लियों 
द्वारा पत्नियों को पीटना भो कम गम्भीर अत्याचार नहीं है। ससुराल मे आकर पली को 
सबसे अधिक सुरक्षा पति द्वारा होनी चाहिए। परन्तु जब पति प्रेम एवं सुरक्षा के स्थान पर 
पली को पीटता है तो उस्तका जौवन नरकमय, असुरक्षित, छिन्‍्त-भिन्‍न एवं अन्धकारमय हो 
जाता है। सास, ससुर, जेठानी, ननद आदि व्यवित को इतनी उल्टी-सीधी पट्टी पढ़ाती रहती 
हैं कि पति बहकावै मैं आकर अपना कर्तव्य भूल कर पतली को अक्सर पीटने लग जाता है। 
व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल नहीं करने के कारण, दहेज प्राप्त नहीं होने के कारण या 

आर्थिक समस्याओं का गुस्सा पत्वी को पीटकर शान्द्र करते हैं। पत्ली के पुत्रियाँ होने पर भी 
पीटा जाता है। चाँट मारना, लाव घूँसे मारना, नाक काटने की धमकी देना या काट डालना, 
कान मदोड़ना, चूड़ियाँ पकड़ कर खींचना, धक्का मारना, दीवार से सिर दे मारना, हाथ-पाँच 
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के हृडूडो तोड़ डालना, जान से मारने को घमको देना, कोशिश करना या भवावेश में आकर 
हत्या कर डालना आदि हिसाएँ पत्लियो को सहनी पड़ती हैं। विडम्बना तो ये हैं कि इस 
प्रवार के अत्पाचारों को शिकायतें पुलिस में भी दर्ज नहों करवाई जाहो हैं। महिलाएँ इसे 
अपना भाग्य समझकर सहत करतो रहते हैं। जिस स्त्री में थोडा-चहुद स्वाभिमान था सत्य के 
प्रति विरोध करने का गुण होता है तो उसको पिटाई तब को जाती है जब तंक कि वह चुप 
नहों हो जातो हैं। ऐसा भी अध्ययनों से पदा चला है कि इस प्रकार का विद्येध पुरुष सहन 
नहों कर गाता है और भावावेश में आकर पली के हत्या तक कर डालता है। विरोध नहीं 
करने वा एक प्रमुख कारण समाज को प्रचलित प्रथा है कि विवाह के बाद स्त्री का घर उसका 
ससुराल है तथा साता-पिता ठसे किसी भी प्रकार को सहायता या आम्रय सामाजिक पिन्दा 
के कारण नहीं देते हैं। असहाय महिला यातताएँ सहते और पिटने के अतिरिवत जाएँ तो 
कहाँ जएँ। 

अत्नियों को पोटते से सम्बन्धित निम्न परिस्थितियाँ, कारक एवं लक्षण देखे जा 
सक्तते हैं-- 


4.. पीटने के कारण-- 

4. पति छाया शराबी होना प्रमुख कारण हैं। शराबों पति अपनी पत्तियों को 
अधिक मंस्या और मात्रा में पीस्ते हैं बनिम्पत उन पतियों के जो शराब का 
मेवन नहों करते हैं। 

2... पति किन्हीं कारणों से पली से ईर्ष्या करते हैं तो वह अपनी ईरप्यों झ्यान्त करने 
के लिए पत्नी पर अनर्गल ऊआरोप- प्रत्याग्ेप लगाकर पिटाई कर देते हैं। 

3, पति-पली के बोच यौन-सम्बन्धों असमायोजन भी पत्नियों को पठि हां 
पोट़े जाने का एक प्रमुख कारण हैं। 

रथ पति में गर्वित अहंकार भी पतली को पोटने के लिए परिस्थितियाँ उततल का 
देता है। 

5... किप्हीं क्षेत्रों में पत्ते का उच्च होता (ऊँसे-शिक्षा, व्यवसाय, पत्नी के 
माता-पिठा का आर्थिक स्तर का ऊँचा होना) पति में होत भावना फैदा कर 
देता है जिसके कारण पति पत्लो को पोटने लग जाता है। 

6... घवि का बाल्यकाल में हिसा को विषदग्रस्तता विवाह के वाद पत्ती वी 
चीटने का कारण बन जाठदो हैं। 

7... ऐसा भी देखा गया है कि पति द्वार पत्नी को प्रारम्भ सें घौटने के समय पली 
निष्क्ियता से पिटाई सहत कर लेती है तो भविष्य में पति तिःसंकोच पीटी 
लगा याद हैं। 


4.2. पीटते उच्वन्धी कारण॑-सप्दन्ध-- 


3.... पति-पती को आबु के अन्तर का सीधा सम्बन्ध पत्नी के पीटने के साथ है! 
पति आयु में पतलो से जितवा अधिक बड़ा होगा पतली के पिटने कौ सम्भावता 
उतनी हो अधिक हो छाती है। 
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2... पति की आयु पत्नी से पाँच या इससे अधिक वर्ष अधिक होगी तो पत्ति द्वारा 
पली को पीटे जाने की सम्भावना अधिक रहती है। 


3... 25 वर्ष से कम आयु की पत्नियों कौ पिटने कौ सम्भावना अधिक रहती है। 


4... कम आय बाले परिवारों में पतियों के पिटने तथा उत्पीड़न की सम्भावना 
अधिक होती है। 


5. पति-पली दोनों का शैक्षिक स्तर जितना निम्न होगा पति द्वारा पतली को पीटे 
जाने की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी। 


6... प्रति के शिथिल होने तथा पत्नी के अशिक्षित होने की स्थिति में पत्नियों के 
पीटे जाने की सम्भावना दोनों (पति-पत्नी) के अशिक्षित होने की तुलना में 
कम होती है। 

7. परिवार के आकार का पत्नियों के पीटे जाने से कितना सम्बन्धित है तथा 
शराबियों द्वारा पत्नियों के पीटने से परस्पर कितना सह-सम्बन्धित है, यह 
अभी अनुसन्धान का विषय है। इसके सम्बन्ध में अभी सामान्यीकरण करना 
सम्भव नहीं है। इस क्षेत्र में अभी अध्ययन करना शेष है तभी कुछ 
सामान्यौकरण किया जा सकेगा। जो सम्भावनाएँ ऊपर प्रस्तुत की गई हैं उन 
पर भी प्रश्वचिन्ह लगा हुआ है क्योकि इन पर विस्तृत एवं गहन अध्ययन 
नहीं के बराबर हुए हैं। 

(5 ) विधंवाओं के विरुद्ध हिंसा (ए।ए९॥०९८ 28,॥5 ५४४॥४७०७५)-- भारतीय 
समाज में स्त्री के पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करना धर्मानुसार निषेध है। अत: पति 
कौ मृत्यु के बाद उसे जीवन पर्यन्त विधदा का जीवन व्यतीत करना पड़ता है जो एक कठिन 
समस्या है। विधवा की समस्याएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि वह किस आयु में विधवा 
होती है तथा उसके बच्चे कितने एवं क्रिस आयु के हैं। इन्हीं कारकों के आधार पर विधवाओं 
के विरुद्ध हिंसा के प्रकार एवं मात्रा भी निर्भर करती है। 

भारतवर्ष के हिन्दू समाज में सन्तानहीन बाल-विधवा, युवा-विधवा, अधेड़ विधवा, 
प्रौद् विधवा तथा चृद्ध विधवाओ की समस्याएँ एवं उन पर किए जाने वाले अत्याचार, इसी 
प्रकार एक, दो या अधिक सनन्‍्तानों वाली विधवाओं की समस्याएँ, अत्याचार एवं हिंसाएँ 
पिन प्रकार की होती हैं। विधवाओं की आयु-वर्ग और सन्दान के साथ-साथ जाति, आर्थिक 
स्तर एवं निर्भरता, शिक्षा एवं वर्ग आदि के विधवा के शोषण के प्रकारों एवं मात्रा पर प्रभाव 
पड़ते हैं। विधवाओं के विरुद्ध हिंसा के सम्बन्ध में वृहद्‌ स्तर के अध्ययनों के अभाव के 
कारण निश्चित रूप से सत्य एवं प्रमाणित लिख पाना कठिन है। समाजशात्रियों ने जो अपने 
अनुभव एवं अवलोकन के आधार पर जो कुछ मत व्यक्त किए हैं उसके अनुसार विधवाओं 
के विरुद्ध हिंसा, अत्याचार एवं शोषण से सम्बन्धित निम्न विवेचना करना ही सम्भव है। 

निःसन्तान विधवाओं में आयु के साथ शोषण एवं अत्याचार के प्रकार का सोधा एंद॑ 
गहरा सम्बन्ध है। निःसन्तान बाल, युवा और प्रौद़ विधवाओं के साथ यौन-शोषण को हिंसा 

अधिक होती है। वे असुरक्षा का अनुभव अधिक करती है। अधेड़ एवं चृद्ध निःसन्तान 
विधवाओं को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जो अन्य विधवाओं को 
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करना पड़ता है। बाल, युवा और प्रौढ़ निःसनन्‍्तान विधवाओं के सामने केवल स्वयं से 
सम्बन्धित निर्वाह की समस्या होती है उन पर अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं होंती है। 50 वर्ष 
से अधिक आयु के बाद होने वाली विधवाओ कौ सत्तानें बड़ी होठी हैं इसलिए उनके सामने 
भी सामान्यतया सामाजिक, आर्थिक एवं भावात्मक समायोजन की समस्याओं का सामना नहीं 
करना पडता है। उनकी सन्तानें उनका आदर करती हैं। 

विवाह कै कुछ वर्षो बाद एक, दो या अधिक बच्चों के जन्म के बाद विधवा होने 
चालौ महिलाओं पर अत्याचार अधिकतम किए जाते हैं अगर उनके माता-पिता, भाई आदि 
निर्धन और निम्न वर्ग एवं जाति के हैं तथा सास-ससुर, देवर, जेठ आदि भी निर्धन, अशिक्षित 
एवं लालची हैं। अधिकतर विधवा के रिश्तेदार विशेष रूप से ससुफ़ल पक्ष घाले मृत पति को 
निजी सम्पत्ति, बीमा योजना की पॉलिसियाँ, प्रतिभूतियाँ, व्यापार, नगदी के हिसाब-किताब 
आदि को हड़प करने का प्रयास करते हैं। इससे विधवा का आर्थिक शोषण होता है। रिश्तेदार 
तथा सपाज सभी विधदाओं को कदम-कदप पर अपमानित करते हैं। उत्सवों, त्योहारों, 
विवाह आदि के शुभ अवसरों पर विधवा की उपस्थिति को अपशगुन समझते हैं इसलिए उसे 
इन अवसरों पर सामने नहीं आवे दिया जाता है। 

सभी विधवाओ को कलंकिनो कहा जाता है। पति फी मृत्यु का कारण माना जाता है। 
उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ दी जाती हैं। ये भावत्मकता कौ शिकार होती है। अनेक 
परिवारों, जातियो एवं चर्गों में पोटा जाता है। अनपढ़, अशिक्षित, निम्न बरगों, ग्रामों आदि मे 
इनके साथ गाली-गलौज़ करना सामान्य बात होती है। इनका यौन-शोषण 'करना एवं सेंगिक 
दुर्व्यवहार कई परिवारों में तो सामान्य घटना है। विधवाओं को सम्पत्ति पर जिसका भी दाँव 
लगता है अवैध कब्जा कर लेता है। इनके बच्चों के स्म्थ दुर्व्यवहार किया जाता है। विधवा 
औए उस्तके बच्चों से घेलू काम-काज करवाए जाते हैं। खाने को रूखा-सूखा दिया जाता है 
तथा पहिनने को फटे कपड़े दिए जाते हैं! विधवाओ के विरुद्ध हिंसा करने वाले, पि के 
परिवार के सदस्य सास, ससुर, देवर, जेठ, नदद, भावज आदि होते हैँ। किन्हों कारणों 
अथवा परिस्थिति वश विधवा को पिता या भाई के परियाए में रहना पड़ता है तो धहाँ पर भी 
बह क्दम-कदम पर उपेक्षा का शिकार होती है। 

विधवा के शोषण एवं हिंसात्मक व्यवहार के लिए कुछ सीमा तक वह स्वयं भो 
जिम्मेदार होती है। उसकी निष्क्रियता एवं कायरता के कारण रिश्तेदार उसका शोषण करते 
हैं। अगर सास सत्तावादी होती है तब तो विधवा पर विपदाओं का पहाड़ ही टूट गया 
समझो। रिश्तेदारों के उत्पीड़न का उद्देश्य विधवा की सम्पत्ति हड़पना होता है। निम्न वर्ग में 
विधवा का यौन-शोषण किया जाता है। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि विधवाओं का 
जीवन नरकमय होता है तथा उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। 

(6) दहेज सम्बन्धी हत्याएँ एवं मृत्यु (जधाशएटा 970 6कषी$ 7९0०९ ॥0 
00५६९५)--हिन्दू समाज में दहेज-प्रथा एक अभिशाप है। इस प्रथा में विवाह के अवसए पर 
वधू-पक्ष वाले वर-पक्ष को आभूषण, वस्तुएँ, चस्त्र, वाहन, बर्तन, नकदी आदि देते है 
आधुतिक भौतिकवादी संस्कृति में वर-पक्ष वालों ने बधू के माता-पिता आदि का इस दहेज 
को शोषण का माध्यम बना लिया है। इससे समाज में अपराध बढ़े हैं। भौतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर बर-पक्ष वाले वधू को हत्या तक कर डालते हैं गो कि 
महिला के विरुद्ध हिंसा का एक घृणित रूप बन गया है। 
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96। में दहेज निरोधक अधिनियम (डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट) बनाया गया है 
परन्तु यह व्यवहार में नहीं के बराबर प्रभावशाली है। शायद ही कोई मुकदमा पति या उसके 
परिवार वालों घर दहेज माँगने या लेने के सम्बन्ध में न्यायालय में आया हो तथा अपराधियों 
को दण्ड दिया गया हो | जैसे-जैसे भौतिकवाद बढ़ा है उसके साथ-साथ दहेज की माँग भी 
दिन-दूती-रात-चौगुनी बढ़ी है। जिसको पूर्ति नहों होने पर वधू-हत्याएँ बढ़ी हैं। केन्द्रीय 
सरकार कौ 4993 की रिपोर्ट के अनुस्तार भारत मे प्रति 402 मिनिट में दहेज से सम्बन्धित 
एक हत्या होती है धदनुसार एक दिन में 33 तथा वर्ष मे लगभग 5,000 हत्याएँ दहेज॑ के 
क्रारण होती है। दहेज सम्बन्धी हत्याएँ योजनाबद्ध तरीके से घर में परिवार के सदस्यों को 
मिलीभगत से होती हैं। इनकी सूचना पुलिस तक नहीं पहुँच पाती है । वधू या महिला के 
रक्त सम्बन्धी मात्र-पिता, भाई आदि को मृत्यु (हत्या) कौ सूचना इतनी विलम्ब से मिलती 
है कि हत्या सम्बन्धी प्रमाण लगभग नष्ट कर दिए जाते हैं | पुलिस के बिलम्ब एवं कठोर 
कार्यवाही में लापरवाही, प्रमाणों के अभाव आदि के कारण हत्यारे पति, सास, ससुर अन्य 
रिश्तेदार जो हत्या से सम्बन्धित होते हैं बरी हो जाते हैं। हत्यारों का कोई कुछ भी नहीं कर 
पाता है इससे अन्य लोगों को भी ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 
दहेज सम्बन्धी हत्याओ और आत्म-हत्याओं के अनेक मामले तो सामने आते भी नहीं हैं। 

दहेज सम्बन्धी हत्याओं के सम्बन्ध में निम्बलिखित समाजशास्त्रीय कारण, लक्षण एवं 

विवरण महत्त्वपूर्ण हैं-- जिन जातियों, वर्गों तथा समाज के लोगों मे दहेज-प्रथा का प्रचलन 
जितना अधिक है उनमें दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न की दर भी उतनी हो अधिक है। मध्यम वर्ग 
में दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न की दर अधिक है। ओर निम्न और उच्च वर्ग में कम है | निम्न 
जातियों में दहेज प्रथा का प्रचलन अब उच्च जातियों की देखा-देखी शुरू हुआ है। पहिले 
इनमें दहेज प्रथा नहीं थी | इसके विपरीत इनमें कन्या मूल्य की प्रथा का प्रचलन है। इसलिए 
निम्न जातियो को तुलना मे उच्च जातिंथों में दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न, हत्याएँ और आत्म- 
हत्याओं की दर अधिक है। 2-24 वर्ष की आयु की महिलाएँ दहेज के कारण अधिक 
पीड़ित हैं। ये महिलाएँ शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक रूप से परिपक्व होती है। दहेज के 
कारण युवा वधुओं को अधिक सठाया जाता है, अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। 
ऐसी बधुएँ तंग आकर आत्म-हत्याएँ भी कर लेती हैं। दहेज सम्बन्धी हत्याओं में परिवार की 
संरचना, आकांक्षाएँ, भौतिकवादिता, आर्थिक स्तर को निम्न से उच्च बनाने की अभिलाषा 
आदि नव-वधुओं को जलाने, हत्या करने आदि के लिए निर्णायक भूमिका अदा करतो हैं। 
इन कारकों का प्रभाव अपराधी पर पड़ता है। अपराधी पर वातावरण का दबाव, सामाजिक 
तनाव, उसका सत्तावादी होना, समायोजन नही कर पाना, दूसरे लोगों के विवाह में आए 
दहेज की तुलना करना, हीन भावना से पोड़ित होना, प्रघल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना 
आदि पत्नी को हत्या करने के प्रमुख कारण पाए गए हैं। 

(7 ) परिस्थितियों की शिकार तथा हिंसा (डाजाणाशे शालाशाड शाते 
५।0०१९४॥०९९)-विश्व के अन्य बच्चो की तरह से भरत में भी बच्चे परिस्थितियों के कारण 
हिसा के शिकार होते हैं तथा इनमें कन्याओं पर तुलनात्मक रूप से शोषण एवं अत्याचार 
अधिक होते हैं। बड़े शहरों के क्षेत्रों में बसे गसैब परिवारों में पल रही लड़कियों, सड़क पर 
रहने वाली लड़कियों को विविध खतरों के अतिरिक्त यौन-शोषण का खतरा सबसे अधिक 
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होता है। नशौले पदार्थों का सेवन करने वालो, भिखारियों, कैदियों, शराबियों आदि की 
बच्चियों के साथ यौन सम्बन्धी हिंसा को सम्भावना अधिक रहतो है। राध्नि को सुरक्षित स्थान 
की व्यवस्था नहों होने के कारण घुमक्कड़ बच्चे बेश्यावृत्ति में फैस जाते हैं। गरीबी, 
बेरोजगासे, खाने को कमी के कारण माँ-बाप बिचौलियों के जाल में फैस जाते हैं तथा धन के 
लालच में आकर अपनी बहू-बेटियों को बेच देते है उनसे वेश्यावृत्ति करवाने के लिए मनबूर 
हो जाते हैं। 
इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप दिनों-दित नाबालिग कन्याओं के साथ बलात्कार 
में वृद्धि हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 25 प्रतिशत बलात्कार नाबालिग 
लड़कियो के साथ होते हैं। कुल बलात्कारों में लगभग 20 प्रतिशत बलात्कार 0 वर्ष से कम 
आयु की बच्चियों के साथ होते है। इनमे सामाजिक एवं पारिवारिक निन्‍्दा के कारण यौत 
हिसा की घटनाओ को जो रिपोर्ट नहीं की जाती हैं वे शामिल नहीं हैं। स्पष्ट एवं सुनिर्रिचत 
कानून के अभाव के कारण यौन-शोषण, बलात्कार, पारिवारिक व्यभिचार बहुत हो रहा ऐ। 
भारत मे आज भी कई स्थानों पर देवदासी परम्पश की आड़ में जो हो रहा है वह 
यौन-शोषण का ही एक परिवर्तित रूप है। गरीबी एवं अभाव से पोड़ित परिवार अपनों कम 
आयु कौ पुत्रियों को विदेशियों को बेच देते हैं जिनका आगे जाकर क्या होता है यह संर्व- 
विदित है। 
कामकाजी चौकशनो लडकियो का अकेलेपन के कारण यौन-शोषण होता रहता है। 
यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुस्तार उपर्युक्त तथ्य महिलाओ के विरुद्ध हिंसा का चित्र प्रस्तुत 
करते हैं। परन्तु इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र मे किए गए प्रयासों पर प्रकाश नहीं डाला गया है; 
वे प्रयास कितने ही छोटे क्यो न हों पसन्तु उनका वर्णन किया जाना चाहिए था जो इसमे नहीं 
किया गया है ९ ॥ 
(8 ) बलात्कार (२५००)--महिलाओ के विरुद्ध बलात्कार रूपी हिंसाएँ एवं 
अत्याचार भिल-भिन देशों में अलग-अलग मिलते हैं। अध्ययनों के आधार पर यह सर्मस्या 
पश्चिम के देशो में भारत की तुलना मे अधिक गम्भीर है। अनेक बलात्कार के मामलों की 
सूचना सामाजिक निन्दा तथा बदनामो के कारण प्रकाश गे भी नहीं आती है। क्राइम ह7 
इण्डिया, 988 के अनुसार भारत मे जो बलात्कार 983 से 988 की अवधि में हुए रह 
उसके अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस देश मे औसतन 80 मिनिट में एक पथी 
वर्ष में 7,500 बलात्कार होते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध + 
जनवरी 993 के प्रतिवेदन के अनुसार भारत मे बलात्कार की औसत दर 54 मिनिट मे एक 
पाई गई। इस प्रकार से एक माह में 800 और एक वर्ष मे 9,600 बलात्कार के मामले दर्ज 
किए जाते हैं| इनमे थे बलात्कार के मामले सम्मिलित नहीं हैं जिनकी शिकायत नहीं की गई « 
है। पिपोर्ट नहों किए जाने वाले बलात्कार के सम्बन्ध में रिपोर्ट तथा वैज्ञानिकों ने अनुमान के 
सम्बन्ध मे मौन साध रखा है। क्राइम इन इण्डिया, 4988, के अनुसार भारत में आयुत्रार; 
१0 वर्ष से कम आयु की बलात्कार की शिकार 2 6४, 0 से 6 वर्ष की शिकार 20.5%; ।£ 
में 30 वर्ष को शिकार 64% और 30 वर्ष से ऊपर कौ शिकार 42 8% महिलाएँ पाई पई। इनमें 
सर्वाधिक प्रतिशत (64 %) बलात्कार की शिकार 6 से 30 वर्ष आयु समूह की पाई गई! 
भारत में यूनीसेफ के प्रतिनिधि जैरी पित्ठो ने भारत में बच्चों के यौन-शोषण तैंयो 
खरीद-फरेख्त पर यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय सगोष्ठी में ॥7 भई, 996 को कहां कि 
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हालाँकि अधिकाधिक आँकड़े उपलब्ध नहीं है लेकिन भारत में अनुमानत: करीब चार लाख 
बच्चों का यौन-शोषण हो रहा है। आपने यह भी कहा कि भारत और इसके पड़ौसी 
देशों--बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका में अनुमानतः करीब 60 लाख बच्चे यौन- 
शोषण के शिकार हैं। 
संगोष्ठी के अधिकतर विशेषज्ञों का कहना था कि बाल-वेश्यावृत्ति तथा यौन-शोषण 
के मुख्य कारणों में जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और निरक्षरता, सामाजिक-आर्धिक ढाँचे को 
अस्थिरता, पारिवारिक कठिनाइयाँ, बढ़ता उपभोक्तावाद, गाँवों से शहरों को पलायन की 
प्रवृत्ति, लिंग-भेद, खतरनाक परम्पराएँ तथा धार्मिक रीति-रिवाज है। इनमें गरीबी सबसे 
महत्त्वपूर्ण कारण है। विशेषज्ञों ने कहा कि माफियाओं ने बच्चों के पेशेवर यौन-शोषण को 
बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। 
यू एन.डी.पो. द्वारा प्रकाशित हयूंपन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 7990 मे 74 देशो के 
मानव संसाधन विकास के विभिन्‍न पहलुओं पर तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। इसमे 
लिंग आधारित सूचनाएँ दी गई हैं। बलात्कार से सम्बन्धित निम्न त्थ्यों का उल्लेख किया 
गया है-- 
कनाड़ा, नौदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, भार्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तिहाई 
जच्चियों द किशोरियों के प्लाथ यौन-दुर्व्यवहार किया जाता है। 
एशिया मे अनुमानतः 30 लाख बलिकाओं को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित किया 
जाता है। 
चिली, भैक्सिको, पापुआँ, न्यूगिनी और कोरियाई गणतंत्र मे दो-दिहाई विवाहित 
युवतियों के साथ परिवार मे हिंसक व्यवहार किया जाता है। जर्मनी में अनुमानतः 40 लाख 
महिलाएँ इस हिंसा की शिकार हैं । 
कनाड़ा, न्यूजीलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका मे 6 में एक महिला के 
साथ जीबन में एक बार बलात्कार होता है। 
विभिन्‍न अध्ययनों, सूचनाओ तथा रिपोर्टों से ज्ञात हुआ है कि अधिकतर बलात्कार 
परिस्थिठियों से सम्बन्धित होते हैं। गरीब लड़कियों, मध्यम दर्ग की कर्मचारियों और 
दैनिक वेतनभोगी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ अधिक घटती हैं | मध्यम वर्ग की 
महिला कर्मचारियों का लैग्रिक अपमान उनके मालिक करते हैं और दैनिक वेतनभोगी 
महिलाओं का दैनिक शोषण ठेकेदार, दलाल और बिचौलिए करते हैं। परिस्थितियों से 
मजबूर, जेल में केद महिलाएँ अधोक्षकों और कर्मचारियों के बलात्कार कौ शिकार होती है 
तो और बीमार महिलाएँ अस्पताल के कर्मचारियों की शिकार हो जाती हैं। समाचार-पत्रो में 
आए दिन बलात्कार कौ सूचनाओ के आधार पर यह निष्कर्ष निक़ाला जा सकता है कि 
बलात्कार फा धर्गीकरण निम्न रूप में देखा जा सकता है--() एकल बलात्कार ( अपराधी 
केवल एक पुरुष), (2) द्वि-बलात्कार (एक समय में दो पुरुष अपराधी), (3) सामूहिक 
बलात्कार (अपराधी पुरुष अनेक) होते हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अनेक बलात्कारो 
'की सूचना दर्ज नहीं करवाई जाती है। जो अपराध दर्ज करवाए जाते हैं उनमें अधिकतर मे 
शारीरिक हिंसा या क्रूरता नहीं की जाती है बल्कि महिलाओं को गरीबी, आर्थिक प्रोत्साहन, 
मौखिक दबाव आदि के द्वाय मजबूर कर दिया जाता है। जहाँ तक बलात्कार के स्थानों को बात 
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है ये अधिकतर शोषण करने चालों के आवाप्ो में ही किए जाते हैं | सूने स्थानों, खालौ पड़े 
भवनो, खण्डहरों, गैर-रिहाइशी भवनों और अलग-थलग पड़े एकान्त स्थानों मे किए जाते हैं। 
(9 ) अपहरण /भगां ले जाना (दतशाया]गतत[(्‌ जाएं ##90(00)--एक नाथालि। 
लडकी (१8 वर्ष से कम आयु) और नाबालिग लड़का (१6 वर्ष से कम आयु) को उनके 
भाता-पिता या कानूनो अभिभावक की अनुमति के बिना ले जाने या फुसलाने को 'अपहरण' 
कहते है। एक महिला को कपंटपूर्वक, जबरदस्ती या धोखेबाजी से इस उद्देश्य से ले जाता 
कि बहका-फुसलाकर उसके साथ मैर-कानूनी या अदैध-मैथुन किया जाए या उस महिला 
को इच्छा के चिरुद्ध उस्ले किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए बाध्य किया जाए, भगा 
ले जाना कहलाता है। अपहरण नाबालिग का किया जाता है जिसमे उत्पीडक फी सहमति 
का कोई महत्त्व नहीं होता है। अपहरणकर्त्ता को अपहरण करने का अपराधी माना जाता है 
चाहे नाब्रालिग को श्रहमति हो क्यो न हो। भगा ले जाने में उत्पीड़क बालिका महिला होती 
है तथा उसकी स्वैच्छिक सहमति अपराधी को माफी प्रदान करवा देती है। 
क्राइम इन इण्डिया, 4990 की ऐिपोर्ट के अनुसार भारत में भगाकर ले जाने की संख्या 
प्रति एक लाख जनसंख्या पर दो है। 985 से 990 मे जो अपहरण आदि किए गए थे उनके 
आधार पर जो औसत निकाला गया उसके अनुसार भारत मे प्रतिदिन 42 लड़कियो/महिलाओ 
का अपहरण/भगा ले जाया जाता है। एक वर्ष मे 5,000 महिलाओं का अपहरण/भगा ले 
जाने की घटनाएँ होती है। केद्धरीय सरकार द्वारा 4993 मे प्रस्तुत की गई एक एिपोर्ट के 
अनुसार भारत में प्रत्येक 43 मिनिट मे एक महिला का अपहरण है। तदनुसार एक दिन मे 
33 4 तथा एक वर्ष मे 2,000 अपहरण/भगा ले जाने के मामले होते हैं। इन भगः ले 
जाने/अपहरण के कुल केसों मे से प्रतिवर्ष 8& 5५ महिलाएँ और 43 5% पुरुष होते हैं। जो 
प्रतिवर्ष लगभग 2,000 व्यवित अपहरण/भगा ले जाने का अपराध करते है जिनमें 96 0 
प्रतिशत पुरुष एवं 40 प्रतिशत महिला अपराधी होती हैं। क्राइम इन इण्डिया, 990 के 
अनुसार ये अपहरणकर्त्ता 8 वर्ष से कम आयु के 5 4%, 8-30 बर्ष क्री आयु समूह के 
$4 8%, 30-50 वर्ष के 35 3% तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के 5 4% पाए गए। 
निष्कर्षत: आधे से कुछ अधिक अपहरणकर्त्ता/भगा ले जाने घाले 8-30 वर्ष आयु 
समूह के हैं तथा एक-तिहाई से कुछ अधिक 30-50 चर्ष आयु समूह के हैं। 
अपहरण /भगा ले जाने सम्बन्धी विशेषताएँ ((॥द07८005005 ९]॥०० (० दिकाशुअवाह 
क्रा0 /90॥.॥एा) 
।.. विवाहित स्त्रियों को तुलना में अविवाहिद लडकियाँ अपहरण/भगा ले जाने 
की शिकार अधिक होती हैं। 
2. अपहरणकर्चा उत्पोड़क एवं शिकार (उत्पीड़ित) महिलाएँ अधिकतर परस्पर 
परिचित होते है। 
3, अपहरणकर्त्ता एव शिकार का अधिकाशतः सम्पर्क उनके घरों या प्रौस मे 
होता है तथा सार्वजनिक स्थानों म कम होंता है। 


4 अपहरण/भगा ले जाने का कार्य सामान्यत; एक (एकल) व्यक्ति ही अधिक 
करते हैं। 


पारिवारिक हिंसा ॥29 


बल पक ल्‍23 05६ 


भगा ले जाने में अपगधी की ओर से डराना, धमकाना या उत्पीड़ित को ओर 
से विरेध सामान्यतया कम पाया जाता है। 

भगा ले जाने का प्रधान उद्देश्य मैथुन और विवाह होता है। 

इस प्रकार के अपराध में लगभग एक-दशम उद्देश्य आर्थिक होता है। 

भगा ले जाने के 80% अपराधों मे लैंगिक आक्रमण होते हैं। 

परिवार में स्मेहपूर्ण सम्बन्धों का अभाव, माता-पिठा का कठोर अनुशासन 
लड़की को किसी परिचित के साथ घर से भागने में प्रभाव डालते हैं। 


पारिवारिक हिंसा करने वाले अपराधकर्तता 
(एशएल्कग्राण5 ए ए0ाल्ज्ांट ००९८) 


पारिवारिक हिंसा करने वाले अपराधकर्त्ताओं को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा 


सकता है-- 
१. 


2. 


3: 


वे लोग जो कभी बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे बड़े होने पर महिलाओं 

के विरुद्ध हिंसा करते हैं । 

बे लोग जो अधिक शराब पीते हैं या मदिरापान करते हैं महिलाओं के 

विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं। 

वे लोग जो अवसाद-ग्रस्त होते हैं, जिनमे आत्मसम्मान कम होता है तथा 

न इक होती है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले अपराधी होते 
। 

वे लोग जो मनोरोगी होते हैं तथा जिनके व्यक्तित्व दोषपूर्ण होते हैं। 

वे लोग जिनका पारिवारिक जौवन तनावपूर्ण होता है तथा ऐसी स्थितियों का 

सामना करते हैं। 

वे लोग जो शक्‍की होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति मालिकानापन वाली तथा प्रबलता 

चाली होती है। 

के लोग जिनमें प्रतिभा का अभाव होता है। 

चे लोग जिनका व्यक्तित्व समाज-वैज्ञानिक रूप से विकृत होता है। 


से लोग जिनके पास संसाधनों तथा प्रबीणताओं का अभाव होता है महिलाओं 
के विरुद्ध हिंसात्मक अपराध करते हैं। 


पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय 


([/८व४४७४६ १0 80) ॥2ज7680 ५।०शाए८) 


पारिवारिक हिंसा के सम्बन्ध में उपयुक्त नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों को बनाता 
होगा। इसके लिए महिलाओं के बारे में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वैधानिक एवं 
मानवशास्त्रीय सूचनाएँ, तथ्य एवं प्रमाण एकत्र करने होंगे। शिक्षा, धर्म, संस्कृति एवं प्रचार 
माध्यमों के द्वारा महिलाओं के सम्बन्ध में पारिवारिक, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा 
चातावरण एवं सौच विकसित करना होगा जिसके द्वारा सभी आयु वर्ग कौ स्त्रियों को लिंग- 


30 आरतोय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


भेद और पक्षपात से सुरक्षा प्रदान को जा सके तथा इसके विरुद्ध होने वाली हिंसा को समाप्त 
किया जा सके। महिलाओ के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए न केवल ठोस लक्ष्य निर्धारित 
करने होगे बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के सगठनात्मक प्रयास करने होगे। 
उनमे आत्मविश्वास तथा आत्म-निर्भरता पैदा करनी होगी। पुरुष वर्ग को उनकौ रक्षा करते के 
लिए तैयार करना होगा। 
महिलाओ की स्थिति सुधरने तथा इनके विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए अन्तेक 
कानूनी प्रावधान पारित किए गए हैं। विविध साक्षज्ता प्रसार कार्यक्रम चलाए गए हैं। विभिल 
स्तरों पर महिला आयोग स्थापित किए गए हैं। महिलाओ की आर्थिक एवं संस्धागत सहायता 
के लिए बहुत कुछ किया गया है। माता प्रसूति अबकाश, पिता को भी सबैतनिक वा 
अबैदनिक अबकाश का प्रावधान, सम्पत्ति व उत्तराधिकार के कानूनों मे संशोधन एवं परिवर्तन 
किए गए है | विभिन्‍न स्तरों तथा ग़जनैतिक सगठनों मे महिलाओं फे स्थानों का आरक्षण का 
प्रावधान की प्रक्रिया को मूर्व रूप दिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओ के 
लिए 33% स्थान सुरक्षित रखे जाने लगे हैं। सार्वजनिक शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य और 
महिलाओ के लिए ऋण सुविधा में वृद्धि करके समानता के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। 
अन्तर्गष्टीय स्तर पर महिलाओ के लिए आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए 
समय-समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। 

महिलाओ के विरुद्ध हिसा को कम करने एवं रोकने के लिए समय-समय पए विचार 
गोष्ठियो, कार्यशालाओ, समाज सुधारको आदि ने अनेक सुझाव दिए हैं । इस क्षेत्र मे अनेक 
संगठन कार्य भी कर रहे है । महिलाओं के विरुद्ध हिसा को नियंत्रित करने में जो सुझाव दिए 
गए हैं एव कार्य किए जाने चाहिएँ उन्हे क्रम से निम्न क्रम मे प्रस्तुत किया जासकता है-- 

१. सोच में परिवर्तन ((४शा8९ 0४ प॒शाणा।0९)-महिलाओ के विरुद्ध हिंसा को 
कम करने एवं रोकने के लिए स्त्री के माता-पिता, भाई-बहिन, सास-ससुर, पति, देवर, जेठ 
से लेकर समाज के सभो पुरुषों के विचारो, मान्यताओं, मूल्यो आदि मे परिवर्तन लाना होगा। 
कन्या के गर्भ मे आने से लेकर जीवनपर्यन्त तक उसे सुरक्षा प्रदान तभी की जा सकदी है जब 
सभी के सोच मे परिवर्तन लाकर पुत्र-पुत्री को समानता प्रदान की जाए। माता-पिता विवाह के 
बाद पुत्री की कोई जिम्मेदारी उठाना समाज विरुद्ध समझते हैं। समाज बाले भी निन्‍दा और 
आलोचनाएँ करते हैं अगर विवाद के बाद पुत्री माता पिता के घर पर रहतो है। सघुरात मे 
वधू पर अत्याचार होने पर साता-पिता उसे पूर्ण-साक्षण प्रदान महीं करते हैं। महिलाओ क्र 
विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए इस रूढिवादी परम्परा को बदलना होगा कि कन्या ऐो पणया 
8! ह रा पिता के घर-परिवार मे उतना ही अधिकार ग्रदाद होदा चाहिए जितना कि उसके 
भा | 

2. आत्म-विश्वास बढ़ाना एवं शोषण के विरुद्ध सशक्त बनाना (0९३5९ 
इश-एणास्‍तशा९ए६४ शाप च्चदाएालशावड बह्धाफ। स्पाग्ा00)- महिलाओं 
यह बहाना होगा कि वे अबला नहीं हैं। वे सभी प्रकार सै पुत्षो के समान हैं। वे स्वयं पति 
के सहारे के बिना अपना और अपने बच्चो का निर्वाह कर सकती हैं। जीविकोपार्जन का 
सकती हैं। उन्हे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी और अपने बच्चो की 
देखभाल स्वय कर सकती हैं। उनके विरुद्ध की जाने बाली किसी भी प्रकार की हिंसा एव 
शोषण का उन्हे बिशोध करना चाहिए। उनके शौषण का उनकी सन्तानों पर भी नकारात्मक 


पारिवारिक हिंसा ॥3] 


प्रभाव पड़ता है । नारी में छुपे गुणों एवं क्षमताओं को पहिचानने के लिए उन्हें जागरूक करना 
होगा तभी उनके विरुद्ध हिंसा को रोका जा सकता है। उन्हें अपनी क्षमता के प्रति जागरूक 
करना होगा कि वे सम्पत्ति की लक्ष्मी हैं, शक्ति में दुर्गा है तथा ज्ञान में सरस्वती है। नारी को 
अपनी क्षमताओं को जानना और समझना होगा तभी उसका जीवन शोषण-मुक्त हो सकता 
है। उसे हिंसा और शोषण के सम्मुख आत्म-समर्पण नहीं करना चहिए। 


3. सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था (#गश्धाएदाशा $९९०७१७ थ॥0 
ए70।००७०ा)--जब महिला के विरुद्ध हिंसा होती है तो उस समय उसे सुरक्षा एवं आश्रय 
कौ विशेष आवश्यकता पड़ती है। पीड़ित महिलाओ को सबसे अधिक आवश्यकता 
सहायता, सुरक्षा, सलाह और आश्रय की पड़ती है। महिलाओं के विरुद्ध विभिन हिंसाओं 
को सहन करने का काएण सुरक्षा, आश्रय एवं सहायता का अभाव है | विवाह के बाद माता- 
पिता भी आश्रय देने से टलते हैं। ऐसी स्थिति में अपना शोषण कराने के अतिरिक्त पीड़ित 
महिला के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। सरकार एवं स्वयसेथी संगठनों को चाहिए 
कि वे अधिक-सै-अधिक पीड़ित महिलाओं के लिए आवास की सुविधाएँ प्रदान करे। इन 
आवास सुविधाओं की जानकारी महिलाओं तक प्रचार माध्यमों से पहुँचाएँ। अभी जो आवास 
सुविधाएँ उपलब्ध है उसकी सभी महिलाओं को जानकारी नहीं है तथा ये मुविधाएँ 
आवश्यकता के अनुसार बहुत कम हैं। इन आबास सुविधाओं में सुरक्षा नियमो का पालन नहीं 
किया जाता है। उनमें सामान्यतया बहुत भीड़ रहती है। ऐसा भी पाया गया है कि इस प्रकार 
के आश्रय या आवास केन्द्र भी महिला शोषण के केन्द्र बने हुए हैं। राजस्थान के अलवर शहर 
में स्थित महिला आवास केन्द्र में यौन-शोषण का प्रकरण सामने आया है। उसके सम्बन्ध में 
आरोपों की तहकीकात की जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सरकार और 
निजौ/सार्वजनिक संस्थाओं को विशेष रूप से उन महिलाओं को आश्रय अवश्य प्रदान करना 
चाहिए जिनको मार डालने, जीवन को नरक॑मय बनाने, उठवाकर ले जाने आदि की धमकी 
दी जाती है। वैसे तो अकेले, विधवा, पिंवाहित, बच्चों वाली, पीड़ित महिलाओ को आश्रय 
प्रदान करना चाहिए | समाज के लोगों को भी इन संगठनों के निर्माण, प्रसार एवं प्रचार में हर 
सम्भव योगदान देना चाहिए जिससे कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को कम एवं रोका जा सके। 

4. स्वयं-सेवी संगठनों का प्रसार एवं प्रचार करना (एजजक्षातणा थात 7फएाए 

जी ४णशाएए (0एशा३॥। णा$)--ऐसे अनेक स्वयंसेवी सगठन हैं जो पीड़ित महिलाओ को 
हिंसात्मक श्व॑ शोषण सम्बन्धी समस्याओं का अनेक प्रकार से समाधान करते हैं। ये संस्थाएँ 
पीड़ित महिला की समस्या का अध्ययन करती हैं। पीड़ित महिला, उसके ससुराल वालो, 
एवं पुलिस एवं न्यायालय मे जाकर सम्बन्धित लोगों से बातचीत करती हैं तथा समस्या का 
समाधान करने का प्रयास करतो हैं। अकेली पीड़ित महिला की समस्या का समाधान संगठन 
के द्वारा सरलतापूर्वक होने की सम्भावना अधिक होती है बनिस्पत अकेली महिला अपनी 
समस्या से जूझे। महिला संगठन के माध्यम से समस्या के विरुद्ध आवाज उठाने का 
सार्वजनिक, मानवतावादी एवं नैतिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे स्वयंसेत्री संगठनो को जो 
पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं उन्हें सशक्त बनाना चाहिए, उनकी 
जानकारी सभी महिलाओं तक पहुँचानी चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के 
लिए इन स्वयंसेवी संगठनों का जितनी जल्दी हो सके प्रसार और प्रचार करना चाहिए। 
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$ रोजगार ढूँढ़ने एवं बच्चों की देखभाल की सुविधाओं की व्यवस्था 
(#ाणाहलाला॥। ए खकछ॥ठ ण गिवाएड जिएंएशाशा शा (ता धाए)-- 
पीड़ित महिला के सम्मुख सबस्ते जटिल समस्या जीविकोपार्जन कौ होती है और जिनके 
बच्चे होते हैं उसके लिए बच्चों कौ देखभाल तथा पालन-पोषण कौ समस्या भी होती है। 
उनके पास इन समस्याओं के समाधान के अभाव के कारण अपना और अपने बच्चो का शोषण 
करवाने एवं हिसात्मक अत्याचारों के सहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता है। 
इसके सम्बन्ध मे समाजशास्त्रियो एवं विद्वानों का यह सुझाव है कि पीड़ित महिलाओं के 
लिए रोजाए दूँढने तथा बच्चो को देखभाल की सुविधाओ के लिए उपयुक्त एवं कारगर 
विकल्प उपलब्ध करवाए जाने चाहिएँ। महिलाओ के विरुद्ध हिंसा तभी रोकौ जा सकती है 
जब उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा कर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाए। पीड़ित तथा 
मैर-पीडित महिलाओं को जितना अधिक स्वावंलम्बो बनाया जाएगा उनके विरुद्ध हिंसा भी 
उसी अनुपात में तेजी से घटाई जा सकेगी। पीडित त्याज्य, घर-ससुराल से निकाली गईं ब्धू 
या/और विधवाएँ शोषण की शिकार महिलाओं को तत्काल स्थाई या अस्थाई रूप से वित्तीय 
सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। उन्हे रोजगार दिलवाता चाहिए। पीड़ित महिलाओ के 
बच्चों के धालन-पोषण, आवास, शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करवानी 
चाहिए। इसके लिए सम्भव हो तो परामर्श केन्द्रों को अनेक स्थानों पर खोलना चाहिए जो 
ऐसी पीडित महिलाओ को तत्काल सहायता एपं सुरक्षा प्रदान कर सकें। 


6. सस्ती एवं न्यून औपचारिक न्यायालयों की व्यवस्था (25४9॥शशशा। पं 
(ऋयए भाप [,0४४ एणगा7 (०७६5)--अत्पाचारों और शोषण से पीड़ित महिलाएँ असहाव 
और निर्धन होती है। महिलाओ के विरुद्ध हिसा का एक कारण यह भी है कि वे 
अपराधकर्त्ता के विरुद्ध गरीबी के कारण न्यायालयों मे फरियाद नहीं कर पाती हैं। अशिक्षित, 
पर्दा-प्रथा, समाज के बन्धनो में पलौ-बढ़ी होने के कारण पुरुष-प्रधान समाज में अपनी 
शिकायत लेकर न्याय के लिए न्यायालयों में जाने से घबराती है। इसलिए शोषण एवं 
अत्याचारों से पीडित महिलाओं के लिए ऐसे न्‍्यायालयो की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर 
औपचारिकताएँ कम हो तथा अनौपचारिकताओपूर्व वातावरण अधिक हो । इसके साथ-साथ 
महिलाओ के लिये ये न्यायालय सस्ते एवं कम खच्चीले भी होने चाहिएँ। पीड़ित महिलाओं 
तथा अन्य महिलाओं को अपने अधिकारों की माँग एवं पुर्नस्थापन के लिए ऐसे न्यायालयों 
को व्यवस्था करनी चाहिए जिनमे महिला न्यायाधीश हों। महिलाएँ अपने दुःख महिला 
न्यायाधीशों के सम्मुख व्यक्त करने मे कम सकोच का अनुभव करेगी। पुरुष न्यायाधीशों की 
घुलना मे महिला न्यायाधीशों से महिलाओ की पीड़ाओं को समझने एवं पक्षपातरहित्त नया 
को अपेक्षा भी अधिक की जा सकती है। महिलाओ के विरुद्ध हिसा को रोकने के लिए 
सस्ती, कम औपचारिक, महिला न्यायाधीशों वाले न्यायालयों की स्थापना एवं व्यवस्था की 
विशेष आवश्यकता है जहाँ सामान्य एवं पीड़ित महिलाएँ पीड़ाओं को सुगमता से व्यक्त कर 
याझँगी। सम्भव हो तो महिला वकौलो, महिला कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देकर 
न्यायालयो का वातावरण सुगम एवं उपयुक्त बताकर महिलाओ के विरुद्ध हिंसा एवं शोषश 
के मामलों सम्बन्धी शिकायतें करने के लिए महिलाओं में आत्म-विश्वास्र एवं अधिकारों की 
माँग के लिए उत्साह बढाया जा सकता है। ४ 
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फ्र् निःशुल्क कानूनी सहायता (छासड [८४7 /0एा5८ )-देश में ऐसे कुछ संगठन 
हैं जो महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा 
को रोकने के लिए इन संगठनों की जानकारी महिलाओं तक पहुँचाना अत्यावश्यक है। ऐसे 
संगठन आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम हैं। इन संगठनों को संख्या बढ़ानी चाहिए 
तथा इनका प्रचार कश्के महिलाओं तक इनकी जानकारी पहुँचानी चाहिए। देश में अधिकतर 
स्त्रियाँ निर्धन हैं जिनको शोषण से बचाने के लिए ये संगठन पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क 
कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा शोषण, हिंसा, अत्याचार आदि से कानूनी 
सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे संगठनों का प्रसार और प्रचार पीड़ित स्त्रियों के लिए निन्‍तात 
आवश्यक हैं । महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने में ऐसे संगठनों फो जिंतना 
प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता दी जा सके उतना ही अच्छा है। 

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि समाज के एक बड़े भाग पीड़ित महिलाओं को 
शोषण, हिंसा, अत्याचार आदि से सुरक्षा प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। समाज कौ प्रगति, 
विकास, खुशहाली आदि के लिए आवश्यक है कि महिलाओं के विरुद्ध विभिन प्रकार की 
हिंसाओं को रोका जाना चाहिए अन्यथा उनके शोषण के साथ-साथ उनसे जुड़े पति, सास, 
ससुर, पुत्र-पुत्री आदि सभी को सुख-शान्ति भी बनी नहीं रह सकती है। महिलाओ के 
विरुद्ध हिंसा को परिवार, समुदाय, क्षेत्र, प्रान्त, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उपयुक्त 
प्रयाप्त करके रोकना चाहिए। केवल भाषण देने, अधिनियम बनाने, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 


छः 


अध्याय-0 


विवाह-विच्छेद 


()एण९८) 


हिन्दू समाज मे विवाह से सम्बन्धित सम्रस्थाओं में एक प्रबल समस्या विवाह- 
विच्छेद है। जब पत्ति-पत्ली का वैवाहिक जीवन अक्षामंजस्यपूर्ण हो जाता है और दोनों के 
सम्बन्ध असामान्य और तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति-पत्नी के विवाह- 
सम्बन्धो को सामाजिक एवं कानूनी रूप से समाप्त कर देना विदाह-विच्छेद कहलाता ऐ। 
इस प्रकार विवाह-धिच्छेद पति-पत्नी के चैवाहिक सम्बन्धों की कानूनी एवं सामाजिक दृष्टि 
से समाप्ति का नाम है । विवाह-विच्छेद एक दुःखद एवं कष्टदायक स्थिति है जिसमें पति- 
पत्नी के पारस्परिक विश्वास, श्रद्धा, प्रतिज्ञा एवं प्रेम की समाप्ति हो जाती है। इसमें परस्पर 
एक-दूसरे का मूल्याकन कर लेते हैं और परस्पर समझौते की स्थिति समाप्त हों जातो है, 
उनके आत्माभिमान को चोट पहुंचादी है, एक-दूसरे से अपमानित होने की स्थिति का 
अहसास होता है हो वे सामाजिक एवं कानूनी तौर पर अपने वैवाहिक एवं पारिवारिक 
सम्बन्धे का अन्त कर देते हैं। 

हिन्दू सत्रो के लिए पतिद्रत सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। पति हो पत्नी का साथी, 
सहचर, सखा, गुरु व देवता होता है और अपने सतीत्व-पालन को रक्षार्थ बह सम्पूर्ण समाज 
से भी सम्बन्ध तोड़ सकती है किन्तु जब पति-पत्नी के सम्बन्धों में दरार पड़ जाती है, उनके 
लिए एक छत के नौचे रहना सम्भव नहों रह जाता तो सम्बन्ध-विच्छेद की स्थिति आ जाती 
है । इलियट और मैरिल का इस सम्बन्ध में यह कथन है कि विवाह-विच्छेद सदैव करीब- 
करीब एक दुःखद घटना के रूप में होठा है, क्योकि इसका सामान्यतः: अर्थ है--विश्वास का 
समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना और ग्रम्भीर मोह-भंग। 


प्राचीन भारत में विवाह-विच्छेद 

(एएणएट जा #भाएशां ॥09) 
भारतीय समाज में दिवाह-विच्छेद को समस्या अति प्राचीन है। यद्यपि हिन्दू स्त्री के 
लिए पति-त्याग को कल्पना भी असम्भव है, क्योकि सामाजिक और धार्मिक दोनों ही 
दृष्टियों से इसे अनुचित माना गया है, किन्तु बैदिक काल मे विवाह-विच्छेद के कुछ 
उदाहरण मिलते हैं। मनु ने स्त्री के बाँझ होने, उसके बच्चे जीवित म रहने, केवल लड़कियाँ 
हो होने अथवा उसके झगडालू होने की स्थिति में दूसरा विवाह करने की बात कहीं हैं। 
कौटिल्य ने भी इन्हीं समस्याओं में पति को दूसरा विवाह करने कौ अनुमति दी है। नारद, 
बृहस्पति और पारशर ने भी कुछ परिस्थितियों मे विवाह-विच्छेद को मान्यता दी है। मनु ने 
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केवल पली की कमजोरी में ही पति को दूसरा विवाह करने को अनुमति,नहीं दी वरन्‌ उनका 
कहना है कि यदि यति नपुंसक हो, पतित हो अथवा उसने संन्यास ले लिया हो तो ऐसी 
स्थिति में पलली दूसरा विधाह क्रर सकती है। इस प्रकार वैदिक संस्कृति मे पति के दुश्चरित्र, 
क्रूर अथवा दुगाचारी होने की स्थिति में उससे विवाह-विच्छेद को बात कही गई है। 
स्मृतिकारों ने भी कुछ परिस्थितियों भें विवाह-विच्छेद को मान्य ठहराया है। वशिष्ठ के मते 
में यदि पुरुष अथवा स्त्री दोनों मे से किसी पर भी परव्यक्ति-गमन का दोष है तो उसे दूसरे 
से विवाह-विच्छेद कर लेने का अधिकार होगा। कुछ धर्मग्रन्थों में तो यह भी कथन है कि 
पति-पत्नी को यह अधिकार है कि यदि वे एक-दूसरे से पुत्र जन्म न दे सके तो उन्हें 
विवाह-विच्छेद का अधिकार होगा। 


'कौटिल्य के मतानुसार यदि पति दुश्चरित्र हो, बहुत समय से विदेश में रहता हो, 
अपने ही बन्धु-बान्धवों के प्रति कृतष्न हो, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो, पुरुषत्वहीन 
हो अथवा पतली को उससे अपने जीवन का खतरा हो, तो ऐसी स्थिति मे पति का त्याग किया 
जा सकता है। 


नारद एवं पाराशर ने पति के नपुंसक होने, साधु हो जाने, अज्ञात हो जाने, जातिच्युत 
हो जाने अथवा भर जाने की अवस्था में स्त्री को दूसंग वर ढूँढ़ने की स्वीकृति दी है। 


ईसा समय के प्रारम्भ से हो विवाह-विच्छेद को अनेतिक, अधार्मिक, अपवित्र और 
घृणित कर्भ समझा जाने लगा और ईसा के 000 वर्ष बाद तो यह दृढ़ मान्यता हो गई कि 
जीवन में केवल एक बार ही कन्या का दान किया जाता है और पति के दुराचारी, व्यभिचारी, 
दुश्चरित्र यहाँ तक कि अत्याचारी होने कौ स्थिति में भी विवाह-विच्छेद की अनुमति नहीं दी 
जा सकती। हाँ, आठ प्रकार के विवाहों में से अन्तिम चार मे यह स्वीकृति विषम 
परिस्थितियों में दी जा सकतो है। प्रथम चार प्रकार के विवाहों को * धर्म्य! माना गया और 
प्ममें विच्छेद होना सम्भव नहीं था। हिल्‍्दुओ में उच्च जातियों में विवाह-विच्छेद नहीं होते, 
जबकि निष्त जातियों मे विवाह-विच्छेद की प्रथा प्रचलित है। 


हिन्दुओं में पति ही स्त्री के लिए सर्वस्व है। अत: उसके दुराचारी, शराबी, अपराधी 
व दुश्चरित्र होने को स्थिति में भी पली के लिए उसे छोड़ने कौ बात मन में लाना भी अधर्म 
है। हाँ, पुरुषों को विबाह-विच्छेद की स्वतन्त्रता दी गई है। इसी कारण भारतीय नारी अनेक 
कष्ट सहकर भी वैवाहिक बन्धन को नहीं तोड़तो। 


धीरे-धीरे उच्च जाति में तिबाह-विच्छेद को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र और घृणित 
कार्य समझा जाने लगा। बौद्ध ग्रन्थों से स्पष्ट विदित होता है कि समाज के उच्च वर्गों मे 
विवाह-विच्छेद असामान्य थे, बहुत कम होते थे। अल्तेकर ने लिखा है, ''यह स्पष्ट है कि 
समाज के उच्च बर्गो की स्त्रियाँ, निम्न वर्गों में प्रचलित विवाह-विच्छेद की प्रथा का लाभ 
उठाने की बहुत अनिच्छुक थी।” 


किन्तु आज परिस्थितियाँ बदल चुकौ हैं--आज स्थत्री-पुरुष के समान अधिकारों का 
युग है, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। अत: जब परिवार में पति-पली के 
सम्बन्धों मे टकराब उत्पन्न हो जाए, परस्पर वैयनस्य, असामंजस्य की स्थिति उत्पन्त हो जाए 
तो ऐसी स्थिति में दोनों के सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि उनमे विवाह-बिच्छेद हो 


॥%6 भारतीय सपाज : मुद्दे और समस्याएँ 


जाए। इस सम्बन्ध में अनेक तर्क दिए जाते हैं। कुछ बिवाह-विच्छेद के विरोध मे हैं, तो कुछ 
इसके पक्ष में हैं। इन्हे विस्तार से देखा जा सकता है-- 


विवाह-विच्छेद के विपक्ष में कुछ तर्क 
(507९ #एपाटा।5 हजार [05000) 


हिन्दू समाज में अनेक लोग आज भी विवाह-विच्छेद को भारतोय समाज को परम्परा 
के विपरीत मानते हैं| वे विवाह-विच्छेद के विपक्ष मे निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं-- 

। हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है-हिन्दुओं से विवाह को एक धार्मिक 
संस्कार माना गया है, इसे जन्म-जन्मान्तर का साथ माना गया है जिसे तोड़ता एक जघन्य 
अपराध है। हिन्दू समाज मे स्त्री का कर्ततव्य-धर्म कार्यों की पूर्ति करना, बच्चों का पलत- 
पोषण करना, पति को सैवा करना एवं विभिनत पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करना बताया 
गया है । यदि स्त्री को विवाह-विच्छेद को आज्ञा दे दो गई तो पारिवारिक दायित्वों एवं 
धार्मिक कृत्यो कौ पूर्ति न हो पाएगी, परम्पराएँ बल आदर्श विखण्डित हो जायेगे और भारतौय 
सस्कृति का सरक्षण न हो सकेगा। अन्तर्विवाह और विवाह के बन्धनों में शिथिलता आ 
जाएगी और इस प्रकार यह भारतीय सस्कृति और परम्परा के भो प्रतिकूल होगा। 

2 आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक- भारत मे स्त्रियों का शिक्षित होना नगण्य है। 
अधिकाश स्त्रियाँ अपने परिवार पर आश्ित हैं) न उनमे शिक्षा है, न ही वे किसो नौकरों या 
व्यवसाय मे सलग्न हैं, अधिकांशत; स्त्रियाँ अपने पति पर आर्थिक रूप से आश्रित हैं--ऐसे 
में यदि विवाह-विच्छेद हो जादा है तो उनके भरण-पोषण का दायित्व किस पर होगा? उन्हें 
आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सम्भव है कुछ स्त्रियों को हंठातू 
अनैतिकता का आश्रय लेना पड़े, जो कि सामाजिक दृष्टि से भी निन्‍्दनीय स्थिति होगी। अवः 
विवाह-विच्छेद अनुचित है। 

3 पारिवारिक विघटन की स्थिति--विवाह-विच्छेद को मान्यद्रा मिल जाने का 
परिणाम यह होगा कि इससे परिवारों का सगठन विशधृखलित हो जाएगा। पति-पत्ली के 
पारस्परिक विश्वास, प्रेम मे दरार पड़ जाएगी क्योकि उनको धारणा पति-परमेश्वर की न 
रहकर एक समझौते तक सोमित रह जाएगी। थोड़े से मन-मुटाव कौ स्थिति उत्पन्त होने पर 
ये कभी भो पति को छोड सकती हैं, दूसरी ओर पति भी पर-स्त्रो को ओर आकृष्ट होने पर 
उस पर अत्याचार कर सकता है। इस प्रकार फ्ररिवारिक विधटन की प्रक्रिया में तौव्रतां आ 
सकती है। अत; विवाह-विच्छेद पारिवारिक सुदृढ़ता के लिए हानिकारक है। 

4 बालकों के पालन-पोषण की समस्या--विदाह-विच्छेद के विपक्ष मे एक तर्क 
यह दिया जाता है कि इससे बच्चों के पालच-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विवाह- 
विच्छेद के पश्चात्‌ पिता बच्चो के पालन-पोषण का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा। यदि 
बच्चे माँ के पास रहेंगे तो आर्थिक कठिदाइयों के कारण उनको शिक्षा आदि समुचित न हो 
सकेगी। इससे बच्चों का व्यक्तित्व सर्वांगीण रूप से विकम्तित न हो सकेगा। बच्चो को 
डचित रूप से विकसित होने के लिए माता-पिता दोनों का प्रेम और उनकी उपस्थिति 

आवश्यक है। 

सासंशव: यह कहा जा सकता है कि विवाह-विच्छेद के विपक्ष में जो तर्क प्रस्तुत 
किए गए हैं, उनमें कुछ तो सत्यता अवश्य है किन्तु स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अधिकार 
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न मिलने से स्त्रियों कों कभी-कभी पति के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, उनका 
नेतिक और सामाजिक हास होता है, यह स्थिति भी असह्य है। अतः आज आवश्यकता स्त्री- 
शिक्षा व उसे स्वावलम्बी बनाने की है। 


विवाह-विच्छेद का औचित्य 


(05गरीस्श्लाता एण ४0०९) 


वर्तमान भारतीय समाज कौ परिस्थितियों में आए परिवर्तनों को देखते हुए यह 
आवश्यक है कि स्त्रियाँ को ससम्मान जीवन-निर्बाह करने का अधिकार दिया जाए। इसके 
लिए बिवाह-विच्छेद को मान्यता देना आवश्यक होता है। निम्नलिखित आधारों पर विवाह- 
विच्छेद के औचित्य को समझा जा सकता है। 


१. समानता का अधिकार-वर्तमान समय में स्त्री-पुरुष को सभी क्षेत्रों में समान 
अधिकार दिए गए हैं। आज सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष की समान 
रूप से भागीदारी है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन में भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त 
होने चाहिए। जब पुरुषों को स्त्री का परित्याग करने का अधिकार है तो स्त्री को भी पुरुष को 
दोषी पाए जाने पर विवाह-विच्छेद का अधिकार मिलना चाहिए। पारिवारिक जीवन की 
सुदृढ़ता का उत्तरदायित्व तो स्त्री-पुरुष दोनों का होता है फिर इस क्षेत्र में पुरुषों को 
विशेषाधिकार क्‍यों मिलने चाहिए? अत: स्त्री को भी विवाह-विच्छेद कौ अधिकारिणी 
होना चाहिए। 

2. स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए--विवाह-विच्छेद का अधिकार मिल 
जाने से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति मे सुधार आएगा। पुरुष भी उसे परिवार में 
सम्मानजनक पद प्रदान करेगा क्योकि विवाह-विच्छेद की स्थिति पतली के समान हो पति के 
लिए भी समान रूप से कष्टदायी होती है। अतः पुरुषों की परम्परागत मनोस्थिति में सुधार 
लाने के लिए, पति-पत्नी के मध्य अविश्वास की समाप्ति व उनमें परस्पर प्रेम-प्रौति की 
वृद्धि के लिए और पति के अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए विवाह-विच्छेद को 
औचित्य प्रदान किया जाना चाहिए। 

3. सुखी बैदाहिक जीवन के लिए--सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए 
आवश्यक है कि स्त्रौ-पुरुषों को समान रूप से विवाह-विच्छेद का अधिकार प्रदाने किया 
जाए। औद्योगीकरण व शहरीकरण कौ प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप आज परिवार में पति-पत्नी 
व उनकी सन्तानें ही रहती हैं, जिनमें पति-पत्नी का मन-मुटाव अथवा पति का दुराचारी, 
'चरित्रहीन अथवा अत्याचारी होना न केवल पति-पली के वैवाहिक जीवन को, अपितु उनके 
बच्चों के जीवन को भी विघरित कर देता है। सयुक्त परिवारों मे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर 
भी परिवार के अन्य लोगों का संरक्षण उनके जीवन को कुछ ही प्रभावित करता था, किन्तु 
एकाको परिवारों मे तो द्विषम स्थिति उत्पन्न होने पर भी उन्हे किसी प्रकार का संरक्षण नहीं 
मिल घाता। अत: स्त्री को उस स्थिति में अपना चैवाहिक जीवन समाप्त करने का अधिकार 
दिया जाना आवश्यक है। 

4 परम्परागत चैवाहिक समस्याओं से मुक्ति दिलादे के लिए-हिन्दू समाज में 
विवाह से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ हैं जिनमें विधवा-विवाह निषेध, बेमेल विवाह, बाल- 
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विवाह व दहेज-प्रधा जैसो समस्याएं स्त्रो-जाति के लिए अधिक कष्टदायक सिद्ध हो चुकों 
हैं, क्योंकि हिन्दू-समाज मे जो नियम बने हुए हैं वे पुरुषों के विशेषाधिकार बन गए हैं, 
जिनका सहारा लेकर पुरुष मनमाने तरीके से अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं व वैवाहिक 
सुषों से उन्हें दूर रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्त्री को संसक्षण प्रदान कराने के लिए विवाह- 
विच्छेद को मान्यता देना अनिवार्य है जिससे स्त्री को रूपढ़िवादी वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति 
मिल सके | 


5. सामाजिक जीवन में सन्तुलन बनाए रखने के लिए--आज के परिवर्तित समाज 
में सामाजिक जीवन में सन्तुलन बनाए रखने के लिए विवाह-विच्छेद को मान्यता प्रदान 
किया जाता आवश्यक है। आज स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों के समान ही कार्यरत हैं। उन्होने 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ त्क कि राजनैतिक क्षेत्र में भी पुरुषों के समान ही 
अधिकार प्राप्त किए हुए हैं व उनकी भूमिकाएँ भी इन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण हैं। जब इन श्षेतरो 
मे उन्हें पुरुषों के समकक्ष समझा जाने लगा है तो वैवाहिक क्षेत्र में ही उन्हें क्यो समात 
अधभिकागे से वंचित किया जाना चाहिए? आज के परिवर्तित परिवेश को माँध के अनुरूप 
नन्हे ५३४५७ की मान्यता देना उचित है जिससे कि सामाजिक विघटन के अवसर न 
उत्पल हों। 


विवाह-विच्छेद के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण 
(/॥००७॥३ 47048 [0४205 7000ए८) 

हिन्दू समाज में स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अधिकार न देने से मध्यकाल में 
समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। स्त्रियो पर अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगे थे, 
धति-परमेश्वर को धारणा पनपने से पुरुष उनका शोषण कर रहा था। इस स्थिति से उबरने के 
लिए ॥9वों सदी के उत्तरार्द्ध में समाज सुधारको ने इस ओर प्रयास प्रारम्भ किए। गाँधीजी के 
असहयोग आन्दोलन में स्त्रियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, इससे उनमें राष्ट्रीय जागृति उत्पने 
हुईं। शिक्षा के प्रसार व पाश्चात्य सभ्यता ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त कराते 
में भरपूर सहयोग दिया। अनेक अधिनियम पारित किए गए। हिन्दू विवाह अधिनियम, 959 
पारित किया गया जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। इससे ग्राचीन मान्यताओं 
में काफी बदलाव आया है। आज स्त्रियाँ अनुभव करने लगी हैं कि पति के अत्याचारों को 
सहने की अपेक्षा विवाह-विच्छेद उचित है। इस सम्बन्ध में अनेक अध्ययत भी किए जा चुके 
हैं। चद्धकला हाटे ने 498 स्त्रियों से विवाह-विच्छेद के विषय में राय जानी | इनमें से 60 
स्त्रियों ने इस अधिनियम के समर्थन मे अपना मत व्यक्त किया। कापड़ियां ने स्नातको के 
साथ साक्षात्कार किया। सर्वेक्षण में 50 प्रतिशत स्नातक विवाह-विच्छेद के समर्थक थे। 25 
प्रतिशत इसे अनुचित समझते थे और १7 प्रतिशत ने इसे हानिप्रद बताया। किन्तु इसे और 
अधिक मान्यता मिलने लगी है। 


_ हिन्दू विवाह अधिनियम, 955 
(वर सावन ऐशआयांशए० 00६, 955) 
सन्‌ 955 मे हिन्दू विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसे जम्मू और कश्मीर के 
अतिरिक्त 78 मई, 4955 तक सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। इसमें हिन्दुओं के 


विवाह-विच्छेद [39 


साथ-साथ बौद्ध, जैन और सिक्‍खों को भी सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 
हिन्दू विवाह सम्बन्धो सभी कानून समाप्त किए जा चुके हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में 
न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। इसकी धारा 3 के अनुसार स्त्री-पुरुषों को 
अदालत द्वारा विवाह-विच्छेद की माँग करने का अधिकार दिया गया है। इस हिन्दू विवाह 
अधिनियम, 3955 को 27 मई, 976 में संशोधित किया गया जिसकी धारा 3 के अन्तर्गत 
निम्नलिखित आधारों पर विवाह-विच्छेद कौ माँग की जा सकती है-- 


विवाह-विच्छेद (0।४७८०९) के आधार-- 

0) प्रार्थी ने दूसरे पक्ष को पिछले दो वर्ष से छोड़ दिया हो। 

(॥) प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो। 

(0) पति-पत्नी में से किसी एक ने भी एक-दूसरे के अतिरिक्त किसी अन्य के 
साथ स्वेच्छा से यौन-समागम किया हो! 

(९) दूसरा पक्ष पागल हो जिसकी चिकित्सा न हो सके। 

(५) दूसरा धर्म-परिवर्तन के कारण हिन्दू न रहा हो। 

(४) दूसरा पक्ष असाध्य संक्रामक रोग अथवा कुष्ठ रोग से ग्रसित हो। 

(४४) दूसरे पक्ष ने संन्यास ले लिया हो। 

(५श॥) दूसरे पक्ष के जीवित रहने कौ सूचना पिछले सात वर्ष से न मिली हो। 

(५) दूसरा पक्ष न्‍्यायिक-पृथक्करण को राजज्ञा प्राप्त होने के पश्चात्‌ पिछले एक 
कु या इससे अधिक समय से इसका पालन न कर रहा हो और अलग रहता 

। 

(४) दूसरे पक्ष ने वैवाहिक अधिकारों के प्रत्यस्थापन की राजाज्ञा का पालन 
पिछले एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के भीतर न किया हो। 
उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त स्त्रियों को चार अन्य आधारों पर भी विवाह-विच्छेद 

के लिए प्रार्थना-पत्र देने की आज्ञा दी गई है, जो निम्नांकित हैं-- 

(0). यदि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किसी व्यक्ति ने दूसरा विद्दह कर 
लिया हो और उसकीौ पहली पली, जीवित हो तो पतली को विवाह-विच्छेद 
का अधिकार होगा; 

(॥) यदि विवाह के पश्चात्‌ पति बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा पशुता का अपराधी 
हो तो पत्नी उससे विवाह-विच्छेद कर सकती है। 

(४) यदि पत्नी द्वारा भरण-पोषण को राशि प्राप्त करने को राजाज्ञा का पालन पति 
4३ नहीं किया गया हो तो पत्नो अपने पति से विवाह-विच्छेद कर सकती 

॥ 
(५४) यदि लड़कौ को आयु विवाह के समय १5 वर्ष से कम है तो वह १8 धर्ष 


की आयु प्राप्त करने के पूर्व तक विवाह की समाप्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दे 
सकती है। 
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इसके अतिरिव्त संशोधित अधिनियम, 3955 में धारा 43 (ब) में एक प्रावधान यह 
ओ रखा गया हैं कि अब पति-पत्नी पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह-विच्छेद कर 
सकते हैं. यदि पिछले एक वर्ष से वे यह अनुभव कर रहे हों कि उनका साथ-साथ रहता 
अब सच्धव नहों है अचवा वे पिछले एक वर्ष या उससे भी अधिक समय से अलग-अलग 
रहते हो। 
इस प्रकार पति-पत्नों दोनों के विवाह-विच्छेद की सह्मति होने पर उन्हें विवाह- 
विच्छेद की आज्ञा दो जा सकती है। 
उपर्युक्त अधिनियम का अर्थ यह नहीं लगाया डा सकठा कि पंवि-पत्नो में कभी भी 
विवाह-विच्छेद हो सकता हैं अथवा विवाह-विच्छेद एक आसान कार्य हैं। ने हो इस 
अधिनियम का परिणाम विदाह के महत्त्व में कमी का होता है, वल्कि इस अधिनियम के 
द्वार स्त्ियाँ अपने अस्तित्व को समझने अवश्य लगो हैं। इसी विचार को कापड़िया ने इत 
शब्दों में व्यक्त क्या है, “'साधारणत: यह तर्क दिया छाता है कि यदि कानूत को विवह़ 
सस्कर में हस्तक्षेप करने दिया गया तो विदाह-सत्त्था नष्ट हो जाएगी, यह भय वर्करहित एवं 
विश्धार है। यदि विवाह-विच्छेद का अर्थ विवाह-सस्था का बिनाश है, तो यह बात स्पष्ट है 
कि स्त्रियों पर प्रविबन्ध लगाकर यह विनाश केवल कृत्रिम रूप से रोका गया है--यह 
पिद्धान्त निराधार हैं, क्योंकि यह इस रूत्य को अवहेलना करता हैं कि स्वयं कायून, समाज 
के लोगो को इच्छा के अभाव में एक समुदाय के सामजिक आदर्शो को परिवर्वित नहों कर 
सकता।"! 
साय्ंशतः वह कहा जा सका है कि परिवार में झग्ति व समरसता बनाए रखते के 
लिए पति-पत्नो-केने में सामजस्य बने रहना आवश्यक है। प्रयास यह किया छातो चहिशए 
कि पारिवॉरिझ समम्वाओं क्यो पारिवारिक स्तर पर सुलझा लिया उाए और पति-पलो सु्ों 
वैवाहिक जोवन विताने का प्रवास करें। किन्तु यदि साथ-साथ रहकर जोवन बिदाता सम्भव 
न रह गया हो दो विवाह-विच्छेद को महत्त्व दिया दा सकता हैं। इसी सन्दर्भ में अल्तेका 
वा कहना समीदीन हो है, ''इसमें कोई सन्देह नहों कि समाज का सर्वाधिक हित विवाइ- 
बन्धन को साधरणंव: स्थायों और अविच्छेद्य मानने में है। यह केवल तभो सम्भव है, ऊन 
विवःह का आदर्श बहुत ऊँचा हो। पारिवारिक जोवन में सुख-शात्ति केवल उरी 
समय सम्भव है, हब पति और पत्यो एक-दूसरे से अनुकूल करते के लिए महाव्‌ त्याग करे 
को तैयार हो विवाह-विच्छेद बहुत हो अध्वाइस्वरूप मामलों में अन्दिम उपदार 
हाता चाहिए ]॥"' 


्आ। 


अध्याय-॥ 


अन्त: एवं अन्तर पीढ़ी संघर्ष 


(प्राह शा। पाल (एशाशवाएण5 (१07) 


चूर्ववर्ती पीढ़ी के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करना किशोर एवं प्रौढ़ जीवन का एक 
महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। यह कार्य सरल नही है। दीर्घकाल तक किशोर अपने 
माँ-बाप पर निर्भर रहता आया है। अब उसे पृथक्‌ अपना अस्तित्व बनाना है जिससे कि बह 
अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यह तय कर सके कि वह उसके प्रति निष्ठावान हो, उसे अपने 
मूल्यों को अपनाना है, निजी विचारों को सोचना और जीवन के प्रति निजी दृष्टिकोण का 
निर्माण करना होता है। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल चलती रहें, मादा-पिता का पूर्ण स्रहयोग 
मिले, माता-पिता उसके कार्य में हस्तक्षेप न करें, अपने पूर्वाग्रह युक्त नैतिक शिक्षाप्रद जीवन 
शैलों उन पर न थोपे तो सामंजस्थ बना रहता है किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। 
पूर्व पीढ़ी अपने बालको के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है जैसा वह बचपन मे 
उसकी देखरेख के समय करती थी। दूसरी ओर नव्य पीढ़ी जो अब बड़ी हो चुको है अपना 
भविष्य बनाने के प्रति चिंतित है उसे जब मां-बाप से अनवरत उपदेश सुनने को मिलते रहते 
हैं कि ऐसा करो, ऐसा न करो तो दोनों पीढियों में संघर्ष होने लगठा है। समरसता समाप्त हो 
जाती है। यद्यपि कुछ समय पश्चात्‌ जब बह पीढी भी माता-पिता बन जाती है तो अपने 
दायित्वों का ज्ञान उसे हो जाता है। इस प्रकार पीढ़ियों का संघर्ष अथवा पीढ़ी गैप हमेशा 
चलता रहता है जिसका परिणाम पारिवारिक सामाजिक दृष्टि से विषम ही होता है यह संघर्ष 
क्यों होता है इसके निवारण के कया उपाय हैं ? इन पर विचार करना आवश्यक है--- 
पीढ़ी संघर्ष का अर्थ (/टशावएं ए एणाजएल॑ (ठशाश»।0०)--वेबूस्टर 
डिक्शनरी के अनुसार, “पीढी अर्थात्‌ एक ही युग में उत्पन्न व्यक्तियों का समग्र रूप 
जिसका औसतन समय माता-पिता के जन्म और उनकी सन्तान के जन्म मे मोटे रूप मे 30 
वर्ष के अन्दराल का स्वोकृत किया गया है।'' 
पोढ़ी अन्तराल का अर्थ वेबसटर डिक्शनरी के अनुसार, ““एक पोढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
के बीच सम्प्रेषण का अभाव है जैसे माता-पिता एवं उनके युवा लोगों के मध्य रुचियों, मूल्यो 
एवं दृष्टिकोण आदि में अन्तर। 
पीढी संघर्ष प्राय: किशोर और उसके माँ-बाप के मध्य रहता हे जैसे-जैसे किशोर 
बड़े होते जाते हैं उसके अपने माता-पिता व परिवार से संबंध खराब होते जाते हैँ । इसमें दोष 
दोनों का ही होता है। प्राय: बच्चे की योग्यता के बारे मै मा-बाप की जो धारणा बन गई होती 
है उसमें वे आयु के साथ परिर्वतत नहीं करते। परिणामस्वरूप वे बच्चो के साथ वैसा ही 


[42 भारतोय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


व्यवहार करते हैं जैसा वह उनके बचपन में उसके साथ किया करते थे। वे उनसे अपनो आयु 
के अनुसार चलने को आशा करते हैं विशेष रूप से जिम्मेदास्यों को संभालने में यह दोनों के 
मध्य संघर्ष का कारण होता है। संघर्ष का दूसरा कारण यह भी होता है कि वे (माता-पिता) 
व्यवहार गे उन मानदंण्डों का प्रयोग करते हैं जो उस्त समय प्रचलित थे, जब वे किशोर थे। 
दूसरी ओर जब नई पीढ़ी यह देखतो है कि उनके माता-पिता को रुचियाँ उनकी स्वयं को 
रूचियो के समान है तो उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि माता-पिता उन्हें व उनको 
आवश्यकताओं को समझते हैं, ऐसी स्थिति में संघर्ष कम होता है। 

माता-पिता ब किशोर के बौच होने वाले संघर्ष की सम्पूर्ण जिम्मेदारी माता-पिता पर 

हो नहों डाली जा सकती। प्रायः यह देखा जाता है कि किशोर अथवा +ई पीढ़ो गैर जिम्मेदार 
व अनिश्चित व्यवहार वाली होती है। इस सक्रमण काल मे माता-पिता के धैर्य कौ कड़ी 
परीक्षा हो जाती है। अनेक बार नव पोढ़ी अपने माता-पिता पर, अथवा अपने भाई-बहिनो 
की बराबर नुकताचौनी करते रहते हैं। स्वयं के कर्त्तव्यो का अथवा माता-पिता को उदचिए 
बात की रोक-टोक का भी विरोध करते हैं, अपनी आयु के साथ जिम्मेदारियाँ नहीं संभातवे 
हैं तो ऐसी स्थिति में माता-पिता और युवाओं के बोच एक अन्तराल आ जाता है और उनमें 
संघर्ष हो जाता है। 

माता-पिता और उनके किशोपों के मध्य होने वाले संघर्ष के कारण ((.8॥825 
ण॑ (णाल(एलफटशा एशशा जाएं ऐव्टा 003८६४॥5)--वैसे तो माता-पिता एवं उनके 
फकिशेार बालको के मध्य होने वाले संघर्ष के अनेक कारण होते हैं, किन्तु तीत कारण 
बिल्कुल सामान्य होते है- 

(१) पहला कारण-- माता-पिता के द्वारा प्रयुक्त अनुशासन कौ विधि में और 
किशारो के उस असन्तोष मे पाया जाता है जो उनके अंदर माता-पिता के द्वारा दिए जाने वले 
दंड को 'बचकाना' समझने से और उनके द्वारा व्यवहार पर लगाई गई रोक-टोक 
अनुचित समझने से पैदा होता है। 

(2 ) संघर्ष का दूसरा सामान्य करण--तब पैदा होता है जब किशोर अपने माता- 
ला बड़े लोगो और पारिवारिक जीवन के प्रति प्रत्यालोचनात्मक अभिवृत्ति अपना 

। 

(3) संघर्ष का तीसरा कारण किशोर के नए सामाजिक जीवन से पैदा होने वाली 
समस्याओं से संबंधित होता है। 

इन कारणों को सोदाहरण इस प्रकार समझा जा सकता है-प्रायू: मात्ता-पिता अपने 
बच्चों को बहुत छोटा हो समझते रहते हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे 
बचपन मे करते हैं। प्रायः सभी माता-पिता अपने बच्चों की सुख-सुविधा के लिए 
समय शक्ति एबं पैसे का यथाप्नभव त्याग करते हैं और चाहते हैं बच्चे उनकी आज्ञानुप्तार 
स्वयं को डालें, किन्तु ऐसा हो नहीं पाठा। किशोर अपने दोस्तो के साथ, विषममलिगियों के 
साथ घूमते हैं, देर से घर आते हैं, कपड़े अत्याधुनिक तरोके से पहनते हैं, उन्र स्थानी पर जाते 
हैं जो स्थान माता-पिठा को पसद नहीं हैं। व्यवहार मे ऐसा प्रायः होता चहीं है किशोर स्व 
को समझदार, निर्णायक, अच्छे -बुरे का अन्तर करने वाला समझते हैं अतः वे किसी भी स्व 
पर अपनो गतिविधियों में माता-पिता का दखल ब रोकटोक पसंद नहीं करते और माता-पिता 
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जब उन्हें उनकी रुचियों, ड्रेस, देर से घर आने आदि के कारण टोकते है तो संघर्ष हो 
जाता है। 


संघर्ष केवल लडकों में नहीं होता लड़कियाँ भी संघर्ष का कारण होती हैं और प्राय: 
संघर्ष का कारण-कपड़ों का अनुचित व अनुपयुक्त होना, अपने ऊपर पैसा खर्च करना, 
विषम-लिंगियों के साथ जाना आदि हो होते हैं। संघर्ष को परिवार के अन्य लोग भी बढ़ाते 
हैं। रिश्तेदार भी जब परिवार में इकट्ठे होते हैं तो नई पीढ़ी का विरोध करते हूँ इससे नई 
पोढ़ी को बड़ी उकताहट होती है। संघर्षो की आवृत्ति और तीम्ता में कोई बर्ग-भेद नहीं 
होता। इस तरह के संघर्ष सभी सामाजिक वर्गों में होते रहते हैं। 

माता-पिता द्वारा समायोजन (%0॥ए४॥92॥ 5५ एश८॥5)-यद्यपि माता-पिता का 
अपने किशोर बच्चों से संघर्ष सदैव ही नहों रहता। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो वे भी 
जान जाते हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं अपना भला-बुण समझने लगे हैं तो वे उनहें 
अधिक अधिकार देने लगते हैं साथ ही उनसे यह आशा करने लगते हैं कि वे अपनी व्‌ अपने 
घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालेंगे और बे उनसे समायोजन कर लेते हैं। माता-पिता अपने 
बड़ी आयु के किशोरों के साथ मित्रों जैसा बर्ताव जितना अधिक करेंगे उनके बीच संबंध 
उतने ही अधिक मधुर बनेगे। लेकिन प्राय: ऐसा कम ही होता है। 

जैसा व्यवहार किशोर का अपने माता-पिता के साथ होता है उसके अनुसार हो 
उसका उनके प्रति व्यवहार होता है। यदि उनके मध्य संबंध मध्वर होते हैं तो परस्पर तादात्म्य 
अच्छा हो जाता है किन्तु यदि संबंधों में एक बार कटुता आ जाती है तो बड़ें होकर उसे 
बदलना सरल नहों होता, क्योकि किशोरों के व्यवहार के तरीकों और अभिवृत्तियों की जड़े 
घर और समुदाय के पर्यावरणों में ही पड़ती हैं और परिस्थितियाँ सदैव विषम व एकसी रहों 
तो उन्हे बदलना कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि जब किशोर का चाताबरण बदल भी जाए 
बह घर से दूर कॉलेज में रहने लगता है तब भी उन्हे बदलना कठिन होता है। यदि परिवार 
के लोगों से संबंध न केवल किशोरावस्था में बल्कि प्रारंभ के निर्माणात्मक वर्षों में भी अच्छे 
रहे हैं तो किशोर का व्यक्तित्व समायोजित होगा। इसके विपरीत कुसमायोजित किशोर प्राय: 
ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ लोगों के संबंध उनके साथ मधुर नहीं होते हैं और निर्माणात्मक 
वर्षो के दौरान उन्हे गलत प्रकार का प्रशिक्षण और पथ-प्रदर्शन मिला होता है। अत: यह कहा 
जा सकता है कि पारिवारिक समायोजन और व्यवहार के बौच घनिष्ट संबंध होता है। 

पीढ़ी संघर्ष में समायोजन के क्षेत्र (6एत ए #&वपपत्माऔशा 4 (शादाशाणा 
(20/ग0)--दो पीढियो मे संघर्ष के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें समायोजन दोनो पीढ़ियो 
को हो करना पड़ता है यदि ऐसा नहीं हो पाता तो सघर्ष सदैव चलता रहता है जो न केवल 
परिवार अपितु समाज को दृष्टि से भी अनुपयुव्त है। 

(१) बदलती भूमिका से समायोजन (#तफए्गगादा: [0णणा05$ (॥श्ाष्टाट 
7200)--यह स्थिति किशोर और माता-पिता दोनो के लिए आवश्यक है। माता-पिता की 
दृष्टि से देखा जाएं तो बालकों के किशोर होने तक वे मध्य वय पर पहुच जाते हैं जहाँ उन्हे 
शारीरिक एवं मानस्निक रूप से शिथिलता दिखाई देती है और वे अपने बच्चें पर आश्रित होने 
लगते हैं। दूसरी ओर किशोरों के समक्ष उनका अपना भविष्य है, जिम्मेदारियाँ हैं जिनके 
कारण वह अपने माठा-पिता का पूरा ध्यान नहीं रख पाठा; यदि दोनों पीढ़ियाँ एक-दूसरे की 
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परिस्थितियों को पूर्णतया समझे तो वे एक-दूसरे से समायोजन कर सकतो हैं और संघर्ष कम 
कर सकती हैं। 


(2) विचारों में समायोजन (2,.0] एडगाशा। ए व0ए!्वा)--प्राव: माता-पिता 
स्वय को एक आदर्श के रूप मे अपने बालको के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जाने अनजाने मे 
उन पर रोक लगाते हैं जैसे तुम्हें इसके साथ नहीं घूपना चाहिए, देर से घर नहीं आना चाहिए 
आदि दूसरी ओर युवा के समक्ष अनेक चिन्ताएँ परेशानियाँ अपने जीवन को लेकर हो सकती 
हैं जिनके कारण वह अधैर्यवान हो जाता है, उसमें माता-पिता की डाट को झेलने को सामर्ध्य 
ही नहीं होती लेकिन इसका अर्थ यह भी नहों कि वह समझदार नहीं अथवा व्यावहारिकता 
को वह समझता नहीं है। यदि चैचारिक मतभेदों को भुलाकर माता-पिता बच्चो की परेशानियों 
में झाककर देखे, उनसे सहृदयता पूर्ण व्यहार करे तो बदले मे युवा धर्ग भी अपने सुख-दुख 
का भागौदार ही उन्हे समझेगा और दोनो मे समायोजन कौ स्थिति आ सकती है। 

(3 ) रुचियों में समायोजन (49]0चआगशा। ॥0 धाश९5)-युवा वर्ग को रुचियाँ 
प्रौढ़ो से भिन्‍न होती हैं, सिन्रता मे विश्वास, घर से बाहर रहना, पैसे खर्च करना, मनोरंज् के 
नए-नए क्षेत्र देखना आदि उसके कार्य्य क्षेत्र हैं जब्बकि माद्ा-पिता की रुचियाँ इस उम्र तक 
पहुँचते-पहुँचते धार्मिक, कपड़ो आदि के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, पैसे का महत्त्व 
समझना, घर गृहस्थी की चिता आदि मे व्यस्त रहना आदि कार्यो की ओर हो जाती है अतः 
दोनो के मत एक-दूसरे से टकराते हैं और सघर्ष हो जाता है यदि दोनो हो एक-दूसरे की उम्र 
में झाककर देखे, विशेष रूप से माता-पिता इस बात का अहसास करे कि युवावस्था में 
उनको भूमिका भी अपने बालकों से अलग नहीं थी तो वे अपने बच्चों की रुचियो के साथ॑ 
५8४२५ होने मे अग्नसर हो सकते हैं और बच्चे भी उनकी स्थिति के साथ सामंजस्य बिठा 
सकते हैं। 

(4 ) दृष्टिकोण में समायोजन (8.9]७४॥वशा। गा #रए0९5)---युवा वर्ग चाहता 
है कि उनको जिंदगी से किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। अपने भविष्य के फैसलों मे वे 
माता-पिता का दखल पसन्द नहीं करते। उनमे अदम्य साहस, उत्साह व जिन्दगी में आगे 
बढने को चाहत होती है। दूसरी ओर माता-पिता समझते हैं कि वे जैसा चाहें उसी प्रकार 
उनके बच्चे जिन्दगी का सामना करे--दोनों कौ सोच का नजरिया अलग-अलग होता है। 
यद्यपि दोनो ही चाहते हैं कि उनका भविष्य सुदृढ़ हौ। अनेक बार नई पोढौ अपने माता-पिता 
के फैसलो को महत्त्व तो देती है लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग होठा है यदि दोनों एक- 
दूसरे के दृष्टिकोण से देखे और उससे समायोजन करें तो टकराव को स्थिति पर नियंत्रण 
पाया जा सकता है। 

वस्तुतः दो पीढियो को सोच मे अन्तर होता है जिसके ट्वाय उनमें परस्पर संघर्ष होता 
रहता है और यह स्थिति हर परिवार वर्ग व समाज मे है इसका समाधान दोनो पीढियों को 
अपनी सोच मे परिवर्तन करने से ही होगा। बडी पींढी को विशेष रूप से उनके साथ प्रेम, 
जल व सहानुभूति की भावना अपनानी होगी तभी छोटी पीढ़ी उनके प्रति सहृदय हो 
सकेगी। 

पीढ़ी संघर्ष (0002० 0जाग।टा)--क्या अभी भी विद्यमान है इसके लिए जो 
प्रमुख विषय है ने निम्नलिखित हो सकते हैं-- 


अन्त: एवं अन्तर पीढ़ी संघर्ष ]45 


. तुम अपनी दादी के समान कपड़े नहीं पहनती। 

2. तुम अपन पिताजी के समान फिल्म नहीं देखते। 

3 तुम्हारे मित्र अपनी माँ के मित्रो के समान नहीं हैं। 

4. तुम अपनी दादी के समान गाने नही सुनतीं। 

बड़ी पोढ़ी के लिए निम्न प्रश्नावली बनाई जा सकठी है और उसकी जाँच की जा 
सकती है। 

प्रश्नावली--() अपने बच्चों के दोस्तों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्‍या है ? 

(2) आपका बच्चा प्रसन्‍न या जिन्दादिल है तो आप कैसा अनुभव करते हैं ? 

(3) क्‍या आप सोचते है कि आप अपने बच्चों के संगीत के रुझान से प्रभावित हो 
गए हैं ? 

(4) अपने बच्चो के फैशन के तरीके के विषय मे आप वया सोचते हैं ? 

(5) आपके बच्चे अक्सर आपके किस व्यवहार के लिए निंदा करते हैं ? 

(6) यदि किशोर श्रृंगार प्रसाधनो का प्रयोग करते हैं तो आप क्‍या सोचते हैं ? 

(7) आप अपने बच्चों को कितना जेब खर्च देते हैं ? क्या वे इससे खुश हैं ? 

(8) अपने जेब खर्च से बच्चे क्या खरीदते हैं ? 

(9) शादी के पूर्व सेबस के विषय में आप वया सोचते हैं ? 


(१0) संघर्ष के सर्वाधिक निकटस्थ कारण क्‍या हैं ? आपको अपने बच्चों से फासला 
या पृथकता क्‍यों करनी पड़ी ? 

(११) क्या आपके बच्चे घर के कार्यों में सहायता करते हैं 2 

साशंशत: यह कहा जा सकता है कि पीढ़ियों का संघर्ष दोनों पीढ़ियो की सोच, 
मूल्य, महत्त्वाकाक्षाओं और उम्र का अन्तराल है। युवा पीढ़ी पूर्व की तुलना मे रचनात्मक 
अधिक है किन्तु संघर्ष के कारण उमस्रमे व्यवधान पड़ जाता है। दूसरी ओर पूर्व पीढ़ी शक्ति 
के अभाव में अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती है। यदि दोनों पीढियाँ परस्पर 
तालमेल बिठाकर चलें, महत्त्वाकांक्षा मे समान हो और सोचने के तरीकों मे समझौता करके 
चले तो यह सघर्ष काफी कम हो सकता है और युवा पीढ़ो एक सुखमय भविष्य की ओर 
अग्रसर हो सकेगी जो बड़ी पीढ़ी का एक सार्थक सपना होता है। 


वृद्ध पीढ़ी की समस्याएँ 


(िफरालटा$ एण 0]06 (एशाशघाणा) 
पीढ़ियो के संघर्ष में वृद्धों कौ पीढी मे अनेक प्रकार के सपधर्ष देखे जा सकते हैं। 
भारतवर्ष मे चृद्धो कौ स्थिति कष्टमय है। दिगत वर्षो से वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि हो रहो 
है। वृद्ध होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। वृद्ध लोग बदलती हुई परिस्थिति में अपने 
आप को ढालने और अनुकूलन करने में अनेक कठिनाइयो का अनुभव करते हैं। वृद्धों के 
प्रति पूर्वाग्रह एव पक्षपातपूर्ण व्यबहार के कारण संघर्ष को स्थिति पैदा होतो है। बुद्ध लोग 
स्वयं और दूसरी छोटी पीढियो के लोग भी “वृद्ध लोग” शब्द को अपमानजनक अर्थ में लेते 
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हैं। वृद्ध लोगो से सम्पाननोय भाषा में उनसे व्यवहार क्या जाता है तो वृद्ध, बयोवृद्ध, बुजुर्ग, 
वरिष्ठ नागरिक जैसे शब्दो से उन्हे सम्बोधित किया जाता है | सामान्य बोलचाल और व्यवहार 
मे वृद्ध उन लोगो को कहा जाता है जिन्होंने एक विशेष आयु सीमा को पार कर लिया है। 
विकसित देशो में वृद्धो की आयु 65 वर्ष के बाद प्रारम्भ होतों हैं और भारत एवं विकासशील 
देशो मे 60 वर्ष की आयु मानो गई है। 

बृद्धावस्था को एक ऐसी जटिल और कालक्रमिक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें 
जैविक मनोवैज्ञानिक ओर सामाजिक पक्ष होते हैं। चृद्धो को प्रमुख समस्या समाज मे 
सामजस्य स्थापित करना है। वृद्ध को परिस्थिति को अनेक कारक, आधुतनिकौकरण, 
आऔद्योगिकौकरण, आर्थिक समस्वाएँ प्रभावित करती हैं। पीढ़ी सघर्ष मे सबसे अधिक संघर्ष 
वृद्धो की पीढी को करना पड़ता हैं। वृद्ध व्यक्ति के सामने मुख्यतः डोव-शारीरिक, 
मनोवैज्ञानिक, सामाजिक ओर आर्थिक समसस्‍्याएँ प्रमुख हैं। 


पीढ़ियाँ और उनके लक्षण 
(एलटाडहाशाणा5 बा0 गीला (पर्वटाटा50५) 

व्यक्ति अपने जोचन मे वृद्धावस्था, युवावस्था एवं प्रौद्ावस्था को पार करके 
वृद्धावस्था मे पहुँचता हैं। जिसके कारण उसके दैनिक व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए हैं 
जो संघर्षमय होते हैं। 

निम्नलिखित घटनाएँ पोढियो के जीबन मे विशिष्ट रूप से देखो जा सकती है-- 

(१) जैसे-जैसे व्यक्ति का बाल्यावस्था से विकास होता है तो जीव शारीरिक क्षेत्र मे 
परिवर्तन आते हैं | विभिन्‍न पीढियो मे प्रजनन क्षमता की प्राप्ति और बाद में इसका हास होता 
है। इस्ती प्रकार शारीरिक शवित में वृद्धि और हास, कोशिकाओ एवं कार्यों को शवित मे वृद्धि 
एवं हवस, व्यक्ति अपनी पीढियो की अवस्था का सामना करता है। इसो प्रकार युवावस्था से 
प्रौढावस्था में रोगो से सम्बन्धित अल्पता से अधिकता की ओर अग्रप्तर होता है। 


(2) बाल्यकाल से वृद्धावस्था त्तक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निम्न स्थितियाँ देखो जा 
सकती है। प्रारम्भ मे व्यक्ति बोध क्षमता का विकास करता है। जीवन लक्ष्यों और आत्म 
पहचान कौ प्रक्रिया से गुजरता है और धीरे-धीरे, जैसे-जैसे वृद्ध होता है उसके जीवन लक्ष्य 
कम संकुचित होते जाते हैं! उसको प्रस्थिति और जीवन उसे नकागत्मक सी प्रतीत 

ता है । 


(3) सामाजिक क्षेत्र मे भी विस्तार और संकुचितहा, वृद्धि और हास विभिन आयामों 
में देखो जा सकती है। व्यक्ति जब युवा पीढ़ी से वयस्क होता है तो सामान्य क्षेत्र में उसके 
पारस्परिक क्रिया-कलापों के क्षेत्र व्यवसाय, विभिन्‍न कार्य, विवाह, परिवार का घालिय- 
पोषण आदि मे वृद्धि हो जाती है। वह अनेक सामाजिक सगठनो का सदस्य बन जाता है। 
जैसे-जैसे वह अधेड पीढो को ओर अग्रसर होता है, वैसे-वैसे उसके विभिन्‍न क्षेश्ने मे 
गतिविधियाँ, कार्य-कलाप, जिम्मेदारियाँ, अनुभवी क्रियाओं आदि में वृद्धि होतों चलो जाती 
है। अन्त मे वृद्ध पीढ़ी मे पहुँचने पर इन सब क्षेत्रों मे या तो भूमिव्मएं समाप्त हो जाती 
अथवा उसको शक्ति और कर्ततत्यों मे हास हो जाता है। इस प्रकार से युवा पीढीं, प्रौद पोो 
और वृद्ध पीढ़ी में सामजस्य की क्षमता में वृद्धि और हास देख श्लकते हैं । 


अन्तः एवं अन्तर पीढ़ी संघर्ष ।47 


समाज भिन्न-भिन्न पीढ़ियो को उनको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक 
आदि क्षमताओं के अनुसार कर्तव्य और अधिकार प्रदान करता है, जिनका क्रम अधिकता से 
च्यूनतां की ओर चलता है। 


सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन एवं पीढ़ियाँ 
(8000-5एणाणाएए एयराश्ाए६ धापे एशालाओजा$) 

मानव इतिहास में कई बार युगान्तकारी परिवर्तन और सामाजिक सामंजस्य की 
समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। विगत वर्षो में सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ 
अर्थव्यवस्था का पूर्व-औद्योगिक ढाँचे से औद्योगिक डाँचे में रूपान्तरण हुआ है, जिसे 
समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री आधुनिकीरण कहते हैं। इस युगान्तकारी घटना के कारण सभी 
पीढ़ियो पर प्रभाव पड़ रहे हैं और विभिन्‍न पीढ़ी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। शिशु पीढ़ी 
के पालन-पोषण में अन्तर आया है। युवा पीढ़ी के जीवन के तरीके, व्यवसाय, खान-पान, 
सत्तानों एवं माता-पिताओं के प्रति उत्तरदायित्वों में परिवर्तन आया है। 

सबसे अधिक आधुनिकौकरण का प्रभाव वृद्ध पीढ़ी पर पडा है। जनसंख्या में उनका 
अनुपात बढ़ा है और उनके सामने सामाजिक, आर्थिक आदि सामंजस्य स्थापित करने मे 
अनेक कठिनाइयाँ आई हैं। बढ़ती हुई दीर्घायु एवं जीवन संभाव्यता के कारण जनसंख्या में 
वृद्धों के अनुपात में वृद्धि हुई है। जन्मदर में गिरावट आई है। महिलाओं की शिशु जन्मदर 
कौ औसत काफी घटी है। जन्मदर और मृत्युदर दोनों घट रही हैं लेकिन जन्मदर की तुलना 
में मृत्युदर में अधिक तेजी से कमी आईं है। जब तक इनमें संतुलन नहीं हो जाता तब तक 
संघर्ष की स्थिति अधिक विकट रहेगी। वर्तमान में जन्मदर कम घटी है और मृत्यु दर अधिक 
घटी है। 


निर्भरता अनुपात 
(2कुशाफ्शाटए [९४१0) 

विभिन्‍न पीढ़ियों में जनसंख्या के वितरण का सीधा सम्बन्ध पीढ़ियों में संघर्ष और 
पीढ़ियों के बीच संघर्ष से सीधा होता है। आयु निर्भरता के आधार पर जनसाख्यिकीवेत्ताओं ने 
तीन आयु समूह बताये हैं, यथा-0 से १4 वर्ष, 5 से 59 वर्ष एवं 60 + आयु के लोग। 
निर्भरता का भार कामकाजी आयु समूह (5-59) पर पड़ता है। कनिष्ठ पीढ़ी की जनसंख्या 
के द्वारा जो भार पड़ता है उसे युवा निर्भरता अनुपात कहते हैं। यह 0-4 आयु सपघूह है। 
वर्तमान में भारत की जनसंख्या की युवा प्रकृति की पीढ़ी के कारण राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी 
जनसंख्या युवा निर्भरता पीढ़ी का है। 977 में युवा निर्भरता अनुपात 80 से अधिक था तथा 
वृद्ध निर्भरता पीढ़ी अनुपात बहुत कम था। 95 में यह 40 से कम था। 3964 से इसमे 
निरन्तर अनुपात में वृद्धि हो रही है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि युवा निर्भरता पीढ़ी 
अनुपात में कमी आयेगी और वृद्ध निर्भरता अनुपात में वृद्धि होगी। युवा निर्भरता पीढ़ी में 
कमो और वृद्ध निर्भरता पीढ़ी में वृद्धि के कारण समूची निर्भरता लगभग स्थिर सी है। युवा 
निर्भरता अनुपात बढ़ने पर स्कूली शिक्षा में घृद्धि करनी होतो है जबकि वृद्ध निर्भरता अनुपात 
की पृद्धि होने पर बृद्धों के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान 
देना पड़ता है। 
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लिंगानुपात (६८५ २4४०)--वृहद्‌ पीढ़ी में महिलाओं का लिग अनुपात प्रति 000 
पुरुषों पर महिलाओं की सख्या मे वृद्धि हो रही है। पुरुषों को प्रधानता कम होतो जा रहीं है। 
१98॥ में आम जनसंख्या मे प्रति 000 पुरुषों पर 933 महिलायें थों। लेकिन बृद्धों के 
विभिन आयु समूहों में 60-64, 65-69 एवं 70+ आयु समूहों के प्रति हजार पुरुधों पर 
महिलाओ की संख्या 933, 985 एवं 974 क्रमशः थी। वृद्धों में महिलाओं का प्रतिशत 
अधिक है। जहाँ तक वैवाहिक प्रस्थिति का प्रश्न है इसमे वृद्ध महिलाओ की स्थिति दबनीय 
है। वृद्ध महिलाओ में बैधव्य को उच्च दर है। आर्थिक सहायता के लिए महिलाये पुरुषों पर 
आश्रित रहती हैं । इसलिए विधवाओ कौ स्थिति अधिक दुःखदायो और संघर्षमय है बजाय 
पुस्षों के। 

शैक्षिक पृष्ठभूषि (800 090णा9 छे42:870070)-विभिन्‍ल पोढ़ियों में शैक्षिक 
स्थिति भिन्‍न-भिल है। वृद्ध पीढी से व्यापक निरक्षरता है। इसमें भी महिलाओं में निरक्षरता 
पुरुषो की तुलना में अधिक मिलती है। 987 में वृद्ध पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता 
क्रमशः 3५ और 8 प्रतिशत थी। इसी प्रकार का अन्तर अन्य पीढ़ियो में भी लिंग भिलवा के 

आधार पर देखा जा सकता है। 
पीढ़ियों की आर्थिक विशेषताएँ (000707रा८ (थबटॉद्रा्ाए5 रे 
ठशाध्श्ा०05)--0-4 और 60+ पोढ़ी के लोग मध्य आयु समूह 75-59 पर निर्भर रहते 
हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्ध पोढी में था तो आय कम हो जातो या बिल्कुल नहीं रह पातौ। 
वृद्ध पीढ़ी को अपना काम-धन्धा छोड देना पड़ता है जिसका उन पर हानिकारक प्रभाव 
पड़ता है। व्यक्ति के लिए व्यवसाय आय के साधन के साथ-साथ उसे समाज के जोड़ने की 
एक कडी है। व्यदसाय व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति प्रदाव करती है। उसकी आत्म 
पहचान होती है और अनेक भूमिकाएँ करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वृद्धों को अनिवार्य 
सेवा निवृत्त कर दिया जाता है जिससे वृद्ध लोगो के सामने अनेक संघर्ष के आयाम खुल जते 
हैं। चृद्धावस्था मे आय के कम होने या नहीं होने से उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत॑ ग्रि 
जाती है। गरीबों में भी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र से सेबानिवृत्ति के कारण संघर्षमय 
स्थिति में पहुँच जाते हैं| वृद्ध निर्धन व्यक्ति को ज़व तक कार्य करते रहना पड़ता है है जन 
तक उनमें शारीरिक क्षमता विद्यमान रहती है या भूख से मर नहां जाते। 

स्वास्थ्य (9०४१0॥)-स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या वृद्ध पीदी के सामने अन्य पीढियो 
को तुलना में अधिक है। विभिन्‍न सर्वेक्षणो और अध्ययनों के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ है कि 45 
प्रतिशत चृद्ध पीढी के पुस्ष और महिलाएँ क्सी-न-किसी रौग से ग्रसित हैं। जोर्ण रोगों मैं 
जोड़ो का दर्द, घटिया, खाँसी, दमा, रक्तचाप अधिक मिलते हैं। अन्य रोगों मे बदाप्ती 
मधुगेह, मूत्र सम्बन्धी समस्या और हृदयरोग आदि मिलते हैं। शारौरिक दुर्बलता के रूप में 
शासेरिक रूप से विकलाग, अपय का प्रतिशत ॥] के आस-पास होता है। अन्य पीढियों के 
लोगों को तुलना मे दुद्ध पीढी के लोग अधिक कष्टमय जोवन व्यतोंत करते हैं। ग्रामौण क्षेत्रों 
में 5 4 प्रतिशव एव नग्ीव क्षेत्रो में 55 प्रतिशत वृद्ध शारीरिक रूप से चल-फिर नहीं 
सकते। चल-फिरने को गतिहीनठा पुस्षो की तुलनः में स्त्रो में अधिक मिलती है। 
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सामाजिक सामंजस्य (8०28 /0एरशगक्ला।$)-विंगत वर्षो से वृद्ध पीढ़ी के 
लोगों की जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ रहो है। दूसरी ओर इन वृद्धों को बहुत तेजी से आधुनिक 
और संगठित अर्थव्यवस्था से अलग किया जा रहा है। इससे इनका जीवन संघर्षमय होता जा 
रहा है। जो वृद्ध अगर श्रम बल में है तो वे अर्थव्यवस्था के कम लाभकारी अनौपचारिक क्षेत्र 
तक ही सीमित रहते हैं। इससे वृद्ध पीढ़ी का आर्थिक जीवन अधिक-से-अधिक संघर्षमय 
होता जा रहा है। वृद्ध पौढ़ी कौ महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है क्योकि वे पुरुषों 
पर निर्भर रहती हैं । विधवाओ की स्थिति तो आर्थिक दृष्टि से और भी दयनीय है। इस प्रकार 
से बुद्ध पीढ़ी की महिलायें अन्य पीढ़ियों की महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक, 
आर्थिक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षात्मक एवं संघर्षपय जीवन व्यतीत करती हैं। 


पूर्व में बृद्धावस्था को संघर्षमय जीवन नहीं माना जाता था। वर्तमान को तुलना में 
अतीत में उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत कम था। परिवार की अन्य पीढियाँ वृद्ध 
पीढ़ी को देखभाल एवं भरण-पोषण की व्यवस्था करती थी। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं 
और वृद्धों की देखभाल की क्षमता परिवार की अन्य पीढियों में कम हो गई है। संयुक्त 
परिवार में परम्परानुसार वृद्ध पीढ़ी का सम्मान किया जाता था और उनका जीवन सुखमय 
था। परम्परागत संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के सगे-सम्बन्धी साथ-साथ 
रहते थे। जो एक हो वंश के होते थे। विभिन्‍न पीढ़ियों में अविवाहित, विवाहित, निःश्रन्तान, 
विधवा, विधुर, बच्चे-बालक, युवा, प्रौढ़, वृद्ध सभी प्रकार के सदस्य साथ-साथ रहते थे। 
ग्रामों में कृषि अर्थव्यवस्था मे सभी पीढ़ी के एवं सभी परिस्थिति के सदस्य साथ-साथ रहते 
रहे हैं। वर्तमान में परिवार व्यवस्था अनेक कारणों से परिवर्तित हो गई है जिसके कारण 
विभिन्‍न पीढ़ियो में पहले जैसा स्नेह नहीं रहा है। एकाकी परियारो की संख्या बढ गई है और 
संयुक्त परिवारों कौ सख्या घट रही है। कृषि व्यवस्था में वरिष्ठ पुरुष उत्पादक परिसम्पत्ति 
का कर्त्ा-धर्ता होता था। वर्तमान में अभरती अर्थव्यवस्था के कारण परिकर उत्पादन इकाई 
नहीं है। परिवार के सदस्यो को परिवार से बाहर व्यवसाय करना पड़ता है। नई पीढ़ी वृद्ध 
पीढ़ी से आर्थिक दृष्टिकोण से सत्तामुक्त है। व्यावसायिक पीढ़ी अपना घर अलग बसा लेती 
है। अन्य स्थानों मे चले जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति को अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं आवासीय 
व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। पर्याप्त आय नहीं होने पर वृद्ध दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। 
प्राचौन परम्परागत संयुक्त परिवार अब देजी से परिवर्तित होकर एकाकी परिवार (पति-पली 
और उनकी अविवाहित समन्तानें) में परिवर्तित हो रहे हैं। सन्‍्तानो के विवाह के बाद वृद्ध 
पति-पत्नो या तो साथ-साथ रहते हैं और जीवनसाथी की मृत्यु होने पर विधवा/विदुर 
बिल्कुल अकेला शीवन व्यतीत करता है। शिशु पीढ़ी, युवा पीढ़ी, प्रौद़ पीढ़ी और चृद्ध पौढ़ी 
में परम्परागत संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के सन्दर्भ मे सामाजिक सम्बन्धों तथा 
अन्य अनेक क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन आये हैं जिनको पीढियों में और पीढ़ियों के मध्य 
वर्गीकृत करके देखा जा सकता है। 
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उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्‍न पीढ़ियों का पारिवारिक जीवन 
बहुत अधिक सोमित होता जा रहा है और सभो पीढियाँ नई-नई समस्याओ से संघर्ष करती 
हैं। वृद्ध पीढ़ी अपने पुत्रों के साथ रहते हुए अनेक असामंजस्यताओं का सामना कर रहो है। 
पहले परिषार में सचालन सम्बन्धी सभी कार्य वयोवृद्ध के हाथ में होता था। परिवार कौ सभी 
चोढ़ियों के सदस्य उन पर आश्रित थे। आज परिस्थिति बदल गडढ है। बृद्ध पीढ़ी पहले जैसे 
आत्म सम्मान के साथ जीवन व्यतीत नही कर पा रही है। पारिवारिक निर्णय प्रस्थिति और 
भूमिका आर्थिक स्वावलम्बन आदि के दृष्टिकोण से बड़ी पीढ़ी युवा पीढ़ी तथा पुत्रों पर 
निर्भर हो गईं है। नगयों में पुत्रो के घरों में वृद्ध पीढ़ी के सदस्य अपनी पुत्रवधुओं से सेवाएँ 
प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परम्पणगत सयुक्त परिवार परिवारों में पुत्रवधुएँ एवं छोटी पीरढ़ियों 
के सभी सदस्य वृद्ध पीढ़ियों के सभी सदस्यों का पूर्ण सम्मान एवं देखभाल करते थे। 


वृद्ध पीढ़ी के जीवन के तरीके 
(५४३५६ ॥आाह6 ए ()]867 (एशाहाशाण!)) 


वृद्ध पीढ़ी के स्त्री और पुरुषो के जीवन के तरीके ग्राम व नगयों में निम्न प्रकार के 
मिलते हैं। अधिकतर वृद्ध महिलाएँ अपनी सन्तानो के साथ रहती हैं जिसका प्रतिशत ग्रामीण 
और शहरी क्षेत्रों मे ८७ प्रतिशत और 67 प्रतिशत क्रमशः है। इसकी तुलना में वृद्ध पुरुष 
ग्रामीण क्षेत्रों मे 32 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों मे 40 प्रतिशत अपनी सन्तानों के साथ रहते हैं। 
पीढ़ियों के अन्तर के आधार पर अपने नाती/पोतों और अन्य सम्बन्धियों के साथ बृद्ध पीढ़ी 
की महिलाएँ अधिक प्रतिशत में साथ रहती हैं जबकि पुरुष सामान्यतया अपनो पण्नियों के 
साथ अधिक रहते हैं। ऐसे पुरुषों का प्रतिशत ग्राम और नगरों में 45 प्रतिशत है। इसके 
विपरीत महिलाएँ शहरो और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पतियों के साथ 25 प्रतिशत और 22 
प्रतिशत क्रमश: रहती हैं अकेले रहने वाले पुरुषो का प्रतिशत महिलाओ की तुलना में बहुत 
अधिक है, जो शहरी क्षेत्र मे 8 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों मे 8.2 प्रतिशत है। इन आंकड़ों 
की तुलना में अकेले रहने वाली महिलाओ का प्रतिशत क्रमश; ग्रामीण और नगरो में 07 
और 0 6 है। इसका मुख्य कारण महिलाओं का अधिक विधवा होना तथा आर्थिक रूप से 
पुरुषों पर निर्धर रहना है। 
वृद्ध पीढ़ी से सम्बन्धित नीतियाँ एवं कार्यक्रम (20॥02५ 00 जिएट्टाशा॥7९5 
एश॥र०१ 00 000 0कछ्क्षाणा)--वर्तमान में वृद्ध पोढ़ी के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि 
हो रही है और सयुक्त परिवार द्वार इनकी देखभाल सेवाएँ एवं भरण-पोषण मे कमी आ रहीं 
है। इन परिस्थितियों में भारतीय॑ समाज को वृद्ध पीढ़ी की देखभाल करने के लिए सरकार 
और समाज को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार 
राज्य सरकार को चचित और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए जिसमे चृद्ध पीढ़ी भी आती है। 
सार्वजनिक सहायता ( भरण-पोषण) का प्रभावशालो प्रावधान बनाने का अभिकार प्रदान 
करवा है। इस क्षेत्र में अभी तक कोई उल्लेखनौय कार्य नहीं हुआ है। सरकार द्वाग वृद्धों 
लिए निम्न नौतियाँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं-- 


अन्त: एवं अन्तर पीढ़ी संघर्ष 5] 


(१) सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके पास पर्याप्त साथन हैं अपने बुद्ध या 
असकक्‍त माता-पिता जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते, उनके भरण-पोषण और 
देखभाल करते का कर्त्तव्य निर्धारित किया है। इस नियम से चुद्ध पीढ़ी की परम्परागत 
देखभाल की उपेक्षा ही हुई है। यह कानून व्यवहार में निष्क्रिय है। माता-पिता भी सहायता 
प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाना पसन्द नहीं करते हैं। 

(2) सरकार ने उन वृद्धों के लिए भरण-पोषण की आंशिक जिम्मेदारी निर्धारित की 
है जिनकी सन्‍्तान कुछ नहीं कमाती है या सन्तान के पास भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधन 
नहीं हैं। सरकार असहाय वृद्धों को वृद्धावस्था पेशन देती है। उन संस्थाओं को भी अनुदान 
देती है जो वृद्धों की देखभाल करते हैं। 

(3) अनिवार्य सैवानिवृत्त किए जाने वाले वृद्धों को नियोक्‍्ताओं द्वारा उपादान पेंशन 
और भविष्यनिधि के लाभ सुरक्षित करने के लिए कानून बनाये हैं । ये कानून बड़े उद्यमों पर 
लागू होता है। लेकिन इस कानून का लाभ वृद्धों की एक छोटी जनसंख्या कौ हो मिल 
पाता है। 

(4) १4 जुलाई, 2003 को प्रधानमन्त्री ने स्वपोषित वरिष्ठ बृद्धावस्था पेंशन बीमा 
योजना का उद्घाटन किया है। इस पेशन योजना के द्वारा 55 वर्ष से अधिक आयु के चृद्धजन 
सालाना नौ प्रतिशत सुनिश्चित आय जीवन बौमा निगम में निश्चित राशि जमा कराकर प्राप्त 
कर सकते हैं। यह आजोवन पेंशन योजना है। न्यूनतम पेशन प्रति माह 250 रुपये तथा 
अधिकतम 2000 रुपये तक होगी। प्रीमियम भुगतान सदस्य द्वारा की जाने वाली जमा शशि से 
होगा। 

गैर सरकारी संगठन भी वृद्ध पीढ़ी के लिए अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, 
जो निम्न हैं--(१) वृद्धावस्था आश्रम के रूप मे संस्थागत सेवाएँ; (2) रोजगार सेवाएँ और 
व्यावसायिक चिकित्सा; (3) गैर संस्थागत सहायता कार्य, जैसे--घिकित्सा, मनोचिकित्सा, 

पुनर्वास सेवाएँ, पोषण एवं देखभाल, मनोरंजन, परामर्श, शिक्षा प्रशिक्षण आदि; (4) वृद्ध 
देखभाल केन्द्र सेवाएँ देश के बड़े-बड़े नगरों में और कुछ भागो मे उपलब्ध हैं। 


छा 


अध्याय-2 


विकासीय-द्षेत्रीय असमानताएँ 
एवं उत्प्रेरित विस्थापन 


([0९४९।/0शशशाा-२ि६षाणाएं (0579थ7॥85 
थातएं [770९० एछ9ा5फए9एशाशा) 


भातत में धार्मिक, भाषाई, शैक्षिक, जाति, वर्ग आदि की असमानताओं के साध-साथ 
क्षेत्रीय विकासीय असमानताएँ और विषमताएँ भी विद्यमात है। भारत में आजकल पैतीप 
प्रदेश (राज्य और केन्द्रशास्तित) हैं। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से इनमें अवेक असमानताए 
हैं जिसे दो भागो--() अन्तर्गज्योय और अतःराज्यीय अप्तमानताओं मे बाँटकर देख सकते 
हैं। अन्तर्गज्यीय असमानता से तात्पर्य है विभिन्‍न गज्यो या प्रदेशों के बीच असमानताएँ तथा 
अत शाज्यीय अश्नमानताओं से तात्पर्य है एक ही राज्य या प्रदेश के विभिन्‍न खण्डों, जिलों या 
प्रादेशिक इकाइयों के बीच असपघानताएँ। अर्थशास्त्री ग़जकृष्ण ने आर्थिक विकास के नापदा'्ड 
के दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर लिखा है कि भारत में विभिन्‍न राज्यों को उनके विकास के 
स्तरों और विकास को दरो के आधार पर भद्र राज्यों एवं शूद्र राज्यों मे बाँट दिया गया हैं। 
भद् श्रेणी के राज्यों के अन्तर्गत अविकसित तथा पिछड़े प्रदेश रखे जाते हैं। भारतवर्ष के मध्य 
मे स्थित प्रदेश-बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश आदि विकास के दृष्टिकाग 
से पिछड़े और अविकस्ित क्षेत्र हैं तथा भारत को दूर सीमाओं पर स्थित राज्य--पंजा॥, 
गुजरात, महागष्ट्र आदि राज्य अधिक विकसित हैं। विकास के दृष्टिकोण से भारत में क्षेत्रीय 
असमानताओ का झगड़ा केन्द्र-सीमा विवाद के रूप मे विद्यमान हैं। 

देश के विभिन्‍न गज्यो मे असमानताआ को विकासौय योजनाओ के द्वारा दूर करे के 
लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। विकास की योजनाओं के 
द्वारा विकसित और अविकसित राज्यों की असमाततो के अन्तर को समाप्त करके सामानिक, 
आर्थिक तथा राजनैतिक सामजस्यता स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे है। शत 
अस्रमानताओ को दूर करते के लिए समय-समय पर रिफास्न योजनाएँ, नीदियाँ, कार्यक्रम 
आदि बनाने होगे तथा क्षेत्रीय और वर्गाय समानता एवं सामंजस्य को स्थापित करना होगा। 
भारत मे क्षेत्रोय असमानताओ के होने के कारण यह समाजशास्त्र में महत्त्वपूर्ण अध्ययन की 
विषय है। यहाँ पर भारत देख की क्षेत्रीय असमानता की समस्या का विवेदन प्रस्तुत है जिंहने 
क्षेत्रीय असमानताओ के सूचकों, कारणों एवं इसे दूर करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला जाएग। 
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क्षेत्रीय अंसमानताओं के संकेतक (॥029॥0ण8 एस €ट्टाणां 59क79)-- 
सामाजिक वैज्ञानिकों के भारतीय क्षेत्रीय असमानताओं के अध्ययन के लिए निम्न छ; संकेतक 
निर्धारित किए हैं-- 


१. प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता एवं बेरोजगारी, संकेतक। 

2. कृषि संकेतक। 

3. औद्योगिक संकेतक। 

4. आधार-ढाँचा संकेतक। 

5, सामाजिक सेवाओं एवं प्रगति सम्बन्धी संकेतक 

6. राज्यवार वित्तीय साधन॑ आवंटन सम्बन्धी संकेतक। 

इन प्रमुख छः संकेतकों के आधार पर भारत के राज्यों को असमानताओं का विवेचन 
प्रस्तुत है-- 

4. प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता एवं बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय असमानताएँ (ए९/ 
परद्धाव [00॥6, ?0एश॥५ कथाएं पाशाए0थगशा क्ात रिपट्ाणा॥ं [050॥॥॥85)- भारत॑ 
कौ प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुसार क्षेत्रवार गज्यों में बहुत अधिक असमानताएँ हैं। भारत 
को प्रति व्यक्ति औसत आय के अनुसार पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात एवं तमिलनाडु 
के प्रति व्यक्ति आय अधिक है। 


निर्धनता के आधार पर भारत में अन्तर्राज्यीय असमानताएँ निम्न हैं--983 में 
उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं तमिलनाडु मे 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी 
रैखा से नीचे थी। 999-2000 में 20 राज्यो तथा संघ राज्य क्षेत्रों का निर्धनता अनुपात 
राष्ट्रीय औसत से कम है। उड़ीसा तथा बिहार क्रमशः 47 एवं 43 प्रतिशत के निर्धनता 
अनुपात के साथ आज भी ये दोनों निर्धनतम राज्य बने हुए हैं। 

राज्यों में बेरोजगारी ग्रतिदृश्य स्पष्ट करता है कि इनमें कितनी असमानताएँ हैं? सबसे 
अधिक बेरोजगारी केरल में 4999-2000 मे 20.97 प्रतिशत देखो गई। पश्चिमी बंगाल और 
तमिलनाडु में क्रमश: 4.99 प्रतिशत और 44 78 प्रतिशत पाई गई है। आन्श्रप्रदेश और असम 
मे 8.03 प्रतिशत बेरोजगारी कौ दर रही। सबसे कम हिमालय प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, 
मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ५ से कम रही। 

देश में बालश्रम की असमानताओं के आधार पर आन्ध्रप्रदेश में बाल श्रमिकों को 
संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर 799॥ की जनगणनानुसार ॥ मिलियन से अधिक बालग्रमिक 
हैं। इतनी हो बालश्रमिकों की संख्या वाले राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तरप्रदेश हैं। 

2. कृषि संकेतक एवं क्षेत्रीय अस्मानताएँ (#श्ञाएए।फार धार: थाए रिश्शाणाओ 
0७एथ॥॥6४)--2.. खाद्य उत्पादन--4994-92 से 994-95 कौ अवधि में भारतवर्ष में 
खाद्यानों के कुल उत्पादन का 20.7 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं केरल राज्य में मात्र 
0.6 प्रतिशत ही हुआ। समस्त भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशव पैदावार 
6 राज्यों-पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आन्अप्रदेश एवं बिहार को मिलाकर 
हुआ है। इन आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि देश में राज्यवार खाध्याननों के उत्पादन में बहुत 
अम्नमानताएँ हैं। 
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2.2 उर्वरकों का उपयोग और अप्तमानता--उर्वरकों के उपथोग के दृष्टिकोण से 
भी राज्यवार असमानताएँ निम्नानुसार हैं-देश में प्रति हैक्टेयर 994-95 में उर्वरक उपयोग 
75.7 किलो था। पंजाब मे प्रति हैक्टेयर उर्वर्को का उपयोग संर्वेधिक 74.7 किलो पाया 
गया और आसाम में न्यूनतम 95 किलो ही था। राष्ट्रीय औसत से अधिक उर्वरकों का 
उपयोग करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, 
आम्ध्रप्रदेश थे। औसत से सर्वाधिक कम उर्वरकों का उपयोग राजस्थान और उड़ोसा में देखा 
गया। 

2.3 सिंचित क्षेत्र और असमानता--99-92 में समस्त भारत में सिंचित 
क्षैत्रफल-- समस्त कृषित क्षेत्रफल का औसत 35 प्रतिशत था। सिंचित क्षेत्रफल के अनुप्तार 
विभिन्‍न राज्यों मे निम्न असमानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। जहाँ पंजाब में सिंचित क्षेत्रफत 
औसत सर्वाधिक 94 6 प्रतिशत है वही केरल मे यह न्यूनत 32.8 प्रतिशत पाया गया। 
महाराष्ट्र, केरल, असम और हिमाचल प्रदेश राज्यों मे सिंचित क्षेत्रफल राज्यों मे सिंचिंत 
क्षेत्रफल के आँकडे स्पष्ट करते हैं कि सिचित क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्‍न राज्यों के बीच 
काफी असमानताएँ विद्यमान हैं । 

3. औद्योगिक संकेतक एवं क्षेत्रीय असमानताएँ--औद्योगिक सूचकांक के 
अन्तर्गत अर्थशास्त्री निम्लिखित को सम्मिलित करते हैं--कर्मचारियों कौ संख्यों, फैक्ट्यी 
की संख्या, फैक्ट्री मे लगी पूँजी का परिमाण, उत्पादन का मूल्य व शुद्ध जोडा गया मूल्य। 

१993-94 कौ फैक्ट्रियो मे कर्मचारियों की संख्या एवं विनिर्माण द्वारा शुद्ध जोडे गये 
मूल्य के आधार पर विभिन्‍न राज्यो का सिहावलोकन करे तो ॥7 राज्यों मे क्रमशः 98? और 
98.8 प्रतिशत देखा गया है ये राज्य हैं--आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, 
हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, 
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बगाल। इनमे भो सर्वाधिक प्रतिशत महांणष्ट्र और 
तमिलनाडु मे हैं जिनमे 27.8 प्रतिशत कर्मचारियों तथा शुद्ध जोड़े गये मूल्य में 35.6 प्रतिशत 
हिस्सा इनका है। इसी आलोच्य वर्ष 993-94 मे न्यूनतम स्तर फैक्ट्री क्षेत्र में राजस्थान, 
उड़ीसा, असम, केरल आदि का है। 

4. आधार-ढांचे सम्बन्धी सूचकांक एवं क्षेत्रीय असमानताएँ (02४ रि८[४९( 
क्‍0 #शी3$0९८७७ ज्ञात रिट्ट्रा0ा2| [5 7&॥॥६5)-- क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन 

आधार ढाँचे सम्बन्धी सूचकाकों के अनुसार किया जा सकता है। समाजशास्त्री और अ 
आधार हाँचे सूचकाक के अन्तर्गत मुख्यत्या-() प्रति व्यक्ति बिजली के उपयोग, (22 
साक्षरता की दर, तथा (3) शिशु मृत्युदर को लेते हैं। इनके अतिरिक्त विस्तृत अध्ययन 
रैलो व सड़को की लम्बाई, पाठशालाओ, अस्पतालों एवं बैंक की सुविधाओं को भी लिया 
जाता है। योजना आयोग ने राष्ट्रीय मानव विकास प्रतिवेदन के अन्तर्गत 98॥, 479 और 
200। के वर्षों के लिए देश के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में मानव विकार्स 
सूचकांक के मूल्य का अनुमान लगाया गया है।इस मानव विकास सूचकांक में मानव विकास 
सम्बन्धी तीत आयामो-() आर्थिक, (2) शैक्षिक, और (3) स्वास्थ्य 
उपलब्धियों से जुड़े परिवर्तनों का सकलन किया है। देश भर के लिए समग्र रूप से मात 
विकास सूचकांक स्तर १98॥ के 0302 से 200॥ में 0404 पर आ गया है। (देखिए 
सारणी) 
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इस सारणी में 200१ में केरल का स्थान मानव विकास सूचकांक 0.638 के अनुसार 
सबसे ऊपर है। इसको तुलना में 98 में उड़ीसा का सूचकांक 98), 99 और 200 में 
क्रमशः 0.267, 0 345; 0 424 अंकों के साथ सूची मे लगभग सबसे नीचे है। भारत के 


विभिन राज्यों कौ असमानताएँ 498, 99] और 209। में क्या रही? इसे संलग्न तालिका 
में देखा जा सकता है। 


पिछले वर्षों कौ तुलना में 200। में कुछ प्रगति के बाद बिहार का मानव विकास 
सूचकांक निम्नतम है। 

पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम करा मानव विकास सूचकांक १99] में सबसे अधिक 
(0,548) तथा अरुणाचल प्रदेश का सबसे निम्नतम (0 328) है। मानव विकास सूचकाक के 
सन्दर्भ में अच्छी स्थिति वाले राज्य 200। मे पंजाब (0.537), तमिलनाडु (053) एवं 
महांराष्ट्र (0 523) हैं। 798। और 499। के बीच ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सूचकांक 
0 236 से बढ़कर 0.340 एवं इन्हीं वर्षों मे शहरी क्षेत्रों के लिए 0,442 से बढ़कर 0.577 


हो गया है। राज्यवार ग्रामीण शहरी अन्तर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एवं केरल का न्यूनतम 
सूचकांक पाया गया। 














अंडमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह 
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35. | सहासप्ट 0.363 |43 | 0.452 |45 [0.523 [4 

36. | हरिदासा | 0350 |॥5 | 0.443 | 6 डे 

47 | गुज्यत __| 0350 4 | 0.43 । 6 

48 | सिक्किस 8.342 | 48 । 0.425 | 8 | |#6. _]| 

9 | क्ंटक 76 | ०472 | 2 

20 | पश्चिम बगल 0305 [722 | 0404 0472 (8_ 

24. | उस्लू और कज्मोर 0337 (379 | 0.402 |2 | 

22 | जिदुरा 0287 | 24 

723 | आअ प्रदेश 0.298 | 23 | 0.377 |23 | 2 

24. | सेघालय 0.3॥7 

25. ( दादरा लथानागर हंवली|। 0276 |25 | 0.35] 

26 । अनन |_0 272 | 26 | 0.348 | 25 । ॥4 

37 | शाजम्यान 90 256 | 28 0347 | 77 [0 424 _: 9 

28 | उडोचा 08267 (727 | 0 345 | 28 | ! 

29 | अम्णचल प्ररेश_| 0242 | 29 | 

30 | मध्य प्रदेश 0255 [30 | 0.328 72 

3] | उन्ता प्रदेश 9 255 3] । 42 

32 | बिहार ०2३ ४ 
अखिल भाग्लीद | 0३0०2 | | +$ ०0387 | ै 0472. 


नांट : आन ; मनुसात नहीं। 


_खाव:साजव वित्रास रिफरर्ट र007 बीज आह्य/ __ __ -/ ० 





क्षेत्रीय असममानताओं के कारण (03फऋ: ७ छ हिट्शणा छिल्रकाओ- भरत 


छेजेव असमावदाओं के प्रसुख कारण विम्नलिखित हैं-- 


प्रवृदिक झाघतों में अर 


6 उठता छे दृष्टिकोण शव सहयोग में अच्दर। 
से आना कप, __ न व 
॥. प्राकृतिक स्ाथनो में अनर (जालियाप्ट भा रंबणरओ रिलकण्ए/ट्ट्की कट 


अमसातताओं क्य प्रमुख कारप प्राकृतिक समाघनों में अन्तर का होता है। किसे प्रदेश के! 


विकासीय-श्षैत्रीय असमानताएँ एवं उत्प्रेरित विस्थापन 57 


जलवायु, वर्षा, भूमि की उर्वरता, वन सम्पदा, खनिज पदार्थ, नदियाँ आदि दूसरे प्रदेश से 
भिन्‍ तथा अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं। जिन राज्यों जैसे पंजाब की स्थिति अनुकूल है वहाँ 
पर पैदावार अच्छी होती है तथा राजस्थान कौ प्रतिकूल स्थिति होने के कारण वहाँ की 
पैदावार खराब है। 


2. आर्थिक साधनों में अन्तर ([9)्िक्ा८८ ॥ 80 "॥०॥८ रि८50७९९४)-- पंजाब 
मे पैदावार अच्छी होती है। चहाँ की आर्थिक स्थिति उत्तम है। राजस्थान में पैदावार वर्षा को 
अनिश्चित और अनियमितता के कारण अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ की आर्थिक 
स्थिति अकाल और सूखे की रहती है। बचत का बड़ा भाग राहत कार्य में खर्च हो जाता है। 
क्षेत्रीय असमानता का आर्थिक कारण भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। 


3. सामाजिक पिछड़ापन (80८४ 88८/०श०0॥९५५)-- भारत के विभिन्‍न राज्यों में 
असमानता का एक कारण सामाजिक पिछड़ापन भी है। कुंछ ऐसे राज्य भी हैं जो आर्थिकदृष्टि 
से विकसित हैं परन्तु सामाजिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेश को गिनती मे आत्रि हैं। गुजरात 
औद्योगिक दृष्टि से उत्तम राज्य है, परन्तु सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। केरल राज्य 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मे काफी विकसित है परन्तु निर्धनता और बेरोजगारी की दृष्टि से 
काफी पिछड़ा हुआ है। भारत के विभिन्‍न राज्य सामाजिक दृष्टि से विकसित, अर्द्धवेकसित 
और विकसित स्तर से असमान हैं। 


4. विनियोग की मात्रा में अन्तर (्राशिशा८८ ॥ [8 (१एशा॥ 
[0५£छगा०॥)- क्षेत्र के विकास पर विनियोग की मात्रा का सीधा प्रभाव पड़ता है। देश के 
बन्दरगाह वाले प्रदेशों, निर्यात करने वाली फसलो की पैदावार करने वाले गज्यों, सैनिक 
दृष्टि से महत्त्व रखने वाले क्षेत्रीय राज्यी में प्रारम्भ से ही भारी मात्रा मे विनियोग किए गए 
हैं। उससे उनका विकास हुआ तथा इन विशेषताओ से बच्चित जिले राज्यो में विनियोग नहीं 
किया गया वो पिछड़ गया। इससे भी राज्यों मे असमानताओ में वृद्धि हुई है। अधिक 
बिनियोग तथा न्यून विनियोग के कारण श्रम एवं पूँजी में अन्तर आया। 


$. योजनाओं कौ प्रगति में अन्तर ([क्‍िल्लाए८ जा त6 शिएट्राए55 0 
ए।॥॥0॥£)- पंचवर्षीय योजनाएँ सभी राज्यों मे चलाई जा रहो हैं परन्तु उनके परिणामों में 
भारी अन्तर देखा जा सकता है। प्रगति एकसी नहीं है। इसका कारण राजनेतिक और 
प्रशासनिक अन्तर का होना है। कुछ राज्यों ने अधिक उत्साह और जागरूकता के कारण 
अच्छा विकास किया है तथा कुछ पिछड़ गए? गुजरात और महाराष्ट्र से अपनी प्रभावशाली 
औद्योगिक नीतियों के फलस्वरूप तेजी से विकास किया तथा जो राज्य ऐसा नहीं कर पाए वो 
पिछड़ गए। जिन राज्यों का राजनैतिक और प्रशासनिक ढाँचा सशक्त था वो प्रगति कर गए 
तथा जिनका ढाँचा कमजोर था थो विकास कौ प्रक्रिया में पीछे रह गए। उनका सामाजिक 
और आर्थिक विकास धीमे रहा। 


6. जनता के दृष्टिकोण एवं सहयोग में अन्तर (0॥#दिक॥06 ॥॥ 006 ५९७३ शा 
((००ए८०४॥०॥ 0ए[ एा८ ?४०॥०)--क्षेत्र के विकास में वहाँ के निवासियों के विचार, 
दृष्टिकोण, परम्पराएँ, सहयोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि का प्रभाव भी पड़ता है। जिन 
राज्यो में प्रगतिशील जनता होती है वो अन्य परिस्थितियाँ समान होने पर भी विकास कर 
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लेती हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं होने पर भी उसने विश्व में अपना स्थान बना 
लिया है। उसका कारण वहाँ के उद्यमी नागरिक है। क्षेत्रीय असमानत्ञ में जनता के गुण एवं 
सहयोग भी उतने ही उत्तरदायी होते है जितने अन्य कारण। ये एक ऐसा कारण है जिसे 
सरलता से दूर नहीं किया जा सकता। 


विकास : उत्प्रेरित विस्थापन (02४६०जाह्ा 0006१ 57॥7ए९एश॥)- 
हमारे देश मे विकास के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय अम्रमानताएँ हैं । इन क्षेत्रीय असमानताओ को दूर 
या कम करने के लिए अल्प विकसित क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखकर उनका योजनाबद्ध 
विकास करना अत्यावश्यक है। अविकसित क्षेत्र फे लोगों को विकास के प्रति जागरूक करना, 
उन्हे अपना त्रिकास करने के लिए प्रेरणा देना, विकास योजनाओ मे सक्रिय भाग लेने के लिए 
तैयार करना या जोर देना आदि उद्मेरित विस्थापन कहलाता है। विस्थापन से तात्पर्य ऐ 
उनको नवीन उत्पादन के साधन प्रदान करना। कम निपुण उपकरणों के स्थान पर अधिक 
उत्पादन वाले उपकरण देना। सरकार ने तृतीय पचवर्षीय थोजना से अब तक क्षेत्रीय 
अम्रमानता को दूर करने के लिए निम्न प्रयास किए हैं, जो उत्प्रेरित विस्थापन कहलाते हैं- 

4 आधार ढाँचे के विकास को महत्त्व देना, 

2 पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम चलाना, 

3 पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रेरणाएँ प्रदान करना, और 

4 पिछड़ेएन के आधार को मान्यता। 


3. आधार ढाँचे के विकास को गशहत्त्व देना (प/[07200४ 0 ॥6 
छ6९टाणापाटा। ० पाव9%8॥८(॥४)-- क्षेत्रीय असमानताओं के अन्तर को समाप्त करने के 
लिए सरकार ने सिचाई, परिवहन, सचार और बिजली जैसे साधनों के विकास को प्राथमिकता 
पर रखा है। आधार ढाँचे को पर्याप्त सुविधाएँ देने के लिए सरकार ने विगत वर्षो 
औद्योगिक बिकास्त केन्द्रों की स्थापना पर जोर दिया है। इन औद्योगिक केन्‍्द्रो से पीगी, 
बिजली, सडक, सचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओ के विकास के आधार को मजबूत 
करने के लिए सुदृढ़ता प्रदान की गई है। पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने और मुख्यधाण से 
जोडने के लिए आधारभूत दढाँचे के विक्तास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 


2. पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम (8[6८०॥ ए2४शणूगीशां 
छएट्राआ्आगार णि छ9::४शप /८९८४५)-सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 
विशेष प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्बित किए गये हैं। ये कार्यक्रम हैं--सूखा-सम्भाव्य केत्र 
कार्यक्रम, मरु-विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकार 
कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों मे पेयजल, शिक्षा, सड़क स्वॉर्सी, 
स्वच्छता आदि को न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये हैं। 


3. पिछड़े क्षेत्रो के विकास के लिए प्रेरणाएँ प्रदान करना ([7-श॥८४ शि (४ 
एढशश0क़ञाला 6 998०॥:७०४० #४४5६)-पिछड़े राज्यों मे विकास को पे के लिए 
सरकार ने 968 में दो दल--पांडे कार्यकारी समिति और वाँचू कार्यकारी समिति नियुर्ते को 
थी। पाडे समिति ने इन क्षेत्रों को निर्धारण और चयन विकास के लिए निम्न सुझाव दिए। जि 
क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय, फैक्ट्रियो मे श्रमिकों की सख्या, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत, 


बिकासीय-पक्षेओेय असमानताएँ एवं उत्प्रेरित विस्थापन ।59 


सड़के एवं रेलों की लम्बाई आदि सूचकांक को कमी हो उन्हे पिछड़े क्षेत्र माना जाए। वाँचू 
कार्यकारी समिति ने सुझाव दिए कि पिछड़े क्षेत्रों से उच्चोगो को प्रोत्साहित करने के लिए 
आयकर, आयात-शुल्क, उत्पादन-शुल्क एव बिक्री करो मे छूट दी जाए तथा परिवहन, 
सब्सिडी भी दो जाए। सरकार ने इन सुझावों के आधार पर 970 और १980 के दशको मे 
पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय पूँजीगत विनियोग सब्सिडी की योजना 
लागू को। सरकार ने सब्सिडी तथा विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए जिलों को 
विभिन श्रेणियों में वर्गकृद किया और उसी के अनुसार सब्सिडी की विभिन्‍न दरें--१0 
प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 25 प्रतिशत लागू को गई। राज्य सरकारों द्वारा भी उद्योगो को 
लगाने व प्रोत्साहित करने के लिए पिछड़े क्षैत्रो मे उद्योगो को लगाने के लिए कम ब्याज पर 
ऋण सुविधाएँ भी दी गई। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ जैसे मध्य प्रदेश मे 
भिलाई का इस्पात का कारखाना जैसी सार्वजिक क्षेत्र मे इकाइयाँ स्थापित करने की नीति भी 
लागू की। परन्तु इन सब बोजनाओं और कार्यनीतियों का प्रभाव सीमित हो देखने में आया। 
पिछड़े क्षेत्रों ने इन योजनाओं और सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया तथा इन क्षेत्रों में 
उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया। 


4. पिछड़ेपन के आधार को मान्यता ((१८९०९३॥णा ॥0 शा छेतदा5 एी 
82८६७श6॥८55)--क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रो के 
विकास पर ध्यान दिया। विकास करने से पूर्व पिछड़ेपन को अवधारणा को भी परिभाषित 
किया। सरकार ने पिछड़ेपद को दूर करने की नीति को स्वीकार किया। केन्द्रीय सरकार ने 
वित्त आयोग एवं योजना आयोग के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों एवं स्वीकृतियों में 
पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखने की नीति अपनाई। वित्तीय हस्तान्तरणों मे पिछड़ेपन के आधार 
को उचित भार देने एवं विशेष विकास करने की नीति अपनाई। इस नीति के अन्तर्गत यह 
प्रयास किया जाने लगा कि पिछड़े राज्यो को विकास के लिए उत्प्रेरित या प्रोत्साहित किया 
जाएं। इसके लिए सरकार ने 'पिछड्ठैपन' के आधार को मान्यता प्रदान कौ । इस मान्यता का 
उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हे प्रोत्साहित करने का विशेष ध्यान रखा जाना था। 
उन्हें विकास कार्यों के लिए प्रवृत्त किया जाए। परम्परागत उत्पादन के साधनों के स्थान पर 
नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार किया जाए। 


पिछड़े क्षेत्रे के विकास के लिए सरकार ने उन्हे प्रोत्साहित करने एवं विस्थापन करने 
के लिए अनेक कार्य किए गए। केन्द्र एवं राज्य सरकारें विभिन्‍न योजनाओं के लिए जो 
वित्तीय साधनों का आवंटन करती है उसमे सामान्यतया प्रदेश की जनसख्या एव प्रति व्यक्ति 
आय को ध्यान में रखा जाता है। पिछडेपन को विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 
हमेशा प्राथमिकता एवं महत्व दिया जाता है। 


अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने राज्यो को विकास के लिए वित्तोय सहायता मे निर्धन 
च्यक्तियो पर ध्यान देने पर बल दिया था, लेकिन निर्धनता की परिभाषा पर मतभेद होने, 
निर्धनता को केलोरी के आधार पर परिभाषित करने एवं निर्धनता कौ माप में कठिनाइयों के 
कारण 'पिछडेपन के आधार' को मिर्धारित करने मे इसे मान्यता नहीं दी जातो है। 

दिसम्बर 989 में नवे वित्त आयोग ने पिछड़ैपन का एक मिलाजुला सूचकांक निर्मित 
किया। इस मिश्रित या मिले-जुले सूचकांक का निर्माण राज्य की 98] की जनसंख्या में 


860 भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कौ जनऊूुख्या तथा खेतिहर मजदूरों को जनसंख्या 
को आधार मानकर सापेक्ष भार का निश्चित किया गया। इस वित्त आयोग की विधि के 
अनुसार केन्द्र द्वारा राज्यों मे कुछ सीमा! तक भार देने को व्यवस्था की गई। इस भार के 
निर्धारण में आयकर और सघीय उत्पादन-शुल्क का विद्वरण किया गया। 
पिछड़े क्षेत्र या राज्यो का विकास करते, क्षेत्रीय असमानता को कम करने तथा विकास 
के लिए इन पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र ने ग़ज्यो के पिछड़ेपन को ध्यान 
में रखकर वित्तीय हस्तान्तरण करने का प्रयास किया है। लेकिन पिछड़ेपन का आधार 
अनुसूचित जनजाति तथा खेतिहर मजदूर हैं इसलिए जिन विकसित राज्यो या क्षेत्रों मे इसको 
जनसख्या अधिक होती है उन्होंने भी वित्तीय सहायता प्राप्त को है इससे पिछड़े राज्यों को 
उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। 
पिछड़े राज्यों को विकास के लिए उचित सहायता मिल पाए, इसके लिए केद्र 
सरकार ने राज्यों को दो वर्गों मे बाँठा है--(१) विशिष्ट श्रेणी के राज्य और (2) गैर- 
विशिष्ट श्रेणी के राज्य। केन्द्र सरकार विशिष्ट श्रेणी मे पिछड़े राज्यों को रखती है तथा उन्हे 
विकास योजना सम्बन्धी सहायता 90 प्रतिशत अनुदान तथा 0 प्रतिशत कर्ज के रूप मे देती 
है। गैर-विशिष्ट श्रेणी मे विकिसत राज्यों को रखती है तथा उन्हे विकास सम्बन्धी सहायता 
30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत कर्ज के रूप मे प्रदान करती है। पिछड़े राज्यों के 
विकास के लिए 90 प्रतिशत अनुदान देना तथा 40 प्रतिशत कर्ज देना। एक प्रकार से केन्द्रीय 
सरकार की ओर से प्रभावशाली विस्थापम का उदाहरण है। 


पिछड़े राज्यों के विकास के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं। केन्द्र सरकार ने अनेक 
योजनाओ के द्वारा पिछड़े राज्यों को अपना विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया है तथा 
विस्थापन के लिए अनेक सुविधाएँ भी प्रदान को हैं | विस्थापन के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रो को 
खेती करने के नए साधन, अधिक पैदावार के बीज, रसायनिक उर्वरक, सिचाई के नवीत 
2 प्रदान किये है। केन्द्र सरकार ने अनेक प्रेरणादायक योजनाएँ समय-समय पर 
चलाई हैं। 


999-2000 तक तमिलनाडु तथा पश्चिमी बगाल मे निर्धनता 983 की तुलना में 
आधो हो गई है जो कि विकास योजनाओ का परिणाम हैं। इन्ही के साथ-साथ अन्य 
राज्यो-जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजग़त, पंजाब, आम्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में भी 
पा रा की योजनाओ के फलस्वरूप निर्धनता के स्तर काफी कम करने में सफलता 
मि । 


0वीं योजना (2000-07) तक और उसके बाद के लिए मुख्य सकैतकों के रूप में 
कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को रखा गया है। इसमे से एक लक्ष्य 2007 तक निर्धनता अनुपात को 5 
प्रतिशत तक एवं 2072 तक १2 प्रतिशत तक कम करना है। 

बेरोजगारी कौ असमानताओ को दूर करने के लिए केद्ध एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक 
प्रयास किए गए जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों की स्थिति में सुधार पाया गया जो 
निम्पानुसार है--हरियाणा में 993-94 में बेरोजगारी की दर 6 5 प्रतिशत से घटकर 


विकासीय क्षेत्रीय असमानताएँ एवं उत्प्रेरित विस्थापन ॥6] 


१999-2000 में 477 प्रतिशत हो गई। गुजरात में इन्हीं वर्षो में दर 5.70 से घटक 4.55 
प्रतिशत हो गई। 


2002 को स्थिति के अनुसार रोजगार चाहने वालों को सर्वाधिक संख्या पश्चिमी 
बंगाल में 63 & लाख थो जबकि इनकौ न्यूनतम संख्या संघ राज्य दादर तथा नागर हवेली में 
0808 लाख तथा अहणाचल प्रदेश में 02 लाख थी। अखिल भारतीय स्तर पर 200॥ के 
दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा 69 लाख व्यक्तियों का नियोजन किया गया जबकि इस 
अवधि में 3.04 लाख रिक्तियाँ अधिसूचित की गई थी। 

भारत सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए 44 वर्ष से कम आयु 
के बच्चों की नियुक्ति पर रोक ज्ञगाने का सुझाव दिया तथा बच्चों के काम करने सम्बन्धी 
स्थितियों को विनियमित करने के लिए कहा। अधिक बाल श्रमिकों का उपयोग करने वाले 
१3 राज्यों मे इस समय लगभग 00 'राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएँ” चल रहो हैं जिनमें 
2. लाख बच्चे शामिल हैं। 


केन्द्रीय एवं राज्य सरकारो द्वारा विकास और उत्प्रेरित विस्थापन के लिए किए गए 
१98१ से 200। तज़क के कार्यों का आकलन योजना आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय मानव 
विकास प्रतिवेदन (सारणी-देखिए) के अनुसार निम्न है- इस प्रतिवेदन के आधार पर 200] 
में केश्ल का स्थान सर्वोत्तम है और उड़ीसा का निम्नतमं है। पूर्वोत्तर राज्यों में 997 में 
पिजोरम का स्थान उच्चतम है और अरुणाचल प्रदेश का निम्नतम है। 200। मे मानव विकास 
सूचकांक के संदर्भ मे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य-पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। 
१98 और १997 के बौच ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सूचकांक 0 263 से बढ़कर 0 30 
हो गया है। शहरी क्षेत्र के सूचकाक 0 442 से वृद्धि होकर 057 हो गया है। 
निर्धनता में गिरावट की दरो तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के निर्धनता 
अनुपात में व्यापक अन्तर्रज्यीय असमानताओ को देखा जा सकता है। मुख्य राज्यों के अन्तर्गत 
उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में 983 में 50 प्रतिशत से अधिक जनसख्या 
गरीबी रेखा से नौचे थी। 999-2000 तक जहाँ तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल ने अपने 
निर्धनता अनुपात को कम करके लगभग आधा कर लिया था, वहीं उड़ौसा 47 प्रतिशत और 
बिहार 43 प्रतिशत के निर्धनता अनुपात के साथ अभी भी दो निर्धनतम राज्य बने हुए हैं। 
१999-2000 में 20 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम 
था। अन्य राज्यों मे जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, पजाब, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र एवं 
कर्नाटक भी निर्धमता के प्रतिशत को काफी कम करने मे सफल रहे हैं। योजनाओ के द्वारा 
20097 तक निर्धनता अनुपात को 5 प्रतिशत तक तथा 202 तक 75 प्रतिशतांक तक कम 
करने का लक्ष्य है। 
सरकार ने बाल श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रभावशाली कार्य किये है। सरकार कौ 
थह नीति है कि कारखानो, खानो एवं जोखिम भरे रोजगार में 4 वर्ष से कम आयु के बच्चे 
की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए तथा सेजगार के अन्य क्षेत्रों मे बच्चों के काम करने सम्बन्धी 
स्थितियों को वितियमित किया जाए। अधिक बाल श्रमिको का प्रयोग करने वाले 3 राज्यों 
मे इस समय लगभग 00 राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएँ चल रही हैं जिनमे 2॥ लाख 
बच्चे शामिल है। 


62 भारतोय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


जन्मदर को नियह्चित करने के लिए सरकार ने प्रयास किये हैं। केरल और तमिलनाडु 
राज्यों मे जनन-क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर 2 की कुल प्रजनन-दर हासिल कर ली है। 
इसकी तुलना मे आन्भ्प्रदेश, गुजारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिमी बगाल 
की कुल प्रजनन दर 22 से 30 के बोच हैं। 4999 के अनुप्तार कुछ राज्य, जैसे-असम, 
मध्यप्रदेश और हरियाणा की कुल प्रजनन-दर 3 । से 40 के बीच है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश 
और बिहार ने 4] से 47 तक की कुल प्रजनन-दर दर्ज को है। जनसंख्या जन्मदर और 
मृत्युदर राज्यों के विकास और असमानता का महत्त्वपूर्ण सक्ेतक है। सरकार ऐसे राज्यों की 
सहायता करता है, जहाँ सामाजिक और जनसाख्यिकीय सकेतक कमजोर है। इनमे प्रथमतः 
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तराचल और छत्दीम्ताढ़ मैसे 
राज्यो को प्राथमिकता के आधार पर विशेष विकास किए जाने के लिए चयनित किया गया 
है। ये कदम विभिन्‍न राज्यों कौ क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करने कौ दिशा मे 
योजनाबद्ध प्रयास हैं। 


उपर्युवत केन्द्र एव राज्य सरकारो के प्रयास विकास एवं उत्प्रेरित विस्थापन की दिशा 
में योजनाबद्ध कदम हैं। इन प्रयासो के द्वार विभिन राज्यो के बीच क्षेत्रीय असमनवाओ को 
दूर करने के लिए प्रमुख सकेतकौ-पप्रति व्यक्ति आय, निर्धनता कौ समाप्ति, सभी को 
रोजगार, कृषि के क्षेत्र मे खाद्य-उत्पादन की समानता, उर्वर्कों का अधिकतम उपयोग, 
सिचित क्षेत्र मे सपानता के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति बिजली के उपयोग एवं साक्षरता में वृद्धि 
शिशु मृत्यु दर नियत्रण, सभी राज्यों मे समान रूप से रेलो व सड़कों का निर्माण, 
पाठशालाओ, अस्पतालों एव बैको की समान रूप से सुविधाएँ प्रदान करना है। मानव विकाप 
सूचकाक के अनुसार भारत के सभी राज्य एवं सघ राज्यो का उच्च एवं समान स्तर लाता है। 


अध्याय-3 


पारिस्थितिकी अवनति 


(000090०] ॥2९१290970ा) 


भारतीय वाइमय मे पर्यावरण शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। वैदिक युग में 
पशु, पक्षियों, पौधों, मानव एवं प्रकृति की पारस्परिक निर्भरता के महत्त्व को स्वीकार किया 
गया है। पृथ्वी को सुख-सर्माद्धि तथा विकास का ज्लोत माना गया है परंतु वर्तमान समय में 
पर्यावरण-प्रदूषण सम्पूर्ण विश्व की एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 
अनेक संगोष्ठियाँ व कार्यशालाएँ आदि पर्यावरण असंतुलन एवं परिस्थित्तिकी त़त्र की 
अस्थिरता के संबंध मे विचार-विमर्श के लिए आयोजित की गई है जिनके आधार पर 
पर्यावरण नीतियाँ व पर्यावरण कानून भी बनाए गए है। पर्यावरण की समस्थाओ के लिए 
पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है। पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम पारिस्थितिकी 
असंतुलन है जिसके परिणामस्वरूप आज व्यक्ति को न पीने योग्य पानी उपलब्ध है और न 
श्वास लेने योग्य प्राकृतिक वायु मिल पाती है। पारिस्थतिकी असंतुलन क्या है ? इसे संतुलित 
करने में कौन-कौन से कारक महत्त्वपूर्ण हैं आदि का विस्तार से विचार करना आवश्यक है। 
सर्वप्रथम परिस्थितिकी तंत्र पर विचार करना आवश्यक है। 
पारिस्थितिकी का अर्थ (/८४॥7४ ण॑ 8८००१५)-पारिस्थितिको शब्द अंग्रेजी के 
[8८"०६५) का हिन्दी रूपान्तर है । 8००६५ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है () इको 
(8८०) जिम्नका अर्थ है-पर्यावरण और (2) लोजी (08५) जिसका अर्थ है--विज्ञन 
अर्थात्‌ इकोलॉजी का अर्थ 'पर्यावरण का विज्ञान! है। 
पर्यावरण के अध्याय में परिस्थिति-विज्ञान का विशेष महत्त्व है क्योकि पर्यावरण का 
सही ज्ञान परिस्थिति-विज्ञान बिना संभव नहीं है। इस रूप मे देखें तो परिस्थितिकी एक नवीन 
विज्ञान है जो प्राणियों एवं वातावरण के संबंध एवं उनकी पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करते 
हैं। अनेक विद्वानों ने 'पारिस्थितिकी' को इस प्रकार परिभाषित किया है। 
. मैकफैडियन के अनुसार, "'परिस्थितिकों एक विज्ञान है, जिसका सबंध प्राणियों, 
पौधो, पशुओ तथा उनके पर्यावरण के आतरिक सबधो से होता है। 
2. एल. आर. टेलर्स 967 के अनुसार, ''पारिस्थितिको अध्ययन का एक ढंग है, 
जिसमे व्यक्ति, प्राणी, कुछ जीवो की जनसख्या एवं समुदाय परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया 
करते हैं। 
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3. साउथ विडे 966 के अनुसार, “परिस्थितिकी एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जो 
जीव प्राणियों के पारस्परिक संबंध तथां उनके अपने वातावरण के साथ सम्बन्धों का अध्ययन 
करता है।'' 

4. पिनालिया ( 973 ) के अनुसार ''पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राणियों तथा सम्पूर्ण 
जैविक तथा भौतिक कारकों, प्रभाव या उनको प्रभावित करने वाले कारकों के सम्बन्धों का 
अध्ययन किया जाता है।'! 

पारिस्थितिको की उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ 
हो सकती हैं-- 

१. पारिस्थितिकी प्राणियों और उनके वातावरण के सम्बन्धी के विश्लेषण का 
अध्ययन करता है। 

2 पारिस्थितिको जिज्ञान में प्राणियों तथा उनके वातावरण के आन्तरिक सम्बन्धों, 
चघ्राणियों के आन्तरिक सम्बन्धो तथा जीवों के मध्य आन्तरिक संबंधों का अध्ययन किया 
जाता है। 

3 पारिस्थितिकौ के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का ज्ञान प्रदान 
किया जाता है। 

इस प्रकार पारिस्थितिकौ का उद्देश्य जीवधारियों और उनके वातावरण से संबंध का 
अध्ययन करना, विशाल प्रकृति के स्वरूप तथा कार्यों का सही बोध करना, सभी प्राणियों 

और उनके सभी वातावरणों के सम्बन्धों को व्यापक जानकारी देना एबं प्राकृतिक स्लोतो तथा 
प्र्याविर्ण प्रदूषण को व्यवस्था तथा सरक्षण का अध्ययन करना है। पारिस्थतिकी एक जटिल 
प्रक्रिया है। इसमे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों व वनस्पति की अपने पर्यावरण से 
अपनी विभिन्त क्रियाओं के संदर्भ मे संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में स्थित॑ 
समस्त जैबीय (8॥00०) एवं अजैविकोय (##700८) घटकों के मध्य और उनके बातावरण 
के मध्य अन्त/क्रिया होती है जिसे *पारिस्थितिकौय-प्ंत्र' कहा जाता है। हमारी भारतीय प्रज्ञा 
के प्रथम उन्मेष बेदो में पारिस्थितिकीय सतुलन को अतिमहदत्त्वपूर्ण बताया है। वैदिक जन 
विभिन्‍न जैविक आवश्यकताओ की पूर्ति पर्यावरणीय दत्वों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर 
करते थे। विश्व पे सर्वत्र जड चेतन पदार्थों मे ईश्वर को व्यापक मानकर, लालच न करके 
त्यागपूर्ण जगत के पदार्थों का उपभोग “'तेन त््यक्तेन मुज्जीथा'' के आधार पर करते थे। त्याग 
पूर्वक भोग के उद्देश्य से देवहाओ के लिए हव्य विशेष का समर्पण और हव्य विशेष के 
समर्पण द्वार प्राकृतिक तत्वो के संदोहन से क्षरित गुणकता को क्षतिपूर्ति करके-प्राकृतिक 
संतुलन की अनवरत बनाए रखने का प्रयास निरन्तर चक्रवत्‌ चलता रहता था और 
“पारिस्थितिकी असंतुलन' जैसी समस्या जन्म नहीं लेती थी। पारिस्थितिकी संतुलन के मूल में 
जीव वनस्पति आदि के सहअस्तित्व का भाव है जो सम्पूर्ण वैदिक बाडसय मे अनुस्यूद है। 
प्रकृति का दिव्य सतुलन इसी पर निर्भर है। अर्थात्‌ प्रकृति का कार्य पारिस्थितिकी में संतुलन 
बनाए रखना है। परिस्थितिकौ में संतुलन बने रहने से पर्यावरण में भी सतुलन रहता है 
क्योंकि पारिस्थितिकी सतुलन के घूल में जौव, वनस्पति अर्थात्‌ जैविकौय और अनैविकोय 
घटकों और उनके पर्यावरण के मध्य अन्तर्शक्रया बनी रहती है। इस रूप में पारिस्थिविको 
असतुलन और पर्यावरण-प्रदूषण दोनो एक-दूसो के पर्याय हैं। पर्यावरण का अर्थ केवल 
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जल, वायु और भूमि ही नहीं, अपितु हमारे समस्त भौतिक और सामाजिक पर्वावरण हैं --इसे 
निम्न प्रकार से देखा जा सकता है-. 


पारिस्थितिकी के तत्व 


| 
प्राकृतिक पारिस्थितिकी सामाजिक पारिस्थितिकी 
(. जज" जग 
नवीनीकरण नवीनीकरण जैविकीय अजैबिकीय 


के योग्य 22255 कक अयोग्य 
कार्बनिक एवं अकार्बनिक 


उपभोक्ता उत्पादक विनाशक 


पर्यावरण दो प्रकार का है-- 

(१) भौतिक या प्राकृतिक पारिस्थितिकीय (श]प्0०४ छा पशएणक्ी 2090029) 
इसके अंतर्गव उन सभी भौतिक अथवा प्राकृतिक तत्वों को लिया जा सकता है जी हमारे 
चारों ओर हैं और हमें प्रभावित्र करते हैं। ये दो प्रकार के हैं। 


(आ) पुनः नवीनौकरण के योग्य (८४८७०७१०) वे तत्त्व झिन्‍्हे उपयोग के पश्चात्‌ 
पुनः प्राप्त किया जा सकता है-इस श्रेणी में आते हैं-इसमे (3) जल , (2) वायु 
(3) भूमि और (4) बन को लिया जा सकता है। 


(ब) नवीनीकरण के अयोग्य ([४०७॥-र४॥८५४४०)९) वे घटक जिनके बनने में अधिक 
समय लगठा है और आसानी से पैदा नहीं किए जा सकते, इस श्रेणी के अतर्गत आते है। 
इसमें (१) खनिज (2) पर्वत एवं (3) पेट्रोल जैसे पदार्थ आते हैं। 


(2) सामाजिक पारिस्थितिकी (5०८४ 8०००६५) मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 
समाज में छोटी-बड़ी अनैक इकाइयाँ होती हैं जो परस्पर सह-संबंधित होती है और च्यक्ति 
'का भी इन इकाइयो से परस्पर संबंध होता है। इनके परस्पर सह संबंध से ही समान का 
पर्यावरण संतुलित रहता है--परिवार, विद्यालय, राज्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं--इनको 
निम्न रूप से विभाजित किया जी सकता है- 


( अ) जैविकीय (8॥ण0) ये पर्यावरण के सजीव तत्त्व है इनके तीन भाग हैं-- 
(0 उपभोक्ता (0005एग/क४)--इन तत्वों को अपने भोजन के लिए दूसरो पर निर्भर होना 
पड़ता है जैसे-मनुष्य, पशु, मछली आदि। (॥) उत्त्पादक (टाट्अश)-जों अपना भोजन 
स्वयं उत्पन करके अपना पोषण कर लेते हैं जैसे बन एवं अन्य पेड़-पमौधे आदि। (॥) 
विनाशक (069४0५८)-वे तत्त्व जो बन एवं अन्य पेड़, पौधो, मनुष्यों और मृत शरीरों 
और सड़े, गले पदार्थों का उपयोग करते हैं। उनका विनाश करके उन्हें कार्बनिक और 
अकार्बनिक रूप मे पर्यावरण को वापिस कर देते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। 
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(घ) अजैविकीय (4७४००)-इसके अंतर्गत पर्यावरण के कार्बनिक और 
अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। जैसे कार्बन-डाई-ओऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्सियम, 
सल्फर फास्फोरस। ये हमें जल, वायु और भूमि से प्राप्त होते हैं । 

पारिस्थितिक्रोय संतुलन इन सभी घटकों के परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर करतो है। 
यदि इत घटकों में परस्पर किसी भी प्रकार का ज्यवधान आ जाता है तो वह पर्यावरण को 
असतुलित कर देता है और इससे पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्त हो जाता है। अब आगे के 
चृष्ठो मे पर्यावरण को प्रदूषित करने घाले घटको पर विचार किया जाएगा जो पारिस्थित्तिकी 
असतुलन के लिए जिम्मेदार है इनमे वायु, जल, भूमि तथा ध्वनि प्रमुख हैं। 

भारिस्थितिकी अस्तंतुलन एवं इसके घटक (ए०ण०ड्ाप्जे शा गाएट्र शा0 [5 
(जाएणाध्पक) पारिस्थितिकी असतुलन का कारण पर्यावरण प्रदूषण है अत: पर्यावरण को 
जानना आवश्यक है। पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति-परि + आ * चृ + ल्युट्‌ से हुई है। 
परित:, आवृणोति इत्ति पर्यावरणम्‌ू--वह आवरण जो हमे आच्छादित करे या जीवन को 
प्रवाहित करे, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण शब्द का प्रयोग जर्मन बिट्ठान एमस्ट हेकल्ल ने 
१9वीं शताब्दी में किया था। “पर्यावरण” शब्द जर्मन के 'इकोलोजी ' शब्द का हिन्दी रूपान्तर 
है। अनेक विद्वानों ने पर्यावरण को परिभाषित किया है कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं--- 

4. बुड़वर्थ के शब्दों मे, “वे समस्त तत्त्व जो व्यक्ति के जीवन कौ शुरूआत को 
प्रभावित करते हैं, पर्यावरण का भाग है। जीन्स के अतिरिक्त मनुष्य को प्रभावित करने घाले 
सभी तत्व पर्यावरण कहलाते हैं।'! 

2. डगलस के शब्दों में, “ वे सभी वाह्म तत्त्व जो व्यक्ति के विकास, वृद्धि, 
परिएक्वता, व्यवहार, स्वभाव एवं जोवन को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण हैं ।'” 

असंतुलन अथवा प्रदूषण--का अर्थ हैं उपयोग के अयोग्य होना। जो तत्त्व किसी 
वस्तु को टूघित करते हैं उन्हे प्रदूषफ कहते हैं। यथा गंगाजल शुद्ध होता है किंतु उसमे अनेक 
प्रदूषण जैसे--कूडा-कचरा, गन्दा पानी मिल जाता है तो गंगाजल को दूषित बना देता है। 
उसी भाँति हमारे पर्यावरण में थी अनेक प्रदूषण विद्यमान हैं जो उसके विभिन्न धटको को 
प्रभावित करते हैं । विश्व मे एक प्राकृतिक संतुलन होता है जिसके अग मनुष्य, प्राणी, 
वनस्पति, धरतौ जल हैं ॥ जब किसी भी अंग मे प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से 
परिवर्तन होता है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाठी है। 

आज सम्पूर्ण विश्व इस पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय असंतुलन से ग्रस्व है 
उसका कारण मानव को घोर भौतिकवादी प्रकृति, औद्योगीकरण, प्राकृहिक संसाधनों का 
क्रूरतम दोहन, उपभोक्तावादी संस्कृति है जिसमें प्रकृति को एक वस्तु मानकर उसका 
अधिकतम शोषण किया है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण प्रकृति के न्यूनतम दोहन पर आधारित 
है। इस चंर्यावरण के घटक पर्यावरण अथवा पारिस्थितिकों के मुख्य रूप से चार घटक 
हैं--जों निम्नलिखित हैं-- 

(4) समीर पारिस्थितिकी (#7 5८एौ०ए५)-बायु हमोरे जोवन व स्वास्थ्य के 
लिए अत्यंत लाभप्रद है। चिकित्सा विज्ञात तक आदोहवा-परिवर्तन को महत्व देता है क्योंकि 
मात्र वायु से असाध्य रोगों का निवारण हो जाता है। हमारे संस्कृत वाड्मय ऋग्वेद में इसे 

अत देवता कहा और उसकी आयधना की गई है, “ओउम्‌ बाते आवातु भेषज शुभ भयो 
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यूंतो हदे प्रण आयूँषि तारिषद्‌'' अर्थात्‌ वायु हमें औषध प्रदान करे जो हमारे हृदय में शांति 
कास्क एवं आरोग्य कारक हो, और हमारी आयु की बढ़ाबे। वैदिक वाड्मय में पर्यावरण 
शुद्धि के लिए यज्ञ का विधान बठाया है क्योकि यज्ञ से निकला धुआँ समस्त ब्रह्माण्ड के 
पर्यावरण को शुद्ध कर देता है। न केवल यज्ञ की आहुति बल्कि इसके साथ-साथ किए गए 
मंत्रों के स्वर वायुमंडल में पहँचते हैं और उनकी स्वर लहरों से अल्ट्रासोनिक बेव ट्रीटमेट 
अर्थात्‌ रोगों की चिकित्सा भी संभव होती है इसलिए भारतौय संस्कृति में जीवन पर्यन्त 
विशुद्ध संस्कार भी यज्ञ के द्वारा ही किए जाते हैं। जो सौर ऊर्जा है वेदों में वही सूर्य देवता के 
रूप में है। अतः वायु ही संप्रेषण का एकमात्र शुद्ध साधन है। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन का 
आधार है। अनेक वैज्ञानिक शोधो के अनुसार एक व्यक्ति दिनभर में औसतन 20 हजार बार 
श्वास लेगा है। श्वसन के लिए आक्सीजन कौ आवश्यकता होती है । यह आवसीजन मानव, 
जीवों श॒वं पेड़-पौधों को वायुमण्डल से प्राम होती है जो पर्यावरण का एक महत्त्वपूर्ण भाग 
है। शुद्ध वायु में 27% आक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0 03% कार्बन डाई आक्साइड एवं 
0.78% वाष्प (जल)तथा अन्य गैसे विद्यमान होती हैं। श्वास क्रिया में जीव वायु में से 
आक्सीजन लेते हैं और कार्बन-डाइ-आक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में चायु में 
से कार्बन डाइ आक्साइड लेकर, आक्सीजन छोड़ते है इससे बायुमंडल में कार्बन- 
डाइआवसाइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। कितु आज अनेक कारणों से वायु 
पारिस्थितिकी में असंतुलन आ रहा है, जो इस प्रकार है। 

समीर पारिस्थितिकी प्रदूषण के कारण ((७७५४६४ ए॑ फएणीणा07 एस #ा 
&8८००१५)- समीर पारिस्थितिकौय प्रदूषण के कारणों को मुख्यतया दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है-.. 


समीर पारिस्थितिकौय प्रदूषण के कारण 
नमन लिन सन नलन++-+-++नपन्‍न 








"ंबििरनलकल | 
प्रकृतिक करण मनुष्यकृंत कारण 
आओ किक गम 
वनों मे लगी आग तेज हवाओं से पड 
ज्वालामुखी से निकलने “ली धूल, मिट्टी के कण 
बाली हानिकारक गैसें 
० 0 पक ० ता बल 8 0 


घोलू कृषवियर व्यक्तियोद्दार औद्योगिक वाहमोंद्वारा किया 
प्रदूषण. कोरनाशको किया गया केन्द्र गया प्रदूषण 
का छिड़काव धूम्रपान दुर्घटना द्वाग् होने 
बाला प्रदूषण 


संक्षेप में बनों में लगने बाली आग, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें व हवा से 
प्राप्त धूलकण वातावरण को दूषित करते हैं इसके साथ ही मनुष्य कृत प्रदूषण भी कम नहीं 
है। कलकत्ता जैसे महानगर में प्रतिदिन औसतन 200 टन कोयला घरेलू चूल्हों मे जलाया 
जाता है। फसलों को हानिकारक जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक कौटनाशकों का 
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छिड़काव वायु में रसायनों को वृद्धि करता हैं। व्यक्तियों द्राय सार्वजनिक स्थानों पर किया 
धूम्रपान, औद्योगिक फेद्रो, उर्वेरक उद्योग, नाइट्रोजन, आक्माइड, पोटश के कण, कार्बन- 
डाइ-आक्साटड आदि के कय॑ यायुमंडल को प्रदूषित करते हैं । शहरों में चलने वाले असंख्य 
घखाहन भी मोवोआक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसी विरपलों गैसें व एमिड वायु को प्रदूषित 
करते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध में हथियारों का प्रयोग, भोपाल गैस काण्ड, ईरान- 
अफगानिस्तान युद्ध से फैला भवंकर वायु प्रदूषण अविस्मरणोय दुर्घटनाएँ हैं 

समीर प्रदूषण के दुष्प्रभाव (828 टीह८७5 ण॑ 4 एीणाणा)-विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के अनुसार ““वाबु प्रदूषण एक शेसी स्थिति है जिसमें वाह्य चादावरण में सनुप्व और 
उसके पर्यावरण को हानि पहुँचाने दाले चत्त सघन रूप में एकत्र हो जाते हैं।" इस रूप में 
देखा जाए तो वाचु प्रदूषण के अवेक दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे--वायुमण्डल में 28 आक्मोौजन 
होती है और यदि इसकी झात्रा घटकर 2% से भी कम हो जाती हैं तो मानद व सभी जौवों 
में अनेक बौमारियाँ हो जातो हैं। वायु प्रदूषण से अनिद्रा, आँखे में जलन, त्वचा, रोग, 
मानसिक थधकावरट, सर्दी जुकाम जैसी बोमारियों में वृद्धि हो छातो है। इन सब दुष्प्रभावों के 
परिणामस्वरूप पारिस्थितिकों में असंनुलन आ जाता है। 

(29) जल प्रदूषण (५/आश£-७90॥900०॥)--पारिस्थितिकी का दूसरा तत्व जल है। 
दैदिक वाइूमय में मानव-जीवन के सरक्षण के लिए जल कौ अनिवार्यता को आप्रो वे 
प्राणा:" इस प्रकार बत्यया गया हैं अर्थात्‌ जल जीवन हैं। ऋषेद में कहा गया है--!/ जल में 
अमृव है, जल में औषध है, जल की प्रश्न॑सा से उत्पाह ग्राम करो॥'! 

ऋग्वेद में प्रार्थना को गई है “आपों हिप्य सयो भुव: ठा न ऊर्जाधृवा तन” अर्थात्‌ है, 
जल! हमें मुख दें, सुखोपभोग के लिए बड़ा करें तथा दृढ़ करें।"' ब्रह्म पुराण में गंगा को 
स्वच्छ रखने के लिए निर्देश दिया गया है, '' गंगा में कचरा डालना तो दूर, इसमें दाँतुन करना, 
स्नान के पश्चात्‌ भागों घोतो नि्दोड़ना आदि भी निषेध है।'' कितना वैज्ञानिक तथ्य है यह ? 

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। अच्छे खेत में अनावृष्टि से पर्वावरण नष्ट हो सकता हैं 
बहा अठिवुष्टि मानव, पशु-पश्षी-जगत को व्यथित कर सकठों है। इसलिए वैदिक साहित्य 
में “माता पुत्रोडहं पृथिव्या'", मानकर स्तुति को गई हैं। अब; जल की सहत्ता सर्वे विदित हैं। 
पोने, ओजन, सकावत आदि के साथ-साथ आज अनेक कल कारखाने, वाष्य इंजन, विद्युत वा 
उत्पादन, वातानुकूलिच यत्रों, दमकलों आदि के लिए जल प्राथमिक आवश्यकता है। पृथ्वी 
वा दो तिहाई भाग जल-मग्न है । कुल जल-सम्पदा का 93% भाग लवणीय होने के कारण 
मानव के लिए उपयोगी नहीं है। दुल जल का मात्र 3% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है 
इसका भी 05% जल सवठहो जल स्रोतों के रूप में उपलब्ध है तथा 2.4% जल भूमिगत एव 
वाध्प के रूप में होगा है। इस जल की थोड़ी सा मात्रा थोने के लिए उपयोग को जाती है। 
कल-कारखानो, उद्योग, दृष्ति आदि में जल काम में आठ है। जल के दो स्रोत हैं-+ 
(१) घरानल खोने (2) भूमि खोता नदियाँ, दालाब, झोलें आदि धय्रवल स्रोव वथा कुए. 
झाने आदि दल के भूमि खोद हैं। धरातल या सदही बल ख्रोठ प्रदूषित होते हैं। प्रदूषित जल 
को (विस्व स्वास्थ्य संगठन* ने इस प्रकार परिभाधित किया हैं, हब जल में भौतिक या 
आनब्ीय कारणों से कोई बाहों पदार्थ मिल कर जल के स्वाधाविक गुण (रंगहीत, अधिक 
घुलनशालदा, दोभाग हाइड्रोडन व एक भाग ऑक्पोंजन) में परिवर्तन लाते हैं, जिसका 
जुष््रधाव जीवों के स्वाम्थ्य पर प्रकट होता है, दो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। 
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प्रदूषित जल के कारण ((०४५८५ 0 फणएॉ८१ एणशटा)--जल प्रदूषण अनेक 
कारणों से होता है-यथा--(॥) नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, अनचाहे स्थानों पर 
मल-मृत्र विसर्जन करना, सीवरेज नालियों का शुद्ध जल में छोड़ना। 0॥) औद्योगिक 
अपशिष्ट--जिसमें अनेक लवण, गैसें और रसायन जो जल में घुल जाते हैं उनका अन्य जल 
स्रोतों में प्रवाहित करना, तथा (7) कृषि रसायन, कोटनाशक, डिटर्जेट, खनिज तेल आदि को 
जल प्रदृषण का प्रमुख कारण माना जा सकता है। 


जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव (580 शी८छ ण छऋ्च 0"00ण)-जल में व्याप्त 
प्रदूषक जीवों को अनेक विधि हानि पहुँचाते हैं--सबसे प्रमुख हानिकारक प्रदूषण फ्लोराइड, 
सीसा, पारा, सोडियम, जस्ता, नाइट्राइट आदि हैं। इनकी जल में अधिक मात्रा होने से 
दुष्प्रभाव पड़ता है। फ्लोराइड से दाँतों का पीला पड़ना, हड्डियों का कमजोर पड़ना-सीसा 
लैड से जिगर और गुर्दे खराब होना-हीमोग्लोविन की कमी, गर्भपात-फिनोल से स््रिदर्द, 
माँस पेशियों में कमजोरी, कम दिखाई देना, कम सुनना-पारे से लिवर, गुर्दा व हड्डी में 
प्रोरोप्लाजमिक जहर का जमा होना, तथा मुँह व पसूड़ों पर बुरा प्रभाव पड़न। आदि अनेक 
दुष्प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़ते है। समुद्रों में परमाणु परीक्षणो से समुद्री जीव एवं 
वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। सारांशतः प्रदूषित जल मनुष्य, जीव, पशु-पक्षी व वनस्पतियों 
को नष्ट कर देता है। 

3. चनस्पति एवं पशु-पक्षी पारिस्थितिकी (५४र४८०एराट क्रात #शागनों 
8८००६५)--पारिस्थितिकी का तौसरा घटक वनस्पति है हमारी संस्कृति में वृक्षों के प्रति 
अग्राध प्रेम रहा है । हरे वृक्षो को काटग अति निकृष्ट कार्य मात्रा गया है। वृक्ष-उपयोगिता तो 
मत्स्य पुराण में इस हद तक वर्णित की गई है, कि “दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस 
बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बग़बर एक पुत्र है तथा दस पुत्रों के बराबर 
एक वृक्ष होता है।'” 

आयुर्वेद में पेड़ पौधो को औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनमें जीवन होता 
है अतः इह्तें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति के अनेक उद्धःणों से स्पष्ट हो चुका 
है; किंतु आज मानवीय हस्तक्षेप ने अनेक महत्त्वपूर्ण वनस्पतियो को लुप्त कर दिया है। करोब 
20,000 प्रजातियाँ आज विभिन्‍न कारणों से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। यह 
स्थिति पशु पक्षियो की भी है। हमारे देश मे 45,000 विभिन प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती 
हैं इनमें 3000 संकटग्रस्त घोषित हो चुकी हैं। कौर-पतंगे--80,000, मछलियाँ 23,000, 
पक्षी 8,600, सरीसुप 7,700, स्तनधारी 4,200, उभयचर 3,000 तथा कुछ हजार सूक्ष्म जीव 
पाए जाते हैं-आज इनके विलुप्तीकरण का खतरा बढ़ गया है जिसका प्रमुख कारण 
प्रायोगिक कार्यो के लिये इनका ध्यापारिक दोहन है। भारतोय चन्दन के पेड़ों की तस्करी की 
जाती है। विशाल पैमाने पर जीवों के विलुप्तीकरण का कारण इनके आवास स्थलों का 
विनाश है। मनुष्य जिस तरह से पारिस्थितिको में परिवर्तन कर रहा है उससे अनेक जोद जतन्तु 
व पेड-पौधे दिलुप्त होते जा रहे हैं और इनके अनेक दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। 

अंधाधुंध जंगलों की कटाई से पेड़-पौधे विनष्ट हो रहे हैं और इसका प्रभाव अरावली पर्वत 
शृंखला पर भी पड़ रहा है जो अपने मूल वैभव को खोती जा रहौ हैं और चृक्षचिहीन 
अगवली पर्वतमाला को हरीतिमा के लुप्त हो जाने से मरुधर के पर्यावरण पर संकट के गहरे 
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बादल मंडराने लगे हैं। इसके साथ ही भूमि प्रदूषित हो रही है जिसके भी अनेक 
दुष्प्रभाव-जैसे उर्वरा शक्ति का हास, भूमि को क्षति, भूमि कराब, भूमि को शुष्कता के 
कारण वातावरण में असंतुलन जैसी स्थितियाँ उत्पन्त हो गई हैं जिन्होंने पारिस्थित्तिकी में 
असंतुलन पैदा कर दिया है। 

4, ध्वनि-पारिस्थितिकी (8ण॥0 ए&८००१४)--जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय 
लगे और जो सामान्य से ऊची आवाज मे हमारे कानो में टकराएं, वह शोर है। शोर के कारण 
ध्वनि प्रदूषण उत्पन्त होता है। यातायात के साधन, औद्योगीकरण, लाउडस्पीकर आदि से 
निकली तीव्र ध्वनि के अनेक दुष्परिणाम सामने आते है जैसे--बहरापन, दुर्घटनाओं में वृद्धि, 
विभिन्‍न बीमारियाँ, मनुष्य को योग्यता का हास और गर्भवती महिलाओ व गर्भस्थ शिशु पर 
उनका विपरीत प्रभाव। इन सब प्रदूषणों के कारण न केवल मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ 
गया है बल्कि पारिस्थितिकी अस्ंतुलन भी व्याप्त हो गया है। अनियंत्रित शोषण से प्रकृति 
और पर्यावरण में समरसता समाप्त हो गई है और परिणामस्वरूप पर्यावरण से सभी स्तरीं पर 
की गई छेड़-छाड़ से बाढ़, भूकम्प, जलवायु मे वृद्धि, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत मे छिंद्र, 
लुप्त होते पेड़-पौधे, बनस्पतियाँ त जीव-जत्तु, प्रदूषित जल, पारिस्थितिकी सभ्यता का हास 
अनेक रूपों में परिलक्षित हो रहे हैं। 

5. सामाजिक पारिस्थितिकी (६०८०४ 52८००४४)--केवल प्राकृतिक पारिस्थितिंको 
ही नहीं बल्कि सामाजिक पारिस्थितिकी भी मानवता के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। परिवार, 
समाज, राज्य सभी का सह अस्तित्व मानवता को बनाने में महत्त्व रखता है। आज हमने 
आर्थिक वृद्धि को ही आर्थिक विकास का पर्याय भान लिया है आर्थिक वृद्धि--भौविक 
उत्पादन, राष्ट्रीय प्रति व्यवित आय की वृद्धि तक ही सोमित है , जबकि आर्थिक विकाम्त में 
आर्थिक घृद्धि के साथ-साथ प्रकृति मे संतुलन बनाए रखने की समझ, संसाधनों को क्षत्तिपूर्ति 
को सोच आदि अनेक पहलू सम्मिलित हैं। पारिस्थितिको असंतुलन के मूल में आर्थिक वृद्धि 
को ही आर्थिक विकास मानना है। नई प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक औद्योगीकरण के कारण 
जौवनस्तर में बदलाब से दैनिक आवश्यकताएँ निरंतर बढ़ती जा रही है । सुख की असीम 
चाह की संतुष्टि का भार अंततः प्रकृति पर ही पड़ता है। रेडियो धर्मी प्रदूषण जो बम- 
परीक्षणों की परिस्थिति है मानव की विकसित बौद्धिक क्षमता का परिणाम है जो जैविक 
दृष्टि से अत्यंत हानिकारक है। जनसंख्या वृद्धि भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। आज 
हमारी जनसंख्या अरब से ऊपर हो चुको है इससे पर्यावरण सकट और गहराया है। अधिक 

व्यक्ति, अधिक उत्पादन, अधिक मशीने, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक प्रभाव और अंठह; 
पारिस्थितिकी असंतुलब। अतः यदि हमें पर्यावरण असंतुलन को रोकना है, पारिस्थितिको 
संतुलन लाना है तो हमें इसके लिए निम्नलिखित प्रयास करने होंगे। 

पारिस्थितिकीच संतुलब के लिए प्रयास (श्रीज्रा5 0 8९0०ट४८० छ82शआा८९)-- 
अदेक कारण प्राकृतिक और सामाजिक पारिस्थितिकोय अंसंतुलब के लिए उत्तरदायौ है अतः 
उसके स॑रक्षण के लिए निम्त प्रयास किए जा सकते हैं। 

(१) पर्यावरण का सौधा संबंध हमारी अर्थ नीति को व्यूह रचना से है अहः हमे 
आर्थिक विकास कौ प्रक्रिया को उन्‍नवि के साथ-साथ पर्यावरण के आधार पर वियोजित 
कला चाहिए। 


* (स्थितिकी अवनति 7 


(2) संतुलित दोहन को नीति अपनाई जानी चाहिए। अर्थात्‌ हमें अपने ही प्रयासों 
एवं दरीकों से पर्यावरण की समस्याओं को हल करना चाहिए। 

(3) आज भारत की जनसंख्या ,02,70,5,247 हो चुकौ है जिसके कारण देश में 
लोगों को न पर्यात भोजन है और न ही शुद्ध पानी उपलब्ध हैं अतः जनसंख्या वृद्धि पर रोक 
लगाकर हम पारिस्थितिकोी में संतुलन लाने में सक्षम हो सकेगे। अतः जनसंख्या शिक्षा का 
प्रचार किया जाएं। 

(4) पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए बड़े-बड़े बाँधों के स्थान पर लघु सिंचाई 
परियोजनाएँ रासायनिक उर्वरकों के स्थान यर कम्पोज्ड खाद, विदेशी प्रौद्योगिकी के स्थान 
पर स्वदेशी ग्रामीण प्रौद्योगिकी का उपयोग करना लाभप्रद होगा। 

(5) प्रदूषण फैलाने वाले बाहनों पर प्रभावी नियंत्रण, कम सिंचाई था बिना सिंचाई 
वाली फसलों व चृक्षों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 

(6) विकेन्द्रित ऊर्जा नीति जिसमें मानव शक्ति, पशुशवित, बायो गैस, सौर ऊर्जा, 
पवन ऊर्जा, जलशक्ति एवं समुद्र से ऊर्जा प्रमुख हैं--को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 

(7) प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध, जलाऊ लकंडी का कम उपयोग, मुक्त 
शौचालय के स्थान पर सुलभ शौचालयों का प्रयोग पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देगा। 

(8) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग अधिकाधिक 
मात्रा से किया जाए। 

(9) हमारी शिक्षादर 65.38 प्रतिशत है जो अति न्‍्यून मानी जा सकती है--अशिक्षा 
के अभाव में पर्यावरण चेतना विकसित करने में कठिनाई आतो है अतः अधिकांश लोगों को 
शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ जिससे पर्यावरण शुद्धता के प्रति जन-चेतना विकसित 
की जा सके। 

(१0) बनों का घिकास अनुसन्धान, वन सप्ताह, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किया 
जाएं। 

(११) पर्यावरण-प्रदूषण पारिस्थितिकी असंतुलन एवं अन्य सबंधित विषयों पर 
साहित्य का सृजन करना। 

(१2) वायु शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण के उपायों का अपनाया जाए। 

(१3) फैक्ट्रियों पर कानून लगाना और उनके पालन के लिए बाध्य किया जाए। 

(१4) भूमि-कटाव, भूमि को क्षति आदि को रोकने का प्रयास किया जाए। 

(१5) ध्वनि संबंधी विभिन्‍न उपकरणों का प्रयोग करके ध्वनि-प्रदूषण को रोकने का 
प्रयास किया जाए। 

इन सबके लिए शिक्षा को महती आश्यकता है। अधिकाधिक मात्रा मे मृल्यों का 
प्रतिपादन कर हम पारिस्थितिको-संतुलन के प्रति जन चेतना जागृत कर सकते हैं। पर्यावरण- 
संरक्षण के लिए अनेक भारतीय कानून बने हैं। शिक्षा द्वारा उनका प्रचार-प्रसार करके उन्हें 


लागू करके परिस्थितिकी के असंतुलन को रोका जा सकता है-कुछ कानून 
निम्नलिखित हैं-- 
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पारिस्थितिकी-संतुलन एवं भारतीय अधिनियम 
(९००0ए27एव 3४06 थातं पाता शा ,9५५) 


भारतौय संप्तद ने 4976 में पर्याजरण-संरक्षण प्रदान करने के लिए दो अनुच्छेदों को 
संबिधान में सम्मिलित किया। 

(१) प्रथम अनुच्छेद 48 अ जिसके अनुसार राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि 
राज्य पर्यावरण को संरक्षित तथा उन्‍नत करने को ओर प्रयास करेगा तथा देश की वन-सम्पदा 
और वन्य जीव को संरक्षण करेगा। यह निर्देश दिभिनत न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार 
अनिवार्य बाध्यता है। 

(2) अनुच्छेद 5-अ (जी) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण को एक मौलिक कर्त्तव्य 
के रूप में मान्यता प्रदाव की है। इसके अनुसार “' प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि 
प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें कि वन, सरोवर, नदी तथा वन्य जीव आदि शामिल है, को 
संरक्षित तथा उन्नत करेगा तथा सभी जीवधारियो के प्रति अनुकम्पा रखेगा।'! 

पर्यावरण के विभिन्‍्त घटकों कौ सुरक्षा तथा उसकी शुद्धता रखने के लिए अनेक 
अधिनियम बनाए गए हैं-जैसे--(3) जल प्रदूषण के लिए (जल प्रदूषण निवारण तथा 
नियंत्रण) उपकर अधिनियम ॥977 खास है। 

(4) हवा की शुद्धता बनाए रखने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) 
अधिनियम 98॥ में पास किया गया। 

वन सम्पदा को संरक्षित रखने के लिए दो अधिनियम देश मे लागू हैं-- 

(5) पहला चन-अधिनियम १927 में, तथा दूसरा वन-सरक्षण अधिनियम 990 में 
भारतीय संसद ने पारित किया। 

वन्य जीवों की सुरक्षा और सरक्षण के लिए दो अधिनियम पारित किए गए हैं-- 

(6) पहला वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 4972 तथा दूसरा पशुओं के प्रति क्रूरता 
निवारण अधिनियम 4960 है। 

हे (7) इसके अतिरिक्त 986 मे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भो पारित किया 
गया है। 

(8) भारतीय दंड सहिता के चौदहवे अध्याय ( धारा 268 से 294 तक) जल- 
प्रदूषण वायुमंडलीय प्रदूषण क्रो एक दण्डनौय अपराध घोषित किया गया है। 

इतनी बडी संख्या में कानूनों के बाद भी पर्यावरण-ग्रदूषण मे कोई प्रभावी नियंत्रण 
नहीं हो पाया। इस्तका कारण काजून के प्रति जनसाधारण कौ अनभिज्ञता, कानूनों को 
प्रभावशाली ढंग से लागू न करना तथा वर्तमाद युग की अनेक संकटपूर्ण स्थितियों से निपटने 
के लिए वर्तमान कानूनों का अक्षम होना है। अत; आवश्यकता जन साधारण के शिक्षित होने 

और उन्हे कानूनी अधिनियमों कौ भिज्ञता कराने की है। तभी पारिस्थितिकी- असंतुलन की 
स्थिति से निपटा जा सकता है। 992 मे 'रियो दि जिनेरियो' मे हुए 'पृथ्वी सम्मेलन' मे 
पर्यावरण की समस्या पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ और उसमे दुनियां के देशो के पर्यावरण 
संरक्षण की दिशा में ध्यान दिया गया है और इन देशो को यह अहप्तास हुआ है कि यदि 
पर्यावरण की सुरक्षा नहीं को गईं तो आने वाले वर्षो मे अनेक समस्याएँ पैदा होगी। सम्मेलन 
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में यह बात भी स्पष्ट हुई कि प्रदूषण-रहित विश्व के प्रति दुनिया के विचारों में ऐतिहासिक 
परिवर्तन आया है--सम्मेलन के कारण सम्पूर्ण विश्व में संरक्षण की आवश्यकता को महसूस 
किया गया। इस रूप में पृथ्वी सम्मेलन अपने आप मे एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा 
सकती है। 


सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र 
(80078 एण $029 7८0००९५) 
राधाकमल मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिको का क्षेत्र स्पष्ट करते हुए लिखा है, 
“सामाजिक पारिस्थितिकी का क्षेत्र मानव की सामाजिक संरचनाओं और कार्यों का 
व्यवस्थान, प्रदेश, व्यवस्ताय और समाज की अन्तःक्रिया को प्रक्रियाओं--पर्यावरण के प्रकार्य 
और जीव के स्रमाजशास्त्रीय समकक्ष--जिनसे सभी सामाजिक घटनाएँ उत्पनत होती हैं, का 
अध्ययन करना है।'' 


प्रमुख अवधारणाएँ 
(५३० (०८८[४$) 

मुकर्जी ने अपनी कृति में सामाजिक पारिस्थितिकी तथा इससे सम्बन्धित निम्न प्रमुख 
अवधारणाओं कौ परिभाषाएँ दी हैं-- 

(१) सामाजिक पारिस्थितिकी ($००४। ४८००४४)--मुकर्जी के अनुसार, 
सामाजिक पारिस्थितिकी स्थान, व्यवसाय और समय, व्यक्तियों और समूहों कौ प्रतिस्पर्धा, 
सहयोग, सधर्ष, व्यवस्थान और उत्तराधिकार की प्रक्रियाओ के सम्बन्धो का अध्ययन करती 
है। दूसरी ओर समाज व्यक्ति का सीमित पर्यावरण मे संख्या वृद्धि के लिए पारिस्थितिक 
अनुकूलन है और इसोलिए सभी मानवीय अन्त#क्रयाओं की व्याख्या पारिस्थितिकी प्रक्रिया 
के द्वारा कौ जा सकती है। 

मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी का समाज से सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए लिखा है, 
"सामाजिक पारिस्थितिकी समाज को मानव की जनसंख्या वृद्धि के प्रति अनुक्रिया मानती है, 
जो श्रम के विभाजन और सामाजिक संगठन की पहल एवं सुधार करती है और उपकरणों 
की सम्पदा, व्यवसायों, जीवन के प्रत्िमानों और परम्पराओं कां सचारण करती है। प्रत्येक 
क्षेत्र में समाजशास्त्र के अन्वेषण की इकाई समुदाय होती है न कि मानव; सम्बन्ध होते है न॑ 
कि व्यक्ति। मानव सम्बन्ध परिस्थितियों और संस्कृति से व्यवस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

(2 ) मानव पारिस्थितिकी (|#प्ञातआ 8०००९५)--मुकर्जी ने मानव पारिस्थितिकी 
के सम्बन्ध में लिखा है, '“सामाजिक पारिस्थितिको पर्यावरण से मानव के व्यवस्थान के 
स्वरूप और प्रक्रिया का अध्ययन करती है।'' मानव परिस्थितिकौ कौ दो उप-शाखाएँ हैं-- 

(१) संपारिस्थितिकी और (2) स्वपारिस्थितिको। आपने इन दो उप-शाखाओ का वर्णन 
इस आधार पर किया है कि पारिस्थितिकी या पर्यावरण के कारक-व्यक्ति एवं 
समुदाय-दोनों को प्रभावित करते हैं। 

2. संपारिस्थितिकी या सामुदायिक पारिस्थितिकी (8/॥८०००४५४)--मुकर्जी ने 
मानव भारिस्थितिकी के समुदाय पक्ष को सामुदायिक पारिस्थितिकी या संपारिस्थितिको कहा 
है। इसमें पर्यावरण सम्बन्धी कारकों का प्रभाव समुदाय पर तथा समुदाय की पर्यावरण के 
प्रति प्रतिक्रिया का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। मुकर्जा का कहना है, 
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मानव पारिस्थितिकी के सामुदायिक पक्ष को भी सामुदायिक पारिस्थितिको कह सकते हैं। 
इसके अन्तर्गत मानव जीवशास्त्र, मानव भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज मनोविज्ञान तथा तकनीकी 
के साथ पारिस्थितिकी की अन्तर्भक्रया के कारण प्राप्त अन्तश्वैज्ञानिक दृष्टिकोण आते हैं। 
सामाजिक प्रगति को पारिस्थितिकी या पर्यावरण सम्बन्धी कारक प्रभावित करते हैं। इनका 
अध्ययन लाभकारी है। 

2.2 स्वपारिस्थितिकी या वैयक्तिक पारिस्थितिकी (#एा८८ण०३५)-- 
स्वपारिस्थितिकौ पर्यावरण सम्बन्धी कारकों के प्रति न्यक्ति कौ प्रतिक्रिया का अध्ययन करती 
है| मुकर्जी ने लिखा है कि स्वपारिस्थितिकौ व्यक्ति का अध्ययन पर्यावरण, भौतिक और 
जैविक के सम्बन्ध में करती है। 


स्वपारिस्थितिकी और संपारिस्थितिकी-दोनों परस्पर एक-दूसरे पर विर्भर एवं 
अन्त्सम्बन्धित हैं। मुकर्जी का मानना है कि जैसे-जैसे समाज की प्रगति होती है, मैसे-सैसे 
मानव मस्तिष्क का कार्य और महत्त्व बढता जाता है और पारिस्थितिकों अवस्थाओं का 
महत्व व कार्य घटता जाता है, किन्तु मानव प्रगति के साथ पर्यावरण का प्रभाव समाप्त नहीं 
होता हैं बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कारको का प्रभाव तो मानवीय सम्बन्धों तथा 
उस्रकी सृजन करने कौ क्षमता पर पडता ही है जो सामाजिक प्रगति को भी निर्देशित एवं 
नियन्त्रित करता है। इस रूप में गारिस्थितिकी-व्यक्ति और समुदाय-दोनों को प्रभावित 
करती है। वैयक्तिक-परिस्थितिको और समुदाय-पारिस्थितिकी दोनो परस्पर अन्‍्तर्सम्बन्धित 
हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं क्योकि व्यक्ति पर्यावरण सम्बन्धी कारकों के प्रति जो 
प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसका प्रभाव समुदाय पर पड़ता है और समुदाय की पर्यावरण के 
प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त को जाती है उसका प्रभाव व्यक्त पर पड़ता है। व्यक्त व समुदाय 
दोनों को ही कुछ सीमा तक पर्यावरण से भी अनुकूलन करना होता है-निष्कर्मतः 
'परिस्थितिकी के कारक-व्यक्ति और समुदाय-दोनों को ही प्रभावित करते हैं। पर्यावरण से 
अनुकूलन व्यक्ति और समुदाय दोनों करते हैं । 


(3) व्यावहारिक पारिस्थितिकी (»फएएाटत 8०त०९५)-यहे सामाजिक 
पारिस्थितिकी का वह पक्ष है जो जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, वनस्पति एवं पशुजगत्‌ के 
पारिस्थितिकों सन्तुलन के साथ कारण-प्रभाव सम्बन्धो का अध्ययन करता है। यह उपयोगी 
शव व्यावहारिक पक्ष का विशेष ध्यान रखता है अर्थात्‌ समाज के विकास के स्वछूपों के 
सन्दर्भ में अध्ययन करके निष्कर्ष निकालता है एवं स्वामान्योकरण करता है। 


(4) अध्ययन को इकाई : मानव प्रदेश (एक्ा ७ 89४४. मण्याया 
२८१४॥०४)--मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन को इकाई मानव प्रदेश बताई है। 
आपने इसके महत्त्व को निम्न शब्दों मे स्पष्ट किया है--/' मानव सम्बन्धो के अध्ययन के 
लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है क्योंकि एक प्रदेश विशेष मे ही हम एक-दूसरे के साँध 
अन्ताक्रिया करने वाले सस्कृति के धास्क मानत्र समूहों तथा पौधे, पशु एवं अन्य निर्यवि 
पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जटिल अत्तर्सम्बन्धों को ठौक तरह से समझ सकते हैं। 
स्म्भवत्त: मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन को मानवीय 
समस्याओ को प्रादेशिक सकुल से परथक्‌ करके पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है।"' 


पारिस्थिठिकौ अवनति ]75 


सामाजिक पारिस्थितिकी के कार्य 


एकाशलांगाड छा 80089 8500079) 


राधाकमल मुकर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिको के तीन महत्त्वपूर्ण कार्यो का वर्णन 
किया है, जो निम्न प्रकार हैं-- 


(१) अनुकूलन (॥0क्राशाण)--मुकर्जी के अनुसार सामाजिक पारिस्थितिकी का 
प्रथम और महत्त्वपूर्ण कार्य मानव और मानवीय संस्थाओं का एक विशिष्ठ प्रदेश के साथ 
अनुकूलन की प्रक्रिया का चयन करना होता है। इस अनुकूलन मे--प्राकृतिक और 
जैविम-दोनों प्रकार के कारकों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक कारकों के अन्तर्गत 
प्रदेश विशेष की मिट्टी, जलवायु, भूमि की रचना, जैसे--पठार, पहाड़, दलदल क्षेत्र, समतल 
भूमि आदि आते हैं उनके साथ अनुकूल के साथ-साथ जैबिक कारकों, जैसे-पेड-पौधे, एवं 
पशुजगठ के साथ अनुकूलन करना भी सम्मिलित है। 


(2) संगठनात्मक सम्बन्ध (परल्टाआ॥हूु लेधा0ा$)--मानव की क्रियाओ को 
संगठित करने वाली कुछ शवक्तियाँ होती हैं, उनका पता लगाना सामाजिक पारिस्थितिकी का 
द्वितीय कार्य है। ये सगठनात्मक शक्तियाँ स्थानिक, भोजन सम्बन्धी एवं पर्यावरण सम्बन्धी 
कारक होतो हैं। इन कारकों एवं शक्तियों को खोज निकालना ज्ञान-विज्ञान का कार्य है। 


(3) सनन्‍्तुलन को मापना (प0०0 पार४४७० ८एुणा07ण॥)--सामाजिक 
पारिस्थितिको का तृतीय महत्त्वपूर्ण कार्य एक प्रदेश विशेष में मानव एव अन्य सजीव और 
प्राकृतिक कारकों भें परस्पर दबायों का अध्ययन करके सतुलन की स्थिति को ज्ञात करना है। 
मानव के स्थायित्व, अस्तित्व और प्रभुत्व की स्थिति ज्ञात करना कि उसके ऊपर अन्य 
कारकों का अनुकूल प्रभाव पड़ा है अथवा प्रतिकूल। मानव समाज कौ स्थिति कैसी है? ये 
कुछ बातें सामाजिक पारिस्थितिको द्वारा ज्ञात की जाती हैं। 


पारिस्थितिकी एवं अनुकूलन 
(5९00089५ भाए 5092एञाशाण)) 
मुकर्जी पारिस्थितिकी के अन्तर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं के महत्त्व को मलते हैं, 
क्योकि इनके साथ आज भी व्यक्ति को अनुकूलन करना पड़ रहा है, भले हो उसने विज्ञान 
की सहायता से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली हो। 
मुकर्जी का मानना है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि मानव प्रकृति का 
अनुसरण नहीं करेगा तो उसमें (प्रकृति में) असन्तुलन पैदा हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप 
प्राकृतिक विपत्तियों के आने की सम्भावना रहेगी। इस कारण परिस्थितिगत ताल-मेल 
अत्यावश्यक है। मुकर्जी का कहना है कि किसी ऋतु-विशेष एवं प्रदेश-विशेष मे कुछ 
विशेष प्रकार के रोगों का आक्रमण दिखाई देता है, जिसके साथ व्यक्ति को अनुकूलन करना 
पड़ता है। उन्होंने सामंजस्य की चर्चा करते हुए कहा है, “जीवन के जाल के जटिल, 
बहुविध तथा विस्तृत धागे जीवित विश्व के विभिन्‍न अशो को एक साथ बाँघते हैं, इसीलिए 
उनमे सामंजस्य का बना रहना अत्यन्त आवश्यक है। एक प्रदेश के पेड-पौधों की निर्मम 
कटाई करके देखिए अथवा खरीफ के स्थान पर रबी कौ फसल की बुवाई करके देखिये 
अथवा मच्छरों को वृद्धि को रोकिये तो इन सबकी बिपरीत प्रतिक्रिया दिखाई देगो। भारत मे 
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मच्छरों के प्रकोप के कारण असम और बगाल में मलेरिया का प्रकोप अत्यपिक होता 
ई--इन परिस्थितियों मे अनुकूलन करने के लिए वहाँ को जलवायु में चाय की खेती खूब 
होतो है जिप्तके सेवत से मलेरिया के फैलने पर रोक लगती है।” इस प्रकार मुकर्जी के मत 
में परि॥म्थितिगत विशेषताएँ अपनो महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ तिभातोी हैं और असन्तुलन को रोकती 
हर 

मुक्जी ने धर्म, जादू-प्रथा, परम्परा और विश्वास आदि सभी पर पर्यावरण के प्रभाव 
का अध्ययन किया है। आदिम समाज में एक प्रथा “टोटम' प्रचलित है। जिसमें कुछ विशेष 
प्रकार के पड़-पौधी व पशु-पक्षियों को मारना निषिद्ध होता है। इसका कारण यह है कि 
पेड- पौधों अथवा पशु-पक्षियो को माने से पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण 
“ट्रोट्म' के माध्यम से इस प्रकार का निषेध लगाया गया है। आदिम समाजों में तृूपाद को 
शेकने व नर्षा लाने के लिए जादू का प्रयोग किया जादा है इसके पीछे भी उद्देश्य पयविरण 
घर मनुष्य का नियन्त्रण स्थापित करना है। टोडा जनजाति में भैंसो से सम्बन्धित कई प्रथाएँव 
कर्मकाण्ड प्रचलित हैं, जैसे-ये लोग भैंसो को पवित्र मानते हैं और भैंस-पालन से ही 
अपना जीवव-निर्बाह करते हैं इन सब्रके पीछे भी मभी का उद्देश्य पशु-जगत से सम्बन्ध 
बनाए रखना हो होता है। कृषि कार्य के पूर्व खेतों की पूजा करना, विवाह में सभी देवी- 
देवताओं का आह्वान करना आदि का उद्देश्य भी पर्यावरण को विभिन्‍न शज्नियों के साथ 
मानवीय सम्बन्धी के सन्तुलन को हो प्रकट करता है। इसी प्रकार प्रथाएँ भी पर्यावरण के 
सनुलतव को स्पष्ट करती हैं, उदाहरण के लिए हिन्दुओं में विवाह के अवसर पर *पघूरा' पूजने 
जी प्रथा है। ठसका उद्देश्य भी प्राकृतिक शक्तियों को मान्यता प्रदान करता हैं। 

मुकर्जों ने परिस्थिति को अवस्थाओ एवं शक्तियों के साथ मानव के अनुकूलन की 
निष्नलिखित तीन स्तरों पर चर्चा की है-- 

(१) प्राचीन समय मे ज्ञान, विज्ञान का विफाय कम था। अतः उस समय लोग 
प्रयविरण पर अत्यधिक निर्भर थे क्योकि प्रकृति के साथ अनुफूलन करने के अतिरिक्त उनके 
प्रास कोई अन्य विकल्प हो नहीं था। 

(2) इसके परचानू्‌ व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की घूर्वि के लिए पर्यावरण के 
साथ तार्किक और क्रमबद्ध अनुकूलन किया। 

(3) इसके बाद की स्थिति आधुनिक काल को है जिसम पर्यावरण को सानत का 
सहयोगी माना जाता हैं। चह (व्यक्ति) पर्यावरण में छिपी असीमित सम्भावनाओं की खोज 
करके उनका उपयोग जन-कस्याण के लिए कर सउता है। व्यवित आज चन्द्रमा पर जा 
पहुँचा है। इससे स्पष्ट हैं कि आज व्यविन पारिस्थिनिकों के साथ अपने प्रगाई सम्बन्धों को 
बनाए हुए है। आज व्यक्त प्रकृति का दास नहीं, उसका सहयोगो हैं । 


मानव समाज में पारिस्थितिकीय प्रक्रियाएँ 
(2 50०0ट्टाएव ?07९८६5८६ ॥ निणाणशा 50269) 
इस आलोच्य पुस्तक में आपते अनेक स्थलों पर पहले जीव-जलुओं और 
पारिस्थितिको तथा वनस्पति और पारिस्यितिकी को विपय-वस्तु, अध्ययन के क्षेत्र, महत्त्व 
आदि पर प्रकाश डाला हैं। इसके बाद आपने मानव, मानव समाज, सस्कृति, आर्धिकी, 
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स्तरीकरण, जनसंख्या, वितरण, सन्तुलन, क्षेत्रीय एवं सामाजिक गतिशीलता, संहयोग आदि 
अनेक समाजशास्त्रीय एवं सामाजिक विज्ञान की प्रक्रियाओ पर पारिस्थितिकी के सन्दर्भ मे 
प्रकाश डाला है। आपका दृढ़ विश्वास है कि अर्थशास्त्र, जनांकिकी और प्रादेशिक 
समाजशास्त्र के निष्कर्षों, सामान्यीकरणों तथा ज्ञान का उपयोग पारिस्थितिकी के क्षैत्र में किया 

, जा सकता है और इसी प्रकार से पारिस्थितिकी का प्रभाव अर्थशास्त्र, जवाकिकी और 
समाजशास्त्र से सम्बन्धित अवधारणाओं, अध्ययन-विषयो एवं प्रक्रियाओं पर देखा जा सकता 
है। आपने समाजशास्त्र की संरचना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओ का 
उल्लेख किया है, जो निम्न हैं-- 


() वितरण (2) श्रम का विभाजन 
(3) गतिशीलता (4) प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग 
(5) स्तरीकरण (6) अनुक्रमण एवं आक्रमण 


(7) सामाजिक सन्तुलन 

मुकर्जी ने उपर्युक्त प्रक्रियाओं का विवेचन प्रथम अध्याय ; समाज और सहजीवन 
के अन्तर्गत किया है। आपके अनुसार ये प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं- 

(4) वितरण (08॥780007)--बहुँत समय से भूगौल उन भौतिक कारकों का 
अध्ययन करता रहा है जो जनसंख्या के वितरण और ख्रोतो को संसार में नियन्त्रित करते हैं। 
अर्थशास्त्र ने इसके ज्ञान में बड़े उद्योगो, व्यापारिक सस्थानो और बाजार के स्थानीयकरण के 
कारणों, आधुनिक संचार और याताबात के साधनो के प्रकारों तथा उत्प्रवास जो किसी विशेष 
क्षेत्र मे जनसंख्या के संक्रेन्द्रण का नियन्त्रण करते हैं, का अन्बेषण करके वृद्धि की है। नगरीय 
एवं ग्रामीण बस्तियों का नियन्त्रण प्राकृतिक संम्पदा और फसलो के वितरण द्वारा होता है। 
मानव पारिस्थितिकी जीवन के प्रतिमानों का पूर्णता मे अध्ययन करती है जिसमे वनस्पति, 
जीव-जन्तु और मानव संगठनों का अध्ययन भी सम्मिलित है। सभ्यता जलवायु, स्थलाकृति 
और खाद्य बनश्पति, जीव तथा दूसरी सम्पदाएँ जो जनसंख्या वितरण, वास स्थान, उद्योग 
और जीवन की कला को नियन्त्रण करती है, के अध्ययत करने के साथ-साथ संचार और 
यातायात के साधनों, रेल और जलमार्ग, रेल-इन्जन, भाप-जहाज और स्वचालित वाहन, 
दैनिक-समाचार, और टेलीफोन का भी अध्ययन करती है। इसके अतिरिक्त सभ्यता 
सामाजिक अभिवृत्ति, प्रथाएँ, टैरिफ सूची और उत्प्रवास कानून जो मानव परिचालन को 
नियंत्रित करता है, जनसंख्या का विसर्जन या संकेन्द्रण का भी अध्ययन करती है। ये सभी 
पारिस्थितिको शक्तियाँ है जो मानव समूहों का वितरण और उत्लबास तथा पृथक्करण का 
नियन्रण आवास और व्यवसाय के आधार पर करती है। प्रतिस्पर्धा, सम्पदाओं के दोहन में 
श्रम के विभाजन और विशेषीकरण के द्वारा मानव समुदाय-उपग्राम (ढाणी), ग्राम, कस्बा 
और नगर में अपने को वितरित करती हैं। ये सभी सम्बन्धित इकाइयाँ--उपग्राम, ग्राम, कस्बा 
और नार पारिस्थितिकी प्रक्रिया, जैसे--श्रम का विभाजन, विशेषीकरण, परिचालन और 
संकेन्द्रण के परिणाम हैं। 

(2) भ्रम का विभाजन (0शझ्क00 ण॑ [.४000)--मीतव समाज में श्रम का 
विभाजन आयु, लिंग, प्रजाति और वर्ग और व्यक्तियों की भिन्‍न-भिन्‍न क्षमताओं पर आधारित 
होता है। मानव समुदायों में रुचियो की भिन्‍नता एवं क्षमता तथा आविष्कारशीलता के कारण 
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श्रम का विभाजन बहुत अधिक विस्तृत, बहुत अधिक स्टीरियोटाइप (रूढ़िबद्ध) और बहुत 
अधिक परिवर्तनीय हो गया हैं। सभी पारिस्थितिक कारक एवं शक्तियाँ, जैसे--मौसम या 
जलवायु सम्बन्धी कारक, खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, प्रजनन की क्रिया, शिशुओं का पालन- 
पोषण एवं सन्‍्तानों को संख्या, महामारियोँ आदि जनसंख्या की अधिकतम चृद्धि आदि मानव 
के क्षेत्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों का प्रभाव जनसंख्या के घनत्व पर भी 
यड़ता है। पर्यावरण की अनुकूलनता की मात्रा का प्रभाव एक-विवाह और बहुपली एवं 
बहुपति विवाह की परम्परा पर भी पड़ता है। भुकर्जी ने लिखा है कि गतिशीलता एक 
महत्त्वपूर्ण क्रियाविधि है जो जीवों कौ जनसंख्या के उपयुक्त घनत्व और वितरण को 
बनाती है। 

(3) गतिशीलता (१४०७॥४५)--गतिशौलता या उत्प्रवास का नियम जौवों एवं 
मानव जगत में हमेशा रहा है। कमजोर को परिधि या बस्ती के बाहर ढकेल दिया जाता है 
तथा शब्तिशाली केन्द्र पर कब्जा कर लेते हैं। जी. टायलर के अनुसार सभो प्रजातियों का 
उद्भव केस्पियन समुद्र के पास सामान्य शैशव भूमि में हुआ था। प्रमुख प्रजातियाँ एशिया के 
पाँच क्षेत्र मण्डलो में स्थित हो गईं तथा बहुत अधिक आदिम प्रकासे को दुर्गम स्थान में 
ढकेल दिया गया। उद्मवत्तन को पारिस्थितिकी हमें पूर्व-ऐतिहासिक काल के प्रारम्भिक 
मानवों के भटकने और भिन्‍नताओं को समझने में सहायता करती है। भोजन की उपलब्धता 
तथा खाद्य सामग्री के क्षेत्रों के अनुसार मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। 
मुकर्जी लिखते हैं कि व्यावहारिक पारिस्थितिकी ने हमें आयात किए गए पेड़-पौधों, जीवों 
और कीट-पतंगों का नवीन आवास-स्थल मे सफलता और असफलता के सम्बन्ध से 
अवगत कग्रया है। बिल्कुल भिन्‍न स्थिति में पौधे, जीब या मानदों का पतन हो जाता है। इस 
प्रकार सामाजिक पारिस्थितिकी प्रभावी जाति, गर्ग, प्रजाति आदि से सम्बन्धित भौगोलिक 
गतिशीलता का अध्ययन एवं विश्लेषण करती है। 

(4 ) प्रतिस्पर्धात्पयक सहयोग (एणगफुश्घता४८ 00-07शप्ाा०॥)--मुकर्जी, रूसी 
जीव-बैज्ञानिक यॉस (90७६८) एवं हल्डेन (पश06) ने जीवों मे परस्पर संघर्ष, सहयोग 
ए॑ प्रतिस्पर्धा पर नवीन तथ्य एवं बिचार व्यक्त किए हैं। डार्विनवाद मे सघर्ष को मानव- 
व्यवहार की व्याख्या के सम्बन्ध में एक-तरफा तथा आज गुमराह करने वाला माता जाठा है। 
हल्डेन ने अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट किया हैं कि जब तक एक जाति (स्पीशीज़ञ) मुख्य 
रूप से दूसरी जाति अथवा बाह्य प्रकृति से संघर्ष करती है तब तक वह सामान्यतया फिटर 
बन जादी है। जब जाति के अन्दर संघर्ष होता है तब ऐसा नहीं होता है। आकार में वृद्धि, 
हथियारों एवं मूल प्रवृत्ति में विकास, इस प्रकार की लडाइयो में लाभकारी होते हैं, लेकिन 
इनका अन्त सामान्यत॒या जाति की अन्य परिस्थितियों मे कुसमायोजन के रूप में होता है या 
इनका लोप हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक आदिवासी लोगो ने जब अनेक पशुओं को 
पूर्णत; नष्ट कर दिया था तो उनको अकाल का सामना करना पड़ा था और उनको सभ्य 
संस्कृतियों के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा अथवा अछूते बीहड़ जंगलों में जाना 
पड़ा। सामाजिक पारिस्थितिकी प्रतिरर्धात्मक सहयोग को समुदायों के संगठन कौ विशेषता 
मानती है। इस विज्ञान की मान्यता है कि भोजन और रहने के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा 

अथवा संघर्ष होना व्यवस्था के कार्य से सम्बन्धित होता है। मुकर्जी लिखते हैं कि एक रेवड़, 
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पशुओं का झुण्ड या मानव समूह एक दुश्मन को डराने या लड़ने में अधिक सफल होते हैं 
अपेक्षाकृत एक अकेले के। इसी सन्दर्भ मे मुकर्जी कौ मान्यता हैं कि मानव समाज मे 
प्रतिस्पर्धत्मक सहयोग महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका अध्ययन पर्यावरण अथवा पारिस्थितिको 
के सन्दर्भ मैं करना आवश्यक है। 


(5) स्तरीकरण ($४शा#८थ००॥)--मुकर्जी के अनुसार प्रत्येक समुदाय में 
प्रतिस्पर्धा और सहजीवन के द्वारा एक या एक से अधिक प्रभुत्व जातियाँ बन जाती हैं। 
स्त॒रीकरण के द्वार प्रत्येक श्रेणी या वर्ग के जीवों या मानव समुदायों में प्रतिस्पर्धा नियत्रित 
की जाती है। मानव समाज के पारिस्थितिकी प्रतिमानो में विभिन्‍न सामाजिक श्रेणियाँ, धर्ग, 
जातियाँ तथा व्यक्तियों मे भिन्‍न-भिन क्षेत्रीय सम्बन्ध देखे जा सकते है। सामाजिक श्रेणियो 
के निर्धारक धन और सत्ता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक वर्ग मे स्थिति को 
निरन्तर चुनौतियाँ गतिशीलता अथवा दूसरे के उत्प्रवासन से मिलती रहती है। पारिस्थितिक 
गतिशीलता अथवा तेजी से एक क्षेत्र में अन्य सामाजिक खण्ड, श्रेणी या समूह का आक्रमण 
स्तरीकरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार सामाजिक पारिस्थितिको में स्थान, ज्यवस्नाय 
और समय के आधार पर व्यक्तियों एवं समूहो के पारस्परिक सम्बन्धो का विशेष महत्त्व है। 
उत्प्रवास, जनसंख्या नियंत्रण, उत्पादन मे विकास आदि महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय कारक हैं 
जो सामाजिक स्तरीकरण का नियंत्रण, सचालन एवं सन्तुलन करते हैं। 

(6) अनुक़रमण एवं आक्रमण (50८०८४४॥७ 300 ॥५॥80)--सामाजिक 
पारिस्थितिकौ में सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण की व्याख्या और मापन किया जाता है। 
समय-समय घर नए महत्वपूर्ण केन्द्रों को संख्या और गुणवत्ता तथा सेवाओ के वित्तरण की 
प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। नवीन साम्राजिक व्यवस्था के विकास और आक्रमण की 
गति को मापा जाता है जो सामाजिक परिवर्तन और अनुक्रमण को स्पष्ट करती है। मानव 
पारिस्थितिकी में हम अनुक्रमण देख सकते हैं जो देश के स्थानीय केन्द्रो एवं शहरों में 
समन्वित रुचि, सेवाओ और संस्थाओं के रूप मे उभरते हैं। सामाजिक जगत॑ में आर्थिक 
इतिहास अनुक्रमण के उदाहरण स्पष्ट करता है यहाँ पर प्रवृत्ति विकासात्मक व्यवस्थान की 
ओर होती है। अनुक्रमण वानिको से कृषि और अपरिष्कृत कृषि से गहन खेती, उद्योग, 
बाणिज्य, जन-संख्या के पुनः वितरण एवं सामाजिक संरचनाओं तथा सस्थाओं के पुनर्गठन 
के क्रम मे होता है। 

अनुक्रमण क्षेत्र, क्षेत्र का उप-विभाजन, ग्राम और नगर के आधार पर होता है। कस्बो 
एवं नगरों में जनसख्या बुद्धि से गिरजाघर, मन्दिर, पाठशालाएँ, औषधालय, भोजनालय एवं 

अन्य सेवाओ के संस्थानो कौ संख्या मे वृद्धि होती चली जाती है। इसी प्रकार से आबादी के 
बढने से कपड़ो की दुकाने, परचूनी एवं पंसारी की दुकाने आदि के आकार और बिक्री मे 
वृद्धि होती है। जितनी अधिक यतिशीलठा होगी उठनी ही तेजी से सभी क्षेत्रों मे अनुक्रमण 
होगा। नगर से अन्य प्रामोण क्षेत्रों में बैंक, वाणिज्य प्रतिष्ठान, दुकाने, सास्कृतिक सस्थाएँ, 
दैनिक समाचार पत्र, रेडियो आदि पहुँचते हैं जो ग्रामीण जीवन व्यवस्था को परिवर्तित करते 
है। इस प्रकार से सामाजिक पारिस्थितिकी समाज से सम्बन्धित अनेक पक्षो में अनुक्रमण 
और आक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन एवं मूल्याकन करती है। 
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(7) सामाजिक संतुलन ($0:४४ एप्रण।क्रा।णा)--मुकर्जी ने सामाजिक 
पारिस्थितिकी मे सामाजिक सन्तुलन को प्रक्रिया पर अनेक प्रकार से प्रकाश डाला है। आपने 
सामाजिक सन्तुलन को एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया बताया है। समाजशास्त्र सामाजिक सन्तुलन 
को न केवल जैविक या आर्थिक सन्तुलन के रूप मे देखता है बल्कि यह संस्थाओं की 
समरसता और मानव के विभिन्‍न आवेगो, रुचियाँ, मूल्यो, सदगुणों एवं व्यक्तित्व के प्रकारों 
के अनुसार देखठा है। समाजशास्त्र सामाजिक सन्तुलन को सामाजिक समरसता और 
प्रस्थिति, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता एवं नियन्त्रण के वितरणो में न्याय के आधार पर व्यक्त करता है। 
यह भी समाजशास्त्र समुदाय के अनुसार देखता है। सामाजिक सन्तुलन एक जैविकौय एवं 
अर्थशास्त्रीय वास्तविकता के रूप में निश्चित व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए काम मे लिए जाते 
हैं। पारिस्थितिक सन्तुलन को आर्थिक सन्तुलन के द्वार प्राप्त किया जाता है और जब 
अधिकतम सामाजिक कल्याण एवं न्याय प्राप्त कर लिए जाते है तब आर्थिक सन्तुलन भी 
स्थापित हो जाता है। समाज मे अचानक जनसंख्या मे वृद्धि या कमी हो जातो है तब॑ 
असन्तुलन आ जाता है। उत्पादन, धन, वंस्तुओ, सेवाओं आदि मे परिवर्तन पारिस्थितिक, 
आर्थिक एवं समाजशास्त्रोय कारणों से आते हैं जो व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामाजिक आदि 
सन्तुलन को प्रभावित करते है। अनेक राजनैतिक कारक, जैसे-दीर्घ राजनैतिक 
अनिश्चितता, युद्ध, सम्पत्ति सम्बन्धी असुरक्षा, उच्च कर, कर्ज मे चृद्धि, साख पर दबाव, मुद्रा 
स्फीति, व्यापार में अनिश्चितता आदि असनन्‍्तुलन पैदा कर देते हैं । अन्य मनोवैज्ञानिक कारक, 
जैसे-फैशन, जीवन के तरीको, दृष्टिकोण, श्रमिक एवं धन सम्बन्धी धारणाओं के कारण भी 
असन्तुलन पैदा होठा है। 

समाज ने सर्वदा मानव की जैविक इच्छाओं और पर्यावरण मे सम्पत्ति, प्रस्थिति, 
स्थतन्त्रता और नियन्त्रणो को सस्थाओं द्वारा सन्तुलब बनाया है। सामाजिक सहयोग, प्रस्थिति, 
सम्पत्ति और नियन्त्रण के द्वाग़् व्यक्ति को जन्मजात आवश्यकताओं और सीमित साधनों के 
मध्य सन्तुलन बनाएं रखा है। इतना ही नहीं इसके द्वागा आर्थिक रुत्रियो और समाज कल्याण 
त्था न्याय मे भी सन्तुलन बनाए रखा है। सस्‍्थाओ ने व्यक्ति और व्यक्ति के बौच, व्यवित 

और वस्तुओ के बीच या लोगो की पारस्परिक सेवाओं में भी सन्तुलन बनाया है। 
मुकर्जी ने इस प्रकार से सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्त्वपूर्ण पक्षों पर समाज, 
आर्थिको, पर्यावरण, व्यक्ति, जोव, पेड़-पौधों आदि के सन्दर्भ में प्रकाश डाला है। 
यि 


अध्याय-॥4 
पर्यावरणीय प्रदूषण 


(जाए।णागशाशं ?एए00एा०ा) 


आजकल सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण, निर्धनता, प्रदूषण व॑ मानवीय 
विकास के परस्पर सम्बन्धों पर बहुत ध्याव दिया जा रहा है। सामाजिक विकास के लिए 
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व सफाई, आवास, पेयजल, पर्याप्त आय आदि पर बल दिया जाने 
ला॥ है। स्थाई सामाजिक थिकास के लिए पर्यावरण कौ सुरक्षा एवं विकास पर उचित एव 
पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। यह सर्वविदित है एवं विभिन्न सामाजिक तथा प्राकृतिक 
वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि अगर किसी भी प्रकार का विकास कार्यक्रम अथवा योजना 
पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है तो ऐसा विकास स्थायी, सुस्थिर एवं हानि रहित नहीं हो 
सकता। ऐसा विकास भविष्य में समाज और मानव पर घातक प्रभाव डालता है। विद्वानों का 
सुझाव है कि सामाजिक विकास कार्यक्रम-पर्यावरण मैत्रीपूर्ण तथा जन-मैन्नीपूर्ण होना 
चाहिए। आज अनेक प्रकार के आविष्फारों, परिस्थितियो, उत्पादन के औद्योगिकीकरणों, 
यातायात के साथनों से उत्पन्न प्रदूषण के कारण पर्यावरण एवं सामाजिक विकास के अध्ययन 
का महत्त्व बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अग्र पृष्ठों मे पर्यावरण एवं 
सामाजिक विकास से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण आयामो पर प्रकाश डाला जाएगा। 


पर्यावरण की परिभाषा एवं अर्थ (0267० आएं 'ैट्थागह ए छाशाणागक्षाए 

पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि+आवरण से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ 
है-परि « चारो ओर तथा आवरण - घेर अर्थात्‌ हमें चारों ओर से घेरने वाला ही पर्यावरण 
कहलाता है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ जल, वायु, पहाड़, भूमि, मरुस्थल, पेड़-पौधे, 
नदियों आदि से लगाया जाता है| पर्यावरण से तात्पर्य है जो कुछ हमें चारो ओर दिखाई देता 
है या जिनका हम अनुभव करते हैं। उदाहरण के रूप मे जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, भूमि, जल, 
नदी, बायु, अन्य प्राकृतिक वस्तुएँ आदि का रूप ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। 

(॥) हैं, जे. रॉस को मान्यता है कि, “पर्यावरण एक बाह्य शवित है जो हमे प्रभावित 
करती है।'! 

(2) हर्षकोविट्स के अनुसार, “पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओ और प्रभावों का 
योग है जो प्राणी या अवबबी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं।”” 

(3) फिटिंय का कहना है, ''जीयों के परारिस्थितिकी कारकों का योग 
पर्याकाण है।'' 
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उपर्युक्त परिभाषाओ से स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण एक जटिल, सम्रग्र एवं 
विस्तृत अर्थ रखने वाली अवधारणा है जिम्नका क्षेत्र व्यापक है। संक्षेप में, मानव के चागे 
ओर जो भी घटक, तत्त्व, कारक आदि विद्यमान है, और मानव को प्रभावित करते हैं, 
चर्यावरण कहलाते हैं। 


प्रदूषण का अर्थ (शव्याताए्‌ ण 7जाजाएा) 

पर्यावरण के विभिन्न घटको--जल, धल, नभ, वायु आदि में ऐसा परिवर्तन जो कि 
इन घटको के भौतिक, रसायनिक थे जैविक गुणो में परिवर्तन करे, प्रदूषण कहलाता है। 

पर्यावरण के अंगो-भूमि, जल, वायु आदि के शुद्ध स्वरूपों में अगर बाहर के ऐसे 
पदार्थों का सम्मिश्रण हो जाता है तथा उनको विशेषताओं एवं गुणवत्ताओं मे गिरावट आ 
जाती है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण को अग्र उदाहरणो से समझा जा सकता है। 
जल मे गन्दगी, सूक्ष्म जीवाणुओ या मैलापन आदि का प्रवेश जल प्रदूषण कहलाएगा। इसो 
प्रकार से वायु मे अनेक प्रकार की गैसों का प्रवेश वायु प्रदूषण कहलाएगा। भूमि में भोति- 
भाँति के रासायनिक पदार्थों का प्रवेश तथा उससे भूमि की गुणवत्ता मे अवनति का होना भूमि 
प्रदूषण कहलाएगा। साराशतः पर्यावरण के घटकों--जल, थल, नभ, वायु आदि में ऐसा 
परिवर्तन जो इन घटको के भौतिक, रासायनिक एबं जैविक गुणों मे परिवर्तन करे, प्रदूषण 
कहलाता है। 

मानव तथा मानव-समाज का सम्बन्ध प्रमुखत: जल, वायु, भू, ध्वनि और परमाणु 
विखण्डन से होता है। इन पर्यावरण के घटको में अगर प्रदूषण होता है तो इसने दुष्प्रभावों से 
मानव समाज का जीवन संकट में पड़ जाएगा तथा सामाजिक विकास के स्थान पर विनाश 
अवश्यम्भावी है। मानव समाज की खुशहाली, विकास एवं सुरक्षा के लिए इन घटकों के 
प्रदूषण से संरक्षण अत्यावश्यक है। 

इस स्तर पर निम्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं-- 

६ ॥) स्थानीय स्तर पर प्रदूषण (70॥प0॥ 2 4,0८० [.८९८)--जल प्रदूषण, शुद्ध 
पेयजल का अभाव, गद्दे पानी के जमा होने तथा निकास को व्यवस्था का अभाव, रुके हुए 
पानी में पक्खी-मच्छरों कौ वृद्धि, गाँगो तथा नगरों के प्रतिदिन के कूडा-कचरा का जमाव, 
सफाई का अभाव, लकड़ी के चूल्हों से पैदा हुए धुएँ से घरों मे वायु प्रदूषण जिसका विशेष 
रूप से बच्चो एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुर प्रभाव, गगरों में वाहनों से उत्पन्त मायु एवं 
ध्वनि प्रदूषण आदि हैं। थे 

(2 ) राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण (ए0प्राणा थञ पि॥ञाणाय! !.,2४६।)-इईस स्तर पर 
भी अनेक प्रकार के प्रदूषण देखे जा सकते हैं, जैसे नदी प्रदूषण, मिट्टी का कठाबे, मिंदूटी में 
लबणता एव क्षारीयता में वृद्धि, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग विशेष रूप से रासायनिक उद्योग, 
वृक्षों का नाश एवं मरुस्थलीकरण आदि। इस स्वर के प्रदूषणों का प्रभाव स्थानीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय स्हरो के प्रदूषणों मे बुद्धि करने पर भी पड़ता है। 

(3) भूमण्डलीय पर्यावरणीय प्रदूषण (0]009. सिशाणागहेार्ट 
ए०॥ए॥०७)- प्र धंम, वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों के जमा होने से भूमण्डल में 
उष्णीकरण की समस्या उत्पन्त हो रही है। ग्रोत हाउस--उष्णीकरण के बढ़ने का प्रमण 
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कारण वायुमण्डल में कार्बन-डाइऑक्साइड की वृद्धि होना है। उष्णीकरण से जलवायु मे 
परिवर्तन आता है और बह पर्यावरण को प्रभावित करता है। द्वितीय, भूमण्डलोय स्तर के 
प्रदूषण में ओजोन परत के हास को लिया जाता है। ओजोन कौ परत के क्षय से सूर्य की 
अल्ट्रावायलेट रेडियेशन मे वृद्धि हो जाती है। यह चर्म-कैंसर में वृद्धि पैदा करता है एव 
आँखों में केटेरेक्ट की बीमारी में भी वृद्धि करता है। तीसरा, भूमण्डलीय प्रदूषण में जैविक 
विविधता के हास को लिया जाता है। मानव अपने भोजन, दवा, रेशे तथा औद्योगिक 
उत्पादन कार्यो के लिए विभिन्‍न प्रकार के पशु-पक्षियो, पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तुओं पर 
आश्रित रहता है। ये विभिन्‍न जीव और वनस्पतियाँ अपने परिस्थितिकीय पर्यावरण में फलतै- 
फूलते हैं। लेकिन स्वार्थी मानव के कारण इन जीवों एवं वनस्पतियो का निरन्तर विनाश होता 
जा रहा है। जिसमें परिस्थितिकीय असन्तुलन में वृद्धि हो रही है तथा इसका कुप्रभाव 
सामाजिक विकास पर पड़ रहा है। 


प्रदूषण के प्रकार 
(|7४६ ए ?०॥0॥0०) 
पर्यावरण में कई प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। विद्वानों ने इन प्रदूषणों को पर्यावरण 
के घटकों के आधार पर प्रमुख पाँच प्रकारों में वर्गीकृत किया है--() जल, (2) वायु, 
(3) मृदा (भू), (4) ध्वनि, और (५) परमाणु विखण्डन या नाभिकौय प्रदूषण। अब इन 
प्रमुख प्रदूषणों की परिभाषा, सोत, कारण, प्रमुख प्रदूषक, प्रभाव और नियत्रण करने के 
उपाय आदि का विवेचन प्रस्तुत है-- 


( ) जल- प्रदूषण 
(एन ?0फणा) 

जल सभी प्रकार के जीवो के लिए अत्यावश्यक है। इसके बिना किसी का भी जीवन 
सम्भव नहीं है। जल एक पोषक तत्त्व होने के अतिरिक्त यह शरीर में पोषक तत्त्तों के बहन 
का कार्य भी करता है। जल के अभाव में मानव कुछ दिन ही जीवित रह सकता है। अतः 
स्वच्छ जल के अभाव में किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं कौ जा सकती है। जल 
के द्वारा खेती की जाती है तथा भोजन पकाया जाता है। आज अनेक कल-कारखाने, वाष्प 
इंजन, विद्युत का उत्पादन, वातानुकूलित यंत्रों, दमकलों आदि के लिए जल प्राथमिक 
आवश्यकता है। पृथ्वी का दो-तिहाई भाग जल मग्न है। कुल जल सम्पदा का 93% भाग 
लवणीय होने के कारण मानव के लिए उपयोगी नहीं है। कुल जल का मात्र 3% भाग ही 
मानव के लिए उपयोगी है। इसका भी 0.6% जल सतहीं जल ख्लोतों के रूप में उपलब्ध ऐ 
तथा 2,4% जल भूमिगत एवं वाष्प के रूप में होता है। इस जल की थोड़ी-सो मात्रा पीने के 
लिए उपयोग को जाती है। पानी का उपयोग सिंचाई, नहाने-धोने, कल-कारखानों एवं 
उद्यानों में काम भी लिया जाता है। 

जल के स्त्रोत (४०७८०८५ ण॑ १(#०)--जल के प्रमुख दो स्रोत हैं-- () धरातल 
स्रोत, एवं (2) भूमि स्रोत। धरातल स्त्रोतों के अन्तर्गत नदियाँ, तालाब, धाराएँ, झीले, 
विभिन्‍न संचित वर्षा का जल गिने जाते हैं। भूमि स्नोत के अन्तर्गत कुएँ, झरने, स्पंदन 
गैलरिया, सरन्ध्र नल गैलरियाँ आदि आते हैं। धरातल या सतही जल स्रोत ही प्रदूषित होते 
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है। जल के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं । इन गुणों के नष्ट होने पर जल प्रदूषित मप्ता जाता है। 
जल के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-- 
जल के भौतिक गुण (शाफघ्ए्ता (॥वग7०थाइत05 ए फप्राधध)- यह रंगहीन द्रव्य 
है। इसमें घुलमशीलता अधिक होती है। शुद्ध जल में दो भाग हाइड्रोजन तथा एक भाग 
ऑक्सीजन का होता है। इसका पूर्ण शुद्ध रूप प्रकृति में नहीं मिलता है। वर्षा के जल में भी 
चायुमण्डल की ऊपरी सतहो की अनेक गैसें, धूल तथा अन्य तत्त्व मिल जाते हैं। मानव 
उपयोगी जल रोग उत्पल करने वाले बैक्टीरियाओ रहित होना चाहिए। यह सभी प्रकार कौ 
अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। यह स्वादयुक्त शीतल, गंधहौन एवं रंगहीन होना चाहिए॥ 
मानव उपयोगी जल मे उपयुक्त मात्रा में घुलित ऑक्सीजन एवं मुक्त कार्बोतिक अम्ल होना 
चाहिए। ये रासायनिक तत्त्व जल को ताजा रखते हैं। जब किसी जल में अवांछनीय तत्वों के 
मिलने की सम्भावना नहीं होती है एवं उसे शुद्ध एवं सुरक्षित साथनों में रखा जाता है तो उसे 
सुरक्षित जल कहते है। जिस जल में सूक्ष्म जीवाणु, जैसे-बैक्टीरिया आदि पैदा हो जाते हैं 
उसे संदूषित जल कहते हैं। जब जल में प्रदूषक तत्त्व मिल जाते है तथा जल की गुणवत्ता 
समाप्त हो जाती है तो उस जल को प्रदूषित जल कहते हैं। 
जल प्रदूषण की परिभाषा एवं अर्थ (9लाग्रापणा क्रात शश्वग्राह्‌ ए १ 
एण।०॥०४)- प्राकृतिक जल जिसमें-किसी अवांछनीय बाह्म पदार्थ का प्रवेश हो जाता है 
जिसके कारण जल की गुणवत्ता में अवनति आ जाती है अथवा जब जल मे ऐसे बाहरी 
पद्मार्थ अथवा लवण मिल जाता है जो जल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देता है 
अथवा जल की उपयोगिता कम हो जाती है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। 
गिलपिन ने जल प्रदूषण को निम्न परिभाषा दी है, “मानव क्रियाओं के फलस्वरूप 
जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में लाया गया परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता 
है।' ऐसा जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण अनुपयोगी हो जाता है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, “जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से 
कोई बाहरी पंदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक या नैस्र्गिक गुण में परिवर्तन लाते हैं जिम्तका 
कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर प्रकट होता है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है।'' 
एक सीमा तक जल मे स्वतः शुद्धिकरण की सीमा होती है। लेकिन जब शुद्धिकरण को 
क्षमता से अधिक मात्रा मे प्रदूषण जल में पहुँचता है तब जल प्रदूषित होने लगठा है। गंगा के 
जल में स्वत; शुद्धिकरण की क्षमता बहुत अधिक विद्यमान है। 
जल प्रदूषण के कारण ((.४0३८४ ७ ए/शथ एणापधजा)-जल प्रदूषण के प्रमुख 
कारणो में पहला, मानव के दैनिक कार्य, जैसे--नहाना, कपड़े धोना, भौजन षकाना, बर्तन 
साफ करना, अनचाहे स्थानों, जैसे-पानी के स्लोतो के पास मल-मूत्र विसर्जन करना तथा 
सीवरेज नालियों का शुद्ध जल मे छोड़ना आदि हैं। दूसरा, औद्योगिक अपशिष्ट है। बडे-बड़े 
उद्योगों मे उपयोग के लिए जल में विभिन्‍न प्रकार के लवण, अम्ल, क्षार, गैसे एवं रसायन 
च्रुल जाते हैं। ये औद्योगिक केद्रों से नदी, तालाब, झील या अन्य जल खोत़ों में प्रवाहित कर 
दिए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगीकरण जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। कृषि 
रप्तायन, कौटनाशी रसायन, अपमार्जक (डिटरजेण्ट), खनिज तेल आदि जल प्रदुषण के 
प्रमुख कारण हैं। नदियों के किनारे बसे जगशे में शवों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है 
इससे भी जल प्रदूषण फैलता है। 


पर्यावरणीय प्रदूषण ॥85 


जल के प्रमुख प्रदूषक एवं दुष्प्रभाव ((9]0 ऐण[एण5 ए फाथ बाव पराशा 
896 ०८७)--जल में अनेक प्रदूषक विद्यमान होते है जो जोवो के लिए हानिकारक हीते 
हैं। ये प्रदूषक जब एक निश्चित मात्रा से अधिक जल मे विद्यमान होते हैं तो वे जीव- 
जन्तुओं पर हानिकारक प्रभाव करते हैं। इनमें प्रमुख हानिकारक प्रदूषक फ्लोराइड, सीसा 
लैड, पारा, फिनोल, सोडियम, जस्ता, नाइट्राइड, पेथोसेनिक बैक्टीरिया या आर्मेनिज्म आदि 
हैं। इनकी जल में अधिक मात्रा होने पर फ्लोराइड से दाँतों का पीला पड़ना, हड्डियों का 
कमजोर होना; सौसा लैड से जिगर और गुर्दे खराब होना, हिमोग्लोबिन कौ कमी, गर्भपात, 
फिनोल से सिरदर्द, माँसपेशियों में कमजोरी, कम दिखाई देना, कम सुनना; पारे से लिबर, 
गुर्दा एवं हड्डी में प्रोरोप्लाजमिक जहर जमा होता जाता है, मुँह एवं मसूड़ों पर बुरा प्रभाव 
पड़ना; जस्ते से फेफड़ों का खराब होना एवं पेथोसेनिक बैक्टीरिया से हैजा, मोद्ीझरा, 
हेपाटाइड आदि ब्रीमारियाँ हो जाती हैं। इन प्रदूषक तत्त्तों की अधिकता से महामारी भी 
फैलने का डर रहता है। सबसे अधिक जल प्रदूषण का प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता 
है। प्रदूषित जल मानव जाति, समुद्री एवं जलीय जीवों को हानि पहुँचाता है। समुद्रों मे 
परमाणु परीक्षण करने से जल में नाभिकीय कण मिल जाते है। इससे समुद्री जीव एव 
चनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। प्रदूषित जल से फीताकृमि और गोलकृमि मानव शरीर में प्रवेश 
कर जाते हैं इससे व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। प्रदूषित जल से मानव, अन्य जीव एव 
वनस्पति आदि पर अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। 
भारत में जल प्रदूषण की स्थिति (?०श्लाएणा रण जैव एलीए007 ॥0 
ए/3)-- भारत मै जल प्रदूषण की स्थिति अति गम्भीर एवं शोचनोय है। स्वतत्रता-प्राप्ति के 
बाद भारत में तेजी से औद्योगीकरण हुआ है। इन बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों का अपशिष्ट 
नदियों मे छोड़ा जाता है। इससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। भारत कौ लगभग सभी 
बड़ी-बड़ी नदियों में औद्योगिक केद्रों और नगरों एवं महानगरों का कचरा, चमड़े का 
सामान, अपशिष्ट पदार्थ, मल-मूत्र आदि छोड़ दिव्ग जाता है। इससे नदियों का पानी प्रदूषित 
हो जादा है। सर्वेक्षणों के अनुसार भारत मे उपलब्ध जल का लगभग 70% जल दूषित है। 
दामौदर नदी में प्रतिदिन ,80,000 घनमीटर अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है। इसी प्रकार से 
दिल्ली में यमुना नदी में 40 किलोमीटर भाग में प्रतिदिन ३,20,000 किलोमीटर अनुपचारिति 
मल बहाया जाता है 'जो दिल्‍ली शहर के कुल मल का एक तिहाई मल है। गंगा नदी देश वी 
शुद्धतम नदी रही है उसमे जगह-जगह गन्दगी बहाकर उसे प्रदूषित नदी बना दिया गधा है। 

जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय (भ८था5  जशध एत[पवाणा (:णा॥0)-- 
मानव समाज, उसके औद्योगिक केन्द्र, जनसंख्या की वृद्धि, परमाणु परीक्षण आदि के कारण 
जल प्रदूषण होता है। अतः इसको नियंत्रित भी मानव समाज की ही करना होगा। जल 
प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय एवं सुझाव निम्नलिखित हैं- 

() किसी भी प्रकार की गन्दगी, मल-मूत्र, औद्योगिक केन्द्रों का अपशिष्ट या 
अपशिष्ट युक्त पदार्थों को जलाशयो मे मिलाने नहीं दिया जाए। काबून डरा 
इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। अपशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष 
रहित किया जाए। 

(2) नदी, तालाब, कुएँ, इत्यादि पेयजल के स्रोतों के पास दीवार बनाकर ह्च्हे 
मन्दगी से सुरक्षित किया जाए। 


86 भारतीय समाज : मुद्दे और समस्त्याएँ 


(3) विभिन प्रकार के दूषित एवं मलिन जल को संशोधन संयंत्रो द्वारा उपचारित 
करने के बाद नदियों एवं तालादों में डाला जाए। 

(4) कुओ, नदियों, तालाबों अर्धात्‌ जलाशयों के घास कपड़े धोने, नहाने आदि 
पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। 

(५5) तालाबों, नदियों आदि मे पशुओं के प्रदेश पर रोक लगाई जाए। 

(७) ऐसे उद्योगों को जो जलाशयों में प्रदूषित जल छोड़ते हैं उनको नदी, तालाबो, 
झीलो आदि के पास स्थापित करने पर कानूनी रोक लगाई जाए। 

(7) कृषि में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को सीमित किया जाए तथा 
आवश्यकता से अधिक उपयोग को प्रतिबन्धित किया जाए। 

(8) जलाशयों-मे मछली पालन को प्रोत्साहित किया जाए इससे जल को शुद्ध 
बढ़ेगी तथा जलीय खरपतवार को नष्ट भी किया जा सकेगा। 

(9) पीने के पानी के जल स्रोतों, जैसे--कुओ को ढककर रखा जाए। 

(१0) समाज ब जनसाधाएणे-सें शिक्षा द्वारा जल प्रदूषण के खतरों को शिक्षा दी 
जाए तथा जल-रक्षण की चेतना पैदा कौ जाए। 

(१) कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण किया जाए। 

(१2) पानी में जीवाणुओं का नाश करने के लिए रासायनिक पदार्थों 
जैसै-ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाए। 

(3) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रो मे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए। 

अगर जल प्रदूषण की रोकथाम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में जत 

प्रदूषण मानव समाज के लिए एक बढ खतण बन जाए ६ 


(2 ) वायु प्रदूषण 
(0 20॥000॥) 
वायु सभी जीवों के लिए अत्यावश्यक है। मानब वायु के बिना कुछ मिनिट तक द्दी 
जीवित रह सकता है। बायु जीवनदायी तत्त्व है। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन का आधार है। ऐके 
व्यक्ति प्रतिदिन 46 किलोग्राम वायु श्वांस के रूप मे उपयोग करता है। अन्य प्राणियों एव 
प्रेड-पौधे भी वायु के कारण ही जीवित रहते हैं। बायुमण्डल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण 
भाग है। एक व्यक्ति दिनभर में औसतन 20 हजार बार श्वांस लेता है। श्वसन के सिंएं 
ऑक्सीजन आवश्यक होठी है। यह ऑक्सीनजन मानव, जौबों एवं पेड-पौधों को वायुमएडत 
से प्राप्त होती है। शुद्ध चायु मे 2/% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0 03% कार्बन-डीई- 
ऑक्साइड एवं 0 97% वाष्प (जल) तथा अन्य मैसें विद्यमान होती हैं | श्वसन क्रिया में 
वायु मे से ऑक्सीजन लेदे हैं और कार्बनडाई-ऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकार 
में वायु में से कार्बन-डाइड-ऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अतः वायुमडत 
मे ऑक्सीजन और कार्बनडाई- ऑक्साइड का सन्तुलव पेड़-पौधे बनाए रखते हैं । आज 
स्थानों पर वायु प्रदूषण एक गम्भौर समस्या बनती जा रही है। 
चायु प्रदूषण की परिभाषा (एलापााणा ० #ष। ?0॥ए॥0)-विश्व सवार 
संगठन ने वायु प्रदूषण की निम्न परिभाषा दी है, “वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें 
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बाह्य वातावरण में मनुष्य और उसके पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले तत्त्व सघन रूप में 
एकत्र हो जाते हैं।'! 

वायुमण्डल में अवांछनीय तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि उससे जोवों, पेड़ 
पौधों एवं वनस्पतियों को हानि पहुँचे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। 

वायु प्रदूषण के कारण (एश्वा5६5  /॥ ?0॥७४०॥)--वायु प्रदूषण के कारणों 
को दो भागो में बाँटकर देखा जा सकता है--() प्राकृतिक, और (2) मनुष्यकृत। 

(१) प्राकृतिक कारण (२०० घ्व 0४०६७)--वनों में लगी आग, ज्वालामुखी से 
निकलने थाली हानिकारक गैसों, तेज हवाओं से उड़ने वाले धूल, मिट्टी के कण आदि वायु 
प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक कारण हैं। 

(2) मनुष्यकृत कारण (|/॥ ]/७0४ ॥९७६०॥5)-घरों मे जलने वाला ईंधन, 
वाहनों द्वाश निकली विषैली गैसें, औद्योगिक अपशिष्ट, नाभिकौय विस्फोट आदि मानव ह्वारा 
उत्पन वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। 

वायु प्रदूषण के स्रोत (500८५ एई /॥ ?०४४/०॥)--बायु में प्रदूषण अनेक 
तत्त्वों द्वारा उत्पन होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न इन्हें सात प्रकारों में म्रिभक्त 
किया जा सकता है-- 

(१) घरेलू प्रदूषण लकड़ी, गोबर एवं कृषि कचरे के उपयोग द्वाग़ उत्पन्न धुएँ से 
होता है। कलकत्ता महानगर में प्रतेदिय औसतन १200 टन कोयला घरेलू चूल्हों में जलाया 
जाता है, जिसके धुएँ से थायु प्रदूषण पैदा होता है। 

(2) कृषि के क्षेत्र मे फसलों को हानिकारक जीवों से सुरक्षित रखने के लिए 
जौवनाशी रसायनों, कौटनाशकों का छिड़काव करने से कुछ सीमा तक ये वायु में मिलकर 
डा प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। ऐसे रसायनों का छिड़काव वायु में रसायनो को वृद्धि करता 

॥ 
कर (3) व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से वायु में धुओं में वृद्धि 
ती है। 

(4) औद्योग्रिक केन्द्रों द्वारा चायु प्रदूषण बढ़ता है। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन, 
ऑक्साइड, पोटेशियम युक्त उर्वरक पोटाश के कण; इस्पात उद्योग से कार्बनड़ाई-ऑक्‍्साइड, 
सल्फर-डाइ-ऑक्साइड, धूल के कण, सीमेन्ट उद्योग से कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमीनियम, 
सिलिकन के कण वायु में प्रवेश कर वायुमण्डल में प्रदूषण फैलाते हैं। 

(५) वाहनों द्वारा बायु प्रदूषण उनके द्वारा निकाला गया धुँआ प्रदूषण पैदा करता 
है। वाहनों के धुएँ मे अनेक प्रकार की जहरीली गैसें, जैसे-प्रदूषण सीसा मोनो-ऑक्साइड, 
सल्प्यूरिक एसिड आदि होती हैं, उससे वायुमण्डल में प्रदूषण फैलता है तथा वायु की 
गुणवत्ता कम हो जाती है। वायुयान से सल्फर-डाइ-ऑक्साइड, तेल उद्योग से हाइड्रोकार्बन, 
रेल इंजन से कार्बन-मोनो-ऑकक्‍्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि जहरीली 
गैसें निकलदो हैं। इन गैसों से वायु में प्रदूषण पैदा होता है। 

(6) दुर्घटना से प्रदूषण पैदा होता है। भोपाल गैस काण्ड, चैरनोबिल में आणविक 
विद्युत-गृह में रिसाव की घटनाओं से भयकर वायु प्रदूषण फैला था। युद्ध में हथियारों द्वारा 
विषैली गैसे पैदा होती हैं | ईगान-अफगानिस्तान युद्ध में भयकर वायु प्रदूषण फैला था। 
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वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव (880 छ6€एा5 ण॑ #ए ?णीणाणा)-वायुमण्डल में 

2% ऑक्सीजन होती है अगर इसकी मात्रा घटकर 2% हो जाती है तब तक तो मानव 
सहित सभी जीवधारियों को कोई विशेष खतरा नहों है। लेकिन इससे कम मात्रा में होने पर 
जीवों में अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। वायु प्रदूषण से अनिद्रा, दमा, टॉन्सिल, आँख एवं 
त्वचा रोग, ब्रोन्‍्काइटिस, घुटन, मानसिक थकावट, सर्दी, जुकाम, ज्वर, इन्फ्लुएन्जा आदि 
बीमारियों में वृद्धि हो जातो है। इस प्रदूषण के कारण सूक्ष्म जीवाणु बातावरण में बहुत 
अधिक फैल जाते हैं और वे कभी-कभी महामारी फैला देते हैं। कुछ प्रमुख वायु प्रदूषण एवं 
उनके दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं-- 

(।) बाहनों से निकलने वाले धुँए में कार्बन मोत्रो-ऑक्साइड, माइट्रोजन 
ऑक्साइड और सल्फर डाई-ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जिसे श्वसन सम्बन्धी एवं 
अन्य रोगो में वृद्धि हो जाती है, जैसे--रक्त की ऑक्सीजन धारण शक्षित में कमी, धूल दथा 
ध्रूम का फेफड़ों में जाना, श्वसन तंत्र का संकुचन, सिरदर्द, उल्टियाँ आदि। 

(2) रासायनिक उद्योगों से निकलने वाली वाघष्प से अनेक प्रकार के रोग, 
जैसे-गले तथा आँखों में जलन, जी-मिचलाना, दन्त-रोग, फुसफुस सम्बन्धी रोग, श्वसन 
तंत्र का संकुचन, श्वसन तंत्र के रोगों से मृत्यु आदि फैलते हैं। 

(3) एल्यूमिनियम तथा सुपर फॉस्फेट के कारखानों से वायु में क्लोरीन गैस कौ 
मजा में वृद्धि होने से हड्डियों एवं दाँतों के शेगी में वृद्धि हो जाती है। क्लोरीन का सम्पूर्ण 
श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इससे आँख एवं अन्य श्लेष्मिक झिल्ली के प्रदाह में भी 
वृद्धि होती है। 

(4) कल-कारखानों से निकलने वाली गैसों, जैसे--सल्फर-डाई-ऑक्साइड, 
क्लोग्रैन, अमोनिया, कार्बन-डाई-ऑक्साइड आदि से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा फैलते 
हैं। इन गैसों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख रोग--आँखों में जलन, श्वसन तंत्र का संकुचभ, 
सिरदर्द आदि हैं। 

बायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय ([शट्वष्घाटड छा (णा॥णाएगहड का 
70॥०७०)--वायु प्रदूषण एक गम्भोर समस्या है इसको नियंत्रित करने के लिए विद्वानों ने 
निम्न उपायों का सुझाव दिया है-- 

(१) कल-कारखानों की चिमनियों की ऊँचाई अधिक रखी जाए तथा उनमे ऐसे यंत्र 
लगाए जाने चाहिए जो उनसे निकलने वाले धुएँ, गैसों तथा धूलि कणो का अवशोषण कर 
सकें। ऐसा करने से कारखानों कौ विषैली गैसो का आस-पास रहने वाले लोगों पर सौधा 
असर नहीं पडेगा। 

(2) ऐसे उद्योग जो बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले हैं उन्हें शहरों तथा व्यक्तियों 
से बहुत दूर स्थापित करना चाहिए। उन्हे घनी आबादी जहाँ जनसंख्या का घनल्‍ब अधिक हो 
वहाँ से दूर रखना चाहिए। 

(3) वाहनों से निकलने वाले धुएँ को नियंत्रित करना चाहिए। राज्य सरकार के 
सम्बन्धित विभागों को बाहनो की नियमित जाँच करनी चाहिए कि वे वाहन वातावरण में 

प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं। सोमा से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले बहनों के चालकों एवं 
मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था करती चाहिए। 
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(4) कल-कारखानो, औद्योगिक केन्द्रों आदि के आस-पास सघन पेड़-पौधे लगाने 
चाहिए जिससे कई प्रकार के प्रदूषक तत्वों का वृक्षावली के द्वारा अवशोषण हो सके। वन- 
संरक्षण के विशेष उपाय किए जाने चाहिए। 


(5) वायु प्रदूषण में कार्य करने वाले श्रमिकों, मजदूरों तथा सम्बन्धित लोगों को 
प्रदूषण से तत्काल बचाव एवं दीर्घादधि सुरक्षा कौ शिक्षा देनी चाहिए। आपातकाल की 
स्थिति में गैप्तों के प्रदूषण से बचने के तरीके भी बताने चाहिए। 


(3 ) मृदा-प्रदूषण 
(&ण] ?7णए॥ण७॥) 
पृथ्वी के ऊपरी सतह के पदार्थों के विघटन का परिवर्तित रूप मृदा कहलाता है| मृदा 
विभिन मिट्टियों से मिलकर बनती है। इसके भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण होते हैं। 
वाडियां ने लिखा है कि, भध्र-पृष्ठ की ऊपरी सतह को ढकने वाले ढीले-ढाले प्रदार्थ को 
मृदा कहते हैं।'” यह पृथ्वी का आधारी पाय है। हिलग्रार्ड के अनुसार “मृदा ध्पटल का वह 
क्षारित पदार्थ है जिसमें अनेक' कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रदार्थ का सम्पिश्रण होता है तथा 
वह पौधों को उगाने में आवश्यक भोज्य पदार्थ प्रदान करता है।/”चट्टानों का विघटन, वर्षा, 
ताप, वायु, भूस्खलन आदि भौठ्िक कारकों तथा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन, हाइड्रोलायसिस, 
कार्बोरेशन आदि रासायनिक क्रियाओं तथा कवक, जौबाणु, लाइकेन और केचुए जैसे जैविक 
कारकों के परिणामस्वरूप होता है। मृदा चट्टानों के टूटे भागो और ह्यमन के पारस्परिक 
संयोग से बनती है। इन्ही विशेषताओं का संक्षिप्त मे मर्दा की परिभाषा में डोक्सा शेब ने 
निम्न शब्दों मे बर्णन किया है। आपके अनुसार, “म्रद्गा यात्र शैलों, पर्यावरण जीकीं और 
समय की पारस्परिक क्रियाओं का परिणास है।/! 
मृदा एक प्रकार से भू-पृष्ठ को वह सतह या परत है जिसका निर्माण चरू्‌टानों, 
खनिजो एवं कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से होता है एवं जिसमें जल, वायु तथा सूक्ष्म जीव 
पाए जाते हैं। यह पेड़-पौधों एवं जीव-जन्तुओं (केचवा) को पोषण प्रदान करने की क्षमता 
से परिपूर्ण होती है। 

«मृदा प्रदूषण का अर्थ (धल्क्ाताह ० 50] ए0॥एा07)--स्ामान्यतया मृदा प्रदूषण 
से तात्पर्थ मानव की विभिन्‍न क्रियाओ के परिणामस्वरूप मिट्टी में अवांछनीय तत्त्वों के 
प्रवेश से होता है। प्रदूषण के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है और मृदा 
का हास शुरू हो जाता है। प्रदूषित जल, रसायनयुकत कीचड़, कूड़ा, कृत्रिम उर्वरकों का 
अधिक प्रयोग, कौटनाशक दवा आदि ऐसे कारक हैं जिनके कारण मृदा की गुणवत्ता में हास 
होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों पर पड़ने वाले हानिकारक एवं 
प्रतिकूल प्रभाव को ही मृदा प्रदूषण कहा जाता है। 

मिट्टी में विभिन्‍न लवण, कार्बन तत्त्व, खनिज, गैसें त्था जल एक निश्चित अनुपात 
में विद्यमान होते हैं। जब इनके निश्चित अनुपात मे कमी आ जाती है तथा मृदा अपनी 
उर्वप्ता खो देती है तो यह मृदा प्रदूषण कहलाता है। यह भू-प्रदूषण अथवा मृदा प्रदूषण 
मानव कृत भी हो सकता है या प्राकृतिक कारकों के कारण, जैसे--ज्वालामुखी का फेटना, 
बाढ़ का आना आदि से भी हो सकता है। 
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उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार घर यह निष्कर्ष निकलता हैं कि भूमि के भौतिक, 
रासायनिक तथा जैविक गुणों में इस प्रकार का कोई भी अवांछनौय परिवर्तन या प्रभाव मानव 
एवं अन्य जीव-जन्तुओं तथा पेड़-पौधो पर पड़े या जिसके द्वारा मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता 
एवं उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। 

मृदा प्रदूषण के कारण (४७४८४ एण 50! ?णाए्शणा)- पृदा प्रदूषण के विभिन 
कारणों को चार प्रमुख रूपो में वर्गोकृत किया जा सकता है--(4) घरेलू अपशिष्ट, (2) 
नगरपालिका अपशिष्ट, (3) औद्योगिक अपशिष्ट, एवं (4) कृषि अपशिष्ट। 

(१) घरेलू अपशिष्ट-जिन ग्रामों, कस्बों एवं बस्तियों में अपशिष्ट उठाने कौ 
व्यवस्था नहीं है वहाँ पर घरेलू अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण एवं स्रोत है। घरेलू 
अपशिष्ट के अन्तर्गत रसोई कौ जूठन, राख, झाड़न की धूल, सूखा कचरा, रददी, कागज, 
पत्तियाँ, लकड़ी, काँच, चोनी के टूटे बर्तन, टीन-प्लास्टिक के डिब्बे, थैलियाँ, कपड़ों के 
चिथडे आदि मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं । इनके कारण मक्खी, मच्छर एवं विभिन्‍न रोगों 
के कौटाणुओं का जन्म होता है तथा इससे महामारी तक फैल जाती है। 

(2) नगरपालिका अपशिष्ट--ज़िन ग्रामों, कस्बों, नगरो तथा महादगरों मे पंचायत, 
नगरपालिका या नगरनिगम होते हैं, वे अपने क्षेत्र के अपशिष्टों को बस्ती के था नगर के 
जाहर इधर-उधर, अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक रूप से फेक देते हैं। इन अपशिष्टों के 
अन्तर्गत घग्े का कूड़ा-करकट, घरों के शौचालयों क' मल, गंदे नाले तथा नालियों का दूधित 
मरे हुए चशुओ की लाशें तथा अन्य अनेक छोटी-बड़ी अनुपयोगो चोजें आती हैं! इनके द्वारा 
मृदा प्रदूषण फैलता है। 

(3) औद्योगिक अपशिष्ट--औद्योगिक संस्थानों से निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों 
से मृदा प्रदूषण फैलता है। ननं-विकस्सित औद्योगिक देशों में उत्पादन की इकाइयों द्वार 
जलनशील विषैले एवं दुर्गन्‍्धयुक्त अपशिष्ट रासायनिक घोल, व्यर्थ किया गया कच्चा माल 
म अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक रूप से बाहर फैंक दिए जाते हैं जिससे मृदा प्रदूषण होता 

। 

(4) कृषि अपशिष्ट--खेती के द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट बचते हैं जो मृदा 
प्रदूषण के कारण के रूप मे प्रभाव डालते हैं। फसलो के कटने के बाद घास-फूंस, घौज, 
पत्ते, डण्ठल, बेले आदि खेत भे पड़े रह जाते हैं जिससे मृदा को प्राकृतिक क्षमता पए 
हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अधिक फसल पैदा करने के उद्देश्य से कीटनाशक दवाइयौ, 
विभिन्‍न रास्तायनिक खादों के प्रयोग से मृद्-प्रदूषण फैलता है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान 
सम्बन्धी पूर्ति के लिए गहन खेती द्वारा अधिक अल उत्पादन पर जोर दिया जाता है। वर्ष में 
अनेक फसलें उगाई जाती हैं, इससे मृदा की उर्वग़ शक्ति घटती चली जाती है। गहन खेतो से 
मृदा में से पोषक तत्त्व, लोहा, जिंक, ताँबा, सल्फर, मैम्नीशियम आदि कम होते चले जते हैं 
और अन्त में भूमि बंजर हो जाती है। अधिक सिंचाई से मृदा में खारापन बढ़ जाता है। खेतों 
में पानी का जमाव बना रहता है। भारत में कृषि अपशिष्ट, अधिक सिंचाई एवं रसायन खाद 
के कारण 70 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लिए बेकार हो गई है। 

(5) अच्य कारण-इन कारणों के अतिरिक्त मरुस्थलीय, नाभिकौय विस्फोट, 
चनोम्यूलन, कौटनाशक कृत्रिम उर्वरक आदि के कारण भी मृदा प्रदूषण होता है। भू- शरण 


पर्यावरणीय प्रदूषण ॥9] 


द्वारा भी कृषि क्षेत्र की ऊपरी सतह को मिट्टी धीरे-धीरे कुछ वर्षों एवं समम में बंजर हो 
जाती है। 

मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव (3०8 ए#०८०५ ण॑ $0 एणण्ाणा)- मृदा प्रदूषण के 
अनेक दुष्प्रभाव, जैसे-बीमारियों में वृद्धि, महामारियाँ, मृद्धा की उत्पादन शक्ति का हास 
आदि हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(१) समाज के लोगों के मल का निश्षेपण तथा निष्कासन व्यवस्थित तरीकों से नहीं 
होने के कारण बावावरण दृषित होने के साथ-साथ जन-स्वास्थ्य के लिए एक गम्भीर खतरा 
उत्पन्न कर देता है। इस मृदा प्रदूषण के कारण अनेक बौमारियाँ, जैसे--पेचिस, हैजा, 
आंत्रशोथ, टाइफायड ऐसे ही अन्य अनेक रोग फैलते हैं। 

(2) घरों से यन्दा पानी गलियों एवं सड़कों पर फैल जाता है जिससे जगह-जगह 
मकक्‍्डी-मच्छर आदि पैदा होते हैं और उनसे विभिन्‍न बीमारियाँ फैल जाया करती हैं। 

(3) मानव बस्तियों, गाँवों, कस्बों तथा बगरों में कूड़े-करक॒ट के कारण आसपास 
की भूमि अस्वच्छ हो जाती हैं। इन गन्दगियों से दुर्गन्‍्ध फैलती है तथा मदखी, मच्छर, कीड़े - 
मकोडे, चूहों आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। इससे विभिन्‍न रोगो को फैलाने वाले कीटाणु 
जेजी से पनपते हैं और हैजा, मलेरिया, पीलिया, मोतीझरा, आँत्रशोथ पेचिश, तपेदिक, आँखों 
की बीमारियाँ आदि शेग तेजी से फैलते हैं। 

(4) विभिन्‍न प्रकार के औद्योगिक अपशिष्टों और जल एवं भूमि प्रदूषण के कारण 
मानव, पशु-पक्षी आदि के जीवन एवं स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, एवं भूमि को 
उर्वर्कता भी कम हो जाती है। 

(5) भारत की लगभग 74% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ पर 
मल-निक्षेपण की कोई उपथुक्‍त व्यवस्था नहीं होती है ७शहरों एवं महानगरों में भी इस 
व्यवस्था का अभाव होता है। इसी कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या का स्वास्थ्य खराब 
है। 


मुद्या प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय (जर्बघ्ा९5 जि (जाए 50| 70॥7/0णा) 

(१) समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों कुड़-करकट आदि 
को निर्धारित स्थान पर रखने का ध्यान रखना चाहिए। सम्बन्धित संस्था, नगरपालिका, 
पंचायत, नगरनिगम आदि को भी मल एवं गन्दगी को एकत्र करने के लिए उचित स्थान की 
व्यवस्था करनी चाहिए। 

(2) खेती के उपयोग में लाने वाले रसायनों को कम-से-कम व्यवहार में लाना 
चाहिए जहाँ तक सम्भव हो कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर परम्परागत गोबर खाद का प्रयोग 
428 चाहिए। फसलो पर विषैली दवाओ के प्रयोग को कानूनन प्रतिबन्धित कर देना 
चाहिए। 

(3) भूमि को कटाव से रोकने के लिए वनों के विनाश पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। 
पेड़ो को लगाने की निरन्तर संख्या बढ़ानी चाहिए। बन क्षेत्रों के विकास को उचित व्यवस्था 
एवं योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। 

(4) मृदा संरक्षण के लिए सभी उपाय करने चाहिए। बाढ़ नियत्रण के लिए योजना 
बनानी चाहिए। 
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(5) नागरिकों को मृदा की सुरक्षा एवं पृथ्वी को स्वच्छ रखने की शिक्षा देनी 
चाहिए। 

(6) औद्योगिक इकाइयो द्वाग फैंके जाने वाले द्रव्य एवं अपशिष्ट पदार्थों को उचित 
व्यवस्था करनी चाहिए। औद्योगिक केन्द्रों को अपशिष्ट फैकने से पहिले उनका उपचार करने 
के लिए नियम बनाने चाहिए एवं ऐसा करने के लिए उन पर प्रतिबन्ध लगाने चाहिए। 


(4 ) ध्वनि प्रदूषण 
(80078 ए?0पा0॥) 

ध्यनि एक प्रकार की ऊर्जा है। यह वायु के माध्यम से तरंग गति के रूप में संचारित 
होती है। जब ये ध्वनि तरंगे या वायु मे उत्पन्न कम्पन मानव के कान ग्रहण करते हैं तो उन्हें 
सुनाई देता है। ध्वनि को वायु माध्यम को आवश्यकता होती है। जब कोई ध्वनि होती है तो 
माध्यम (चायु) चलायमान हो जाता है तथा कानों तक ध्वनि को तेरशों को पहुँचाता है। 
कानो के श्रवण अंग उत्तेजित हो जाते हैं। ध्वनि ऊर्जा का स्थानान्तरण माध्यम मे उत्पन्त शरंगो 
के द्वारा होता है। 

अज़ विज्ञान ने तीव्र गति से आदिष्कार एवं विकास करके अनेक प्रकार के कल- 
कारखानों एवं वाहनों को संख्या मे बहुत अधिक वृद्धि कर दी है। इसके कारण मशीनों एवं 
वाहनों का शोर भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्सवो, त्योहारों, मेलों, समारोहों आदि 
में लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि तेज ध्वनि मे बजाए जाते है जिससे वातावरण में ध्वनि 
प्रदूषण फैलता है। आज अन्य प्रदूषणो की भाँति ध्वनि प्रदूषण भी एक घातक समस्या बन 
गई है। शोर बातावरण की मधुरता को तोडकर पर्यावरण को दूषित कर देता है। वातावरण में 
फैले अदृश्य, अनिच्छित एवं तौब्र ध्वनि को शोर प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि का कम या अधिक 
होमा ध्वनि की तीद्रता कहलाती है। तीव्र आवाज वाली ध्वनि जो साधारणतया कानों को 
अप्रिय लगे तो बह 'शोर” कहलाता है। शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहते है। आजकल 
विभिन्‍न उपकरणों, स्राधनो एबं माध्यमों द्वारा शोर इतना अधिक बढ़ गया है कि स्वस्त्थ 
व्यक्ति भी उसके कारण शारीरिक या मानसिक रूप से रोगी हो सकता है। 

ध्वनि प्रदूषण के स्रोत (५0ए०८६ ० $00॥0 ?००७णा)- ध्वनि प्रदूषण के 
प्रमुख दो स्लोत हैं--() प्राकृतिक, एव (2) कृत्रिम। 

() ध्वनि प्रदूषण के प्राकृतिक स््रोत- प्राकृतिक ध्वनि स्रोतों से उत्पन्त शौर 
क्षणिक एवं कभी भी उत्पन होने वाला प्रदूषण है। इस प्राकृतिक प्रदूषण के अन्तर्गत बिजली 
का कडकड़ाना, बादलों की गडगडाहट, देज वर्षा, तूफान, भूकम्प व ज्वालमुखी विस्फोट 
आदि के समय उत्पन्न ध्वनियाँ आती हैं। 

(2) ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम सत्रोत- ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोतों के अन्ताति 
मनोरजन के साधन, यात्रिक मशीने, यातायात के साधन, कारखाने, घरेलू उपकरण आदि अति 
हैं । ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोद मानव निर्मित होते हैं। इनकी संख्या अनगिनत हैं । अध्ययन कौ 
सुविधा के लिए इन्हे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है-- 

2.. घोलू उपकरण-:प्रेशर कुकर, मिक्सी, वाशिंग मशोव, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, 
एजास्ट पंखे, एअरकण्डीशनर आदि। 


पर्यावरणीय प्रदूषण 93 


2.2. मनोर॑जन के साधन-हारमोनियम, ढोलक, तबला, घुँघरु, मंजीरे, रेडियो, 
द्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, टेलिविजन, बी. सी आर., ग्रामोफोन, डिस्को संगीत आदि। 

2.3, परिवहन के साधन-मोटर साईकिल, मोपेड, स्कूटर, कार, ट्रक, टेक्टर, हवाई 
जहाज, रेलगाड़ी, बसें आदि। 

2.4. कारखाने एवं उद्योग--यांत्रिक उपकरण, मशीने, साइरन, जेनेरेटर आदि। 

2.5. हथियार एवं गोला बारूद-मशीनगनें, हथगोले, टैक, विस्फोटक सामग्री, 
लड़ाकू विमान आदि। 

2.6. अन्य--इनके अतिरिक्त, बैण्ड-बाजा, सिनेमाघर, मेताओं के बड़े-बड़े भाषण, 
आम-सभाएँ, आटे की चक्की, शहरी भीड़, बाजार आदि भी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। 

ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव (880 छ#८०७ ० 50070 70॥॥/७)-- ध्वनि प्रदूषण 
से मानव के मानसिक और शारीरिक दोनों घटकों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव ध्वनि 
की तीक्रता के आधार पर पड़ता है। इसे निम्नानुसार वर्गीकृत करके देखा जा सकता है-- 

(१) सुनने की क्षमता पर दुष्प्रभाव- अनेक अध्ययनो से ज्ञात हुआ है कि लम्बी 
अवधि तक शोर भरे वातावरण में रहने से मनुष्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बहरा हो 
सकता है। 


(2) मानसिक क्रियाओं पर दुष्प्रभाव (890-९[०७ णा ?४५९०॥००ह३९५ 
&०0०शा८४)--अधिक तीव्रता वाले शोर मानव की विभिन्‍न क्रियाकलापीं में व्यवधान एवं 
समस्याएँ उत्पन्न कर देते है जिसके कारण थकान, दुर्घटना, मानसिक तनाव, मानसिक 
असन्तुलन आदि पैदा हो जाते हैं। अधिक शोर मे कुछ व्यक्तियो में अनिद्रा बीमारी हो जाती 

| 


(3) शरीर की क्रियाओं पर दुष्प्रभाव- तेज शोर के कारण हृदय, पाचन तंत्र और 
तंत्रिका तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। शोर के कारण मनुष्य का शरीर कम्पित होने 
लग जाता है बह उछल भी सकता है। कभी-कभी हृदय रोग से पीड़ित ज्यक्ति को दिल का 
दौग भी पड़ जाया करता है। 

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय (७6४४७८४ णि (णा।णागड 50एाऐं 
४णा0॥०॥)-ध्वनि प्रदूषण के उपर्युक्त वर्णित दुष्प्रभावों से स्पष्ट हो जाता है कि इस 
प्रदूषण को कम करने और इससे सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता है। मानव के स्वास्थ्य और सामाजिक सन्तुलन के लिए आवश्यक है कि ध्वनि 
प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। विद्वानों ने कुछ निम्न सुझाब ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के 
सम्बन्ध में दिए हैं-- 

(॥) ध्वनि प्रदूषण स्त्रोतों पर नियंत्रण्प--उन सभी ध्वनि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण 
करना चाहिए जो मानव निर्मित हैं और ध्वनि प्रदूषण को पैदा करते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण के 
प्रमुख स्रोत हैं--यंत्र, उपकरण, मशीनें आदिं। इन उपकरणों मे शोर नियंत्रक उपकरण लगाने 
चाहिए। शोर करने बाले यंत्रों, वाहनों, मशीनों आदि के रख-रखाव को जाँच की जानी 
चाहिए एवं तकनीकी दोषों के कारण अधिक शौर करने घाले बाहनो एवं मशीनों को दोष 
निवारण के बाद हो उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। 
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(2) शोर सीमा का नियंत्रण--सभी क्षेत्रों में शोर सीमा को निर्धारित करके इस 
प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए, जैसे-वाहनों की अधिकतम शोर सीमा निर्धारित कर देनी 
चाहिए। इसी प्रकार उत्सवों, त्योहारों, कीर्तनों, विवाह आदि प्मांरोहों में रात्रि में 
'लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। 

(3) ध्यनि प्रदूषण की शिक्षा--सभी आयु वर्ग के लोगों को ध्वनि प्रदूषण के 
कारण, स्रोत एवं दुष्प्रभावों की शिक्षा देनी चाहिए। इसकी शिक्षा के लिए समाचार-पत्रो, 
रैडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाएँ, शैक्षिक पाद्यक्रम, पोस्टर, स्टिकर आदि का प्रयोग करना 
चाहिए। शिक्षण-संस्थाओं में कम बोलने एवं धीरे बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए। 

(4) बृक्षारोपण-भारी यातायात वाले मार्गों एवं रेलमार्गों के दोनों ओर घने 
वृक्षारोपण करना चाहिए इससे तौत्र शोर को कम किया जा सकता है । केबड़ा, आम, पीपल, 
कनेर, आसापाला, नीम, शीशम, यूकेलेप्टिस, इमली, गुलमोहर आदि पेड़ सड़कों के किनारे 
और उद्योगों आदि के आसपास लगाने चाहिए क्योकि ये उत्तम ध्वनि शौषक हैं । 

(5) ध्वनि प्रदूषण और कानून--ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल 
कानून बनाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखी गई है जिसमे किसी भी प्रकार के प्रदूषण के सन्दर्भ 
में नियम बनाए जाने का प्रावधान हैं तथा इन पर विधिसंगत कठौरता से पालन करने कौ 
व्यवस्था भी है। राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश ने 'संगीत और शोर नियंत्रण, अधिनियम 950, 

बिहार ने ' ध्वनि विस्तारक यन्त्र को बजाने पर नियंत्रण' 955, और राजस्थान सरकार ने शोर 
नियंत्रण अधिनियम, 963 बनाए हैं। किन्हों कारणों से इनका व्यावहारिक पक्ष प्रभावहीन 
और उदासीन-सा रहा है। 


(5 ) रेडियोधर्मी प्रदूषण 
(रिघ्ताशाणा 7ए]ए0णा) 

रेडियोधर्मी भारहीन एवं प्रत्यक्ष रूप मे नहीं दिखाई देने वाला पर्यावरण का प्रदूषक 
है। यह प्रदूषण अन्य कौ तुलना में अधिक हानिकारक है। इसका प्रभाव तोनो--जल, थल 
और वायुमण्डल मे देखा जा सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण की परिभाषा है, “नाभिकौय 
पदार्थी की क्रियाशीलवा द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं ।”'रेडियोधर्मिता 
एक प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें विघटव के समय उच्च शक्ति का विकिरण करते हैं। 
आयन विकरण तीन प्रकार के होते हैं। ये क्रमश: अल्फा तत्व, बीटा तत्त्व और गामा तत्त्व 
हैं। इस सभी विकरणो का कारण नाभिकीय अणु के विखण्डन के परिणाम होते हैं। 
रैडियोधर्मी प्रदूषण से मानव, अन्य जीव, वनस्पति एवं खाद्य सामग्री प्रभावित हो जाती हैं। 

रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत (50पाए८5 ए रिम्ताशाणा ?0]] एाए॥)-रेडियोधर्मी 
प्रदूषण के विभिन्‍न स्रोत हैं-इन्हे प्रमुख दो प्रकारों में विभाजित किया गया है- 
(१) प्राकृतिक, और (2) कृत्रिम या मानव निर्मित। ये निम्नानुसार हैं-- 

(॥) प्राकृत्तिक स्वोत (]ध३पा३। $०धा८९५४)-प्रकृति में विकरण के अनेक स्रोत 
देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से ब्रह्माण्ड से आने बाली किरणों के द्वारा तथा पार्थिव 
विकिरण के द्वारा भी यह प्रदूषण फैलता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोतों में भूगर्भ 
में विद्यमान यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट, 
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कार्बन, स्ट्रान्शियम भी रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रसार करते हैं। वर्षा तथा वायु के द्वारा भी 
शैडियोधर्मी तत्त्वों का स्थानान्तरण होता है। 

(2) कृत्रिम स्तोत (#्ीएा॥ $०ए7९४५)-भानव द्वारा निर्मित अणु रिएक्टर, अपु 
बम, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने चाली एक्स-रे मशीन एवं रेडियोग्राफी 
रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख ख्नोत हैं। परमाणु बमों के परीक्षणों से भी यह प्रदूषण काफी 
उत्पन होता है। मानव निर्मित रेडियोधर्मी कचरा समुद्र, भूपटल एवं अन्तरिक्ष में समय-समय 
पर छोड़ा जाता रहा है। परमाणु भट्टियों के रिसाव से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। 

रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव (840 छर्ट७ ् हि॥070 ?000॥)- 
रेडियोधर्मी पदूषण के अनेक दुष्प्रभाव हैं। प्रमुख दुष्प्रभाव निम्नांकित हैं- 

(१) परमाणु विस्फोट से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण होता है। 

(2) रेडिग्रोधर्मी के प्रभाव से जीन तथा गुणसूत्रों के लक्षणों मे परिवर्तन हो जाता 
है जिसके प्रभाव से बच्चे विकलांग एवं अपंग पैदा होते हैं 

(3) इसके दुष्प्रभाव से कैन्‍्सर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। इससे त्वचा, खून 
के कण, हडिडियो मे विद्यमान मज्जा, सिर के बालों का गिरना, शरीर में रक्त कौ कमी आदि 
बीमारियाँ हो जाती हैं। 

(4) रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भाशय में शिशुओ कौ मृत्यु तक होने की 
सम्भावना है। 

हि (5) इसके द्वारा पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, वनस्पति, खाद्य सामग्री आदि प्रभावित 
। 
रेडियोधर्मी प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय (/६घ४व९४ 0 (जाए दि्व09ा0॥ 
एणाएए्णा)-रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नाकित उपाय काम में लाए 
जा सकते हैं-- 
(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भूमिगत, वायुमण्डल और जलभण्डल में परमाणु बमों 
के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। 
(2) वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुसन्धान करके 
उपयुक्त साधन एवं विधियों का आविष्कार करना चाहिए। 
(3) नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों के निर्माण पर तुरन्त रोक लगा देनी चाहिए। 
(4) रेडियोधर्मी हथियारों, उपकरणो, साधनों एवं तत्त्वों आदि के निर्माण एवं प्रयोग 
पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। 
(5) वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव शरीर में परमाणु विकिरण एवं 
प्रदूषण का परीक्षण करना चाहिए तथा सुरक्षात्मक तरीके अपनाने चाहिए। 
(6) परमाणु बिजलौघर के विसर्जन को दबाने एवं भण्डारण करने के लिए सुरक्षित 
स्थान बनाने चाहिएँ तथा विकिरण को रोकने के लिए हर सम्भव कदम उठाने चाहिए। 
कप मानव समाज की सुरक्षा, निरन्तरता एवं खुशहाली के लिए विभिन्‍न प्रदूषणों पर 
पत्रण करना अत्यावश्यंक है अन्यथा ये प्रदूषण निकट भविष्य में मानव-जाति के लिए 
भयंकर खतरा बन जाएँगे। रे 


अध्याय-5 


उपभोक्‍्तावाद 


((णादष्राशरशांता) 


उपभोवनावाद को अवधारणा ते बहुत पुपनी है लेकिन इसके उदय एवं विकास का 
(लिखित इतिहास 'ए क्रिटिक ऑफ अमेरिकन कन्स्यूमरिज्म' (7940-45) से देखा जा 
सकता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में उपभोक्‍तावाद को अर्थशास्त्र को अवधारणा समझा 
दादा है, लेकिन यह अवधारणा विगत वर्षो में समाजशास्त्र विषय से भी उतनो हो सम्बन्धित 
शव॑ महत्त्वपूर्ण हो गई है जितनी कि अर्थशास्त्र में रहीं है। जब समाज आखेटक, घुमन्तू एवं 
शिकारी अवस्था में घा तब मानव को आर्थिक्री मात्र उपभोग क्यो थी। जैसे-जैसे समाज का 
विकास सरल से जटिल चरणों में, कम निषुणदा से अधिकतम निपुणता, न्यून श्रम विभाव॑त 
से अधिकतम श्रम विभावत को दिशा में हुआ, वैसे-वैसे मानव समाज की अर्थव्यवस्था 
उत्पादन, उपभोग, विनरण और वितिमय के रूप में विशेषाकृत हो गई। 
भ्राचोनकल में ग्रामण सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति और परिवार उत्पादन अपनी, 
ग्राम या समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार करता था। परिवार उत्पादन और उपभोग की 
इकाईं था। जब समाज विकाम को नगरोय अवस्था में पहुँच गया तो परिवार और व्यक्ति मात्र 
उपभोग की इकाईं बनकर रह गया। धौरे-घंरे समाज क्यो आर्थिक व्यवस्था जटिल से 
जटिलतम होनी चली गई। व्यकित अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति बाजार व्यवस्था के द्वारा 
पूरी करने लगा। जब उत्पादन के क्षेत्रों का विकास, विस्तार और विश्लेपीकरण हो गया ठब 
उत्पादन एक स्थान से दूर-दराज के स्थावों पर जाने लगा। उपभोक्ता के हितों पर कु ठाराबात 
होने लगा। उपभोक्ता के साथ विक्रेता तरह-तरह से बेइमानियाँ करने लगा। विक्रेता मिलावट, 
कम तोलना, जमाखोरों दथा अवावश्यक लाभ कमाने लगा तब उपभोवना के हितों की रक्षा 
का प्रश्न उठा। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रयास, आन्दोलन, कमू्ों वा 
निर्माण आदि उपभोक्‍तावाद को अवधारणा के प्रतिपादत कौ पृष्ठभूमि बन यए। जब्र समाज 
को आर्थिक व्यवस्था उत्पादन, विनरण बिविसय और उपभोग में वर्गोकृत और विशिष्ट हो 
गई दब उपभोक्‍्ता के हितों को सुरक्षा को समस्या पैदा हुई। उपभोवतावाद के विभिन्न 
आयामी को समझते से पूर्व आवश्यक है कि हम इस अवधारणा की परिभाषा और अर्थ का 
अध्ययन करें जो निम्नलिखित है-- 
उपभोक्‍ताबाद की परिभाया एवं अर्थ (0लाग्रााणा जावे कट्वाणड़ रण 
(*जा5ऊणाल्ाआआ)-उपभोक्‍तावाद को ठोन परि भाषाएँ “वैब्यसटर एन्साइक्तोपीडिया 
अवएविज्ड डिकावरी ऑफ द इंग्लिश लेंग्वेव"' के अनुसार इस प्रकार हैं- 
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(१) "उपभोक्‍तावाद एक आधुनिक आन्दोलन है, जो उपभोक्ता को बेकार, घटिया 
एवं खतरनाक उत्पादों, गुमग़्ह करने वाले विज्ञापनों और अनुचित मूल्यों आदि के विरुद्ध 
सुरक्षा प्रदान करता है।'' 


(2) आलोच्य विश्वकोष में उपभोक्‍्तावाद की दूसरी परिभाषा इस प्रकार है--''वह 
अवधारणा है कि वस्तुओं के निरन्तर उपभोग में चृद्धि आर्थिक व्यवस्था के लिए लाभकारी 
होती है, उपभोगवाद है ।'' 


(3) तोसरे अर्थ में, “वस्तुओं के उत्तरोत्तर उपभोग का व्यवहार उपभोकतावाद है ।'” 


उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर एवं विगत वर्षो में उपभीक्ताओं के उत्पाद और 
सेवाओं के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करने के लिए किए गए आन्दोलन के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ताबाद एक विस्तृत अवधारणा है जिसके अनेक अर्थ हैं, 
जैसे-() उपभोक्ता द्वास वस्तुओं और सेवाओं का अधिक-से-अधिक उपभोग, (2) 
उपभोवता को विक्रेता से संरक्षण प्रदान करना, (3) उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य के बदले 
में उचित उत्पाद प्राप्त करने सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान करना। (4) वस्तु की गुणवत्ता की गारन्टी 
दिलवाना; (5) खतरनाक उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करवाना; (6) गुमराह करने बाले, 
बहकाने वाले एवं धोखा देने वाले विज्ञापनों के प्रलोभनों से रक्षा करना; तथा (7) उपभोक्ता 
को अधिक-से-अधिक उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय कराना जिससे आर्थिक व्यवस्था की 
उत्तरोत्तर उन्नति और विकास हो। 
इन्हीं उपर्युक्त परिभाषाओं के सन्दर्भ में उपभोकक्‍्तावाद से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण 
आयामो का विवेचन प्रस्तुत है। जैसे--उपभोकता संरक्षण सम्बन्धी आन्दोलन! 
उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन (]/०४टगाश॥ ण॑ (.णाइप्रगाश्ष [0९९०४०॥)-- 
भारतवर्ष में ग्रामों व नगरों में क्रेता (उपभोक्ता) और विक्रेता के सम्बन्ध सदियों सै मधुर रहे 
हैं। क्रेता विक्रेता का पूरा ध्यान रखता था और विक्रेता क्रेंठा का, जिसे ग्रापीण भारत को जाति 
व्यवस्था को एक विशेष कार्य विधि--जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत देखा जा सकता है, 
लेकिन जैसे-जैसे आर्थिक व्यवस्था उत्पादन और उपभोग की सौमा से आगे बढ़ी, उसमें 
आधुनिक अर्थव्यवस्था के लक्षण आ गए। आर्थिक व्यवस्था के चार पक्ष हो गए--उत्पादन, 
विनिमय, वितरण और उपयोग विकप्नित हो गए। पहले व्यक्ति परियार और समुदाय, 
उत्पादन और उपभोग कौ इकाई थे। जैसे आखेटक समाज, चरशगाही समाज, खाद्य सकलन 
समाज और कृषि पर आधारित ग्रामौण समाज। ये समाज अधिकतर सभर्णात्मक आर्थिकी 
वाले थे लेकिन जैसे-जैसे उत्पादन के साधन और डपकरणों का आविष्कार और विकास 
हुआ चैसे-चैसे समाज की आर्थिक व्यवस्था बचत-आर्थिकी को ओर उन्मुख हुई। नगरीय 
च्यवस्था खाद्य एवं उत्पादों के लिए ग्रामों पर निर्भर _रही है। इसी के परिणामस्वरूप व्यक्ति 
और परिवार धीरे-धीरे उत्पांदद और उपभोग की इकाई से परिवर्तित होकर मात्र उपभोग की 
इकाई बन गए जिसमें उपभोक्ता क्रेता हो गया और उत्पादन करने वाली इकाइयाँ वितरण, 
विनिधय एवं विक्रेता हो गईं। 
भारत के रीति-रिवाज, परम्परा व्यवस्था आदि सदियों तक ऐसे रहे जिसमें विक्रेता 
सभी प्रकार से डउपभोवठा को खुश रखता था। विक्रेता किसी प्रकार से उपभोक्‍ता का शोषण 
मिलावट, जमाखोरी, कम तोलकर नहों करता था। ऐसा करना धार्मिक मूल्यों के आधार पर 
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महापाप माना जाता था। उदाहरण के रूप मे दूध देने वाला माप कर दूध देने के बाद कुछ 
और दूध डालना कर्त्तव्य समझता था, जबकि क्रेता उससे कुछ नहीं कहता था। सब्जी का 
विक्रेता क्रेता द्वरा चाही गई सब्जियों का भाव मोल-तोल़ करने के बाद अत्त में कुछ 
धनिया-मिर्च आदि अलग से देना अपना धर्म समझता धा। इसी प्रकार से नाई, धोबी, बढुई, 
लुहार, दाई आदि परिवार को जो सेवाएँ देते थे वह उपभोक्ता को प्रसन्‍न रखना अपना कर्तव्य 
समझते थे। उदाहरण के रूप में कन्या के जन्म पर दाईं, नाई, बढ़ई जो सेवा देते थे उसके 
बदले में सेवा देने के तत्काल बाद जो नेग दिए जाते थे उसमें और पुत्र जन्म के अश्चप्तरों पर 
दी गई सेवा के बदले दिए जाने वाले नेगों मे अन्तर होता था। कन्‍्या-विवाह के अवसर पर 
भी अधिक सैवाएँ देकर कम मूल्य लेना अपना धर्म समझते थे। इस प्रकार के अनेक 
उदाहरण सम्पूर्ण भारत में देखे जा सकते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि 9वीं शक्षाब्दी तक 
उपभोक्ता का किसी प्रकार से भी शौषण नहीं होता था। 

भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन के बाद के काल में उपभोक्ता के अधिकारों में कमी 
आईं। विक्रेता का उद्देश्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाने की ओर अग्रप्तर हो गया। उसमें 
मिलावट करना, अनुचित मूल्य वसूल करना तथा कम तोलना आदि प्रारम्भ हो गया। 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने उपभोक्ता को दयनोय स्थिति को देखकर भारत में उपभोक्ता 
आन्दोलन प्रारम्भ किया। गाँधीजी ने उपभोक्ता की महत्ता निम्न शब्दों में व्यक्त की-- 

“हमारे परिसर में एक उपभोक्ता महत्त्वपूर्ण अतिथि है, वह हम पर निर्भर नहीं है। 
वह हमारे काम में बाधक नहीं है, वह तो हमारे काम का उद्देश्य है। उसकी सेवा करके हम 
उस पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि वह हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करके हम 
पर ही अहसान कर रहा है।'” गाौँधीजी के ही अनुबायी आर आर. दलवी ने प्रथम उपभोक्ता 
संगठन की स्थापना 949 में की थी। भारतवर्ष में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए समय-समय 
पर अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रयास होते रहे। राशन के द्वारा उपभोक्ता को उचित 
मूल्य पर वस्तुएँ प्रदान करने की व्यवस्था आँग्रेजी शासन काल से आज तक चली आ रही है। 
१986 का उपभोद्ता संरक्षण अधिनियम सरकारी प्रयासों का फल है। 


विश्व के लगभग सभी देशो में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 
सरकारी और गैर सरकारी प्रयास देखे जा सकते हैं। 5 मार्च, 962 को अमेरिका के 
तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता के लिए निम्न चार प्रावधान 
प्रदान किए-- (१) सुरक्षा, (2) सूचना, (3) चयन, एवं (4) सुनवाई॥। आग्रे चलकर 
उपभोक्ता संघों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय निदेशक अनवर हजल ने अभिवक्‍्ताओं को 
एक सभा मे ॥5 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप मे मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा 
जिसे सर्वस्म्मति से स्वीकार किया गया। 5 मार्च, 973 रो इस दिन को "उपभोक्ता 
दिवस ' के रूप में औषचारिक भान्यहां दी गई। 7979 मे भारत सरकार ने भी इस दिन को 
*उपभोवता दिवरा' के रूप में मान्यता दे दी। शष्ट्‌ संघ ट्वारा उपभोक्ताओं के लिए उपर्युक्त 
वर्णित चार अधिकारी के अतिरिक्त निम्न चार और अधिकारों को घोषणा कौ-- 


(१) उपभोक्ता शिक्षा, (2) प्रतितोष, (3) स्वस्थ वातावरण, और (4) आधारभूत 
आवश्यकताओ को पूर्ति । 


उपभोक्‍्तावाद ]99 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १986 से पूर्व उपभोक्ताओं को कुछ क्षेत्रों में निम्न 
कानूनों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता था--() माल विक्रय अधिनियम, 930; 

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 940, (3) औषधि और चयत्कारिक उपचार 

अधिनियम, 954; (4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955; (5) बाट एवं माप मानक 
कानून, 956; (6) व्यापार एवं पण्य वस्तु चिलह्ठ अधिनियम, 958; (7) चोर बाजारी 
निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 980; तथा (8) पर्यावरण अधिनियम, 

986। 
उपभोक्ता संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए प्रयास (8॥॥075 ॥/80९ 

0४ 00एक्षापाका णि 0जाक्रशक्ष विणएाणा)--296 में सरकार ने उपभोक्ता 
अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों के संसक्षण के लिए पारित किया। इस अधिनियम का 
उद्देश्य पीड़ित उपभोक्ता को सुलभ, सस्ता, अल्प समय में न्याय दिलवाना है।इस अधिनियम 
के अन्तर्गत कोर्ट की फीस, वकील करने की अनिवार्यता, निर्धारित प्रक्रिया एवं अनिश्चित 
काल तक न्याय में विलम्ब होने जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस 
अधिनियम के द्वास निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की गईं हैं-- 

() उपभोक्ता के अधिकार (शश्लाछ 0 (0७5णा६)-डपभोक्ता संरक्षण 
अधिनियम १986 की धारा 6 और १4 में उपभोक्ता के लिए निप्नलिखित अधिकारों का 
प्रावधान है-- 

(4) प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी कौमत के बदले सही गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता 
तथा मानक कौ चस्तुएँ प्राप्त करने का अधिकार है। 

(2) जहाँ पहले उपभोक्ताओं पर क्रेता या खरीददार को सावधानी का नियम लागू होता 
था उसके स्थान यर अब विक्रेता का यह उत्तरदायित्व है कि बह उपभोक्ता को 
उसकी आवश्यकता के अनुसार माल या सेवा उपलब्ध कराए। 

(3) उपभोक्ता को सही मूल्य पर वस्तुएँ एवं संवाएँ उपलब्ध हो। उसस्रे निर्धारित मूल्य से 
अधिक मूल्य वसूल नहीं किया जा सकता। 

(4) उपभोक्ता को जोवन एवं स्वास्थ्य के लिए अहितकर होने वाली वस्तुओं से संरक्षण 
का भी अधिकार है। 

(5) च्रुटिपूर्ण वस्तु प्राप्त होने पर क्रेता को उसे वापिस लौटाने, बदले में उचित चस्तु प्राप्त 
करने अथवा मूल्य वापिस देने या क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार है। 

(6) उपभोक्ता को विक्रेता, निर्माता या वितरक के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने का भी 
अधिकाए है, यदि क्रेठा की शिकायत इन लोगो के द्वाग़ दूर नहीं को जातो है। 
उपभोक्ता के लिए अभिकरण (8हदवाटाट४ 0 0जाइप्शाह)-इस अधिनियम 

की धारा 9 में उपभोक्ताओ की शिकायतों को दूर करने या उपभोकता-विवादों के निपटारे के 

लिए तीन प्रकार के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणो की निम्न व्यवस्था की गई है-- 

(१) जिला मंच, 

(2) राज्य आयीग, और 

(3) राष्ट्रीय आयोग। 


200 भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


प्रत्येक जिले में एक 'जिला मंच ' होगा। राज्य के स्तर पर एक ' राज्य आयोग' होगा 
एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक *राष्ट्रीय आयोग' कौ स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में देश में 
लगभग 570 जिला मंच, 35 राज्य आयोग और सष्ट्रीय स्तर पर एक "राष्ट्रीय आयोग' 
कार्यरत हैं। 

जिला स्तर पर “जिला मंच” को 20 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों को 
सुनधाई का अधिकार है। शज्य आयोग को एक करोड़ रुपए एवं राष्ट्रीय आयोग को एक 
करोड़ रुपए से अधिक के उपभोक्ता विवादों को सुनवाई करने का अधिकार है। यह व्यवस्था 
उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 के द्वारा की गई है। 
कार्य विधि ([॥०८८(७८) 

(१) सभी उपभोक्ताओं को 'उपभोवता जिला मंच' या आयोग में अपदा परियाद 
प्रस्तुत करने का अधिकए है| परिवाद को मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन द्वारा भी प्रस्तुत 
किया जा सकता है। 

(2) परिवाद प्रस्तुत होने पर विरोधी पक्षकार को सूचना भेज दी जाती है और उससे 
30 दिन में जबाब पेश करने की अपेक्षा की जाती है। यह अवधि 45 दिन की और बढ़ाई जा 
सकती है। 

(3) विरोधी पक्षकार के द्वारा दी गईं अवधि में जवाब पेश नहों होने पर उसके 
२ प्रक्षीय कार्यवाही की जा सकती है। जवाब प्राप्त होने की स्थिति मे साक्ष्य लिए 
जाते हैं। 

(4) धारा 3 (3 क) के अनुसार ऐसे परिवादी का फैसला 5 माह की अवधि मे 
कर दिए जाने की अपेक्षा की जाती है बशर्तें कि विवादित माल को परीक्षण के लिए 
ग्रयोगशाला में भेजा गया हो। अन्यथा ऐसे मामलों का निस्तारण तीन महीनों में कर दिया 
जाना आवश्यक है। तीन माह कौ अवधि उस दिन से गिनी जाती है जिस दिन विशेधी 
यक्षकार को सूचना को त्ञामील हो जाती है। 

दंड (एक्राध्मगाथा)--इस अधिनियम की धारा 26 और 27 मे दंड के प्रावधानो की 
व्यवस्था की गई है-- 

(१) आगर कोई व्यक्ति तंग या घरशान करने के लिए मिथ्या परिवाद प्रस्तुत करता है 
तो उसे धारा 26 के अनुसार 0 हजार रुपए तक के हजने का दंड दिया जा सकता है। 

(2) अगर कोई व्यक्ति मंच या आयोग के आदैशों की पालना करने में विफल रहता 
है, साशय लोप करता है तो उसे धारा 27 के अन्तर्गत न्यूनतम एक माह और अधिकतम 3 

वर्ष तक की अवधि के कारावास या न्यूनतम 2000 और अधिकतम 0,000 रुपए के जु्नि 
या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 

संशोधन (२८४॥६०४)--उपभोक्‍्ता संरक्षण अधिनियम, 986 मे कुछ कमियाँ रह गई 

थीं उन्हें दूर करने और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से 8 जून, 993 को एक 
अध्यादेश के माध्यम से निम्नलिखित आधारभूत संशोधन किए गए हैं-- 

उपभोकता के एक ही प्रकार की शिकायते सामान्य रूप मे करने, घस्तु या सेवा के 

सम्बन्ध में जान-बूझकर गलत गारन्टी देने एवं छूट का भ्रम फैलाने वाले को दोषी ठहराने, 


उपभोकतावाद श्पा 
एक वस्तु के क्रय के समय दूसरी वस्तु के क्रय कौ बाध्यता को अस्वीकार करने और स्वयं 
के भरण-पीषण के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु खरीदी वस्तु को निवारण एजेन्सियों से शिकायत 
करने के अधिकार और मिल गए हैं। इस संशोधित कानून में आवास-निर्माण कार्यो से 
सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों--आवासन मण्डलों तथा गृह-निर्माण सहकारी समितियों को 
भी इसके अन्ताति ले लिया गया है। अब एक जिले में एक से अधिक मंच स्थापित किए जा 
सकते हैं। इस संशोधन के छाग निम्न प्रावधान और जोड़े गए हैं--इस संशोधन के पारित होने 
के बाद की घटनाओं को एक वर्ष की अवधि में शिकायत की जा सकती है। संरक्षण परिषद 
की वर्ष में कम-से-कम एक बार बैठक आयोजित करना आवश्यक्र है। अगर कोई 
जानबूझकर तथा गलत शिकायत परेशान करने के लिए करता है तो उसे दण्ड देने का 
प्रावधान भी कर दिया है। 

उपभोक्ता की सामान्य समस्याएँ (उदार एक्तीटा$ 006 (७5शादा) -- 
उपभोक्ता की सामान्य समसयाएँ निम्न हैं-- 
(7) व्यापारियों द्वारा कम तोलना। 
(2) जीवन रक्षक दवाइयों में मिलावट करना। 
(3) चिकित्सक/डॉक्टरों द्वारा बीमार व्यक्ति पर परीक्षण करना। 
(4) सीमैन्ट में मिलावट करके ठेकेदार द्वारा इमारतें बनाना। 
(5) वकीलों द्वारा जनसाधारण को परेशान करना। 
(७) शुल्क लेकर भो नहीं पढ़ाना। 
(7) घोषित कार्यक्रमानुसार परीक्षाओं का नहीं होना। 
(8)' समय पर परीक्षा परिणाम को घोषित नहीं करना। 
(9) पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं निर्धारित समयावधि में मकान उपलब्ध नहीं करवाना। 


(१0) नगर पालिकाओं एवं निगमों द्वारा गृह कर बसूलने के बाद भी सफाई, रोशनी एवं 
चौकौदारी कौ व्यवस्था नहीं करना। 


(१) पैसे लेकर भी बिजलौ-पानी से सम्बन्धित विभागों द्वात व्यवस्था नहीं करना। 

प्रश्द उठता है कि लोकपान्त्रिक शासन व्यवस्था के होते हुए भी उपभोक्ता अपने 
अधिकारों की मांग क्यो नहीं कर्ता है। इसके निम्न कारण हैं-- 

उपभोक्‍ता का अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता के कारण (२१९४४०ण१५ ए 


एिजाइण्यालड प८फाा।॥ प०एछथएं ॥5 सि805)-- उपभोक्ता के अपने अधिकारों के ग्र॒त्तिं 
उदासीनता के निम्न कारण हैं, जिनके कारण वह उपभोक्ता मंच में नहीं जाता है-- 


() 228. का अपने हितो एवं संवर्द्धन सम्बन्धी कानूनों एवं नियमों को जानकारी का 
नहीं होना। 


(2) उसका अशिक्षित होना। 
(3) उसका गरीब होना। 
(4) उसका बेरोजगार होता। 
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(5) भाग में अन्ध-विश्वास होता। 

(6) सुख-दुःख को तकदीर के खेल मानना। लाभ-हानि को विधि हाथ मानना] 

(7) समस्या को मामूली मानना। 

(8) मंच का कार्यालय दूर होना। 

(9) मंच की कार्यप्रणाली में विश्वास का अभाव होना, फोर्ट-कचहरी में विश्वास नहीं 
होना। 

(१0) विक्रेता या सेवा प्रदान करने थाले संगठन या संस्था द्वारा परेशान किए जाने का भय 
होना, जैसे बैक, अस्पताल, थाना, सरकारी कार्यालय आदि। 


(१) प्रमाणों का अभाव होना। 
(१2) नुकसान की भरपाई का ले-देकर रफा-दफा कर देना। 
(१3) प्रक्रिया के लम्बे चलने का अंदेशा होना। 


उपभोक्ता संगठनों के कार्य इप््रिालाणा$ छा (एा507॥80 (७830590॥8)-: 
भारतवर्ष के अधिकतर उपभोक्ता निरक्षर, ग्रामीण, निर्धन, बेरोजगार, अंधविश्वासी, 
भाग्यवादी हैं इसलिए उपभोक्ता संगठनों एवं आन्दोलनकारियों के उत्तरदायित्व और कार्य 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। इन सगठनों का उत्तरदायित्व है कि उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी 
कानून और अधिकारों की जानकारी सरल भाषा में आम उपभोक्ताओं तक पहुँचाएँ। ये 
संगठन आम उपभोवता में जागृति पैदा करने के लिए आम सभाएँ करें। स्थानीय, प्रान्तीय और 
राज्य स्तरीय सम्मेलन और संगोष्ठियाँ करके उपभोक्‍ताओ में जागृति पैदा करें। इन संगठनों 
को भुहल्लों और बस्तियों में अनपद् एवं भाग्यवादी उपभोक्ताओं को छोटे-छोटे जलसों, 
संभाओं एवं नाटकीं आदि के द्वारा मंच के लाभों को संमझाएँ। सम्भव हो तो आपसी बातचीत 
के माध्यम से उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करवाएँ तथा मंच का लाभ उठाने के लिए 
प्रोत्साहित करे। जन सामान्‍य को प्रभावित करने वाले लोगों जैसे स्थानीय नेता-- पंच, सरपंच, 
वार्डपंच, मास्टर, कलाकार, समाज सेवक, समाज सुधारक उपभोक्ताओं को उनकौ स्थानीय 
भाषा और बोलियों मे मंच की सम्पूर्ण जानकारी दें। 


सरकारी प्रयास (50४शा7एवगत्र। ऐ््गि5)- भारत के आम नागरिक को स्थिति 
को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमे जागृति पैदा करता एक कठिन कार्य है। सरकार 
को भी इस दिशा मे उसी प्रकार से प्रयास्त करना चाहिए जैसों उसके द्वांग समाज कल्याण, 
परिवार कल्याण या परिवार नियोजन के लिए किए हैं। सरकार उपभोक्ता संरक्षण से 
सम्बन्धित योस्टर लगाए, नाटक करवाए, सम्बन्धित साहित्य का वितरण करे ग्रचार के लिए 
पाठशालाओं, पचायतों, अस्पतालो, सस्ते मूल्य की दुकानों, सहकारी समितियों आदि की 
माध्यम बनाए और आम उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करे। दूरदर्शन, आकाशवाणी, 
चलचित्र, सिनेमाघरों में इसका विज्ञापन निकाले । शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों में उपभोक्ता 
संरक्षण अधिनियम तथा मंच के कार्यों को सम्मिलित किया जाए। 
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शिक्षा के द्वारा आम उपभोक्ता को जागरूक एवं प्रोत्साहित करने के लिए उसमें 
आत्मविश्वास, स्वाभिमान और शोषण के विरुद्ध संघर्ष की भावना और इच्छा पैदा की जाए। 
कानूनी प्रक्रिया को अधिक सरल और अएम उपभोक्ता की पहुँच के लायक बनाना चाहिए। 
कार्यालय को समय पर खोलना चाहिए। नौकरशाही व्यवस्था की कमियो को मंच क्री कार्य 
प्रणाली में से दूर करना चाहिए। आन्दोलनकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वकौलों का 
प्रवेश रोकना चाहिए। जिला मंचों को व्यावहारिक बनाने के लिए उनको उपयुक्त भवन की 
व्यवस्था बस्ती के केन्द्र में सबकी पहुँच के पास करनी चाहिए। जिला मंचों में कुर्सी, टेबिल, 
पीने के पानी, चपरासी एवं स्टेशनरी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। 
राजनीति की तरह उपभोक्ता आन्दोलन को व्यवसाय मानने वालों से इसे सुरक्षा प्रदान 
करनी चाहिए। समर्पित आन्दोलनकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा जिन्होंने इसे 
व्यवसाय बना दिया है उन्हें हटाना चाहिए या उन पर अंकुश लगाना चाहिए। उपभोकता 
न्यायालयों को प्रशासनिक प्रक्रिया को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्रदान करने वाली 
व्यवस्था बनाना चाहिए। उपभोक्ता के विरुद्ध या शोषण सम्बन्धी जानकारी उपभोक्ता मंच को 
यदि मिले तो उसे जनहित में मानकर सीधी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसी अनेक उपभोक्‍ता 
शोधण सप्बन्धी सूचनाएँ बिजली, पानी, टेलीफोन, सड़क परिवहन, डाक, बैंक, अस्पताल 
आदि सार्वजनिक संगठनों की अव्यवस्थाओ के सम्बन्ध में आए दिन समाचार पत्रों, दूरदर्शन, 
आकाशवाणी आदि के द्वारा प्रसारित हीती रहती हैं। इस पर उपभोक्ता संरक्षण मंच को 
जनहित में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। तभी भारत जैसे देश के निरक्षर, गरीब, बेरोजगार 
उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और उपभोक्तावाद या बह 
आन्दोलन जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है, सफल हो पाएगा। 


छ 


अध्याय-१8& 
मूल्यों का संकट 
((प्रांशं5 ए ४४785) 


मानव एक ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति द्वार ही 
कुछ नियम, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य आदि निर्धारित होते हैं जिनके आधार पर कार्य करने पर 
व्यक्ति सामाजिक प्राणी बतता है। यही आदर्श मूल्य कहलाते हैं जो बताते हैं कि क्या अच्छा 
है? क्या बुरा है? क्या करता चाहिए? वया नहीं करना चाहिए? इस प्रकार सामाजिक मूल्म वे 
आदर्श होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारुरूपेण चलाने में सहायक होते हैं। यदि इन 
आदर्शों की परिपालना न की जायेगी तो समाज-व्यवस्था अमर्यादित हो जायेगी, अव्यवस्थित 
हो जायेगी। समाज में घूल्यों का संकट पैदा हो जाएगा। मूल्य प्रत्येक समाज के भिन्‍्व-भिन्‍न 
होते हैं--ये त्तो व्यवहार करने का एक मानदण्ड कहे जा सकते हैं जो किसी समाज में 
उचित-अनुचित, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को तय करते हैं; उदाहरणार्थ--' पर निन्‍दा न करो!, 'सब 
जीवों पर दया करो", 'असत्य व मिथ्या भाषण न करो' आदि समाज के सामान्य नियम होते 
हैं जिनकी पालना करना समाज का कर्त॑व्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति इनकौ पालना अवश्य 
करता है। इनकौ अवहेलना करने वाले को समाज निन्दनीय मानता है। अत; कहा जा सकता 
है कि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियन्त्रित करने के वरीके हैं जो बताते हैं कि क्या सही है 
और क्या करना अपेक्षित है। इनका उल्लंघन होने पर मूल्यों का संकट पैदा होता है। मूल्यों 
का संकर का अध्ययन करने से पहले इनकी परिभाषा, प्रकार, विशेषताओं आदि का 
अध्ययन फरेगे। 


मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा 
हचहशा)ओए शाएं एटगिंएण ण ४४०८५) 
पूल्यों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जॉनससन ने कहा है, “मूल्यों को एक अवधारणा 
अथवा मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि सांस्कृतिक हो सकता है या 
केवल व्यक्तिगज़ और जिसके द्वारा चौजो की एक-दूसरे के साथ तुलना की जाती है, स्वीकार 
या अघ्वीकार किया जाता है | एक-दूसरे की तुलना में उचित था अनुचित, अच्छा या घुरा, 
ठीक अधवा गलत माना जाता है।'' 
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डॉ. राधा कमल मुखर्जी मूल्यों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, ““सामाजिक 
मूल्य वे सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्‍न सामाजिक 
परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है!” 


हारालाम्बोस के मत में, ''मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है कि क्या अच्छा 
और वांछनीय है। यह परिभाषित करता है कि क्‍या महत्त्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने 
योग्य है”! 

चुद्स के मत में, “सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धान्त हैं जो दिन-प्रतिदिन के 
जीवन में व्यवहार को नियन्त्रितु करतें हैं 


दुर्खाम ने मूल्यों को सामाजिक तथ्यों के रूप में घिवेचना की है। उन्होंने सामाजिक 
तथ्यों के समान सामाजिक मूल्यों को दी विशेषताएँ बताई हैं--(4) बाह्यता, तथा 
(2) बाध्यता। 


(१) बाह्मता (8:श7०॥9) का अर्थ है कि यद्यपि मूल्य समाज के सदस्यों की 
मानसिक अंत:-क्रियाओं के परिणाम होते हैं। फिर भी इनका सम्बन्ध किसी व्यक्ति की 
मानसिक क्षमता से नहीं होता, अपितु ये व्यक्ति की परिधि से स्वतन्त्र अपनी सत्ता रखते हैं, 
साथ ही सामाजिक मूल्यों को विभाजित करके पुन: वैयक्तिक मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता, यही इन मूल्यों की बाह्मता है। 


(2) बाध्यता ((१०॥६9॥00 मूल्यों की दूसरी विशेषता है जिसका अर्थ है कि 
सामाजिक पूल्य किसी एक व्यक्ति का मूल्य न होकर सबका होता है, इसीलिए वह व्यक्तियों 
के व्यवहार को प्रभावित करता है। 

फिचर के मत में, “'समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौरियों के रूप में 
परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और 
अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्त्व का निर्णय करते हैं।'” 

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य आदर्श हैं 
जो दैनिक जीवन में व्यवहार को नियन्त्रित करते हैं। ये वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी 
लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्ति के व्यवहारों आदि को अच्छा अथवा बुरा कहा जा सकता 
है। मूल्य स्त्य॑ में उद्देश्य भी हैं जो स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मूल्यों का निर्माण 
सम्पूर्ण समूह के सदस्यों की परस्पर अन्त:क्रिया का परिणाम होता है क्योकि व्यक्ति इन्हें 
सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मूल्य प्रत्येक समाज के अलग-अलग होते 
हैं--निष्कर्षद: मूल्य व्यवहार का सामान्य तरीका है। ये वह मानदण्ड है जो समाज मे अच्छे 
या बुरे, सही अथवा गलत का निर्धारण करते हैं। 


सामाजिक मूल्यों की विशेषताएँ 
(एफशण्णटांतराटड एज 80टसवगे ४०7८5) 


उपर्युक्त परिभाघाओ के आधार पर मूल्यों की कुछ विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं जो 
निम्नलिखित हैं- 
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समूह को 
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हक सामृहिकता 
सामाजिक मूल्य 
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रा 
आवश्यकताओं के पूरक 







सामाजिक कल्याण 
को भावना 


4. सामाजिक मानक (5०८थे परणाा)-जॉनसन ने सामाजिक मूल्यों फो 
सामाजिक मानक बताया है जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को वाज्छित- 
अवान्छित, उचित-अनुचित, अच्छा-धुग्ग़ आदि बताया जा सकता है। इस अर्थ मे सामाजिक 
मूल्यों को सामाजिक-मानक कहा जा सकता है। 

2. समूह की एकमतता (90779 छ 50009)- मूल्यों के विषय मे यह स्पष्ट 
है कि ये एक समाज या समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं ; सम्पूर्ण समूह मूल्यों के 
विषय में एकमत होता है। इसी कारण व्यक्ति इनकी अनुपालना न करने पर निन्‍्दनीय माना 
जाता है। 

3. सामूहिकता (८७८०।शा+)- सामाजिक मूल्य किसो व्यक्ति विशेष से 
सम्बन्धित नहीं होते अपितु सम्पूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं अर्थात्‌ मूल्यों का 
सामाजिक-सास्कृतिक आधार होने के कारण ये समूचे समाज को विशेषता होते हैं, क्योंकि 
ये सापूहिक अन्तःक्रिया के द्वारा उत्पनत होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होते। 
इसीलिए यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि मूल्यों में सामूहिकता होती है । 

4. सामूहिक भावनां (0०॥८८०४६ ए८लाप्ष्टोी-- सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियो 
की भावनाएँ जुड़ी रहती हैं। इसो कारण व्यक्ति अपने वैयक्तिक हितों को भुलाकर इन मूल्यों 
की रक्षा के लिए सदेव तत्पर रहते हैं। मूल्य एक आदर्श होते हैं। देशभक्ति, स्वतन्त्रता, 
प्रबातनत्र आदि इसी प्रकार के उच्च मूल्य हैं जिनके लिए व्यक्ति अपने प्राणोत्सर्ग भी इँसते- 
हँसते कर देते हैं। भगतसिंह आदि ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, 
इसके पीछे एक भावना थी कि हम अपने देश को रक्षा करें। यही भावना वह उच्च मूल्य है 
जो लोगों को सामूहिकत मे बाँधते हैं। 

5, सामाजिक कल्याण की भावना (एटलाआड एण $एटा3| 0 ८।शि८)- मूल्य 
सामाजिक कल्याण कौ भावना से जुड़े होते हैं। “सदा सत्य बोलो", “जीवों पर दया करो, 
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“गरीबों पर दया करो' आदि इसी प्रकार के मूल्य हैं। सम्पूर्ण समाज के कल्याण को भावना 
से सम्बन्धित हैं, जिनको परिपालना करने पर समाज में संगठन व एकरूपता बनी रहती है। 

6. सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक ($0एज्ञापािट$ छा $6द7] 
7८८०१४)-पूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते है, चूँकि प्रत्येक समाज कौ 
अलग संस्कृति होती है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार बनती है और प्रत्येक समाज व 
संस्कृति अलग-अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति 
करते हैं जिनके कारण हो सामाजिक संगठन व व्यवस्था बनी रहती है | इस प्रकार सामाजिक 
मूल्य सामाजिक आवश्यकताओ की पूर्दि में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 

7. परिवर्तनशीलता ((॥/2०४७॥४५)--सामाजिक मूल्यों मे परिवर्तन अत्यन्त मन्द 
गति से आठा है, लेकिन ये परिवर्तित होते अवश्य हैं। मूल्य चूँकि सामाजिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति में सहायक होते हैं अत: समाज की आवश्यकताएँ जब बदलती हैं तो उसके मूल्यो 
में भी बदलाव आ जाता है क्योकि मूल्य समाज के अनुसार ही होते हैं अतः सामाजिक 
मूल्यों मे गतिशीलता पाई जाती है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप होती है। 

8. विशिष्टता (0)/ह्रापा00ए८॥९५४४)--मूल्यों के विषय में यह स्पष्ट किया जा चुका 
है कि प्रत्येक समाज के मूल्य अलग-अलग होते हैं जो उस समाज की सस्कृति के आधार 
पर होते हैं, उदाहरणार्थ--'विवाह एक धार्मिक कृत्य है' जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यह 
भारतीय मूल्य है। पश्चिमी समाज में ' विवाह एक समझौता है' इसके अनुसार ही वहाँ पति- 
पत्नी मे सम्बन्ध स्थापित होते हैं। अतः निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि मूल्यों में विभिन्‍न 
समाजों के अनुरूप भिन्‍नता याई जाती है। 


मूल्यों का वर्गीकरण 
((95870०(007 ०६ ४०७।७८५) 


मूल्यों के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं। अनेक विद्वानों ने मूल्यों को भिनन-भिन 
श्रेणियों में विभाजित किया है, कुछ मुख्य वर्गीकरण निम्नलिखित हैं-- 


मूल्यों का वर्गीकरण 


मूल्यों के प्रकार 
(१) अनिवार्य एवं (2) व्यावहारिक 
(॥) नकारात्मक एवं (2) सकारात्मक 
(१) सैद्धान्तिक, (2) आर्थिक, (3) सौन्दर्यात्मक, 
(4) सामाजिक, (5) राजनैतिक, और (8) धार्मिक । 
(१) सावयवी, (2) विशिष्ट, (3) सामाजिक, 
(4) सांस्कृतिक! 
इन मूल्यों के प्रकारों का सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 


4. सी. गोलाइटली ने मूल्यों को दो भागों मे बाँटा है--() अनिवार्य एवं 
(2) व्यावहारिक! 














बलोगन्स एम. केस 
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(0 अनिवार्य मूल्य वे हैं जिनका पालग करना समाज मे अनिबाय॑ होता है; 
जैसे-चोरी न करना, सत्य बोलना आंदि। इन मूल्यों का उल्लंघन करने पर समाज व्यक्ति 
को दण्डित करता है। 

(॥) व्यावहारिक मूल्य वे धूल्य हैं जो दैनिक जीवन के आचरण में विद्यमान रहते हैं; 
जैसे-बड़ो का आदर करना, अतिथि का अभिवादन करना आदि! 

2. पैरी ने रुचि एवं उद्देश्यों के आधार पर मृल्यों को नकारात्मक, सकाशामक, 
विकासवादो व वास्तविक आदि भागो में वर्गीकृत किया है जिनमें-भकादत्मक एवं 
सकारात्मक-दों प्रकार महत्त्वपूर्ण है। नकागत्मक मूल्य का अर्थ है कि कुछ कार्यों का न 
करना हो उचित है और सकारात्मक मूल्य से आशय ऐसे आदर्शों से है जिनके अनुप्तार 
आचरण करना सामाजिक दृष्टि से उचित माना जाता है। 

3. कुछ विद्वान मूल्यों को सुखवादी, सौन्दर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक तथा 
तार्किक आदि भागों में वर्गोकृत करते हैं--इनमे स्प्रेंगलर का वर्गोकरण सर्वाधिक लोकप्रिय 
है। इन्होने मूल्यों को सैद्धान्तिक, आर्थिक, कलात्मक अथवा सौन्दर्यात्मक, सामाजिक, 
ग़जनैठिक एवं धार्मिक आदि भागों में विभक्त किया है। 

0) सैद्धान्तिक मूल्य समाज के सदस्यो के लिए सैद्धान्तिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं 
जो जीवन-दर्शन से सम्बद्ध होते हैं 

(॥) आर्थिक मूल्य हमारे आर्थिक जीवन से सम्बद्ध होते हैं, जैसे-- भविष्य के लिए 
कुछ बचत करना आवश्यक है। 

(70 सौन्दर्यात्मक मूल्य जीवन के कलात्मक अथवां 'सत्यं शिव सुन्दरम्‌' पक्ष से 

सम्बन्धित होते हैं। 

(५) सामाजिक मूल्य सामाजिक जीवन से सम्बन्धित होते हैं; जैसे-भपरिवाश में 
माता-पिता की सेवा करना घुत्र का कर्त्न्य है। 

(५) राजनैतिक मूल्य राजनीति से सम्बन्धित होते हैं; जैंसे-प्रजातन्त्र की रक्षा करना 
सभी नागरिकों का कर्त्तव्य है। 

(५) धार्मिक मूल्यों से आशय पूजा-अर्चना, ईश्वर, मोक्ष आदि से सम्बन्धित 
मान्यताओं का निर्वाह करना, ईश्वर में आस्था रखना आदि से है। 

4. क्‍लरेन्स एम. केस ने सामाजिक भूल्यों को जीवन-स्तर के आधार पर चार भागों 
में विभाजित किया है। केस का मानना है कि मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं 
जिनका चुनाव स्वयं मूल्यांकन करने वाले करते है। केस द्वारा वर्गीकृत चार मूल्य 
निम्नलिखित प्रकार हैं-- 

4. सावयवो मूल्य (072श॥९ ५४४४७८७)--ये मूल्य शरीर की रक्षा सम्बन्धी विषयी 
से सम्बद्ध हैं, जैसे- आग से मत खेलो', *पानी से दूर रहो', 'भारो पदार्थों से अलग रहो" 
आदि। शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों से सम्बन्धित मूल्य सावयवी मूल्य हैं। बचे 
के जन्म तथा व्यक्ति को मृत्यु से सम्बन्धित मूल्य भी सावयवी मूल्य हैं। 

4.2 विशिष्ट मूल्य (६72८८ ए40७८४)-ये मानव-जीवन की कुछ विशिष्ट 
परिस्थितियों से सम्बन्धित मूल्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों, विशेषताओं, 
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विचार आदि के आधार पर इन्हें विकसित करता है; जैसे--पर्दा-प्रथा, अपनी ही जाति में 
विवाह आदि को एक व्यक्ति उचित मानता है तो दूसरां अनुचित। इस प्रकार व्यक्ति कौ 
मनोबृत्ति के आधार पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकते हैं। 


4.3 सामाजिक मूल्य (४0८० ५४४७८५४)-सामाजिक जीवन के विभिन क्षेत्रों से 
सम्बन्धित मूल्य इस श्रेणी में आंते हैं, जैसे--सामाजिक-व्यवहार, सहायता, सहयोग आदि से 
सम्बन्धित मूल्य स्रामाजिक मूल्य हैं, जैसे--'दीन-दुखियों कौ सहायता करो", 'परस्पर 
सहयोग करो ' आदि। 


4.4 सांस्कृतिक मूल्य ((:४॥ए६। ५४।४८५)-ये वे मूल्य हैं जो मानव कौ संस्कृति 
से सम्बन्धित है, जैसे-परम्परा, कला, लोक-रीति, रूढ़ियाँ आदि तथा वे डपकरण एवं 
प्रतीक जिनका आविष्कार मनुष्य द्वारा हुआ है और जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते 
हैं तथा समाज इन मूल्यों को उचित व उपयोगी मानता है। मनुष्य इन मूल्यों को सांस्कृतिक- 
'जीबन को नियमित और नियन्त्रित करमे के कारण विकसित करता है। 


सामाजिक मूल्यों का महत्त्व ( कार्य ) 
[09णाक्राएड (ालाणा) एण $0टांश फ््वाए८ट5] 


सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवस्था व शान्ति बनाए रखने में अपना महत्त्वपूर्ण 
योगदान देते हैं | मूल्यों के सहयोग से हो मानव अपनी इच्छाओं द उद्देश्यों को वास्तविक 
स्वरूप प्रदान करता है। मूल्यो के विषय में राधा कमल मुखर्जी का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। आपने मूल्यों के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्त्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
है। उन्होने माना है कि प्रकृतिगत रूप में समस्त मानव-संबंध तथा व्यवहार मूल्य हो हैं। 
मानव की आधारभूत इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों कौ संतुष्टि करने में मूल्यों का अनोखा महत्त्व 
होता है। मूल्य सामाजिक क्रिया में सामूहिक अनुभव होते हैं। ये समाजों का निर्माण करते हैं 
तथा सामाजिक सम्बन्धों कौ सगठित करते हैँ। 

मूल्यों के सम्बन्ध मे दुर्खाम का भी यह मानना है कि प्रत्येक प्रकार के मूल्यों का 
स्रोत सभाज होता है। उनका मानना है कि ''सामाजिक-तथ्य-विचार, व्यवहार, अनुभव या 
क्रिया का वह पक्ष है जिम्रका निरीक्षण वैषधयिक रूप में संभव है और जो एक विशेष ढंग से 
व्यवहार करने को बाध्य करता है।"' 

यहाँ इन्होने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक तथ्यों की संज्ञा दी हैं अत: सामाजिक 
तथ्यों या मूल्यो को समाज द्वारा ही च्युत्पनन माना है | इसी कारण व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के 
पालन के लिए बाध्य होता है। इनके मत मे सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना को अभिव्यक्त 
करते है इसीलिए व्यक्ति इनके सम्मुख झुकता है--सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत मूल्य से श्रेष्ठ 
होते हैं क्योकि ये समाज को एकीकृत करने का भी कार्य करते हैं। 

सामाजिक मूल्यों के सम्बन्ध में चार्ल्स बगल ((/ल्‍४९५ 80०९८) का मानना है कि 
सामाजिक मूल्यों के पीछे सामूहिक स्वीकृति होती है अथवा सामूहिक स्वीकृति के आधार 
पर हीं सामाजिक मूल्यों का विकास होता है इसोलिए सामाजिक मूल्य समूह-कल्याण की 
भावमा से ओव-प्रोत होते हैं। इन्होंने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक जीवन का रक्षा-कवच 
माना है क्योकि इनसे समाज में एकता, संगठन व नियन्त्रण बना रहता है। 
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फिचर ने अपनी पुस्तक “समाजशास्त्र' मे सामाजिक मूल्यों के निम्नलिखित महत्त्व 
बताए हैं-- 

() व्यक्ति के निर्माण एवं संगठन में महत्त्वपूर्ण होते हैं--मूल्यों को व्यक्ति के 
निर्माण एवं सगठन के लिए महत्त्वपूर्ण माता गया है। ध्यक्ति अपने व्यक्तित्व या आचरण में 
(समाज द्वारा मान्य) मूल्यों को एकीकृत करने का प्रयास करता है जिससे उसका व्यवहार 
डस प्रकार का हो जाए जैसा कि अन्य लोगों का है। इस प्रकार व्यक्ति सामाजिक 
परिस्थितियों से सरलतया अनुकूलन कर लेता है, साथ ही मूल्यो को स्थीकार कर लेने के 
कारण व्यक्ति तथा समाज के व्यवहार प्रतिमान एक हो जाते हैं जिससे व्यक्ति स्वयं को समूह 
से विच्छिन्न न समझकर सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक अंग समझने लगता है | उसकी 
यह एकीकरण की भावना उसमें सुरक्षा को भावना उत्पन्त करती है जो स्वयं व्यक्ति एवं 
समाज दोनों की उलति के लिए आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण है। 

(2) सामाजिक संगठन एवं सामाजिक एकरूपता में महत्त्वपूर्ण होते 
हैं--सामाजिक मूल्यों का महत्त्वपूर्ण कार्य सामाजिक एकरूपता लाना है साथ ही स्लामाजिक 
संगठन को भी दृढ़ करने मे इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है इसका कारण यह है कि मूल्य 
कुछ निश्चित एवं मान्य व्यवहार प्रतिमानों को प्रस्तुत करते हैं और समाज के सदस्यों से यह 
आशा की जाती है कि ये अपने व्यवहारों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाए रखें 
जिससे समाज में संगठन व्‌ एकीकरण बना रहे क्योकि जिन ल्लोगों के मूल्यों मे समानता 
होठी है उनके व्यवहारों में भी साम्य मिलता है परिणामस्वरूप परस्पर सहयोग और निकटता 
उनमे अधिक होती है। इस प्रकार मूल्य सामाजिक एकीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं । 
यदि सभी व्यक्ति मानक मूल्यों के अनुसार आचरण करते हैं तो समाज में संगठन अधिक 
रहता है। 

(3) विचारों एवं व्यवहारों के निर्धारक होते हैं--मूल्य आदर्शात्मक होते हैं 
जिनको प्राप्त करता कठिन होता है। सामाजिक मूल्यों को समाज के विचारों एवं व्यवहारों का 
प्रतीक माना जाता है। इन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है कि कौनसा कार्य उचित है और 

कौनसा अनुचित- इसीलिए इन्हें समाज के आदर्श रूप में माना जाता है। यही व्यक्तियों के 
विचारों और व्यवहारों को भी निश्चित करते हैं कि कौनसा व्यवहार व विचार आदशत्पिक 
है 

( 4) सामाजिक नियन्त्रण के साधन-जैस्सा कि पूर्व मे स्पष्ट किया जा चुका है 
मूल्य आदर्शात्मक होते हैं जिनकी अनुपालगा करना सभो का कर्त्तव्य होता है और पालना न 
करने पर व्यक्ति दण्डित भी किया जा सकता है। ये व्यक्ति को उचित व्यवहार करने के लिए 
बाध्य करते हैं। इस ग्रकार सामाजिक व्यवस्था को सुचास्ररूपेण चलाने के लिए सामाजिक 
मूल्य सामाजिक नियन्त्रण रखते हैं जिससे व्यक्ति उचित व्यवहार करे अन्यथा उसे समाज 
दण्डित कर सकता हैं। 

(5 ) मूल्य सामाजिक क्षमता के मूल्यांकन में समर्थ होते हैं--सामाजिक सृल्यी 
के आधार पर यह स्पष्ट होठा है कि किसी व्यक्ति को अन्य लोग किस रूप मे देखते हैं? 

अर्थात्‌ दूसरे लोगो की दृष्टि मे उसका क्या स्थान है? उदाहरण के लिए--यदि कोई व्यक्ति 
निर्धारित मूल्यों के अनुरूप आचरण नहीं करता तो समाज उसे अवमानना की दृष्टि से देखता 
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है। यह अवमानना की दृष्टि का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है, 
जो समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि समूह एवं व्यक्ति की 
क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है। 

(6) सामाजिक सम्बन्धों को संतुलित करने में सहायक होते हैं--मूल्यो का 
सामार्जिक जीवन में अत्यधिक भदृत्त्व है। ये सामाजिक सम्बन्धो को सन्तुलित करते हैं तथा 
सामाजिक व्यवहारों में एकरूपता उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। मूल्यो का 
सम्बन्ध व्यक्तियों की आन्तरिक भावनाओं से होता है इसलिए इनसे सामाजिक जीवन को वह 
मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है जो समाज-व्यवस्था एवं संगठन के लिए आवश्यक 
होता है। 


मूल्यों के आधार पर ही सामाजिक समस्याओं व घटनाओ फा भी मूल्यांकन किया 
जा सकता है, उदाहरण के लिए--'सत्य बोलना' एक आदर्श मूल्य है। इसकी अनुपालना 
व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी स्तरो पर को जा सकती है--इस प्रकार मूल्य 
सामाजिक व्यवहारों में एकरूपता उत्पन्न करते हैं तथा सामाजिक सम्बन्धों मे संतुलन उत्पन्न 
करते हैं। 


(7) सामाजिक भूमिकाओं के निर्देशन में सहायक होते हैं--सामाजिक मूल्य 
यह भी निश्चित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति मे किस भूमिका का निर्वाह करेगा? 
चूँकि हर समाज के मूल्य भिनन्‍न-भिन होते हैं अतः विशिष्ट परिस्थिति में समाज उससे किस 
प्रकार की भूमिका-निर्वाह की अपेक्षा करता है यह मूल्यों पर निर्भर करता है। 

भारत कौ तुलना में अमेरिका को मूल्य-व्यवस्था में अन्तर का परिणाम दोनो देशो के 
पारिवारिक सम्बन्धों को भूमिका में भिन्‍नता है। इस प्रकार मूल्य भूमिका-निर्वाह के निर्देशन 
में भी सहायक व सक्षम होते हैं। 

(8) भौतिक संस्कृति के महत्त्व के संवर्धक होते हैं--कुछ सामाजिक मूल्य 
भौतिक संस्कृति के महत्त्व को बढ़ाने में सहायक होते हैं क्योंकि व्यक्ति आधुनिक सुविधाओं 
को इसलिए अपने लिए उपयोगी मानते हैं क्योकि वे सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाती 
हैं। प्रतिष्ठा-सूचक चस्तुएँ, जैसे--कार-टेलीफोन आदि सामाजिक मूल्यो के लिए उपयोगी 
मानी जाती हैं--इस तरह कहा जा सकता है कि सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति के महत्त्व 
को बद़ते हैं। 

(9 ) स्वाभाविकता एवं व्याधिकीयता व्यवहारों को स्पष्ट करते हैं--स्रामाजिक 
मृल्यों के आधार पर सामाजिक व्यवहार को-स्वाभाविक एवं व्याधिकीय--दो प्रकार का 
कहा जा सकता है। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं वे स्वाभाविक तथा जो 
व्यवहार इनके विपरीत होते हैं वे व्याधिकीय कहलाते हैं अर्थात्‌ मूल्यों द्वारा संस्थापित 

आदर्शों के विपरीत व्यवहार करने वाले व्यक्ति व्याधिकीय कहलाते हैं। सामाजिक दृष्टि से 
अपराध की व्याख्या भी इसी आधार पर की जाती है। सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करने 
पर व्यक्ति दोषो माना जाता है। उसे दण्डित किया जा सकता है क्योकि सामाजिक अस्तित्व 
के लिए सामाजिक मूल्य आधार-शिला हैं। इस प्रकार सामाजिक विघटन कौ रोकने तथा 
सामाजिक व्यवस्था बदाए रखने में एवं इसके पुनर्निर्माण मे सामाजिक मूल्यों का विशेष 
महत्त्व है क्योकि सामाजिक मूल्य ही सामाजिक जीवन के मानक हैं । 
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मूल्यों का संकट 
((.शंड्रं5 छा ५४।ए८५४) 

उपर्युक्त उपयोगिताओं के साथ-साथ सामाजिक मूल्य कभी-कभी सामाजिक विधटन 
का कारण भी बन जाते हैं। व्यक्ति कौ मनोवृत्तियाँ मूल्यों के आधार पर बनहौं हैं। जब 
मनोवृत्तियों (807०5) और सामाजिक मूल्यों मे संघर्ष होता है तों विधटन की स्थिति 
उत्पन हो जातो है और मूल्य संकर पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए--हिन्दुओं में विवाह 
के समय पर्दा करना या सिर ढकना एक सामाजिक मूल्य है-वर्तमान समय में इसमें 
परिवर्तन आ रहा है क्योकि आज लोगों कौ मनोवृत्तियाँ बदल गई हैं लेकिन मूल्यों में 
बदलाव बड़ी धीमी गति से आ पाता है--वे सामाजिक परिस्थितियों के साथ-साथ नहीं 
बदल पति। परिणामस्वरूप मूल्य वर्तमान परिस्थितियों से पिछड़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक जोबन में तनाव उत्पन हो जाता है उससे सामाजिक विधटन को 
स्थिति उत्पन्त हों जातो है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मूल्य समय एवं परिस्थिति के 
अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं या समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं तो व्यक्ति 
ऐसे मूल्यों का विद्रोह कर देते हैं जिससे समाज में मूल्य संकट उए्पन्त हो जाता है। बाले- 
विवाह, सतो प्रथा, पर्दा-प्रथा, जागीरदारी आदि अनेक ऐसे मूल्य हैं जिनको आज के समय 
में पिछड़ेपत का सूचक माना जाता है क्योकि लोग अब नवीन मूल्यों को ग्रहण करते जा 
रहे हैं। 


राधाकमल मुकर्जी के अनुसार सामाजिक मान्यताओं की अवशानना करना अधवा 
सामाजिक मूल्यो का उल्लंघन करना हो विमूल्य॑ या मूल्यों का संकट पैदा होता है। अपराध, 
भ्रष्टाचार, हेष, हिंसा, विघटन व शेषण आदि विमूल्य हो हैं। विमूल्यों को उत्पत्ति सामागिक 
जीवन में बुराइयो के फलस्वरूप होतो है। 


मूल्य और विमूल्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए मुकर्जी का मानना है कि सत्य को सदा 
विजय होती है" यह एक श्रेष्ठतम मूल्य का उदाहरण है, किन्तु "राजनीति में कुछ भी अनुचित 
नहीं होता है ' यह विमूल्य का उदाहरण है ।* क्षमा कर देना हो सबसे बड़ी सजा है' यह मूल्य 
है किन्तु 'खून का बदला खून ' यह विमूल्य है। परिश्रम का फल मीठा होता है' यह एक 
उच्चतर मूल्य है, किन्तु “जिओ औएर जोने दो" यह विमूल्य का उदाहरण है। इस प्रकार 
व्यक्ति मूल्यो को अवहेलदा करके विमूल्यों को स्वीकार कर लेता है तो मूल्य सकट पैदा हो 
जाता है। वैयक्तिक स्तर पर बेईमानी, हिंसा, घृणा व अबहैलना आदि बिमूल्यों के उदाहरण 
हैं। *' अपने पड़ोसी से प्रेम करो! सामाजिक मूल्य है, जबकि “'दुष्ट के साथ दुष्टता का 
व्यवहार करो'" विमूल्य का उदाहरण है। इसो प्रकार हिंसा, शोषण, साम्प्रदायिकंता, क्षेत्रवाद, 
भाषाबाद और राजद्रोही गतिविधियाँ आदि विमूल्यो के उदाहरण हैं। विमूल्य उन संस्थाओं या 
च्यवहारों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, जो कायून और सामाजिक-संहिताओं कौ 
अबमानना करते हैं। 
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मुल्य संकट के कारण ((१9७५८६ छ (७७४६ ए ४४७८५) 
मुकर्ज़ो के मतानुसार मूल्य संकट की उत्पत्ति तीन कारणों से होती है-- 


(१) शारीरिक अथवा जैविकीय आवश्यकताएँ (एजडाटव 0 छठ 0ए्टाट्ो 
॥२९८०९५६॥॥८४)-- मूल्य संकट की उत्पत्ति का प्रथम कारण जैविकोय है। जब व्यक्ति अपनी 
आवश्यक आवश्यकताओं, जैसै--भोजन, आवास और वस्त्र आदि की भी पूर्ति नहीं कर 
पाता अर्थात्‌ शारीरिक कष्ट, कुपोषण, सुविधाओं का अभाव, अभिवृद्धि में बाधा, वस्त्र व 
आवास की अपर्याप्तता, बीमारी व सुरक्षा का अभाव आदि असुविधाएँ उसे सताती हैं तो 
भूल्य संकट की उत्पत्ति होती है। 


(2) मानसिक आवश्यकतायें ((८६४४) ]४८०६५४३)।।३८५)-मानसिक 
आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति न होने पर भी मूल्य संकट को उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति 
की प्रेम, प्रतिष्ठा, प्रस्थिति एवं सुरक्षा विधधक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा 
उत्पन्न होती हैं, तो उस स्थिति में बह मानसिक तनावों एवं संघर्षों का शिकार हो जाता है। 
क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मसन्तोष के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक होती है--इसके 
अभाव में व्यक्ति में कृत्रिम एवं विकृत मूल्य विकसित हो जाते हैं, जो उसकी इच्छाओं और 
आकांक्षाओं के पथभ्रष्ट तरीकों से पूर्ति करते हैं-यही मूल्य संकर है। 

(3) सामाजिक आवश्यकतायें (80०४ १००८६६॥॥६४)--सामाजिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी मूल्य संकट को उत्पत्ति हो जाती है। जब व्यक्ति के 
समक्ष संघर्षात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो जावी हैं तो वह उनको सहन करने अथवा भुलाने के 
लिए गलत रास्ते अपनाता है। शराब पीना, पारिवारिक सन्तुलन में बाधा डालना आदि 
स्थितियाँ समाज में विधटन पैदा करती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुःख-दर्द को भुलाने के 
लिए अत्यधिक शराब का सेवन करता है तो इससे उसके परिवार को सुख-शान्ति भंग होती 
है, आर्थिक कष्ट होता है और स्वास्थ्य भी खशब हो जाता है। इन सबसे पारिवारिक और 
फिर सामाजिक सन्तुलन विकृत हो जाता है, उससे उत्पन्त समस्याएँ समाज में मूल्य संकट 
को विकसित करती हैं। इस प्रकार आवश्यकताओं का अभाव ही मूल्य संकट का कारण 
होता है। 

राधाकमल मुकर्जी ने मूल्यों के महत्त्व को इस रूप में परिभाषित किया है, “समाज 
मूल्यों का एक संगठन व॑ संकलन है '' अर्थात्‌ मूल्य सामाजिक क्रिया में सामाजिक अनुभव 
होते है जिनका निर्माण वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार को मनोवृत्तियों द्वारा होठा 

है। मूल्य समाजों का निर्माण करते हैं और सामाजिक सम्बन्धो को संगठित करते है। 
राधाकमल मुकर्जो ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है, '' मूल्य समाज द्वारा मान्यता 
प्राप्त इच्छाएँ तथा लक्ष्य हैं जिनका आन्तरौकरण सौखने या सामाजीकरण की प्रक्रिया के 
माध्यम से होता है, जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान, मान तथा अभिलाघाएँ बन जाती हैं।”' इस्चका 
अर्थ यही हैं कि सामाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति इन्हें अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित 
कर लेता है। इसीलिए आपने कहा है कि मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण 
से, अपने आप से, समाज और संस्कृति से ही नहीं, अपितु मानव-अस्तित्व व अनुभव से भी 
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प्राप्त होते है। किसी राष्ट्र या समाज का मूल्यांकब उसकी सम्पन्नता (धन, वैभव एवं 
सम्पदा) से नहीं किया जाता, बल्कि उसका मूल्यांकन उसके व्यक्तित्व एवं जीवन मूल्यो के 
आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति के मूल्य यह प्रदर्शित करते हैं कि वह व्यक्तित 
समाज, देश अथवा स्वय के लिए कितना मूल्यवान है? आज के बदलते परिदेश के कारण 
मानव मूल्यों का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। 

आज को स्थिति को देखा जाए तो मूल्यों में निरम्तर गिरावट दृष्टिगोचर हो रही ऐ। 
हिंसा, अनुशासनहीनता, घृणा, अविश्वास एवं अनास्थां जैसी प्रवृत्तियाँ व्यक्तित्व में पल्‍्लवित 
होती जा रही हैं। वर्तमान में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय 
शब॑ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में तनाव के कारण प्रतिदिन घुटन बढ़ती जा रही है। पति-पत्नी, 
भाई-भाई, माता-पुत्र के सम्बन्ध तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं का 
उल्लंघन करने में व्यक्ति संकोच नहीं करता है। प्रदर्शन, घेराव, तोड़फोड़, हिंसात्मक विद्रोह 
एवं आतंक जीवन में हर समय तनाव व भय उत्पन्न करते रहते हैं। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, 
रिश्वतखोरी, तस्करी, मिलांट, काला धन आदि गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। मरीबो, असहायों का 
शोषण बढ़ता जा रहा है। मनुष्य स्वार्थी, अवसरवादी, भोगी, चाटुकार एवं कर्त्तव्यविषुख हो 
रहा है। जीवन से शान्ति तिरोहित हो चुकी है। ये सभी बातें मूल्यों का पतन दिखलाती हैं। 
वर्तमान समय में मानव सभ्यता के समक्ष मूल्यों का सकट उत्पन हो गया है। जहाँ एक ओर 
मानव ने आज चित्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र मे आश्चर्यजनक उन्नति प्राप्त कर ली है, वहीं 
दूसरी ओर वह अपने विचएों, कार्यों और आदर्शों में इतना पतित और हीन होता जा रहा है, 
वह सदाचार की मर्यादाएँ ही भूलता जा रहा है | यह स्थित्ति मानव-पूल्यों के पतन की है। 


मूल्यों के संकर की ओर इंगित करते हुए भारतीय शिक्षाशास्त्री बेदमणि मैन्युअल ने 
लिखा है, “आज हमारा सामाजिक जीवन अनसुलझे और तनावों, संघार्षों एवं हिंसा से 
खोखला हो गया है। झूठे मूल्यों और झूठे नायकों की पूजा ने आज इतना अधिक महत्त्व प्राप्त 
कर लिया है कि नई पीढ़ी के गम्भीर विद्यार्थी विरोधाभास और मतिभ्रमता के ढेर में खो गए 
हैं। आज हम भ्रष्ट ग़जनीतिशों, गैर जिप्मेदार व्यापारियों, बेईमान भाषणकर्ताओ, मतलबी 
लोगो, शराबियो और अनैतिक लोगों को पूर्णता के प्रतिरूप (मॉडल) मानते हुए पूजे जाते 
हुए देखने के साक्षी हैं | ' 


सुप्रसिद्ध भारतीय विधिशास्त्री एन. के. पालकौवाला के शब्दों में, ''“चार दशकों की 
स्वतन्तता के बाद जो तस्वीर आज भारत में उभरकर सामने आती है, वह ऐसे शक्तिशाली 
गष्ट्र की तस्वोर है जो नैतिक पतन की अवस्था में है। हम आत्मा के घोर विघरन और मूल्यों 
के अनियन्त्रित पतन से त्रस्त हैं। यह कई प्रकारों के संकट हैं। भ्रष्टाचार, हिंसा और 
अनुशासनहीनता लोकतन्त्र के नाम पर भौड़तन्त्र, सम्मान की भावना तथा सार्वजनिक और 
औचित्य का सर्वथा अभाव [* 


उपर्युक्त दोनों कथन 'पृल्यों के संकट! की स्थिति की स्पष्ट कर रहे हैं। आधुनिक 
युग को मूलतः पूँजीवादी युग कहा जा सकता है।इस भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक और 
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नैतिक मूल्य छिन्त-भिन्‍न हो गए हैं। इस डपभोक्तावादी संस्कृति में मूल्यों के पतन के कारण 
व्यक्ति और समाज कुण्ठाओं से ग्रस्त हैं, व्यवित दिशाहीन होकर स॑त्रस्त है, हर दिन नई 
समस्याएँ व नए प्रश्न व्यक्ति को स्खलित कर रहे हैं। 


आज पूरा समाज मूल्यहीनता के कारण पतन के गर्त को ओर जा रहा है। नारी जाति 
को भ्रूण हत्या, कामकाजी महिलाओ का शोषण और उत्पीड़न, दहेज के लोभ मे उसे 
अपमानित व प्रताड़ित किया जाना समाज के बुद्धिजीवियों के स्रमक्ष अनेक प्रश्न उठा रहा है। 


लोकतन्त्र की दृष्टि से देखें तो यह एक बड़ी संकट को घड़ी से गुजर रहा है, बयोकि 
आज नेतृत्व का आधार लोक-सेवा नहीं है, राजनीति एक पेशा बन गई है जिसमें मौलिक 
निष्ठ। व ईमानदारी का अभाव है। भारतीय लोकतन्त्र का संकट मूल्यों का संकट है। 


समाज में आर्थिक मूल्यों का हास हो रहा है। आज व्यक्ति अधिकाधिक स्वार्थी व 
स्वकेन्द्रित हो गया है, भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, सत्ता पर अंकुश गहराता जा रहा है। 
आधुनिक मानव उपभोक्ता सस्कृति का पोषक है। उसने व्यावसायिक मानव का स्वरूप ग्रहण 
कर लिया है। साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद, वर्ग संघर्ष और अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष विघटन उत्पन्न कर 
रहे हैं। महानगरों का पतन विकराले रूप ग्रहण कर चुका है। 


सारशतः यह कहा जा सकता है कि आज व्यक्ति अपने शाश्वत मूल्यों को खोता जा 
रहा है तथा तात्कालिक जीवन को सुखी बनाने हेतु अनवरत प्रयासरत है। शिक्षक, 
अभिभावक, राजनेता, अधिकारी सभी मूल्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस मूल्य-सकट 
को स्थिति से उबरने का एकमात्र महत्त्वपूर्ण समाधान मूल्यपरक सामाजीकरण है। कहा जाता 
है, “मूल्य सिखाए भी जाते हैं और ग्रहण भी किए जाते हैं।// 


। 


अध्याय-7 


अपराध 
((॥78) 


अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। समाज के नियमों का उल्लंघन, असामार्जिक एवं 
अनैतिक कार्य--अपराध कहलाते हैं। अपराध विचलनकारी एवं अनैतिक व्यवहार होते हैं 
जिनका निर्णय समाज द्वारा किया जाता है। इसलिए अपराध की अवधारणा भो भिन्‍ल-भिन्‍न 
समाजों और उनके विभिन्‍त कालों के अनुसार भिन-भिन्‍त होती है। यही नहीं अपराध को 
सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। इसको समझने के 
लिए आवश्यक है कि इसके अर्थ को सामाजिक, चैधानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
देखा जाए। अपराध एक सर्वव्यापो अबधारणा होते हुए भी देशकाल, परिस्थिति एवं विकीस 
के अनुसार भिलन-भिन्‍न प्रकार को कही जा सकती है। अपराध को समझने के लिए आवश्यक 
है कि इसकी परिभाषा और अर्थ का अध्ययन किया जाए-- 

अंपराध का अर्थ एवं परिभाषा (४८४४प३९ शाप॑ 7९एाए०॥ ० (शहव८)-- 
जदएध एफ सर्वेच्फाए त्तप्प है। झलए-अलण छणपजें णे इछका स्थरूण फिन्‍्त-भिनन्‍्द है । कहीं 
यह धर्म और नैतिकता से सम्बन्धित है, तो कहों राजकीय नियमो और कानूनों से सम्बन्धित 
है। अपराध को अनेक विद्वानों ने सामाजिक, वैधानिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के 
आधार घर निप्त रूप मे परिभाषित किया है। 


(१ ) अपराध की सामाजिक अवधारणा 
(50णवरो ("०॥०६ए ण (तंगा८) 


सामाजिक वृष्टि से समाज विरोधी कार्यों को अपराध के अन्तर्गत माना जाता है। इस 
विचारधारा के आधार पर विद्वानों ने अपराध की अग्रलिखित परिभाषाएँ दी हैं-- 

हूं, आर. भोरर (3 ४ 'श००शथ) के मतानुसार, “अप्ररध स्रामाजिक मावदण्डो का 
उल्लंघन है।'! 

रेडक्लिफ-ब्राउन (१४0८॥८-8:०शण7) के अनुसार, “अपयंध उस आचरण का 
उल्लंघन है, जिसके लिए दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।/' 

क्लिनाई ((/जआ४०) अपराध को ' सामाजिक नियमों से विचलन' मानते हैं। लेकित 
आप सभी प्रकार के विचलनो को अपराध नहीं मानते हैं। आपने तीन प्रकार के विचलनों का 
उल्लेख किया है-+ (१) सहन किए जाने वाले विचलन, (2) वे विचलन जिनकी दबे रूप 
में निन्‍दा की जाती है, और (3) थे विचलन जिनकौ कड़ी निन्‍दा की जाती है। बिलनार्ड 
तौसों प्रकार के विचलन को अपर मानते हैं। 
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इलियट एवं मेरिल (00 थाप॑ रथ!) के मत में, “चमाज-विरोधी व्यवहार, 
जो समूह द्वार अस्वीकृत किया जाग है, और जिसके लिए समूह दण्ड निर्धारित करता हैं, 
अपराध कहलावा है।"' 


बार््स एवं दीटर्स (8975 धा0 7८०2३) के अनुसार, ' 'एक ऐसा कार्य जिसे समूह 
पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता हो तथा ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दण्डित करने के 
लिए एवं रोकथाम करने के लिए एक निश्चयात्मक सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकवा हो, 
अपाध कहलाता है।' 


रोकलेस (५४. 0. ६०८०७७७) के अनुसार, “समाज द्वाय विर्सित एवं सान्‍्य रखते को 
कोड़ते का ग्राम अपराध है।”” 


गिलिन एवं गिलिन (5॥॥7 शत 0॥॥) के मत में, “अपराध एक ऐसा कार्य है, 
जौ वास्तव में समाज के लिए हानिकारिक है अथवा लोगों के एक ऐसे समूह द्वारा हांनिप्रद 
स्वीकार किया जाता है जिसके पास अपने विश्वास को लागू करने की शक्ति हैं, एवं वह ऐसे 
व्यवहार को सकाय्त्मक' दण्ड-विधानों में निषिद्ध करता है । 


उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समाज कौ कुछ 
परम्पराएँ, मान्यताएँ, रूढ़ियाँ और रीति-रिवाज होते हैं जो समाज की सुरक्षा करते हैं, उनका 
उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। दूसरे शब्दों में समाज-विरोधी व्यवहार ही अपराध 
हैं, किन्तु एक बात इस समय ध्यातव्य है कि प्रत्येक समाज विरोधी कार्य गम्भीर अपराध 
नहीं माना जा सकता। कुछ समाज विरोधी कार्य केवल निन्‍्दनीय माने जा सकते है, ओर 
जिनके लिए समाज द्वारा कोई गम्भीर दण्ड की भी व्यवस्था नहीं होती है, जैसे-हमारी 
भारतीय परम्परा में पुत्र का कार्य माता-पिता की सेवा करना, अथवा माता-पिता का कार्य 
बच्चों का लालद-पालन करना है। यदि इन कार्यो की अबहेलना किसी भी ओर से की जाती 
है, तो भी यह इतना बड़ा अपराध नहों है कि समाज इसके लिए दण्डित करे, बल्कि समाज 
द्वार केवल उसकी आलोचना ही की जायेगी। किन्तु यदि किसी व्यक्ति द्वारा चोरी अथवा 
डाका डालने का कार्य किया जाता है तो वह समाज की दृष्टि मे अपय्रध है और उसके लिए 
दण्ड की व्यवस्था होगी। इसीलिए कहा गया है कि अपराध उन व्यवहारों का उल्लंघन है 
जिसके लिए समाज द्वारा दण्ड देने को व्यवस्था को गई है। 


(2 ) अपदध की वैधानिक अवधारणा 
(.€ए० (णा०्थए रण (आएट) 

अपराध की वैधानिक अवधारणा के आधार पर उन कार्यो को अपराध की श्रेणी में 
रखा जा सकता है जो कार्य किसी राज्य के संविधान अथवा नियमों के विरोधी हो। कुछ 
विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है जो वैधानिक अवधारणा को स्पष्टतया 
परिभाषित करते हैं। 

माइकिल और एडलर ने कानूनी दृष्टिकोण से अपराध को कानून का उल्लंघन करने 
चाले व्यवहार माना है, जो अपराध-संहिता द्वारा निषेधित हैं 

बीबर के मत में, “अपराध राज्य द्वाय बरिभाषित एक निषैधात्मक' व्यवहार हैं। यह 
यज्व द्वार उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है।'” 
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लेंडिस एवं लेंडिस के अनुसार, “वह कार्य जिसे शज्य ने सामूहिक कल्याण के 
लिए हानिकारक घोषित किया है, और जिसे दाण्डित करने को राज्य के प्रात्न शक्ति हैं, 
अप्रयध कहलाव है।” 

गिलिन एवं गिलिन के मत में, “कानूरी दृष्टिकोण से कियी देश के कानून के विल्द्ध 
कार्यवाही अपयाध है।' 

टाफ्ट के अनुसार, '“कामूतरी रूपनसे अपराध एक ऐसी क्रिया है, जो काबूत के अनुसार 
दण्डनीय हैं।'” 

उपर्वुक्त परिभाषाओं में इस तथ्य पर विशेष आप्रह है कि जो कार्य कानून के अनुसार 
दण्डतीय हैं, बे अपराध की कोटि में आते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे कार्य जो यद्यपि 
सामाजिक दृष्टि से हानिकारक हों सकते हैं; किन्तु ले तय तक अपराध नहीं माने जा सकते 
जब तक कि कानून को दृष्टि से वे निषिद्ध न माने गए हों। 


वैधानिक अपराध के तत्त्व 
(छीशाला( 0,229 (मगर) 
जे. ई. स्टोफेन ने अपनी कृति “ए हिस्ट्री ऑफ द फ्रिमिनल लॉ ऑफ इंगलैंड' में 
वैधानिक अपगध॑ की निम्नलिखित आवश्यक दशाएँ मानी हैं-- 
(१) अपराधी कृत्य यथेष्ट आयु के व्यक्ति द्वारा किया गया हो। 
(2) यह कृत्य बिना किसी दबाव के किया गया हो। 
(3) कृत्य लक्ष्यपूर्ण हो। 
(4) अपराधों को विभिन आपयधिक कार्यों का ज्ञान हो। 
इस प्रकार द्वेप, असावधानी आदि के कार्य भी अपराध माने जाते हैं। अपराध के 
अन्तर्गत ये समस्त कृत्य आते हैं जिनके लिए राज्य दण्ड देता है। जेरोम हॉल ने “जनाल 
03 ऑफ क्रिमिनल लॉ" में सात बिन्दुओं में अपराध को वैधानिक अवधारण। को स्पष्ट 
किया ह-- 
(4) कोई भी व्यवहार तभी अपराध कहा जा सकता है, जब उस्तका कोई दुष्परिणाम 
निकलता हो। 
(2) यह दुष्परिणाम वैधानिक रूप से निभिद्ध हो, और उसके लिए दण्डसंहिती द्वार 
दण्ड को च्यवस्था भी हो। 
(3) अपराधी कृत्य कसी के दबाव से न किया गया हो। 
(4) अपराध के लिए यह भी आवश्यक है कि अपराधी कृत्य उद्देश्यपूर्ण हो अथवा 
अपराध का कृत्य दोषी मन का परिणाम हो $ 
(5) अपराधी आचरण करते समय व्यक्ति के मन से आपराधिक निश्वय विद्यमान 
रहना चाहिए। 
(6) अपराधी कृत्य का वैधानिक रूप से हानिकारक प्रभाव होना चाहिये अथवा 
अपदाधी कृत्य और वैधानिक हानि में कार्यकारणं प्रभाव होता चाहिये। 
(7) अपराध के लिए काूत द्वारा दण्ड को भी व्यवस्था होना आवश्यक है। 
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अर्थात्‌ वे ही आवरण अपग़ध माने जायेंगे जो निश्चित उद्देश्यानुसार किये गये हों, 
जिससे वैधानिक हानि पहुँचे और जिसके लिए कानून में दण्ड की भी व्यवस्था हो। अद; 
कहा जा सकता है कि कानूनी दृष्टि से अपराध बह कार्य है जिप्तके लिए कानून दण्ड देता है। 
अपराध की कानूनी और सामाजिक अवधारणाओ में कभी-कभी समानता होती है और कभी 
अन्तर दिखाई देता है, जैसे-हत्यां, चोरी, डाका आदि कृत्य सामाजिक व वैधानिक दीनों ही 
दृष्टियों से अपराध की श्रेणी में आते हैं किन्तु बाल विवाह कानूनी दृष्टि से अपराध है, 
सामाजिक दृष्टि से नहीं। दूसरी ओर विधवा पुनर्विवाह सामाजिक दृष्टि से अपराध है, कानूनी 
दृष्टि से नहीं। 


(3 ) अपराध की मनोवैज्ञानिक अवधारणा 
(795एणाणत्ड्टाएथश (!शाटल्ज़ एण (जाग) 
मनोवैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर वे व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं जो 
असामान्य व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अर्थात्‌ जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व 
असमायोजित होता है, जो विघटनकारी व्यक्तित्व वाले होते हैं वे अपराध को जन्म देते हैं। 
मनोवैज्ञनिक अवधारणा के आधार पर अपराध की निम्न परिभाषाएँ हो सकती हैं -- 

3. गोडार्ड के मत में, “' अपराध मानसिक दुर्बलता का परिणाम है ।'! 

2 आटोरेन्क के अनुसार, ''विघटित व्यक्तित्व अपराध का कारक है।”! 

3. एडलंर ने कहा है, “अपराध मन से होता है।"! 

4, मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड का मानना है, '' अपराध दमन की अभिव्यक्ति है।'” 

5 गैरीफैलो के मत में, “दया व ईमानदारी की भावना का दौषपूर्ण होना ही व्यक्ति 
में अपराध भावना को जन्म देता है।'' 

उपर्युक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि जब व्यक्ति का समायोजन उसके 
पर्यावरण के साथ नहीं होता है तो उसका व्यक्तित्व विघटनकारी हो जाता है और 
विघट्नकारी व्यक्तित्व ही अपराध को जन्य देता है। इस प्रकार अपराधी व्यक्तित्व को कुछ 
विशेषताएँ होती हैं, जो गुटमैचर ने निम्नलिखित बताई हैं-- 

१. *सामान्य अपराधी" सामाजिक समूह का सदस्य होता है और समाज के 
असामाजिक तत्वों के साथ अपना आत्मसात कर लेता है अथवा उनमें एकाकार हो जाता है। 

2 'अवसरवादी अपराधी" में पूरा अहम्‌ विकसित तो होता है किन्तु वह विशेष 
प्रकार की परिस्थितियों से सब ओर से घिग् हुआ रहता है । 

3. “रचनात्मकरूप से पूर्वनिर्मित अपराधी" अपना एक अलग समूह बना लेते हैं जो 
समग्र अपगरधी जनसंख्या का एक लघु अंश होता है, किन्तु यह समूह बौद्धिक, शारीरिक एवं 
सांवेगिक दोषों के आधार पर अनेक उपसमूहों में विभाजित रहता है। इन दोषो से ग्रसित 
व्यक्ति सर्वदा ही अपराधी नहों होता है। 


4. “मनोविकृत अपराधों” अचेतन में छिपे इन्द्-ों के कारण अस्लापाजिक व्यवहार 
करता है। 
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$, 'मनोविक्षिप्त अपराधी ' मानसिक विज्षिप्तता के कारण अस्नामाजिक व्यवहार 
करता है। यह व्यक्ति किसी विशेष मानसिक विकार से युक्त होता है। 

अपराध से पिलते-जुलते कुछ शब्द--जैसे पाप, दुराचार, अनैतिकता, वैयक्तिक-श्षत्रि 
आदि हैं जिनमें कुछ अन्तर है जो इन्हें अपराध से अलग श्रेणी में रखता है--इन्हें स्पष्टदया 
समझना आवश्यक है। 'पाप' धार्मिक दृष्टि से कार्यों का उल्लंघन है, जैसे--झूठ बोलना पाप 
है, दूसरों को दुःख देना पाप है। पाप के साथ धार्मिक अथवा आध्यात्मिक मान्यताएँ जुड़ी हुईं 
हैं।'दुराचार' का अर्थ है वे कृत्य जो व्यक्ति को दुष्मार्ग की ओर ले जाते हैं और व्यक्ति का 
चारित्रिक पतन करते हैं जेसे--जुआ खेलना, शराब पीना आदि। ' अनैतिकता ' से आशय पेसे 
कार्यों से है जो स्वयं की अन्तरात्मा के विपरीत किए गए व्यवहार हैं और नेतिक दृष्टि से भी 
मान्य नहीं है, जैसे--विवाह के पूर्व उत्पन सनन्‍्तान अनैतिक मानी जाती है। “व्यक्तिगत 
क्षति” का अर्थ निजी स्वार्थ के विरुद्ध क्रिया करना है, जिसमें वैयक्तिक होने का उद्देश्य जुड़ा 
है। कहने का आशय यह है कि अपर उपर्युक्त सभी से भिन्‍न अवधारणा है जिसमे 
सामाजिक हानि का उद्देश्य प्रमुख होता है जबकि पाप, दुराचार, अनैतिकता, वैयक्तिक क्षति 
आदि व्यक्तिगत अधिक हैं इसलिए ये अपराध से भिन हैं। 


अपराध के वर्गीकरण ((॥355800णा5$ 0९ (पशा८) --अपराध मानव व्यवहार 
के परिणाम होते हैं और मानव व्यवहारों में विभिन्‍नता पाईं जाती है। परिणामस्वरूप अपराध 
भी विभिन प्रकार के हो सकतै हैं। अनेक विद्वानों ने अपराधों को अलग-अलग रूपों मे 
वर्गकृत किया है जिसे निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है-- 

(॥ ) सदरलैण्ड का घर्गीकरण--इन्होंने अपराधों की गम्भीरता के आधार पर इनके 
दो प्रमुख प्रकार माने हैं--(4) साधारण अपराध और (2) गम्भीर अपराध। 

4. साधारण अपराध (956०22800075)--ये वे अपराध हैं जिनके लिए अपराधी 
को अधिक दण्ड न देकर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है अथवा स्थानीय कारागार मे बेन्दी 
बनाकर रख दिया जाता है। मारपीट करना, चोरी करना इसी श्रेणी के अपराध हैं। 

2. गम्भीर अपराध (एल्‍०॥/८४)-इसमें राजद्रोह, डकैती, अपहरण जैसे बड़े व 
'जघन्य अपराधों को लिया जाता है जिनके लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड तक की 
सजा दो जा सकती है। 


आलोचना (एपराटाशा) 

सदरलैण्ड का उपर्युक्त वर्गीकरण अधिक व्यावहारिक एवं मान्य नहीं है । टैघन और 
जेम्स स्टीफेंन ने इसको आलोचना को है। इनका मानना है कि --() एक ही अपराध एक 
देश के लिए सामान्य अपराध हो सकता है और दूसरा देश उसे गम्भीर अपराध कौ श्रैणी में 
रख सकता है, (५।) साथ ही सामान्य माने जाने वाले अपराध भी कभी-कभी गम्भीर परिणाम 
चाले हो सकते हैं और (9) इस वर्गीकरण में गम्भीर अपराध करने थालों को सम्मान की 
दृष्टि से अधिक खतरनाक व सामान्य अपराध करने वालों को कम भयंकर माना जाता है 
किन्तु सामान्य अपराधी कभी भीषण अपराध कर सकता है और गम्भीर अपराधी सामान्य 
अपराध कर सकता है-- इसके कोई निश्चित नियम नहीं हैं। 


अपग॒ष डेटा 


(2) हप्पन ने 'क्राइम जस्टिस एण्ड करेक्शन' में उपर्युक्त दो प्रकारों के अतिरिक्त 
एक और प्रकार अपराधों का बंताया है जो सायाजिक एव नैतिक दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक 
नहीं होते हैं। इनमें मनोरोग सम्बन्धी समस्‍यायें और औषधिक समस्‍यायें आती हैं जिनका 
उपचार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से क्रिया जा सकता है। 

(३3) लेमर्ट ने 'सोशियल प्रॉब्लम्स' में अपराधों को तीन भागों में विभाजित किया 
है--(१) परिस्थितिजन्य, (2) नियोजित, और (3) विश्वासधातक। 

१. परिस्थितिजन्य अपराध (8॥0श0णात् (धध०)-जब व्यक्ति की परिस्थित्रियाँ 
इस प्रकार की हो जाती हैं कि विवश होकर बह कुछ भी करने को गैयार हो जाता है, उसे 
नैतिकता, सामाजिकता का विवेक नहीं रहता दो वह कितना भी भयंकर अपराध कर 
बैठता है--इस प्रकार परिस्थिति से बाध्य होकर किये जाने वाले अपराध परिस्थितिमूलक 
अपराध हैं। 

2. नियोजित अपराध (/4॥१९७ (४४0०)--जब अपराध की पूर्व योजना बना ली 
जाती है। स्थान, खमय थे अपराध का त्तरीका आंदि सब पूर्व-सुविचारित होता है तो उन्हें 
नियोजित अपराध कहा जाता है। बैंकों की डकैती आदि के अपराध यूर्ब-नियोजित होते हैं। 

” 3. घिश्वासधातक अपराध ((हा0& 4807७ 77७७)--इनमें उन अपराधों को 
लिया जा सकता है, जो किसी को धोखा देकर किये जाते हैं अर्थात्‌ जब किसी व्यक्ति पर 
विश्वास किया जाता है और बह व्यक्ति विश्वास का लाभ उठाकर विश्वास करने वाले 
व्यक्ति को धोखा दे देता है, तब उसे विश्वासघातक अपराध कहा जाता है। 

(4) बोजर का वर्गीकरण-बोजर ने चार प्रकार के अपराध बताये हैं जो 

५ अब को ध्यान में रखकर बताये गये हैं--आर्थिक, यौन-सप्बन्धी, राजनैतिक 
र विविध! 


१. आर्थिक अपराध-इस प्रकार के अपराध धन-सम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से 
किये जाते हैं। 


न 2. यौन-सम्बन्धी अपराध--ये अपराध यौन-झ्मप्बन्धों को संतृप्ति के उद्देश्य से किये 
जाते हें। 


शक 3. राजनैतिक अपराध--इन अपराधो का उद्देश्य राजनैतिक क्षेत्र मे लाभ प्राप्त करना 
ता ह8॥। 

4. विविध अपराध-इन अपराधों को प्रतिशोध की भावना से किया जाता है अर्थात्‌ 
बदला लैना इन अपराधों का उद्देश्य होता है। 

(5 ) क्लीनाई एवं क्‍्योने का वर्गीकरण-क्लीनार्ड एवं क्वीने ने 8 प्रकार के 
अपराधों की चर्चा की हैं-हिसात्मक, सम्पत्ति सम्बन्धी, व्यावसायिक, राजपैतिक, 
सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी, परम्पागत, संगठित और पेशेवर अपराध | 

4, हिसात्मक व्यक्तिगत अपगध (४।एथा। ऐट5णाएं ट0ग8)-इनमे हत्या गैसे 
गम्भीर अपराधों को लिया जाता है जिनकी समाज द्वात़ कु आलोचना कौ जाती हैं और 
'कठोर दण्ड को भी व्यवस्था राज्य द्वारा को जाती है। 

2. सम्पत्ति सम्बन्धी आकस्मिक अपराध (02एछछाणाओ शि0कशा५ (077८) +- 
घन लाभ हेतु जो अपराध किये जाते हैं, वे इस्तो श्रेणी में आते हैं। बैंक में चैक पर झूठे 
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दस्तखत करना, जाली हस्ताक्षर करना, दुकान से सामान चोरी करना आदि इसी प्रकार के 
अपराध हैं। 

3, व्यावसायिक अपराध (0८८ए.्आाणा॥। (॥एणा८)--अपने व्यवसाय मे अपराध 
करना, जैसे-चीजों में मिलावट, कालाबाजारी, झूठे विज्ञापन आदि इसी प्रकार के अपराध हैं। 

4. राजनैतिक अपराध (70॥0८४| (ध॥7०)--राजनैतिक लाभ के लिए जासूसी 
करना, राजद्रोह करना, तौड़-फोड़ करना जैसे अपराध इस श्रेणी में आते हैं। 

5, सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी अपराध (?एप७॥० 0002 (0०)- आवाराणगर्दी 
करना, सड़क के नियमों को तोड़ना, शराब के नशे में चौखना-चिल्लाना आदि को इस कोटि 
के अपराधों में सम्मिलित किया जाता है। 

6. संगठित अपराध (0६४॥72८0 (ध7॥6)-योजनाबद्ध त्तरीके से संगठन 
बनाकर अयराध करना--जैसे सोने की तस्करी, अफीम, गांजा आदि का व्यापार करना संगठित 
अपराध हैं। 

7. परम्परागत अपराध (0णाएशापणाओं (थरा।०)७कई जातियों में कुछ ऐसे 
अपराध किये जाते हैं जो परम्परा से चले आ रहे है, जैसे-कुछ जातियाँ चोरी करके ही 
अपनी आजीविका चलाती हैं। डकैती, लूटमार आदि इसी कोटि में आते हैं। 

8. पेशेवर अपराध (ए०(९६६0॥७ (76)--वे अपराध जो व्यवसाय के रूप में 
मान्य हैं, जैसे--जेब काटना, नकली नोट छापना, उठाईगिसी करना आदि इसी प्रकार के 
पेशेवर अपराध हैं। 

(6 ) सांख्यिकीय आधार पर वर्गाकरण (0]958#व॥॥0ण0॥ 00 [6 छिक्षषा४ ए 
8॥8050८5)--सांख्यिकीय आधार पर अपराधो के पाँच प्रकार हैं। सरकार द्वारा इन्हे वर्गकृत 
किया गया है-- 

+. व्यक्ति के विरुद्ध अपराध ((परगा८ बहुग॥5( एटा50॥)- हत्या, मारपीट, 
बलात्कार आदि। 

2, सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध ((पगञा€ £ 4॥)॥ एणाधा५)--चोरी, डकैती, 
लूटपाट आदि। 

3. सार्वजनिक न्याय और सत्ता के विरुद्ध अपराध ((ज्ञाव6 बटुशा8 पावर 
एण्थ 6पतज7५9)--जैसे गबन करना, धोखा देना आदि। 

4. सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध (ए(गार बहुक्षाईं ?िए/॥॥९० 
(/0०४)--जैसे शराब पीना, शोर मचाना, जुआ खेलना आदि। 

5. राज्य के विरुद्ध अपराध (गाव 28शाा 596) --राजद्रोह, जासूसी आदि। 

(7) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 'एन्साइक्लोपीडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी' मे रेमण्ड 
कार्सिनी ने अपराधियों की सात कोटियाँ निर्धारित कौ है-- 

१ आकस्मिक अपराधी 2. पारिस्थितिक अपराधी 

3. दायित्वहीन अपराधी 4. मनोविक्षिप्त अपगाधी 
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5, मनोविकृत अपराधी 6. चृत्तिक अपराधी 

7. मनस्तापी अपराधी। 

(8) भारत में अपराधों के प्रकार (./0०४ ० (५१78 ॥। 00॥0)- भारत में तीन 
ग्रकार के अपराध याये जाते हैं-- 

(१) वे अपराध जो ' भारतोय दण्ड विधान” (09॥ एशा०। (००४) के अन्तर्गत 
दण्डनीय माने जाते हैं। हत्या मारपीट, चोरी, अशान्ति पैदा करना, विश्वासघात व मानहानि 
जैसे अपराध इसी प्रकार के अपराध हैं। 

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (१०06 ० (धरवर्मार्श 702८(०) द्वारा दण्डनीय 
अपराध--इन्हें दो रूपों में वर्गाकृत किया जा सकता है--() शान्ति- भंग सम्बन्धी अपराध, 
तथा (॥) दुर्व्यवहार सम्बन्धी अपराध। 

(3) स्थानीय तथा विशिष्ठ विधियों द्वारा दण्डनीय अपराध--इनगे नशाबन्दी जैसे 
अपराध लिए जा सकते हैं-जैसे नशाबन्दी, राज्य द्वारा लागू होने पर भी लोगों द्वारा इसका 
प्रयोग किया जावा है, तो यह अपराध है। 


अपराधी का अर्थ और परिभाषा 
(/९८४४78 भा0 06॥ित70॥ 0 एपंआए)) 


अपराध का अध्ययन करने के उपरान्त अपराधी का विस्तार से अध्ययन आवश्यक है 
क्योकि समाजशास्त्र अपराधी का अध्ययन करता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति नियमों की 
अवहेलना करता है, समाज के विरुद्ध आचरण करता है अथवा धर्म, परम्परा आदि सामाजिक 
मान्यताओं के विरोध में कार्य करता है उसे अपराधी की संज्ञा दी जाती है। टाफ्ट के मत मे 
भी वह व्यक्ति अपराधी है जिसने कानून निषिद्ध व्यवहार किया है। अर्थात्‌ बही व्यक्ति 
अपराधी माना जा सकता है, जिसे न्यायालय ड्रोषी मानता है और जिसके लिए दण्ड की 
व्यवस्था की जाती है। टाफ्ट ने किसी व्यक्ति को अपराधी स्वीकार करने के लिए कुछ 
आधार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


अपराधी निर्धारण के आधार 
३ 
मा यवाययनया)नप्त्निणयम+झैे३ 
सक्षम आयु स्वैच्छिक अपराधों वैधानिक रूप से 
क्रिया अभिप्राय हानिप्रद होना 


4. सक्षम आयु ((:छाएटथआ।! &४८)--किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानने के 
लिए सक्षम आयु का होना अत्यावश्यक है। सामान्यतया किसी भी देश में 6-7 वर्ष की कम 
उप्र के बालको द्वारा किया गया समाज-विरोधी कार्य अपराध की श्रेणी मे नहीं आ सकता। 
क्योंकि उस उम्र के धूर्व बालक अच्छा-बुरा मे अन्तर स्थापित करने योग्य नहीं हो पाता है। 
अतः व्यक्ति को तभी अपशाधी माना जा सकता है, जब उसमे उचित-अनुचित की भावना का 
विकास हो जाए। 

2. स्वैच्छिक क्रिया (४०७//श५ 4०)--कोई भी व्यक्ति हभी अपराधी की श्रेणी मे 
आ सकता है जब उसके द्वार कोई कानून-विरोधी कार्य स्वेच्छा से क्रिया गया हो। यदि ध्यक्ति 
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किप्ती के दबाव में आकर कोई अगैतिक कृत्य करता है तो उसे अपराधों नहीं कहा जासकता 
क्योंकि वह कार्य उसने बाध्य होकर किया है। इसका भो निर्णय न्यायालय द्वारा ही किया जा 
सकता हैं! 

3. अपराधी अभिप्राय (एञञाड पञाशाए07)--अपराधों कार्य यदि वास्तव में 
अभिष्राय या आशव से किया जाता है तभी व्यक्ति को अपराधी माना जा सकता ह। अर्थात्‌ 
उसका इरादा भौ वास्तव में अपराध करना हो होना आवश्यक हैं। 

4. अपराध क्या वैधानिक रूप से राज्य के लिए हामिप्रद होना आवश्यक है 
("गा गाघ5ा कफ (955९० हएड9 35 था उछल घा]|फाणा5 ॥0 ए6 &986)-- कोई भी 
व्यक्ति तभो अपराधों कहा ज! सकता है, जब उसके ट्वाग किया गया कार्य कानून को दृष्टि से 
राज्य के लिए हानिकारक हो । 

इस प्रकार क्ानूनी-दृष्टि से अपराधी वह हैं जिसने स्देच्छा से उपयुक्त आयु के पश्चात्‌ 
अपराधी आशय से ऐसा अगैतिक कार्य किया हो, जो राज्य को दृष्टि में हानिकारक हो। 

अपरध्ियों का वर्गीकरण ((१७ज्ञीट्शाणा रण (प्रधाएओं $)- अपराधी - कार्यों 
के आधार पर अपराधियों के अनेक प्रकार हैं जिन्हे विभिन्‍न विद्वानों ने अलग-अलग रूप में 
बर्गोकृत किया है। कुछ वर्गोकरण निम्नलिखित हैं-- 

(4) ईं. एच. सदरलैण्ड ने दो प्रकार के अपराधी बताए हैं-- 

4. साधारण अपराधी (877९० (४॥॥73)--वे अपराधी जिनको सामाजिक व 
आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहों है, दथा किसी निश्चित उद्देश्य से वे राज्य द्वारा दण्डनीय 
कानूनों का उल्लघन करते हैं, साधारण अपराधो हैं * 

2. एवेत-वस्त्रधारी अपराधी (06 (णाआ (छगराआश/)-ये अपराधी सामाजिक 
व आर्थिक दृष्टि से उच्च होते हैं और व्यवसाय के अन्तर्गत अपराध करते हैं। इन उच्चवर्गीय 
अपराधियों को सामान्य रूप से अपराधी नहीं जाडा जा सकठा है। 

(2 ) अलेक्जेण्डर और स्टाब ने अपराधियों को दो समूहो मे बाँय हैं-- 

3. आकस्मिक अपराधी (8८९०॥४८७० (प्रात:79श)--वे अपराधी जो आकस्मिक 
रूप से एक या अनेक अपराध करते हैं। 

2. दीर्घकालिक अपराधी ((:ण,॥३० (जष्ता89)--जो व्यक्ति जानबूझ कर बार- बारे 
व पेशे के रूप में अपराध को अपनाते हैं, दीर्घकालिक अपराधी कहलाते हैं। इनके तीन 
प्रकार हैं-- 

६) सामान्य अपराधी (्रठणात।! (ागग03]- सामाजिक परिस्थितियाँ के कारण 
ये अपराधी बनते हैं तथा इनका सामाजीकरण भो त्रुटियुक्त होता है। 

(४) मनसस्‍्तापी अपराधी ([८एछाजा८ (॥शा0त9)-ये मनोवैज्ञानिक कारणों से 
अपराधी बनते हैं। इंड (0) प्रवृत्तियों के दमन न होने के कारण इनका सामाजीकरण नहों हो 
चाता है। अतः इनका व्यविनत्व संघर्षमय हो जाता है और ये अपराध करते हैं। 

हा) शरीरविकृत अपशधी (एगाणएश्लटर्ज टा।प्राएऔी- इस कोटि के अपराधी 
शारीरिक विकलांगता के कारण बनते हैं। ये शारेण्कि दोषों से युबत होते हैं, जिससे इनमें 
आनप्तिक होनता आ जाती है। इसी कारण ये अपराधी कृत्य करते हैं 

(3 ) डेविड अब्राहमस्ेन ने दो प्रकार के अपराधी बताए हैं-- 
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+, क्षणस्थायी अपराधी (॥४0गदा(्वाए (7ग्रत॥॥)-ये असामाजिक मनोवेगों के 
कारण अपराध करते हैं। ये लोभयुक्त परिस्थितियों के कारण एक या दो बार अपराध करते 
हैं। ये क्षणक अपराधी तीन प्रकार के ऐ-- 
0) परिस्थितिगत अपराधी-ये परिस्थिति विशेष मे किसी असामाजिकर आवेग के 
परिणामस्वरूप अपराध करते हैं, किन्तु बाद में पश्चाताप भी करते हैं। 
(॥) संसर्ग-सम्बन्धी अपराधी-ये अपराधी अपने अपराधी परिवार अथवा द्योषपूर्ण 
साथियों आदि से प्रभावित होकर अपराध करते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन करने पर इन्हे 
सुधाय जा सकता है। 
(४) आकस्मिक अपराधी-ये किसी असावधानी के कारण अपराध कर बैठते हैं 
जिससे उनका मानप्लिक सन्तुलन खो जाता है। अत: इस प्रकार अपराधी का अपराध उनके 
व्यक्तित्व पर अधिक आधारित होता है। 
2. दीर्घकालिक अपराधी ((:7०ताट (एगावा॥)--तीन या उससे अधिक बार 
अपराध करने वाले दीर्घकालिक अपराधी होते हैं। इसके तौन प्रकार हैं-- 
() तंत्रिकामय पीड़ित अपराधी (१९७०॥॥०)--ये अपराधी मनोज्यथा अथवा 
मानसिक रोग से पीड़ित हैं। किसी अचेतन प्रेरणा के कारण ये अपराध करते हैं । प्रायः लिगीय 
इच्छाओं के दमन के कारण उनमे असमायोजन की समस्याये उत्पन्न होती हैं। 
(0) मनोरोगी अपराधी (75४०००.॥४०)-ये अपराधी मानसिक रोग से पीड़ित 
होने के कारण अपराध कर देते हैं। नैराश्य, स्नेह से वंचना, सवेगो आदि से प्रभावित होकर ये 
अस्ामाजिक व्यवहार कर बैठते हैं। 
(8) मनोविकृत अपराधी (25५८०॥०॥०८)--ये मानसिक रूप से विश्षिप्त होते हैं। 
अतः कानून की दृष्टि में इन्हे अपराधी नहीं माना जाता है। 
(4 ) हैण्डर्सन ने तौन प्रकार के अपराधी बताए हैं-- 
१. वे, जो स्वभाव से अपराधी नहीं हैं अर्थात्‌ आदतन अपराधी नहीं हैं। 
2 वे, जो ऊपरी तौर पर अपराध करते हैं। 
3. दे, जिनकी प्रकृति और आदत ही अपराध करने की हो गई है। 
(5) रूथकेवनच ने अपराधियों के वर्गीकरण में तीन आधारो को माना है-- 
() किये गये अपराधों की संख्या, (2) अपराध का प्रकार, और (3) अपराधी का 
व्यक्तित्व । इन तीनो आधारों पर अपराधियो को 6 प्रकार का बताया गया है-- 

3. पेशेवर अपराधी--जिनका पेशा ही अपराध करना है। धनोपार्जन ही ये अपसंध 
झ्वारा करते हैं और सदैव सम्पर्क भी अपराधियों तक ही सीमित रखते हैं। 


2. वे अपराधी जो व्यवस्थित अपराध करते हैं--इमके अपराधों मे व्यापार जैसा 
संगठन मिलता है और ये संगठित अपराध करते हैं। 


3. वे अपराधी जो अनपराधी सपूहों में रहते हैं । 
4. अभ्यस्त अपराधी अथवा बारम्बार अपराध करने वाले अपराधी। 
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ड. किसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपग्राध करने दाले 
अपराधी अथवा मानसिक रूप से हीन अपराधी । 

6. द्वेघ-रहिद अपराधो-यथे समाज के कानून को तो मानतै हैं किन्तु कुछ अवसगे 
पर कानून का उल्लंघन कर देते हैं। 

(6 ) गिबंस ने दो आंधारों को प्रमुखता दी है-- 

(१) परिभाषोय माप और (2) पृष्ठभूमीय माप। 

१. परिभाषीय माप (3शीणाएाओं जियालाषा0 ॥5)- इसके अनर्गत पाँच तत्वों को 
लिया गया है--(3) अपराध कौ प्रकृति, (॥) जिस स्थिति में अपराध किया जाता है बह अन्य 
व्यक्तियों से सम्पर्क की स्थिति, (॥) स्वयं के प्रति अपराधी की धारणा, (४) अपग़धी जीवन 
में अपराध करने की पदगति और (५) समाज और पुलिस जैसे अभिकरणों के प्रति धारणा। 

2. पृष्ठभूमीय माप (830९|(-हवाएणात (0गधाहाणा$ )-इनके अन्तर्मत चार तत्त्वों को 
समाहित किया गया है-- 

0) सामाजिक वर्ग, (॥) पारिवारिक पृष्ठ भूमि, (॥) मित्रों के साथ सम्पर्क एवं 
(5) पुलिस, न्यायालय और काशगार आदि से सम्पर्क। 

इनके आधार पर गिबस ने १5 प्रकार के वयस्क अपराधी और 9 प्रकार के बाल 
अपगाधो बताएं हैं। 

वयस्क अपराधी--जैसे पेशेवर चोर, अर्ड्ध पेशेवर चोर, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधी, 
हिसातुर कामातुर अपराधो, अहिसातुर कामातुर अपराधी आदि का उल्लेख किया है और 
बालापराधिंयों मे उपद्रवो गिरोह अपयधी, संघर्ष गिरोह अपराधी, मादक पदार्थों का सेवन 
करने वाले आदि अपराधियों को लिया है। 

(7 ) लोम्ब्रासों ने चार प्रकार के अपराधों बताए हैं-- 

4. जन्मजात अपराधी (छणा। (गत्ञा॥४)--जो व्यक्ति जन्म से ही कुछ शारीरिक 
व मानसिक विशेषताएँ लेकर आते हैं जो आगे उन्हे अपय्ध करने को बाध्य करतो हैं, वे 
जन्मजात अपगधो होते हैं। 

2, पायल अपराधी (8970० (४7779)--जों व्यक्ति मानसिक रूप से किसी 
बोमारी से ग्रसित होते है और मानसिक असन्तुलन के कारण अपराध करते हैं, वे पागल 
अपराधी होते हैं। 

3. कामुक अपराधी ((टगगाएवों एच एच 5४ 0॥)- ले अपराधी अपनी वासनाओ के 
वशीभूत होकर अपराध करते हैं। 

4. आकस्मिक अपराधी ((0ए८३5ए॥१ण (गायों वे व्यक्ति जो परिस्थितिवश 
अपराध कर बैठते हैं। लोम्ब्रोसो इन्हे ठीउ प्रकार का बदाते हैं-- 

(6) नकली अपराधी (ए5९७०० (तागधावं)-ये आत्मसम्मान को रक्षा के लिए 
अथवा वातावरण के दबाव मे आकर अपराध कर बैठते हैं। 

(8) आदतन अपराधी (पआएव। रपातता3)-ये जन्मजात दो अपराधी नहीं हैं 
किन्तु प्रतिकूल वातावरण के परिणामस्वरूप अपराध कर लेते हैं । 


] 


अपराध ड्झा 


[7) अपराधीसम ((४॥7॥79070)-यें वे अपराधी हैं जो जन्मजात अपराधी और 
ईमानदार व्यक्ति के बीच के होते हैं। 

(8) लिण्डस्मिध और डुनहेम ने दो प्रकार के अपराधी बताए हैं-- 

. व्यक्तिगत अपराधी ([॥0श007) (॥॥एरा7)--जो व्यक्तिगत कारणों से अपराध 
करते हैं, वे व्यवितगत अपराधी कहलाते हैं। 


2. सामाजिक अपराधी ($0टा2 (धाभ्भा3!)-जब अन्य व्यक्तियों के साथ 
मिलकर व्यक्ति अपराध करता है, उसे सामाजिक अपराधी कहा जाता है। 

उन्होने एक तीसरा प्रकार और माना है जिसे वे अभ्यस्त-परिस्थितिगत (छग्आफय्या- 
$॥02॥०/॥) अपराधी कहते हैं। 

उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त गेरीफेलो, रेकलेस, सेठना, हैबलॉक ऐलिस, 
हैण्डरसन तथा क्लिनार्ड आदि अनेक विद्वानों ने अपराधियों के प्रकारों पर प्रकाश डाला है, 
जो उपर्युक्त सभी ग्रकारों से मिलते-जुलते रूप मे ही है। सार रूप मे यह कहा जा सकता है 
कि अपराधी व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार से समाज अथवा! कानून के नियमो का उल्लंघन 
अवश्य करता है। 


अपराध के कारण 
((-995९६ 0 (॥ग०) 


अपराध एवं अपराधी पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ एक प्रश्न यह उपस्थित होता है 
कि व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है? अथवा अपराध क्यो होता है? ऐसे कौनसे कारण हैं जो 
व्यक्ति को समाज-विरोधी कार्यों को करने के लिए बाध्य करते हैं और वह अपराध कर 
बैठता है। अभेक विद्वानों ने अपराध के अनेक कारण बताये हैं, जिन्हें सुविधा की दृष्टि से 
अप्रलिखित बर्गों में विभक्त करके स्पष्ट किया जा सकता है-- 

(॥ ) शारीरिक कारण (ए॥9$८७ (.४७६९५)-शारीरिक कारणों मैं निम्न कारण 
प्रमुख हैं-- 

. बंशानुक्रम (सथ८ए॥५)-व्यक्ति के पैतृक गुण या वंशानुक्रम उसे अपराध की 
ओर प्रवृत्त करते हैं । लोम्ब्नोसो व हूटन आदि विद्वानों ने इसे महत्त्वपूर्ण कारण माना है। इन 
पर अनेक अनुसन्धान किए गए और स्पष्ट पाया गया है कि वशानुक्रम के माध्यप से अपराधी 
लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरित होते हैं। चार्ल्स गौरिंग, फ्रीमैन, न्‍्यूमैन, 
क्रान्‍्ज, हालजिंगर आदि अनेक विद्वानो ने वंशानुक्रम के सम्बन्ध में अध्ययन किये हैं और 
यह निष्कर्ष निकाला है कि जुड़दाँ सन्तानों मे अपराध की मात्रा अधिक होती है, साथ हो 
यह भी निष्कर्ष निकाला कि अपराधी के परिवार के सदस्य अपराधी होते हैं । 

2. आयु (&४४)-आयु भो अपराध के निर्धारण का महत्त्वपूर्ण कारण है। हेटिंग ने 
एक अध्ययन मे यह निष्कर्ष निकाला कि 5-6 वर्ष को आयु के बच्चे साधारण अपराध 
करते हैं और आयु की वृद्धि के साथ अपराध को गम्भोरता में भी चृद्धि होती जाती है। वर्क 
ने 909 लंडकों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि अधिकांश अपराधी 9 वर्ष की 
आयु के करीब के थे। इस प्रकार आयु भी अपराध के लिए महत्त्वपूर्ण कारण होती है जिसमे 
हक के व्यक्ति सामान्य अपराध करते हैं और अधिक आयु के व्यक्ति गम्भीर अपराध 
करते हैं । 
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3. लिंग ($८४)-समाज में स्त्रों व पुरुष दोनो में से पुर्ष लोग स्त्रियों को तुलना में 
अधिक अपराध करते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि प्रायः स्त्ियाँ बाह्य क्षेत्र से 
अधिक सम्बन्धित नहों होती हैं। प्रतिष्ठा के कारण उन पर प्रारम्भ से हो ऐसा दवाव घर के 
बुजुर्गों द्राग डाला जाता है कि उन्हें मर्यांदित रहकर जीवन विताना है। इस कारण स्क्रियाँ 
पुरुषों की तुलना मं कम अपराध करतो हैं। 

4. शारीरिक अयोग्यता (95८30 0539॥9)-दृश्होीनता, बहरापण, 
लगड़ापन अथवा शारोरिक विकास का अधिक होना अथवा अन्यों को तुलना में कम 
विकसित होना आदि अनेक शारोरिक अक्षमताएँ अपराध का कारण बन जाती हैं क्योकि 
च्यक्ति अपनी शारीरिक अयोग्यता दबाने के लिए अपद कर लेता है। 

5. गम्भीर रोग (&८छा८ गराप्८४४)-कभो-कभी गम्भोर रोग भी व्यक्ति को 
असन्तुलित कर देता है और परिणामस्वरूप वह अपराध कर लेता है। 

6. शारोरिक बल की अधिकत्ता--(55०९५$ ० 70%50०| $0८॥80॥)-- 
अत्यधिक चलबान व्यक्ति भी स्वय को श्रेष्ठ समझता है अत: अपराध करने के लिए उद्यत 

रहता हैं। मारपीट आदि करना तो से अपना स्वभाव बजा लेते हैं अठ: कभी-कभी गग्भौर 
अपराध भी हो जाता है। 

(2) भायसिक कारण (/८॥9। 0७४५८५)-मानपम्िक कारणों से निम्न तत्त्व 
प्रमुख हैं जो अपराध को जन्म देते हैं-- 

+. दुर्वल मनस्कता (&6९६€0]४-३।॥00९00:55)--मानसिकर विकास वी कमी के कारण 
व्यक्ति समाजसम्पत व्यवहार नहों कर पाते और अपराध कर देंते हैं। माउ्तिक आयु के 
आधार पर तीन प्रकार के मन्दवुद्धि व्यक्ति होंते हैं-- 

( अ) इंडियट या जड-बुर्धधि (000)--वह व्यक्ति जिसकी मानप्तिक आयु तीन 
अथवा साढ़े दीन साल के बालक के समान होतो है या जो तीन या साढ़े होने वर्ष के बालक 
के समान व्यवहार करता है। ( व) हीनवुरिद्धि (770८८१८)--जों स्रात वर्ष के घालक के 
समान मानसिक आयु वाला होता हैं अथवा सात वर्ष के बालक जैसा व्यवहार करता है। 
(स ) मृढ़ बुद्धि (80700)--जिंसको मानसिक आयु ॥4 वर्ष के बालक के समान होती हैं 
अथवा जो ॥] साल के बालकों जैसा व्यवहार करता है। 

उपुर्यवनत सभी प्रकार के व्यक्ति समाज-सम्मत व्यवहार नहीं कर पाते। अतः अपने 
लक्ष्यों को किसी भी तरीके से पूर्ण करवे हैं। इसके अतिरिक्त 'न्यूरोसिस्न' जैसे मानसिक रोगी 
बा कारण भी अगामा्िक व्यवहार होता है। अतः मन्दबुद्धि व्यक्ति अपनी आकाक्षाओं को 
पूर्ति के लिए अपराध कर देते हैं। 

2. स्वेगात्यक अस्थिरता (छट्टा7णए॥0॥9॥] एतड90779)--कभी -क भी सांवेगिक 
अस्थिरता भी व्यक्ति से अपराध करा देती है, स्वयं पर उसका नियदत्रण नहीं रह पाता है 
और भला-बुरा ८ समझने के कारण व्यक्ति अपराध कर देता है। हत्या प्राय: सांबेगिक 
अस्थिरता के कारण ही होतो है। मानसिक सघर्ष व तैयश्य आदि इसी कारण उत्पन्त होते हैं। 

3. घानसिक तनाव (शांत प८७४आ)--जवब व्यवित किसों समस्या के नियकरण 
के लिए अपेक विकल्पो में से किसो एक विकल्प का चयन नहीं कर पाता तो उससे 
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मानसिक तनाव हो जाता है और इससे अपराध हो जाता है। अत: मानसिक तनाव भी अपराध 
का कारण होठा है। 


4. हीनता की भावना (ज्ञाह्ाएणाा। 0णाएंलड )-हीनता कौ भावना के 
परिणामस्वरूप व्यक्ति में क्रोध, कायरता, भय आ जाता है और वह उचित-अनुचित का 
विवेक खो देता है और अपराध कर देता है। 


5. भय (58८४)--कभी-कभी भय के कारण भी अपराध हो जाता है। भय के कारण 
व्यक्ति डरपोक, शर्मीला हो जाता है और समाज-विरोधी कृत्य कर देता है। इस प्रकार भय 
भी अपराध का कारण है। 

6. अनुकरण एवं सुझान ([ग्रांणिाणा शाप 50१४८६॥०॥)--क भी किसी के 
अनुकरण के कारण व्यक्ति अपराध कर देता है अथवा कोई सुझाव इस प्रकार का होता है कि 
व्यक्ति अपने विवेक को न मानकर उसका अनुकरण करता है और अपराध कर देता है। प्राय: 
कम बुद्धि वाले व्यवित से अन्य समझदार व्यक्ति अपराध करवा लेते हैं, क्योकि बुद्धिहीन 
केवल अनुकरण करता है। भले-बुंरे की पहचान उसे नहीं होती। 

(3) पारिवारिक दशाएँ (एज्ञाव, 080३४८5)--परिवार भी अपराध के लिए 
उत्तरदायी माना जाता है। व्यक्ति की प्रारम्भिक पाठशाला परिवार है, जहाँ उसका 
सामाजीकरण होता है। यदि परिवार के आदर्शों व मूल्यो के सम्पर्क मे व्यक्ति रहता है तो 
उसका व्यक्तित्व सुसंगठित बनता है अन्यथा वह प्रारम्भ से गलत आचरणो को अपना लेता 
है। परिवार अनेक प्रकार के अपराधों के लिए उत्तरदायी हो सकठा है, यथा-- 

॥, अति-प्रेम (900॥20706)--कभी-कभी माता-पिता बच्चो को अत्यधिक स्नेह देते 
हैं। उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, और बड़े होकर जब कभी परिस्थितियाँ विषम हो जाती 
हैं, अथवा उनमे उच्च-भावना उत्पन्न हो जातो हैं तो वे किसी भी परिस्थिति से समझौता 
नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप अपराध कर देते हैं। 

2. पारिवारिक नियन्नण (ए॥॥|9५ (!णातााए)-कभी-कभी किसो परिवार में 
बच्चों पर अत्यधिक नियन्त्रण रखा जाता है अथवा इसके विपरीत कभी-कभी बच्चों पर 
बिल्कुल नियन्त्रण नहीं रखा जाता। दोनों हो स्थितियों मे व्यक्ति अपराधी बन जाता है। 

3. विच्छिनन परिवार (80:४॥ स्रिणा४)-यदि (6) परिवार मे माँ-बाप मे से 
किसी को मृत्यु हो गई है, (॥) तलाक हो गया है, (॥॥) माँ-बाप मे प्राय: झगड़ा होता रहता 
है, (।४) विमाता घर मे है, (५) पिता दूसरे हैं-तो प्राय: बालक अपदधी बन जाते हैं, 
क्योकि उन्हे वह स्नेह नहीं मिलता, जो उसका यथोचित सामाजीकरण करे या व्यक्तित्व- 
निर्माण करें| परिणामस्वरूप बच्चे अपराधी बन जाते हैं। 

4. भाई-बहिनों का प्रभाव (ट्टा5 ० $70॥025)-जिन घरों में भाई था बहिन 
कोई भौ विमाता से उत्पन्न होते हैं अथवा अपराधी होते है तो भी प्रारम्भ से बच्ची मे 

अपराधी भावनाएँ विकम्नमित हो जाती हैं। 

5. अनैतिक परिवार (एगञाणा शो एथ्ा॥५)- परिवार व्यक्तियों को नैतिकता व 
आध्यात्तिकता को शिक्षा नहीं देता, अपितु उनका सामाजीकरण करता है। यदि परिवार के 
सदस्य बिगड़े हुए हैं, अनेतिक आचरण वाले हैं तो स्वाभाविक हो है कि वे अपनो पोढ़ी को 
भो अच्छे उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकेगे। अत: चहाँ बच्चे अपराधी बन जाते हैं। कभी-कभी 
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परिवार म बच्चे को मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाती, बच्चे उपेक्षित रहते हैं अथवा उनके 
साथ अभैतिकतापूर्ण व्यवहार क्या जाता है तो बच्चे समाज विशेधी कार्य करने लग जाते हैं। 
क्ललात्तर में वही अपराधों बन जाते हैं। 

(4) अपराध के अच्च कारण (00 (४७5८5 ण॑ (प्रा८)-यद्यापि उपर्युक्त 
कारण अपराध के लिए महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु इनके अतिरिका अन्य कारण भो अपराध के लिए 
उत्तरदायी होते हैं। इनमें आर्थिक कारण से भी अपराध होते हैं। निर्धनता, भुखमरी, 
बेकारोी, असौमित आवश्यक्ताएँ, अत्यधिक घन कमाने को इच्छा, बिता परिश्रम के पन 
प्राप्ति का लालच आदि अनेक कारण धन से सम्बन्धित हैं। जब व्यक्ति को आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं हो पानो और इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं--समाज मे प्रतिस्पर्डा की भावना चढ़ 
जाती है हो व्यक्ति दूसरों की तुलना में स्वयं को सपृद्धशाली बनाने के लिए अपग्रध करता 
हैं। निर्धनता को सबसे बड़ा अभिशाप माना गया हैं। कहा भी गया है “बुभुक्षितं कि न 
करोति पापम्‌।' भूखा कौनसा पाप नहीं कर सकता? अत: इन कारणों से व्यक्ति अपराधी हो 
जाता है। मद्यपान व जुआ जैसे व्यसत भी व्यक्ति से अपराध करवाते हैं। 

अपराध के कारणों में अशिक्षा भी महत्त्वपूर्ण कारण हैं। अशिक्ष से अज्ञान होता है और 
अज्ञनी व्यक्ति अपना भला-बुरा नहीं पहचान पाता। परिणामस्वरूप अपग्रध कर लेता है । 

राजनैतिक परिस्थितियाँ भी अपराध वृत्ति को बढ़ावा देती हैं । कुर्सो को पाने को 
ललक अनेक कानूनी का उल्लंघन करने को बाध्य कर देती हैं | येन-केन-प्रकोण विजय- 
प्राप्ति की लालमा से व्यक्ति अनेक अनैतिक, समाज पिरोंधी व भ्रष्टाचार जैसे कार्य करता 
है जिससे अन्य लोग भी उसका अनुकरण करते हैं । परिणामस्वरूप अपराधी भावना बढ़तो 
जाती है । 

सांस्कृतिक कारण भी कभी-कभी अपगाध के लिए उत्तरदायी होते हैं। धर्म, वर्ग- 
आंवना, मनोर॑जन, चलचित्र आदि का प्रभाव जब विपरीत रूप में पड़ने लगता है तो व्यक्ति 
असामाजिक कार्यों को करने लगता है। धर्म की आडु में अनेक 'साम्प्रदायिक दंगे' होते हैं। 
हिन्दू-मुस्लिम, कैथोलिक-प्रोटेस्टेण्ट च सिया-सुन्नी आदि इसके जागृत उदाहरण हैं। 
“चअलचिंत्रों ' का प्रभाव वड़ी तेजो से बच्चों पर पड़ता है। बच्चे अपने वास्तविक जीवन में जब 
वैसा नहीं कर पाते जैसा मद्रोरजन में देखते हैं ठो स्रमाज-विशेधो कार्य करने को उद्यत हों 

जाते हैं। 

इस प्रकार अपराध के लिए कोई एक कारण ही पूर्ण कारण नहीं वन सकता बल्कि 

अनेक कारक मिलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं और व्यक्ति अपराधों बन जाता है। 
“पर्यावरण ' सबसे महत्त्वपूर्ण कारण हैं। जब व्यवित अपनो परिस्थितियों में समायोजन नहीं 
कऋर पाता तो अपराध कर लेता है। 


अपराधियों का उपचार 
(स्टाा209 ए (गगाशा॥35) 
यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है, और उसे रोका नहीं जाता तो 
उसको अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी, और इस प्रकार समाज में अव्यवस्था फैल जायेगी। इस 
क्ाएण अपराध को रोकथाम अवश्य होनो चाहिये। इसके लिए पुनः प्रश्न उपस्थित होता हैं 
(के अपराधी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि बह पुनः अपदाध करने के लिए 
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प्रवृत्त न हो, व भविष्य में इसको पुनरावृत्ति न करे? इसके लिए समाज व राज्य अपयधी को 
दण्डित करता है। अर्थात्‌ दण्ड द्वार अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है। दण्ड का 
उद्देश्य यह होता है कि अपराधी को यह स्पष्ट जानकारी हो जाए कि बुरे कार्यो के लिए 
समाज या कानून उसे प्रताड़ित करेगा, और इसके विपरीत यदि अच्छा कार्य किया जायेगा तो 
उसे पुरस्कार मिलेगा। 
दण्ड की परिभाषा एवं अर्थ 
(60ग्रिाणा गाते ४६शणाए एण ?एपशाजागधा) 

4. कॉनसाइज डिक्शनरी के अनुसार, “दण्ड में दर्द, जुर्माना, ईश्वर व न्यायातुसार 
दण्ड, शारीरिक पीड़ा अथवा डॉट-फटकार सम्मिलित हैं।'' 

2. टाफ्ट के अनुसार, “हम दण्ड की परिभाषा उस जागरूक दबाव के रूप मे कर 
सकते हैं, जो समाज में शान्ति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभवों वाला कष्ट देता 
है।यह कष्ट उस व्यक्ति के हित में सदैव ही नहीं होता है ।'' 

3. सेठना के मत में, “दण्ड एक प्रकार की सामाजिक निन्दा है जिसमे पीड़ा अथवा 
कष्ट का शामिल होना आवश्यक नहीं है!” 

इस प्रकार दण्ड अपराधी को राज्य अधवा समाज द्वारा इसलिए दिया जाता है जिससे 
अपराधी अपराध करने से डरते रहें, और उन्हे इस बात का अहसास हो जाये कि गलत काम 
करने पर समाज उन्हें दण्डित अवश्य करेगा। 


दण्ड के सिद्धान्त (॥00788 ण॑ एएश77९॥४)--र्ण्ड के सम्बन्ध में मुख्य रूप 
से तीन सिद्धान्त मान्य हैं-- 


दण्ड के सिद्धान्त 
के 
प्रतिशोधात्मक प्रतिरोंधात्मक सुधारात्मक 
सिद्धान्त सिद्धान्त सिद्धान्त 


(१) प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (२०४७ण॥४८ 7९09)--इस सिद्धान्त के अनुसार 
जैसा अपराध होगा उसी के अनुरूप दण्ड होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी का अग नष्ट करता 
है तो बदले में उसका भी कोई अंग नष्ट कर दिया जाये। 


(2) प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त (02602एथ॥ पराटण३)-यह सिद्धान्त इस मान्यता पर 
आधारित है कि व्यक्ति को अपगध करने से रोका जाए। इसके लिए व्यक्तियों में भय व 
आतंक फैलाया जाए कि अपराध करने पर दण्डित किया जाता है। 


(3 ) सुधारात्मक सिद्धान्त (२६कतताआाए८ पश९०णा५)-यह सिद्धान्त अपराध को 
महत्त्वपूर्ण न मानकर अपराधी को केन्द्रबिन्दु मानता है कि व्यक्ति को अपराध करने के लिए 
प्रेरित करने वाली परिस्थित्ियाँ होती हैं| अतः उन परिस्थितियों कौ खोज को जाए जो 
अपराध करने के लिए उत्तरदायों हैं और फिर उनमे सुधार लाया जाए। 
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चर्तमान समय में सुधारात्मक सिद्धान्त को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है और यह 
स्वीकार किया जा रहा है कि अपराध का कारण वंशानुक्रम नहीं है, अपितु पर्यावरण है। 
अपराध एक रोग है, बीमारी है। जिस प्रकार बोमारी को उपचार द्वारा ठौक किया जा सकता 
है, ठसी भाँति अपराधियो के सामाजिक वातावरण में सुधार लाकर उन्हे सामाजिक व्यवित 
बनाया जा सकता है। आज अनेक देशों में मृत्युदण्ड को इसी कारण समाप्त कर दिया गया है। 
इस प्रकार अपराधियों के उपचार को मान्यताएँ आज बदल गई है। अब अपराधियों का 
सुधागत्मक उपायों द्वारा उपचार किया जाता है जो निम्नलिखित रूप में है। 


भारत में दण्ड-व्यवस्था 
(एगादं] 8५8 हा। ॥ फपाओ) 


अपराधी को अपराध से दूर रखने के लिए समय-समय पर अनेक उपचार किए गए 
हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व अपराधियों को दण्डित करने के उद्देश्य से उन्हे जेल में रखा जाता 
था। जेल वह स्थान है जहाँ अपराधी को समाज से दूर रखा जाता है, जिससे वह अपराध के 
प्रति पश्चाताप कर सके। उसे इस बात का भी अहसास हो कि उसके कृत्यों से समाज का 
अहित हुआ है। प्राचीन समय मे यह जेलें अँधेरी कोठरी के रूप मे होती थीं, जहाँ 
अस्वास्थ्यकर वातावरण होता था और अपराधियो को कठोर दण्ड दिया जाता था। सन्‌ 
946 में “जेल सुधार समिति' को स्थापना कौ गई जिसमे अपराधियों को मनोनैज्ञानिक व 
शारीरिक दृष्टि से अलग-अलग वर्गीकृत किया गया। १956 मे कालेपानी की सजा को समाप्त 
कर दिया गया। 962 में राजस्थान कारगृह सुधार आयोग एवं 972 में बिहार कारागृह 
सप्तिति की स्थापना की गई।इस प्रकार जेलो की व्यवस्था मे समय-समय पर सुधार हो ते रहे है । 

जैलों के प्रकार (79५06 ० 0/75075)--वर्तमान में भारत में मुख्यतया तीन प्रकार के 
कारागृह हैं-- 

॥ अधिकतम सुरक्षा चाले कारागृह (2) मध्यम सुरक्षा वाले कारागृह तथा आदर्श 
जेले, तथा (3) निम्नतम सुरक्षा वाले कारागृह तथा खुले कारागृह। 

(4) अधिकतम सुरक्षा चाले कारागृह (/च७वत7एग।ा 80000 शि80॥5)- 
इनमे उन अपराधियो को रखा जाता है जिनके विरूद्ध मुकदमे चल रहे होते है। इन 
अपराधियों को दरी बनाने, कृषि से सम्बन्धित कार्य, लुह्ार ब सुधार आदि के कार्य के लिए 
प्रशिक्षित किया जाता हैं। इन अपराधियों को कार्य के बदले रुपये दिये जाते हैं। 

(2 ) मध्यम सुरक्षा दाले कारागृह तथा आदर्श कारागृह (४९०७ 8६८९ 
[8075 800 (०४४॥ 327]5)-इन जेलो मे उन अपराधियों को रखा जाता है जिनकी सजा 
को अवधि लम्बी होती है। 2। से 50 वर्ष के बीच के अपराधी, जिनका स्वास्थ्य अच्छा 
होता है, तथा जो व्यवहारकुशल होते हैं उन्हे इनमे रखा जाता है। इनकी अलग से पंचायत 
होती है, जिसमे अपराधियों मे से हो व्यक्ति का चुनाव किया जाठा है। यह पंचायत बन्दियो 
पर अनुशासन रखती है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन व भोजन आदि की व्यवस्था 
करती है। सभी राज्यों में इस प्रकार के बन्दीगृह है | राजस्थान में अजमेर मे आदर्श जेल है। 
इनमे केन्टीन, पुस्तकालय, कृषि आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षा-सुविधायें एवं 
अस्पताल आदि की व्यवस्था होती है। 
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(३3) निम्नतम सुरक्षा वाले कारागृह तथा खुले कारागृह ()(॥॥07ग॥ $९८७- 
॥9 शा5णा5 शत 0एटा श|5)- खुला कारगर सुएक्षा च संगठन की दृष्टि से खुला होता 
है अर्थात्‌ इनमें वे कैदी रखे जाते हैं जिनकी आयु 2 से 50 वर्ष के बीच कौ होती है--इनमे 
बन्दियों को कैद में नहीं रखा जाता। उनकी चौकीदारी भी नहीं को जाती। बल्कि ये लोग 
अपने परिवार से मिलने को भी स्वतन्त्र होते हैं। ये लोग रुपये कमाकर अपनी आजीविका 
चलाते हैं। इन जेलों का उद्देश्य अपराधियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें उत्तरदायित्व की 
भावना का विंकांस करना होता है। जिनकी सजा कौ अवधि 9 मास से कम हो तथा अच्छे 
आचरण वाले हों, उन्हीं को इन जेलों में रखा जाता है। राजस्थान में ऐसे मुख्य कारागार 
दुर्गापुणा, सांगानेर व सूरतगढ़ और मण्डौर में हैं। सम्पूर्ण भारत के १2 राज्यों में 9 खुले 
कारागार हैं। 

आधुनिक समय में अपराधी को एक रोगी के रूप में माना जाता है, जिसे उचित दिशा 
प्रदान कर सुधारा जा सकता है। इसी धारणा के आधार पर अपराधी को सुधारने के लिए 
नवीन प्रवृत्तियों की खोज की गई है। सुधारात्मक सिद्धान्त इसी दिशा में एक नूतन प्रयोग है, 
जिसके अनुसार अपराधी को दण्डित करने के स्थान पर उसके सुधार का प्रयास किया जाता 
है। इसके लिए सुधारवादी पद्धतियों का प्रयोग किया जांता है। परिवीक्षा, पैरोल, बोस्टल 
संस्थाएँ आदि पद्धतियाँ इस क्षेत्र में अब प्रयुक्त होने लगी हैं, जो अग्र प्रकार से हैं-- 


परिवीक्षा 
(0क*ए0०7) 
परिवीक्षा में अपराधी को जेल न भेजकर घर में रहने दिया जाता है। उसे इस शर्त पर 
भुक्ति दी जाती है कि वह परिवीक्षा में रहकर अपने आचरण में सुधार करेगा। 
परिवीक्षा का अर्थ एवं परिभाषा (४६३४गावह थात ऐशीः]]कएणा ० 


5-22 को अनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढँग से इस रूप में परिभाषित 
या है-- 


4. सदरलैण्ड के अनुसार, “परिवीक्षा दण्डनीय ठहराए गए अपराधों की उस समय 
की अदस्था है जिसमें अपराधी को सजा से बरी करा दिया जाता है और जिसमें अच्छा 
व्यवहार बनाये रखने को शर्त के साथ अपराधी को स्वतन्त्रता दे दी जाती है। इसके साथ ही 


राज्य अपने व्यक्तिगठ निरीक्षण के द्वारा अपराधी को अच्छा व्यवहार बनाये रखने में सहायता 
देने का प्रयास करता है।”' 


आपके मत में परिवीक्षा का अर्थ किसी भी प्रकार का क्षमादान नहीं है। इनके 
मतानुप्तार इसमे तीन तत्त्वो का समावेश होता है, जो निम्न हैं-- 
0) निरैक्षण-अर्थात्‌ परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति के कार्यों की देखभाल करना। 


() दिशा-निर्देश--परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को समय-समय पर उसके 
आचरण एवं कार्य के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देना। 


(॥7 राज्य सरकार द्वारा सहायता-परिवौक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को आवश्यकता 
पड़ने पर राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाना। 
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अर्थात्‌ सदस्लैण्ड के अनुसार परिचीक्षा के तीन व्यावहारिक तत्त्व हैं-- 

() इसमें अपराधी को दण्डित नहीं किया जाता। 

(॥) यदि दण्ड दिया भी जाता है, तो उसका कार्यान्वयन नहीं किया जाता। 

(0) अपगधी का आचरण न सुधरते की स्थिति में उसे दुगुमा दण्ड दिया जाता है। 


2. चैपिल के मत मे अपराधशास्त्र के विद्वान परिवीक्षा के निम्न 5 प्रकार के अर्थ 
लगाते हैं-- 
(0) यह दण्ड से बचने का एक अच्छा साधन है। 
(॥) इसमें अपराधी के प्रति सहानुभूति रखी जाती है। 
(॥॥) परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को अनेक बन्धनो में रहना पड़ता है, इस रूप में 
यह भी एक प्रकार का दण्ड है। 
(५) यह 'पुलिस निरीक्षण को विधि' के रूप में होता है। 
(५) यह ' चिकित्सा की एक विधि' का भी रूप है। 
3. इलियट के अनुसार, “'परिवीक्षा अधिकारी दण्ड देने वाली संस्था से इस शर्त पर 
अपरशधी को मुक्ति देने को कहते हैं कि बह (अपराधी) अच्छा व्यवहार करेगा।'' 
इस प्रकार परिवीक्षा मे एक 'परिवीक्षा अधिकारी ' की नियुक्ति की जाती है, जो 
अपराधी की देखभाल के लिए एवं उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए कटिबद्ध करता है। 
यह अधिकारी अपराधी को समझाकर व चेतावनी देकर उसे सुधारने करा प्रयास करता है। 
अपराधी को दण्ड सुनाने के बाद ही परिवोक्षा पर छोड़ा जाता है। अपराधी को अपने 
परिवीक्षा काल में उत्तम आचरण रखने का प्रमाण-पत्र देना होता है। सरकार की ओर से 
अपराधी को सहायता प्राप्त होती है, जिससे समाज के साथ उसका सामज्जस्य हो सके। 
परिदीक्षा अधिकारी अपराधी की देखभाल करता है, उसकी जीवन-गाथा लिखता है 
और यह जानकारी प्राप्त करता है कि उसमें अपशधी प्रवृत्ति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। इस 
प्रकार परिवीक्षा काल में अपराधी का पर्वावरण बदल जाता है और यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया जाता है कि अपराधी जन्म से नहों होते, बल्कि अपराधी बनने में पर्यावरण का बहुत 
बड़ा हाथ होता है। 
परिवीक्षा की विशेषताएँ (0009ए/शाएएट5 एा गिक्रश्ञाणा)--उपर्युक्त परिभाषां 
एवं अर्थ के आधार पर परिवीक्षा की निम्नलिखित विश्येषताएँ हो सकती हैं-- 
(0) परिवीक्षा व्यवस्था का प्रमुख तत्त्व अपराधी का सुधार करना है। 
(7 परिवीक्षा की स्थिति दण्ड निर्धारण के पूर्व नहीं आती बल्कि यह स्थिति 
अपरगधी को सजा सुनाने के पश्चात्‌ आती है। 
(॥ परिवीक्षा में अपगधी को सजा से मुक्त रखा जाता है। 
(।५) सजा से मुक्त रहने के बदले में उससे अच्छा आचरण बनाये रखने को आशा कौ 
जाती है। 
(५) प्रत्येक राज्य परिवीक्षा के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर 
रहता है। 
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परिवीक्षा योग्य अपराधी 
(एआआंजर्श $णॉ४0॥2 छणि शिए१शाणा) 


प्रत्येक अपराधी को परिवीक्षा पर नहीं रखा जा सकता! किस अपराधी को परिवीक्षा 
पर रखा जा सकता है, इसका निर्णय अदालत के माध्यम से होता है। फिर भी कुछ विशेषताएँ 
हैं जिनके आधार पर ही अपग्रधी परिवीक्षा पर रखे जा सकते हैं, वे अग्रलिखित॑ हैं-- 

(१) जिस व्यक्ति (अपराधी) को मृत्यु-दण्ड एवं देश-निष्कासन की सजा नहीं 
मिली, उसे ही परिधीक्षा के योग्य माना जायेगा। 

(2) जिस अपराधी ने कोई गम्भीर अपराध नहीं किया, केवल उसे ही परिवीक्षा पर 
छोड़ा जायेगा। 

(3) प्रथम अपराध करने वाले अपराधी को हो परिवीक्षा पर छोड़ा जायेगा। 

(4) प्राय: जिस अपराधी की उम्र 2 वर्ष से कम होती है और जिसे 6 माह से कम 
क्रो सजा सुनाई जाती है, उसी को परिवीक्षा पर रखा जाता है। 

(5) प्रथम अपराधी, जो किसी भी आयु का हो, यदि उसकी सजा 2 वर्ष से कम की 
ही तो उसकी चारित्रिक विशेषता, परिस्थिति आदि के आधार पर उसे भी परिवीक्षा पर छोड़ा 
जा सकता है। 

परिवीक्षा की दशायें ((७॥0॥॥०॥$ ए ए०७४७॥०0४)-परिवीक्षा पर छोडे जाने 
वाले व्यक्ति को कुछ नियमों व शर्तों का पालन करना पड़ता है। हेन्ड्िक्स के अनुसार 
परिवीक्षा को दशाओं में, कानून बाधित व्यवहार, निरीक्षक प्रतिनिधि से नियमित सम्बन्ध, 
बुरी संगति से दूर, मादक पदार्थों से दूर, यात्रा, दिवाह आदि में बिना अनुमति के प्रवेश न 
करना, अनावश्यक ऋण न लैना, चोरी की हुई वस्तु का वापिस करना, रोजगार में स्थायी 
होना आदि सम्मिलित हैं। परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधी को निम्नलिखित शर्तों का पालन 
करना होता है-- 

(१) परिवीक्षा पर अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए भेजा जाता है। समय 
का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाता है अत: न्यायालय को परिवीक्षा का समय कम या 

अधिक करने का अधिकार होता है। 

(2) इस अवधि में परिवीक्षार्थी (अपराधी) को कानून और न्यायाधीश को आज्ञा 
और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। 

(3) यदि परिवीक्षा-अधिकारी की शर्तों का पालन परिवीक्षार्थी नहीं करता है, तो 
उसे दुगुना दण्ड दिया जा सकता है। 

(4) परिवीक्षा-अधिकारो कौ अनुमति के बिना परिवीक्षार्थी यात्रा भी नहीं कर 
सकता है। 

(5५) वह बिना आज्ञा विवाह भी नहीं कर सकता। 

(6) परिवीक्षा-अधिकारी द्वारा निर्धारित समय मे परिवीक्षार्थी को घर पर ही 
रहना होगा। 

(7) परिवीक्षार्थी को एक जमानत-पत्र (जात) भरना पडता है। 

(8) परिवीक्षार्थी को कुछ सुरक्षा घन ($६८७7४-0॥८५) भी देना पड़ता है। 
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(9) परिवीक्षर्थी को अपनी ग्रगति को निश्चित रिपोर्ट देनी पड़ठी है। 

(१0) यदि सम्भव हुआ तो आवश्यकता पड़ने पर उससे क्षतिपूर्ति भी करवाई 
जाती है। 

(१) परिवीक्षार्थी बिना आज्ञा अपना निवास स्थान भी नहीं बदल सकता है। 

(2) परिवीक्षार्थी बिना परिवीक्षा- अधिकारी के कुछ नहीं कर सकता है। 

विलियप एस. मीकम (४ 5, श८०टाणाओ ने परिवीक्षार्थी पर लगाई जाने वाली 
शर्तें इस प्रकार बताई हैं-- 

() सभी कानूनों को पालना करना; (2) अधिकारी से नियमित सम्पर्क रखना, (32 
अच्छी संगत रखना, (4) अच्छी आदतों का विकास करना, (5) नियमित कार्य करना, (6) 
आर्थिक दण्ड का भुगतान करना, (7) मादक द्रव्यों से दूर रहना, (8) अनावश्यक कर्ज न 
लेना; (9) बिना अनुमति के विवाह अथवा तलाक न लेना, एवं (0) बिना अनुमति अपना 
निवास स्थान न छोड़ना। 

इस प्रकार परिवीक्षा काल में परिवीक्षार्थी को अपने अधिकारी के संरक्षण में रहकर 
उनकी आज्ञानुसार कार्य करना पड़ता है। भारत में इस समय परिवीक्षा को सुविधाएँ सभी 
राज्यों में प्रदान को जाती हैं | किन्तु अलग-अलग प्रान्तों में इसे अलग विभागों को सौंप दिया 
गया है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, आसाम, हिमाचलप्रदेश और आसाम में इसे समाज कल्याण 
विभाग के पास रखा गया है। बिहार, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र एवं बंगाल में यह जेल 
विभाग के अधीन है और मध्यप्रदेश मे इसे कानून के अधीन रखा गया है। कर्नाटक सरकार ने 
उसके लिए अलग निदेशालय की व्यवस्था ऋ रखी है। सम्पूर्ण भाएत मे लगभग 500 
परिवीक्षा अधिकारी हैं। सामान्यत: एक परिवीक्षा अधिकारी एक वर्ष में चार केसों या मामलों 
का पर्ववेक्षण करता है तथा दस केसों का अन्वेषण करता है। 


परिषीक्षा के लाभ ($०५४॥38०5 ए 009आा०7)-- काशगार प्रणाली की तुलना 
में परिवीक्षा प्रणाली के निम्न लाभ देखे जा सकते हैं--(4) परिवीक्षा पर छोड़ें गए अपराधी 
'पर कोई कलक एवं दोष नहीं लगता है, (2) उसका आर्थिक जीवन यथावत चलता है उसमें 
आधा पैदा नहीं होती है, (3) उसके परिवार के सदस्यों पर कष्ट नहीं आता है, 
(4) अपराधी कुण्ठाग्रस्त नहीं होता है, (5) इस प्रणाली का सरकार पर आर्थिक भार मम 
पड़ता है। 

परिवीक्षा को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए निम्न प्रयास किए*जा सकते 
हैं- () सर्वप्रथम परिवोक्षा के नाम को बदलना चाहिए। (॥) परिवीक्षा को दण्ड न मानकर 
सज़ा का विकल्प मानना चाहिए। (४) अपगधी को रिहाई के नियमों तथा शर्तों को लचीला 
बनाना चाहिए। (५) इसके लिए राज्य स्तर पर अलग से एक निदेशालय की स्थापना करती 
चाहिए जैसा कि कर्नाटक राज्य ने कर रखा है। (४) जहाँ आवश्यकता समझी जाए उर््हीं 
परिवीक्षार्थियों के लिए निरीक्षण को अनिवार्य करना चाहिए सबके लिए नहीं। (४) इसके 
प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। 
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पैरोल 
(शश्वा0८) 
परिवीक्षा में अपराधी को जेल में न भेजकर किसी परित्रीक्षा-अधिकारी की देख-रेख 
में रखा जाता है, किन्तु पैरोल व्यवस्था में कुछ समय जेल भुगतने के बाद अपराधी के 
अभिभावकों के आग्रह पर उसे छोड़ दिया जाता है--इस समय वह पैरोल-अंधिकारों की 
देख-रेख में ही रहता है। पैरोल मे अपराधी को (जो जेल में नियमों का पालन करता है, 
अच्छा आचरण रखता है) दण्ड की अवधि पूर्ण होने के पूर्व इस शर्त पर छोड़ दिया जाता है 
कि वह भविष्य में सद-आचरण बनाए रखेगा। 
पैरोल का अर्थ एवं परिभाषा (आह बाते 0९व्राएएणा छ एशए८)-- 
इलियद के मत में पैरोल कारागार से 'सशर्त-मुक्ति' है। यदि पैरोल के समय वह पुनः 
अपराध करता है तो उसे पुनः जेल भेज दिया जात है और शेष दण्ड और नए अपराध का 
दण्ड भी वह भोगता है। 
सदरलैण्ड के मत में, “पैरोल संस्था से मुक्ति की स्थिति है, जिसमें अपराधी अपनी 
लम्बी सजा की एक अंश अवधि व्यतीत कर चुका है| यह मुक्ति उसे इस शर्त पर दी जाती है 
कि पूर्ण रिहाई तक अपराधी अच्छा आचरण बनाये रखेगा, और पूर्वोक्त संस्था द्वाग स्वीकृत 
किसी अन्य संस्था के अधीन व संरक्षण में रहेगा।'' 
पैरोल में अपराधी को सामान्य जीवन व्यतीत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं 
और उन्हें पुनः गिरफ्तारी के भय से भी मुक्ति मिलती है। पैरोल शोषण से उनकी रक्षा करती 
है तथा इस व्यवस्था के द्वाता अपराधी कारागृह के कठोर प्रशासन, उदासीन व नीरस जीवन से 
स्वतन्त्र रहते हैं। उन्हें सामाजिक अलगाव की अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार पैरोल च््यत्रस्था 
में अपराधी को स्वतन्त्रता के साथ-साथ उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है। पैरेल 
को शर्तों का उल्लंघन करने पर पुनः कारावास हो सकता है, और तब उसे समाज के आक्रोश 
का भी शिकार होना पड़ता है। पुलिस के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं व घृणा का पात्र होना 
पड़ता थे । सारांश रूप मे यह कहा जाता है कि पैरोल अपराधी को सुधारने का एक सुरक्षात्मक 
उपाय है। 
पैरोल सम्बन्धी नियम-पैरोल के समय अपराधी को कुछ नियमों कौ पालना 
अवश्यमेव करनी पड़ती है, वे नियम निम्नलिखित है-- 
(१) उसे उन्माद लाने वाली वस्तुओं से दूर रहना होगा। 
(2) जेल से मुक्त होने पर उसे निश्चित पता देना होगा तथा पैरोल अधिकारी की 
आज्ञा के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करना होगा। 
(3) उसे व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं है। 
(4) अपनी स्थिति के विषय मे उसे नियमित सूचना देनी अनिवार्य होगी। 
(5) 8५ को किसी भी स्थिति मे कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं 
। 
(6) पैरोल अधिकारी की अनुमति के बिना उसे विवाह करने का अधिकार 
नहीं है। 
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(7) पैरौली को पूर्व अपराधियों से मिलने को अनुमति नहीं है। 

(8) चह अपने पास किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं रख सकता। 

(9) एक निश्चित समय पर उसे अपने निवास्त-स्थान पर ही रहना होगा। 

(१0) बिना आज्ञा के रुपया उधार नहीं ले सकता। 

(१) वेह जुआ नहों खेल सकता। 

(42) मोटर वाहन भी बिना आज्ञा के नहीं चला सकता है। 

(3) वह किसी प्रकार की निद्रा-नाशक दवा आदि का सेवन नहीं कर सकता है। 
(434) बिना आज्ञा के वह राज्य से बाहर नहीं जा सकता है। 


पैरोल सम्बन्धी प्रतिमान 


पैरोश व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अमेरिकन पैरोल समिति द्वारा अनेक 
महत्त्वपूर्ण स्लोतों के आधार पर कुछ प्रतिमानों का निर्धारण किया गया है, जो निम्नांकित है-- 


(१) पैरोल का उच्देश्य समाज की सुरक्षा है न कि राज्य क्षमा। 

(2) समाज में पैरोली को पुनर्वास देने मे सहायता करने वाली समितियों का विकास 
किया जाना चाहिये। 

(3) कारागार मे सजा का एक अश व्यतीत करना आवश्यक नहीं है। इसलिए जैसे ही 
बन्दी कारागार मे लाया जाये, पैरोल साबन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कौ जानी गहिए। 

(4) पैरोल का सभी अपराधियों की रिहाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। 


(5) पैरोल सम्बन्धी निर्णय लेते समय पैरोली की आवश्यकताओ, यौग्यताओ, 


परिवर्तित अभिवृत्तियो एव पैरोली के परिवार की आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखा 
जाना चाहिये। 


(6) भावौ पैदेली को उन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान करा दिया जाना चाहिये जिनमें 
उस्ते पैरोली की रिहाई के उपरान्त रहना है। 


(7) जिस बातावरण मे पैरोली को रिहाई के बाद रहना है उस वातावरण का सुषम 
निरशैक्षण किया जाना चाहिए। 


(8) पैरोल अधिकारी को पैरोली के साथ सहयोग व सहानुभूति का व्यवहार करना 
चाहिए। 


(9) पैरोल अधिकारी को प्रशिक्षित, सन्तुलित व समायोजित व्यक्तित्व चालां 
होना चाहिये। 


(१0) पैरोल से सम्बन्धित विधान व नीतियाँ लचीली होनी चाहिये, जिससे अपराधी 
की आवश्यकताओ के अनुरूप उनमे परिवर्तन किया जा सके। 


() व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में शोध की ऊनी चाहिये वे 
आलेख आदि का संग्रह किया जाना चाहिए। 
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(१2) पैरोल में बन्दियों के सुझावों को भी महत्त्व दिया जाना चाहिये। इसे अपराधी 
के सम्पूर्ण जीवन का एक अंश मानकर, इसमें अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए। 


परिवीक्षा और पैरोल में अन्तर ([ालिशा०ट फशफटशा शिक्तवाए) गाते 
एशआ०02)-एक सामान्य व्यक्ति के लिए परिदीक्षा एवं पैरोल दोनो समान व्यवस्थाएँ है, 
किन्तु इन दोनो में अनेक अन्तर है, जिसके कारण दोनों का प्रयोग अलग-अलग स्थितियो में 
किया जाता है। संक्षेप में निम्मलिखित अन्तर दृष्टव्य हैं-- 


(३) परिवीक्षा अपराधी घोषित हो जाने के बाद को स्थिति का नाम है, जबकि 
पैगेल में सजा का एक अंश समाप्त कर लिया जाता है। 


(2) परिवीक्षा मे अपराधी को दण्डित नहीं किया जाता है, पैरोल में उसे दण्ड दिया 
जाता है। 


(3) प्रशासनिक दृष्टि से परिवीक्षा में निरोक्षण मे न्यायालय को भूमिका महत्त्वपूर्ण 
होती है, किन्तु पैरोल में अपराधी के भविष्य का निरीक्षण प्रशासकौय इकाइयो के द्वारा किया 
जाता है। 


(4) परिवीक्षा में अपराधी का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है। इसलिए इसमे 
परिवोक्षा-अधिकारी और परिवीक्षार्थी के परस्पर के सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण होते हैं, किन्तु पैरोल 
में अपराधी का गहन निरीक्षण नहीं किया जाता है। 


(5) परिवीक्षा मे बॉण्ड, जमानत आदि ज्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं हैं किन्तु पैरोल मे 
बॉण्ड च जमानत का अत्यधिक महत्त्व है। 


संक्षेप मे परिवीक्षा व पैरोल दोनो का उद्देश्य सुधारात्मक है। अन्तर केवर्ल यही है 
कि परिवीक्षा मे अपराधी को सजा सुनाई जाती है किन्तु वह सजा भुगतदा नहीं है, जबंकि 
पैरोल में अपराधी सजा का एक अश भुगत चुका होता है। 


उत्तर-संरक्षण सेवाएँ (8॥६-०४० $८:४॥८८5)--परिवीक्षा एवं पैरोल की अवधि 
समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ बन्दियो को मुक्त कर दिया जाता है। उसके पश्चात्‌ उनके पुनर्वास 
की समस्या उत्पनल होतो है। क्योकि जेल मे रहने के कारण उसको समाज के अन्य लोग 
हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। उसको रखना पम्तन्द नही करते, बच्चो से दुर्व्यवहार किया जाता 
है तथा उसकी उपस्थिति को सभ्य समाज मे नहीं स्वीकारा जाता। इन अनेक कारणी से वह 
पुन; अपराध करने के लिए उद्यत हो सकता है। अतः ऐसी सभी समस्याओ से मुक्ति दिलाने 
के लिए व उन्हे सामाजिक मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम प्रारम्भ क्रिया गया 
है जिसे 'उत्तर-संरक्षण सेवायें' कहा जाता है। उत्तर-सरक्षण रोवाये वे सेवाये हैं जो जेल से 
मुबत हुए बन्दियो को स्वस्थ नागरिक-जीवन प्रदान करती है जिससे समाज मे वे पुनः 
समायोजित हो सके। ये सेवाएँ मुख्य रूप से उन मुक्त अपराधियों के लिए होती हैं- 
(१) जो सुधारात्मक सस्था मे कुछ समय रह चुके हैं तथा जहाँ उन्होंने किसी प्रकार को 
शिक्षा प्राण को है, तथा (2) उनके लिए, जो वास्तव में किसी शारीरिक, मानसिक अथवा 
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शारीरिक असुविधा के कारण किसी प्रकार का संरक्षण चाहते हैं। इस रूप में यह कार्यक्रम 
जैल-मुक्त अपराधियों के लिए होता है। उद्देश्यों की दृष्टि से देखे तो उत्तर-संरक्षण सेवाये 
एक तो अपराधी की सेवा करती हैं, दूसरे ये सेवायें समुदाय का ऐसा निर्माण करती हैं जिससे 
वे अपराधियों के पुनर्वास मे सहायवा कर सके। ये सेवाएँ अपराधियों कौ--(१) उसके 
व्यक्तिगत समायोजन मे सहायता करती हैं, (2) उसके व्यवसाय सम्बन्धी पुनर्वास मे 
सहायता करतो हैं, तथा (3) उप्तको समाज मे पुनः स्थापित करने मे सहायक होती हैं। 


(॥ ) व्यक्तियत समायोजन उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनका परिवार नष्ट हो 
चुका होता है और जो निन्‍्तात एकाको होते हैं। उन व्यक्तियों को भी व्यक्तिगत समायौजन 
को आवश्यकता होती है, जिसका स्थाद लम्बी अवधि तक उस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने 
के कारण किसी अन्य व्यक्ति को सेवाएँ देकर भर दिया गया हो, अर्थात्‌ जिसकी सेवाएँ 
समाप्त कर दी गई हो, समाज उसे पुनर्वास करने के लिए तैयार न हों अथवा उसकी स्थिति 
इस घकार कौ न हो कि वह स्वय की सुरक्षा कर सके। 

(2) आर्थिक पुनर्वास मे भी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देकर, आजीविका के 
साधन जुयकर, किसी को सिफारिश आदि दिलाकर उसको आजोदिका दिलाई जा सकती है। 

(3 ) सामाजिक समायोजन को दृष्टि से पुलिस की परेशानियों से उसे सुरक्षित 
किया जा सकता है | कानूनी सहायता प्रदाद को जा सकती है। इस प्रकार व्यक्तिगत, आर्थिक 
एवं सामाजिक-तीनो प्रकार के समायोजन में उत्तर-सरक्षण सेवाये सहायक होती हैं। सश्ेप 
में ये सेवाये अपराध-मुक्तो की इस रूप में सहायता करती हैं जिसके आधार पर वे अपनी 

आजीविका का उपार्जन करके समाज में घुनर्स्थापित हो सकें। 


| 


अध्याय-8 
बाल अपराध 


(प्रिएथां]8 02फ५0९०00०५) 


छोटी आयु अथवा बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी कार्यों या अपराधों को 
बाल-अपराध कहते हैं। नगरों, महानगरों, औद्योगिक केन्द्रों आदि में बाल अपराध एक 
गम्भीर एवं चिन्ताअनक समस्या है। इन समाजों में अन्य सामाजिक समस्याओं को तरह 
बाल-अपराध दिनो-दिन में बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामों की तुलना में नमरों में बाल-अपराध 
अधिक देखे जा सकते हैं । बाल-अपराध क्या है? इसके कारण क्या हैं? इसका निदान क्या 
है? आदि को विस्तार से जानने के पूर्ब बालापराध के अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन 
किया जाएगा। 

बालापराध की परिभाषा एवं अर्थ (00 ्रातणा था ै्काएं एी ।0फशागगध 
7000५02029)- बालकों द्वारा किए गए अपराध समाज की दृष्टि से भी हो सकता है और 
कानून को दृष्टि से भी सम्भव है। इसी आधार पर बालापराध की परिभाषाएँ---समाजशास्त्रीय 
'एवं कानूनी-दोनों हैं, जो निम्न हैं-- 

(१) बालापरशाध की समाजशास्त्रीय परिभाषा (50८०ए०ह्ाएआ 0९तिपाणा 
ग7श्श॥४ 00749ए०॥०५)--समाजशास्त्रीय दृष्टि से बालापशाध का अर्थ है-वे कार्य जो 
बालकों द्वारा समाज के नियमों व आचरणों के विरुद्ध किये गये हो। सामाजिक दृष्टि से जिस 
बालक का व्यक्तित्व विघटित है वह बालापराधी कहा जा सकता है। 

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, ““समाजशास्त्र कौ दृष्टि से बाल-अपराधी एक ऐसा 
व्यक्ति है, जो ऐसे कार्य का अपराधी है, जिप्तको वह समूह, जिसे अपने विश्वास को 
कार्यान्वित करने की शक्ति है, समाज के लिए हानिकारक समझता है और इसलिए ऐसा कार्य 
निषिद्ध भी है।'! 

मोबरर ने बालापराधी को इस रूप मे परिभाषित किया है, '“वह व्यक्ति जो जान- 
बूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है, जिससे 
उसका सम्बन्ध है, बालापराधी कहलाता है।'' 

उपयुक्त परिभाषाओ से निष्कर्ष निकलता है कि बालापराध में बालकों के 
अंस्तामाजिक व्यवहारों को लिया जाता हैं अथवा बालक व किशोरों के ऐसे व्यवहार जो लोक 
कल्याण को दृष्टि से अहितकर होते हैं, ऐसे कार्यों को करने वाला बालापराधी कहलाता है। 
ऐसे बालक जो स्कूल से भाग जाते हैं, निरुद्देश्य इधर-उधर घूमते हैं, घर से बाहर रहते हैं, 
आवारा लड़कों के साथ रहते हैं अथवा गलत आचरण करते हैं व शैतानों करते हैं, 
बालापराधी की श्रैणी मे आते हैं। रोबिन्सन के मत में आवागगर्दी, भीख माँगना, दुर्व्यवहार, 
बुरे इरादे से शैतानी करना और उद्दण्डता बालापराधी के लक्षण हैं। 
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बालापराधी की कानूनी परिभाषा (.ट्हूश/ ऐिटीगा[एी एस १0स८गी6 
एथ॥ापषशा)--बैधानिक दृष्टि से वे सभी बालक अपराधी कहे जा सकते हैं जो कानून का 
उल्लंघन करते हैं। जिस तरह वयस्क कानून का उल्लघन करने के कारण अपराधी होठा है 
इसी भाँति बालक भी नियमो कौ अवहेलना करता है तो बालापराधी कहा जायेगा। 
सेथना के अनुसार, “किसी बालक या तरुण के द्वारा किए गए अनुचित कार्य, जो 
किसी भी स्थान के किसी भी कानून (जो उस समय लागू हो, के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के 
अन्तर्गत आते हो, बालापराधी कहलाते हैं।!” 
न्यूपेयर का कहना है कि बालापराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है 
जिसने समाज विदेधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। वह 
परिभाषा समाजशास्त्रीय एवं कानूनो दोनो दृष्टियो से बालापराधी की विशेषताओं को इंगित 
करती है। 
बाल अपराध : आयु एवं व्यवहार की दृष्टि से ([0५४८॥॥८ एशाग्रपु"द्ा८४ ; 
छाणा (6 8826 200 छेटा३५४70ध 70५६० ४।९७)--बालापराधी किसे माना जाएं अर्थात्‌ 
कितने वर्ष का बालक बालापशधी को श्रेणी में रखा जाये? इस विषय में अलग-अलग देशों 
में अलग-अल्ञग मत हैं। अमेरिका जैसे देश मे जहाँ 7 वर्ष की उम्र का बालक अपग़धी माना 
जा सकता है, वहाँ भारत के सन्दर्भ मे किसी बालक को तब तक अपराधी नहीं माना जा 
सकता, जब तक कि बालक इत्तना न समझ ले कि-- (॥) वह जो कार्य कर रहा है वह क्‍या 
है, और (॥) उस कार्य के क्‍या परिणाय हो सकते हैं? इस दृष्टि से केन्द्रीय बाल अधिनियम, 
960 जो सभो केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू है, उसके अनुसार बालापराधी १4 से 8 वर्ष 
की उम्र का हो सकता है। बाल-न्याय अधिनियम (]0%८॥॥८ 3050९९ #०) 986 ने 
बालकपन या तरुण को परिभाषा देते हुए लिखा है कि 6 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 
8 वर्ष से कम आयु कौ लड़॒को बालक हैं। इनके द्वारा किया गया अपराध बाल-अपग़ष 
माना जाएगा। वैसे राज्य के स्तर पर बनाए गए अधिनियम उच्चतम आयु सीमा अर्थात्‌ 8 वर्ष 
को ही प्रायः मानते हैं, क्योकि भारत मे 'बालापराध' राज्यों का विषय है, जिनमें 'बाल 
अपराध अदालत', “बाल कल्याण मण्डल", “बालगृह' तथा “विशिष्ट स्कूल' आदि में 
बालापराधों को रोकथाम एवं सुधार की व्यवस्था है। 
आयु के साथ-साथ एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यवहार है। 
सिरिलवर्ट ने व्यवहार की दृष्टि से उन बालकों को बालापराधी माना है जिनका 
आचरण समाज द्वाय इसलिए स्वीकार्य नहीं है वयोकि वही दुर्व्यवहार उसे अपराध करने के 
लिए उत्तेजित कर सकता है। 9 
वाल्दर रेकलेस भी बालापराध को व्यवहार के आधार पर इस प्रकार परिभाषित 
करते हैं, “बाल-अपराध शब्द अपराधी विधि के उल्लघन पर तथा उस व्यवहार पर लागू 
होता है जिसे बच्चो तथा किशोरों मे समाज द्वारा अच्छा नहीं माना जाता।"! 
इस प्रकार पावर्स और बिदमर ने भी बालापराध को तीन प्रतिमानों--(0) व्यवहार 
को गाभीरता, (॥) डनकौ पुनरावृत्ति, एवं (॥) अपराधी का कावूनी समाज के प्रति दृष्टिकोण; 


के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया है--(3) अत्यधिक, (॥॥) सामान्य, (॥0) आवसरिक, 
(५) यदा-कदा, और (४) अति न्यून-बालापराधौ। 


बाल अपराध ज्वज 


ससमैन ने बालापराधियो की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई हैं-जो कानून का 
उल्लंघन करे; जी आदतन रूप से स्कूल से भागता हो, जो चोर, दुष्चरित्र ब अनैतिक 
व्यक्तियों के साथ रहता हो, जो सुधार से परे हो; जो माता-पिता व संरक्षकों के नियन्त्रण से 
बाहर हो, जो अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता हो, जो समाज मे अप्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के घर जाता हो; जो सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार करता हो व अभद्र भाषा का प्रयोग॑ 
करता हो, जो अवैध व्यवसायों में रत हो, जो कानून का उल्लंघन करने वाले स्थानों मे जाता 
हो, जो दुर्व्यवहार करता हो; भीख माँगता हो व शराब पीता हो, जो बिना अनुमति के स्कूल 
से भागता हो व आवाशगर्दी करता हो, एवं जो ऐसा व्यवहार करता हो जिससे दूसरों को 
नुकसान पहुँचे। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर कानून की अवज्ञा करने वाला व समाज 
विरोधी आचरण करने वाला बालक बालापराधी होता है। 

बालापशध की श्रेणी में प्राय: वही रखा जा सकता है जो आदतन अपराध करता 
हो--इस प्रकार बालापणध की परिभाषा अनेक दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट की जा सकती 
है। सार रूप में यही कहा जा सकठा है कि जो बालक किसी भी व्यवहार के द्वारा काबून का 
उल्लंघन करता है और थह उल्लंघन उप्तकी आदत सी बन गई है, ठो उसे बालापराधी 
कहा जायेगा। 

बाल अपराधियों की विशेषताएँ ((॥श॥०९८४९७8॥05$ 0 ॥0५४९॥॥|€ 
92॥7॥07९७४5)-- बालापराध की निम्नलिखित विशेषताये हैं -- 

(१) बाल-अपराधी कस्बों और ग्रामों की तुलना में नगरों और महानगरों में अधिक 
मिलते हैं इसका कारण यह है कि जीवन से सम्बन्धित जटिलताएँ महानगरों में अधिक 
मिलती हैं इसी कारण वहाँ अपराध भी ज्यादा होते हैं। 

(2) लड़कियों की तुलना मे लड़को में अपराध अधिक पाए जाते हैं। इसका कारण 
यह है कि एक तो भारतीय समाज में लड़क्रियो पर नियन्त्रण अधिक होने से उन्हे बाहर जाने 
की स्वतन्त्रा कम होती है तो वे अपनी दिनचर्या घर तक हीं स्लीमित रखती हैं जबकि 
लड़के बाह्य जीवन मे अधिक भाग लेते हैं, मुक्त वातावरण में रहते हैं और शारीरिक शक्ति 
भी उनके पास्न अधिक होती है। इसलिए वे ज्यादा अपराध करते है। अनेक अध्ययन इस 
पा है हुए हैं जिनके आधार पर भी यही निष्कर्ष निकलता है कि लड़के अधिक अपराधी 

॥ 

*भारत मे अपराध', 994 के अनुसार 7,203 बाल अपराधियों मे मात्र 9.5 
प्रतिशत कन्याएँ बाल अपराधी पाई गईं। शेष्र 80 ५ प्रतिशत बाल अपराधी बालक थे। 

(3) गरीबी के कारण भी बालक अपराधों मे प्रवृत्त होते है। जब व्यक्ति अभाव में 
रहता है तो उसमें अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। लड़को द्वारा आर्थिक अपराध अधिक होते हैं 

और लड़कियों द्वारा भौन-अपराध अधिक होते हैं। अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकल 
चुका है कि लड़कियो द्वात यौन-सम्बन्धी अपराध अधिक मात्रा में होते हैं। 

(4) बाल-अपराध की एक विशेषता यह भी है कि जिन परिवारों का सामाजिक- 
आर्थिक स्तर उच्च या मध्यम होता है, वहाँ अपराधों कौ मात्रा न्यून होती है और निम्न 
सामाजिक-आर्थिक स्तर वाले परिवार में बालकों में अपराध की मात्रा अधिक होती है। 

शए सी. वर्मा, सुशौल कुमार, हन्सा सेठ और रतनशा के अध्ययनों से स्पष्ट होता है 
कि बाल अपराधियो का प्रतिशत सबसे उच्च निम्न स्तर के या गरीबौ में पाया जाता है। 
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(5) बाल-अपराध व्यक्तिगत रूप मे प्रायः कम किए जाते हैं। अधिकांशत: किसी 
गिरोह के साथ मिलकर अपराध होते हैं। गिरोह द्वारा उन्हे सरक्षण व प्रशिक्षण प्राप्त होता है। 

(6) अधिकांश बाल-अपराध १2 से 6 वर्ष की आयु समूह में किए जाते हैं; उसका 
ब्लरण है कि इस समय वालक-बालिकाओं का शारोरिक, मानसिक, सामाजिक एवं 
भावात्मक सभो प्रकार का विकास तीब्र गति से होता है इसके कारण अनेक परिवर्तन उन्हें 
नियन्त्रण से मुक्त रखना पसन्द करते हैं अत: वे हर प्रकार के अपराध करने को उद्यत हो जे हैं। 

(7) बालक जितने कम पढे-लिखे होते हैं उनमे दाल अपराधी प्रवृत्ति उतनी 
अधिक मिलती है। अधिकाश बाल अपराधी तिरक्षर एवं कम शिक्षित पाए जाते हैं। 

बाल-अपराध के कारण ((.श:६८६५ रण 0४८शा४ ऐश)वपण्शा2०४)- बालापराध 
के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, किसी एक कारण को बाल-अपराध का प्रमुख कारण 
नहीं माना जा सकक्‍ता-अनेक विड्ठानों ने इन कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है-भिसे 
निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पहले विद्वानों के द्वारा वर्गोकृत 
कारणों पर विचार किया जायेगा, तदोपरांत बाल-अपरध के सामान्य कारणों को विवेचता 
की जायेगी। 

(१) न्यूपेयर ने बाल-अपराध के 7 कारण प्रमुख बताए हैं-- 

3 व्यक्तित्व सम्बन्धी-- ( प्राणिशास्त्रीय, मानसिक एवं भावात्मक दशाएँ, 
(॥) चरित्र और व्यवहार सम्बन्धी लक्षण। 
पारिवारिक स्थितियाँ। 
संगति। 
सामुदायिक संस्थाओ का प्रभाव। 
जनसख्या सम्बन्धी कारण एवं सास्कृतिक विभिन्‍्नता। 
आर्थिक और भौतिक पर्यावरण सम्बन्धी कारण। 

7 नियन्त्रण की कमो। 

(2 ) इलियट एवं भैरिल ने बाल-अपग्ध के निम्नलिखित कारण बताये हैं-- 

. पारिवारिक कारण-0) आनुवाशिकता, (॥) माता-पिता द्वारा तिरस्कृत बच, 
(॥0) अनैतिक परिवार, (४) भाई-बहिन का अपराधी होना, (५) परिवार की आर्थिक 
स्थिति, एबं (५॥) सामाजिक प्रशिक्षण । 

2. व्यक्तिगत कारण- (।) शारीरिक कारण 00) सानसिक कारण--इनमे 
(अ) मानसिक योग्यता, एवं (ब) भावात्मक अस्थिरता को लिया जाता है। 

3. सामुदायिक कारण-॥॥) मनोरंजन, (॥) स्कूल, (॥॥) अपराधी क्षेत्र, 
(5) युद्ध, एवं (५) समूह का अनुभव प्रमुख हैं। 

(3 ) मावरर ने खाल-अपराध के निम्नलिखित कारण मान हैं-- 

3. शोरोरिक कारक-()) शारीरिक अपूर्णहा, (॥) अन्तःखावबो ग्रन्थियों का दूषित 
होना, (॥ आनुवाशिकता, (५) अस्वस्थता, (५) तोब्र विकास तथा आवेग। 

2. मनोवैज्ञानिक कारक- ६) मनोवैज्ञानिक कमी, (॥) मानसिक प्रक्रियाओं को 
अकार्यात्मक भूमिका, () मन्द बुद्धि, (४) मानप्तिक अस्थिरता, (९) सामाजिक प्रभाव, 
(६॥) व्यव्नित्व की मवोविकृति, (५७) कुण्ठाएँ, मानसिक सघर्ष एवं मूल प्रवृत्यात्मक कारण। 
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3. सपाजशास्त्रीय कारक--() निर्धनता, (॥) आवासीय व्यवस्था, (॥) भग्न गृह, 
(श) नियन्त्रण का अभाव, (५) प्रवासी परिवार, (४॥ दुस्संगति, (४॥) अपराधी-द्षेत्र। 


बालापशध के सामान्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं-- 
(१) व्यक्तिगत कारण (#८50॥7 ((9५५९५)--इसमें निम्न कारण महत्त्वपूर्ण हैं-- 


4. शारीरिक कारण (0,००४ (005८४5)--जब बालक किसी प्रकार कौ 
शारीरिक अक्षमता का शिकार होता है तो उसमें हीोनता कौ भावना विकसित हो जाती है। 
कमजोर, बीमार व अस्वस्थ बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते है। अनेक अध्ययनों से 
निष्कर्ष निकलता है कि प्राय: बालक शारीरिक अक्षमता के कारण अपराधी बन जाते हैं। 
प्िरिल बर्ट, हेली तथा बोनर एवं ग्लूएक्स आदि ने शारीरिक कारणों को एक कारण माना 
है। हट्टन ने अनेक प्रकार के शारीरिक दोषों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न अपराधों से माना है। 
शारीरिक अधपंगता, बहरापन, स्थाई रोग, शारीरिक वृद्धि में कमी, स्थाई दुर्बलता आदि 
बालकों में होनता उत्पन करती हैं जो अपराध का कारण बन जाती हैं। 


(2) मनोवैज्ञानिक कारण (7४५८॥००ट्ा०४। (४४६८५)--मनोजैज्ञानिकों ने 
मानसिक असमानताओं को भी बाल-अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। मानसिक कारणों 
में दो कारण महत्त्वपूर्ण हैं-- 


(॥) मानसिक योग्यता (ला! #७॥४५)-गोडार्ड, हीली और बूनर आदि ने 
अपने अध्ययनी में माठर्सिक योग्यता को बाल-अपराध का कारण माना है अर्थात्‌ जो बालक 
'मानसिक दृष्टि से हीन व पिछड़े हैं अथवा जिनकी बुद्धि-लब्धि कम होती है, उनमे अपराध 
की भावना अधिक होती है किन्तु सर्वत्र यह सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण नही माना जाता--कई 
अध्ययनों में मानसिक योग्यता कौ दृष्टि से बालापराधियो में कोई विशेष कमी नहीं पाई गई। 


(0) भावात्मक अस्थिरता (छा०॥०799) $09॥9)--भावात्मक अस्थिरता के 
कारण भी बच्चे अपराधी हो जाते हैं। बर्ट, हीली, बूनर आदि ने अपने अध्ययनों में पाया कि 
प्राय: अपराधी स्वय को असुरक्षित अनुभव करते हैं व मानसिक संघर्ष से ग्रसित रहते हैं इसी 
कारण वे अपराधो की ओर प्रवृत्त होते हैं-- इस भावात्मक अस्थिस्ता के भी अनेक कारण 
होते हैं जो बालकों को अपराधी बना देते हैं। 


(3 ) पारिवारिक कारण ([ग्ञा॥9 (0४५६८५)--परिवार बालक कौ प्रथम शाला है 
जहाँ जन्म के बाद बालक का सामाजीकरण होता है। बालक अपने माता-पिता, बहिन- 
भाइयों के व्यवहारों को सोखता है, पारिवारिक परिस्थितियाँ भी अपना प्रभाव डालती हैं, 
यदि परिवार के सर्देस्थ अपने उत्तरदायित्वों को भली-भाँति नहीं निभाते है तो बच्चे उससे 
प्रभावित होते हैं और अन्ततः वे अपराधी बन जाते हैं। कार ने सामान्य परिवार उसे कहा है 
जिसमे- () माता-पिता दोनों होते हैं, () जहाँ आर्थिक दृष्टि से रहन-सहन का सामान्य 
स्तर होता है, (॥0 जहाँ पति-पत्नी दोनों समान संस्कृति के पोषक होते हैं, (५) जहाँ नैतिक 
नियमों की परिपालना की जाती है, (५) गृह में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कोई हीन 
व्यक्ति नहीं हो तथा (५३) परिवार के सभो सदस्य संघर्ष रहित होकर कार्य-ध्यवहार करते 
हैं। इनसे रहित परिवार विच्छिन्न माने जाते हैं | सामान्यतः निम्नलिखित कारण पररिवारिक 
विघटन उत्पन्न करने वाले हैं, जो बालक को अपराधी बनाते हैं। 
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0) आनुवांशिकता (प्रशट0/५)--बालक की आनुवाशिकता उसकी शारीरिक एवं 
सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करती हैं। लोम्ब्रोसो तो व्यक्ति को शारीरिक विशेषताओं 
से ही अपराधी प्रवृत्ति को उत्पत्ति मानते हैं। अनेक शोधे इस बात का प्रमाण हैं कि जिन 
बालकों के माता-पिता अथवा पूर्वज अपराधी थे, उनके बच्चे भी अपराधो होते हैं। गोडार्ड, 
रिचर्ड, ब्रूक और डुग्डेज आदि ने अध्ययन करके निष्कर्ष दिया है कि अपराध बंशानुक्रम 
की देन होते हैं। यद्यपि आज इस मान्यता का विरोध किया जा रहा हैं। गिलिन एवं गिलिद 
के मत में अपराध का पारण वश्चानुक्रम नहीं है। 

(0) विच्छिन परिवार (8002 पृछा)८)--वे परिवार जिनमे--(॥) माता-पिता कौ 
या उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, (॥) परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है, (॥0) माता या 
पित। का एक से अधिक विवाह होने के कारण उनके जीवन-साथी एक से अधिक हैं; (५) 
घर में बिमाता या पिता दूसरे हैं, (४) दोनो साथ-साथ रहते हैं किन्तु दौनों मे मनमुणाव, 
कलह व झगडा होता रहता है तो ऐसी स्थिति मे बच्चों को पर्याप्त स्तेह नहीं मिल पाता और 
इससे उनका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। हंसा, सेठ, कार, बर्ट, बेजहोट सुलेन्जर व ग्लूक 

आदि अनेक विद्वानों ने अपने अध्ययनों में पाया कि भग्न-परिवार बाल-अपराध के जनक हैं। 

(॥) अपराधी एवं सौतेले भाई-बहिन (ए0शातवुएशा। ज्ञात डाल 5025)-- 
बच्चे अनुकरणप्रिय होते हैं। वे हर अच्छे-बुरे कार्य को बड़ो से अनुकरण के आधार पर 
सीखते हैं। यदि परिवार में बड़े भाई-बहिन अपराधी हैं अथवा सौतेले भाई-बहिन हैं जो 
उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो बच्चों का व्यक्तित्व विकृत हो जाता है, उनमे विद्रोही 

भावना के स्वर मुखरित हो जाते हैं। वे दूषित वातावरण से बाहर रहने लगते हैं और गलत 
संगति प्राप्त कर अपराधी बन जाते हैं। अथवा जब माँ बाप बच्चो को समान रूप से स्नेह नहीं 
देते, दो ऐसी स्थिति में भी बच्चे अपने को परिवार से अलग कर लेते हैं और उनके मन मे 
अपराध को भावना जागृत हो जाती है। 

(४) दोषपूर्ण अनुशासन (00(९८७९८ ए5८फए॥४)-- किन्हीं परिवारों में बच्चों पर 
कोई अनुशासन नहों होता अथवा दूसरों ओर बच्चों पर कठोर नियन्त्रण रखा जाता है। कभी - 
कभी लडकियो व लड़कों के साथ गलत माँ-बाप का अलग-अलग व्यवहार होता है। इन 
अनेक कारणों का परिणाम बालको को अपराध की ओर बढ़ाना ही होता है। बच्चों मे निराशा 
उत्पन्त हो जातो हैं तो वह माता-पिता का विरोध करने लग जाते हैं अथवा हर इच्छा की 
पूर्ति होने पर बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना की समाप्ति हो जाती है जिससे परिवार के 
बाहर जब इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती तो वे अवैध तरीके अपनाकर उन्हें प्राप्त करना 
चाहते हैं। इस प्रकार-बालकों पर अत्यधिक नियन्त्रण एवं पूर्ण स्वच्छन्दता-दोनों ही 
स्थितियाँ अपराध को जनक मानी जाती हैं। 

(४) निर्धनता (0९४८५)--निर्धनना भी अपराध का कारण बन जाठी है। जब गरीबी 
के कारण छोटे बच्चे कार्य करने लगते हैं और धीरे- घीरे उनमें घन के प्रति प्रलोभव आ जाता 
है, तो थे अपने मालिक के घर ही चोरी करने लग जाते हैं-अनेक अध्ययनों जैसे-बर्ट, 
हीले, हसा, सेठ, रटनशा आदि के आधार पर निष्कर्ष निकला है कि निर्धनता बाल-अपराध 
का एक प्रबल एवं सशक्त कारण है। 

(थ) अतिभीड़ वाला परिवार (0४श-टाएएवंट्त फ्षात ४५)--आधुनिक समाज मे 
नगरीकरण के परिणामस्वरूप व्यक्ति को रहने का पर्याप्त स्थान नहीं सिल पाता। बड़े परिवार 
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को भी बहुत छोटे स्थान में रहना पड़ता है। इसके कारण माता-पिता न तो बच्चों पर पूर्ण 
ध्याव दे पाते हैं, न ही कोई आन्तरिक सुरक्षा उन्हे मिल पाती है। मनोरंजन के साधन भी 
उपलब्ध नहीं होते हैं। अत: बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। माता-पिता स्वयं ही 
उन्हें बाहर भेजना पसन्द करते हैं। जहाँ बच्चे अपराधी बालकों की संगति प्राप्त करते हैं और 
स्वयं ही अपराधी बन जाते हैं। 


74 ) पर्यावरण सम्बन्धी कारण (छाशाणाधा्यानं स8८४05)-बच्चें पर 
वातावरण का बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। घर के बाहर का वातावरण भी बच्चे को 
अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योकि बच्चा स्कूल आदि के रूप में घर से बाहर अपने 
समुदाय के सम्पर्क में भी आठा है जहाँ की परिस्थितियाँ उसे प्रभावित कस्ती हैं--समुदाय या 
बाह्य वातावरण में निम्न कारण महत्त्वपूर्ण हैं-- 

() विद्यालय (5८000)-विद्यालय वह स्थल है जो बच्चों का भविष्य-निर्माण 
करता है, उसे सद्मार्ग पर ले जाता है। किन्तु यदि विद्यालय का वातावरण अनुपयुक्‍्त है, 
जहाँ अपराधी बच्चे पढ़ते हैं, तो वे अच्छे बच्चों को भी अपराधी बना देते हैं। स्कूल से भाग 
जाना, घर का कार्य करके न लाना, आक्रामक व्यवहार करना आदि अनेक अपराधी कार्यों का 
कारण, अध्यापकों का बालकों पर ध्यान न देना, बीमारी, मानसिक असुरक्षा, अध्यापकों का 
व्यवहार, मनोरंजन का अभाव, बच्चों को आवश्यक किताब-कापियाँ आदि उपलब्ध न होना 
आदि हैं। अतः विद्यालय का अनुचित वातावरण भी बालकों को अपराधी बना देता है। स्कूल 
से पलायन एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कारण है। 

(0) पड़ोस (ए2८९॥४०५/॥0०0)--बालक अपने पड़ोसी साथियों के साथ खेलता है। 
यदि पड़ोस अच्छा नहीं है तो वह बच्चों को बिगाड़ सकता है। कई बार पड़ोस समाज 
विरोधी मूल्यों का पोषण करता है, इससे बालक में अपराधी भावना बढ़ती है। पड़ोस के 
साथ-साथ साथी समूह भी यदि अपराधी है तो बच्चों को उसी दिशा में ले जायेगा। ये साथी 
समृह अपराधी-गिरोह का निर्माण कर सकते हैं । पड़ोस में यदि सस्ते मनोरंजन के साधन है 
तो उनसे भी बच्चे बिगड़ते हैं 

(॥)) मनोरंजन (२९८४८४॥०॥)-मनौरंजन की उचित सुविधा न होने के कारण भी 
बच्चा अपराध की ओर प्रवृत्त होता है क्योकि “खाली दिमाग शैतान का घर” माना जाता है। 
दूसरी ओर यदि मनोरंजन के साधन सस्ते हैं तो वे भी बच्चों को बिगड़ते के लिए उत्तरदायी 
होते हैं। सिनेमा की मारधाड़, यौन-सम्बन्धी दृश्य, चोरी-डकैतो के तरीके, हत्या आदि के 
दृश्य बालकों को अपराधी बना देते हैं। पार्क-स्थलों पर जहाँ हर प्रकार के बच्चे मिलते हैँ 
वहाँ पर अपराधी भावना बच्चों में पर्याप्त रूप में आ जाती है। होटल, मदियलय, बेश्यालय, 
जहाँ बालकों का प्रवेश आसानी से हो जाता है, वे बालक अन्य साथियों को भी इस ओर 
प्रवृत्त कर देते हैं। ब्रूनर, कामा आदि ने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि 
लडकियों मे सिनेमा के प्रभाव ने उत्तेजना पैदा की और लड़को ने रुपये चुराना, पुलिस को 
धोखः देना, मारधाड करना सीखा। 

(५) अपराधी क्षेत्र (0200वए2॥ #९७)--यदि अपराधी क्षेत्र में निवास-स्थान है 
तो वहाँ बच्चे अवश्य अपराधी बन जाते हैं। आवारगर्दी की भावना तो इन्हीं स्थानों पर 
पनपती है। निरुद्देश्य सड़को पर घुमना, माता-णिता की आज्ञा बिना घर से रात में बाहर 
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रहना, सस्ता साहित्य पढ़ना, छेड-छाड़ के व्यवहार करना, भोख माँगना आदि व्यवहार उन 
बच्चो मे अधिक होते हैं जो चोर-शरावो, गुण्डो आदि के प्षम्पर्क मे अधिक आते हैं। 
भगोडेपन को प्रवृत्ति भी इन्हों स्थलों से उत्पन्न होती है।इस प्रकार अपराधी क्षेत्रों के सम्पर्क 
के कारण बच्चे अपराधी बन जाते हैं। 

उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त बाल-अपयध के अन्य अनेक कारण हैं। फुटपाथ पर 
सोने वाले बालक, युद्ध के परिणामस्वरूप बचे हुए परिवार, अनाथ बच्चे, खराब साथी, 
यौन-अपराध चाले उपन्यास व सस्ता साहित्य, आवारागर्दी व बिना आज्ञा स्कूल से भागने 
वाले बच्चे-ये सभी अन्य बालकौ को अपशी बनाने के लिए पर्वाप्त हैं। 


भारत में बाल-अपराध 
(प्रण्शा|र 9टापुफ्टाटए गा 09) 


भरत में अपराधों की स्थिति विशेष चौंका देने वालो है। 6 वर्ष से कम आयु के 
लड़कों तथा 8 वर्ष से कम आयु की लडकियो में 398॥ में ,58,700 बालापराध पाए गए 
थे जो 4992 मे घटकर 48,600 हुए थे। इन अपराधों मे आगे और कमी पाई गई जो 993 
में घटकर 6,700 बालापराध रह गए। हालाँकि राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय (गरशा6 
कि्धाएतओं (गा 92१४) का कहना है कि यह गिद्वट चोरी, मकानों में सेंध लगाना, 
मनुष्यो पर घाठक या वध सम्बन्धी हमले (जिनमे हत्या नहीं हुई) के बालापराधों मे पाई गई 
है। लेकिन फुसलाकर था धमका कर किए गए अपहरणो के बाल-अपराधों मे 32.9% की 
वृद्धि पाई गई है। इसो प्रकार से अनैतिक यातायात (निरोधक) अधिनियम [ह)्रा70/ 
प्री ५ (श00गाणा) &०] के अन्तर्गत 4992 मे 95 बालापदाधी पकड़े गए जो 4993 में 
बड़कर 28 हो गए। ये अपराधों में एक वर्ष में 34 7% की वृद्धि का संकेत देते हैं। बालकों 
द्वारा किए गए कुल अपराधों में से कठिनाई से मात्र 2 प्रतिशत मामले हो पुलिस और 
न्‍्यावालय की जानकारी मे आ पाते हैं। 7994 की भारत मे अपराध प्रतिवेदन के अनुसार 
कुल 4,500 बाल अपशाध के मामले सामने आए। भारत मे कुल अपराधो का बाल-अपयाध 
का प्रतिशत मात्र 05 प्रतिशत है । बालकों द्वार किए गए अपराधों मे उच्चतम संख्या चोरी, 
डकैती, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध, सेध मारकर चोरी करता, लूटमार आदि के होते हैं। ऐसे 
प्रमाण भौ मिल रहे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि वालापदशाधी महानगरों एवं नगरीय क्षेत्रों में 
नाबालिग-बालिकाओ का अपहरण करने लगे हैं और उनके साथ बलात्कार के अपराध भी 
करने लगे हैं। इसमें उन बालापराधों का वर्णन नहीं है जिबकी शिकायत नहीं व्मी जातो है। 

भारत में बाल-अपराधियों के सुधार-कार्यक्रम (रटणि]28॥5९ शिएट्राआगाग८५ 
ए वपश्चा। ६ 92)॥॥4४व॥८५ ॥ ॥079)--बाल-अपराध को कैसे रोका जाए, इसके लिए दो 
स्तरी पर सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं--) एक तो उन बालापशधियों को सुसंभ्य 
नागरिक बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाएँ जिससे वे आगे इस कार्य मे प्रवृत्त न हो 
तथा अन्य साधियो को भी अपराधी न बनाएँ। (॥) दूसरे पहले हो उन कारणों को खोज कौ 
जाए जो बाल-अपग्रध की प्रवृत्ति को बढावा दे रहे हैं। यहाँ बाल- अपराध के सुधार के लिए 
बनाये गये कार्यक्रमों पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला जाएगा। 

भारत में बाल-अपराध को रोकने के सांविधिक उपाय ($श0079 एषट/णाग5 
॥0 घिष्एदाा ॥0%छ॥6 एटवदुप्शाटए का 703)-बाल-अपराधियों को संख्या में कमी 
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करने के उद्देश्य से भारत में अनेक सांविधिक उपाय किए जा रहे हैं। अनेक प्रशिक्षण, 
सहायता व संस्थाओं आदि का प्रावधान किया जा रहा है जिससे ये बालक सामान्य नागरिक 
बालकों का जोवन व्यतीत कर सकें। बाल-अपराधी वयस्क अपराधियों के समान परिपक्व 
एवं सिद्धहस्त नहीं होते, अत: इन्हें उचित सलाह एवं प्रशिक्षण देकर सुधारा जा सकता है। 
इनके सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय कानूनी स्तर पर किए जा सकते हैं-- 


१. बाल-नन्‍्यायालय (0४थ॥॥6-(:०ण5)-भारत में सामास्यतया बाल-अपरधियों 
को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से वह उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बाल- 
न्यायालयों की स्थापना की गई है। सेठना के मत में, ''बाल-न्यायालय विशेष न्यायालय हैं 
जो उन बालापराधियों एवं बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिन्हें संरक्षण कौ आवश्यकता 
होती है।'' भारत में कलकत्ा, बम्बई, मद्रास, पून्ां, बेलगाँव, नासिक, महाराष्ट्र, क्नॉटिक 
आदि नगरों में बाल-न्यायालयों की स्थापना की गई है। बाल-न्यायालयों में एक प्रथम श्रेणी 
का न्यायाधीश, एक या दो अवैतनिक महिला न्यायाधीश, अपराधी बालक, उसके माता- 
पिता व संरक्षक, प्रोबेशन अधिकारी, कोर्ट का क्लर्क, वकौल व साधारण पौशाक में पुलिस 
के आदमी होते हैं। अपराधी बालक को सामान्य वातावरण देने कै उद्देश्य से सामान्य रूप से 
अनौपचारिक बातचीत के द्वारा इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाता है कि बच्चा 
आतंक्ित व भयभीत न रहे। दण्ड के रूप में जुर्माना, चेताबनी, अच्छे व्यवहार का बॉण्ड 
भरवाना व॑ माता-पिता को सौंप देना आदि कार्य किये जाते हैं। इन न्यायालयों द्वारा बालकों 
का अपेक्षित सुधार हुआ है अतः इनमे सुविधाओं की वृद्धि करनी आवश्यक है। 

2. सुधारालय (ए८४थाएं तिण7४)--जब बालापराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता 
है तो उसे सुधारालय में रखा जाता है। जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती है, 
अपराधी इन्हीं सुधारालयों में रहता है। यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चे कौ शारीरिक व 
मानसिक स्थितियों का अध्ययन करता है; उन्हें मनोरंजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि दिया 
जाता है और हर सम्भव प्रयास किया जाता है कि धालक सही-सही सूचनायें दे, जिसे वह 
न्यायाधीश के समक्ष देने से घबराता है। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ मनोचिकित्सकों द्वारा भी 
बच्चे का अध्ययन कराया जाता है। लड़की एवं लड़की के लिए अलग-अलग सुधारालय भी 
कहीं-कहीं बने होते है। कभी-कभी इन सुधारालयों में रखकर ही बालापराधियों को छोड़ 
दिया जाता है। भारत में इन सुधारालयों को समाज-कल्याण संस्थायें, विधि विभाग त्तथा 
स्वतन्त्र निदेशालय चला रहे हैं। 

3. प्रमाणित विद्यालय (0श॥॥८0 5८0००)-प्रमाणित विद्यालय में भी बाल- 
अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक 
संस्थायें चलाती हैं। भारत में दो प्रकार के विद्यालय हैं--() जूनियर सर्टीफाइड़ विद्यालय 
जिनमें 2 वर्ष से कम आयु के बालक सामान्य शिक्षा पाते हैं, तथा (2) सोनियर सर्टीफाइड 
विद्यालय--जहाँ 2 से 36 चर्ष के बाल-अपराधियों को प्राविधिक प्रशिक्षण दिया जावा है। 
बालापराधी को सर्वप्रथम सुधारालय में रखा जाता है। जब परिवीक्षा अधिकारी उसके सम्बन्ध 
में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता है और उस समय यदि यह अनुभव किया जाता है कि 
उसे किसी सुधार-विद्यालय में रखना आवश्यक है तभी उसे एक निश्चित समय तक इन 
विद्यालयों में रखा जाता है। विद्यालय छोड़ने के पूर्व उसे एक अनुमति-पत्र (लाइसेन्स) दिया 
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जाता है और उसे किसी कल्याणकारी अधिकारी के संरक्षण मे हो छोड़ा जाता है। प्रायः 8 
वर्ष की उग्र गे बालक को स्कूल से रिहा कर दिया जाता है। 

4. बोर्स्टल पाठशाला (809538| 5८00 ॥-बोर्स्टल विद्यालयों में किशोर 
अपराधियो को रखा जाता है जिनकी आयु ॥5 से 2 वर्ष तक की होती है। अमेरिका में 
बोर्स्टल नामक स्थान पर इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसी कारण इनका 
नाम 'बोर्स्टल विद्यालय ' रखा गया है। इन स्कूलों में अपराधी किशोरों को अच्छे आचरण की 
शिक्षा व अनुशासन में रहने के प्रशिक्षण दिये जाते हैं। भारत में भिन्न-भिन्न राज्यों में इन 
विद्यालयों में अपराधियों को रखने का समय अलग-अलग है जो 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक 
का हो सकता है। ये बोर्स्टल विद्यालय दो प्रकार के हैं-- 

(१) बन्द विद्योलय जो किसी काशंगार कौ बिल्डिंग मे होते हैं। जहाँ मुख्य ह्वार 
खुला रहता है और दिचचर्या का कार्य चारदीवारी के बाहर किया जाता है तथा सुरक्षा को पूर्ण 
ज्यवस्था होती है। 

(2) खुले विद्यालय, जो एक साधारण भवन मे होते हैं। उनके चारों ओर कोई 
चारदीबारी नहीं होती। 

इनेमें औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे--भवन निर्माण कार्य, इन्जीनियरिंग 
आदि की शिक्षा दी जाती है। अपग़धी को दो या तीन वर्ष तक इन स्कूलों मे रखा जा सकता 
है। बाद मे किसी परिवीक्षा अधिकारी के साथ अपराधी को सम्बद्ध कर दिया जाता है। भारत 
में मद्रास, बगाल, मैसूर व बम्बई आदि मे ये स्कूल स्थापित हैं। 

5. सहायक-गृह (0588 शा0६ 0॥8)- इन गृहो में बाल-अपराधियों को कुछ 
समय तक रखा जाहा है । जहाँ समाज-कार्यकर्त्ता उनका अध्ययन करते हैं व उनकी प्रवृत्तियों 
का अध्ययन करते हैं। ये गृह प्रमाणित स्कूलों के साथ सम्बद्ध रहते हैं । 

6. पालक-गृह (005६7 प्रणता७)- इन्हे ' पालक-गृह' इसलिए कहा जाता है 
क्योकि इनमे 0 वर्ष से कम आयु के बाल-अपराधियों को रखा जाता है। जिन बालकों को 
प्रमाणित स्कूलों मे नहीं भेजा जा सकता, उन्हें यहाँ रखकर सुधारा जाता है। इन गृहों को 
ऐच्छिक सस्थाएं चलातीो हैं और इन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान कौ जादी है। 

गा 7. सुधारालय (२८ण०िए०॥८५)--जिन राज्यों में बाल अधिनियम नहीं हैं, उन 
राज्यों मे सुधागलय अधिनियम के अन्तर्गत सुधारालय स्थापित हैं, जहाँ बाल-अपराधियों को 
रखा जाता है। इन गृहों मे रहकर अपराधी कोई ऐसा प्रशिक्षण ले लेते हैं जिससे आंगे चलकर 
वे कोई व्यवप्ताय कर सके। इनमे बालकों को दूधित वातावरण से अलंग रखा जाता है तथा 
उनको शिक्षा व प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाता है। वे बालापराधीं जिन्हे लम्बी सजा मिली 
हो, इन गृहो में 7 वर्ष तक रखे जा सकते हैं। हिसार, लखनऊ, सिकन्दराबाद, हजारीबाग वे 
जबलपुर में इस प्रकार के गृह हैं जो सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं। 

8. परियीक्षा छात्रावास (700आ00०॥ ०$6।5)-- जिन बालापराधियों को 
न्यायालय द्वाग़ परिवीक्षण पर रिहा किया जाता है और जिनके माता-पिता नहीं होते अथवा 
जिन बालकों का घर का वातावरण उनके रहने के अयोग्य समझा जाता है, उन बालकों के 
लिए परिवीक्षा छात्रावास की व्यवस्था को जाती है। इन छात्रावाप्तो में रहने बालों को 
व्यवसाय करने, घूमने-फिरसे एवं भौकरों करने की पूरी स्वतन्त्रता होती है। केवल रात्रि को 
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वहाँ समय पर पहुँचना आवश्यक होता है। छात्रावास-अधिकारी इन लोगों को गतिविधियो 
पर दृष्टि रखता है। 


9, स्वस्थ बालकों के लिए संस्थाएँ (पाह्नाणाणा$ णि पद्या॥॥ (गएज्वा)-- 
कुछ इस प्रकार को संस्थाएँ भी भारत मे स्थापित हैं जो उन बालकों को प्रशिक्षण देने का कार्य 
करती है, जिनके साथ परिवार के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता अथवा क्रूरता का 
व्यवहार किया जाता है। इन संस्थाओं मे बाल-अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले बालकों 
को रखा जाता है। यह एक प्रकार के अनाथालय ही हैं। इनका प्रबन्ध जनता द्वारा किया 
जाता है। 


१0. उत्तर-संरक्षण संस्थाएं (8वश-०८०४ 80000008$)--जब कोई बाल-अपराधी 
किसी सुधार संस्था में 6 माह त्तक रहता है और उसका व्यवहार वहाँ अच्छा होता है, तो 
मुख्य जेल निरीक्षक ऐसे बच्चों को उत्तर-संरक्षण संस्था में भेज सकता है। गहाँ बच्चों के 
भोजन, निवास, स्थास्थ्य आदि का ध्यान रखा जाता है। उन्हें विभिन्‍न कार्य, जैसे--टोकरी 
जनाना, दरी बनाना, निवाड़ बनाना, रस्सी बनाना आदि सिखाये जाते हैं। केन्द्रीय समाज 
कल्याण बोर्ड इन संस्थाओ पर नियन्त्रण रखता है। एक परिवीक्षा अधिकारी इन बच्चों की 
देख-रेख करता है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य दण्ड की अवधि पूरी होने तक इन बालकों 
को संरक्षण प्रदान करना तथा इनको पूरी देख-रेख करना है। 

किशोर न्याय अधिनियम के स्थान पर नया किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और 
संरक्षण अधिनियम, 2000 ज्ञाया गया है। इस नये अधिनियम में किशोर अपराधी तथा 
उपेक्षित बच्चे के बीच अन्तर किया गया है और इसमें बच्चों की उचित देखभाल एवं उनके 
सामाजिक तथा भादवात्मक जीवन के सुधार का प्रयास किया जाता है। किशोर सामाजिक 
असमायोजन के निवारण तथा नियंत्रण की स्कीम के वहत अपराधी किशोरों को देखभाल हेतु 
522 गृह संस्थाएँ सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। 

उपर्युक्त पृष्ठों में बाल-अपराधियो के सुधार-कार्यक्रम का विबरण प्रस्तुत किया गया 
है। अपराधी को इन संस्थाओ में रखकर सामान्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। 
किन्तु बाल-अपराधी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न ही न हों, अर्थात्‌ जो कारण बाल अपराधों को जन्म 
देते हैं, उन कारणों का पता लगाकर, उन पर नियन्त्रण किया जाए हो अपराधों कौ संख्या मे 
कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए बाल-अपराध के अनेक कारण, जैसे-शारीरिक दोष, 
मानसिक हीनता, सांवेगिक अस्थिरता, निर्धनता, अनियत्रित यौन-इच्छाएँ, असुरक्षा, 
पारिवारिक परिस्थितियाँ, पड़ोस, विध्ालय, साथी-समूह एवं गन्दी बस्तियाँ आदि हो सकते 

हैं। यदि इन कारकों पर नियन्त्रण रखा जाए तो वादावरण में सुधार लाया जा सकता है। अर्थात्‌ 
इनके निरोधात्मक साधनो का प्रयोग कर बालापग्रध को जन्म देने वाले कारणों को टूर किया 
जा सकता है। इसके लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। 
बाल-अपराध के निरोधात्मक साधन (श€ए्शाह्वए९ 'सैट्व४5025 ए ]0४९॥॥|८ 
0६#ापण्ट्ा८४)--बाल-अपराधो को रोकने के लिए कुछ साधनों को प्रयुक्त किया जा सकता 
है, जो निम्नलिखित हो सकते हैं-- 

१. परिवार--बाल-अपराधी अधिकांशत: परिवार में जन्मते हैं--यदि परिवार में 
बालको का सामाजीकरण स्वस्थ वातावरण मे किया जाए, उनके स्वास्थ्य, आवश्यकताओं, 
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रूचियों, इच्छाओ एवं उचित शिक्षा आदि का पूरा ध्यान रखा जाए, तो बालक स्षमाज-सम्मत 
आचरण कोरी। अत: परिवार बालकों को अपराधी बनने से रोक सकता है। 

2. मनोरंजनात्मक अभिकरणों की स्थापता-बाल-अपराधों को रोकने के लिए 
मनौर॑जनात्मक केन्द्रो, जैसे-क्रीड़ा स्थल, नट्यशाला, साधुदायिक केन्द्र व कठपुतली प्रदर्शन 
आदि की स्थापना कौ झा सकती है, जिससे बालक अपना खाली समय स्वस्थ मनोरंजन 
करके बिता सके। इससे उनमे अपराधी-भावना के विकास के लिए समय ही न मिलेगा और 
उनमें स्वस्थ भावना का विकास होगा। 


3. सुविधाहीन बालकों को सहायता--सुविधाहीन बालकों को आर्थिक सुविधाये 
देकर यदि सहायता की जाए तो बाल-अपगशधों में कमी कौ जा सकती है। इस कार्य के लिए 
विद्यालय, धर्म-संस्थान एवं अन्य अभिकरणों को प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे वे 
कम सुविधा प्राप्त बालको कौ सेवा करे। 


4. घाल-निर्देशन केन्द्रों कौ स्थापना--कुसमायोजित एवं मानसिक रूप से 
विघटित बालको को उचित निर्देशन प्राप्त कराने के उद्देश्य से बाल-निर्देशन केन्द्र एवं 
मानसिक चिकित्सा केन्द्रों को स्थापना को जा सकती है। विद्यालय भी इस दिशा में 
निदानात्मक सुविधाये उपलब्ध कराकर बालकों को उचित दिशा प्रदान करने में सहायक हो 
सकते हैं। 


5. सम्बन्धित कार्मिकों का प्रशिक्षण--बाल-अपराधो को रोकने के उद्देश्य से 
अनेक सामाजिक संगठन कार्यरत हैँ । उनको उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है 
जिससे वे बालकों की मनोवृत्तियो को समझकर माता-पिता तथा सम्बन्धित अभिकरणों को 
उचित परामर्श दे सके। इसके लिए सभी सदस्यों को जो बाल-अपराध-निवारण कार्य में 
सलग्न हैं उन्हे उचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। 


इस कार्य के लिए सम्पूर्ण सरकारी अभिकरणों का भी सहयोग लिया जा सकता है। चे 
अभिकरण दल रूप में भी इन कार्यो में सहायता कर सकते हैं। विद्यालय, धार्मिक संस्थान, 
अभिभावक-संघ, युवक संगठन, बाल एवं बालिका स्काउद्स, सामाजिक कार्यकर्त्ता, 
बाई एम सी ए (यग-मैन-क्रिश्वियन-एसोसियेशन) एवं घुलिसं-विभाग आदि सभो 
सम्मिलित रूप में बालकों के कुसमायोजन के अवसरों में उन्हे प्रसन्‍न व सुरक्षित रखने से 
सम्बन्धित सुझाव उनके माता-पिता व अधिभावकों को दे सकते हैं। 


6. प्रचार- अनेक प्रचार-कार्यक्रम, जैसे-रेडियो, दूरदर्शन व समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ 
आदि भी बाल-अपराधो को रोकने में अपनो सशक्त भूमिका निभा सकती हैं। इन माध्यमों के 
द्वार बाल-अपगध के कारणों की उचित व सटीक व्याख्या करके जन सामान्य को जागृत 
किया जा सकता है जिससे अभिभावकृगण अपराधी-व्यवहार के परिणामों को समझकर 
बालकों के प्रति सहृदयतापूर्ण आचरण को। 


इस्त प्रकार अनेक ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा बाल-व्यवहारों को समझकर उन्हें सही 
दिशा में प्रोत्साहित किया जा सकता है और बालकों के सामाजिक वातावरण को स्वस्थ दिशा 
देकर बाल-अपराधों पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। 
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अपराध और बाल-अपराध में अन्तर (अआशिल्तटट 8223 (एताश€ शांत 
उएए७॥॥० जिटशापवृए्टा2ए)--अपराध और बाल-अपराध-दोनों ही समाज-विरोधी कार्य 
हैं, किन्तु दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं, जो निम्नलिखित हैं-- 


बाल-अपगध 


बड़ी उप्र के आयु के व्यक्तियों | कम आयु के बालकों अर्थात्‌ 7 
अर्थात्‌ 2) वर्ष या उससे बड़ी | वर्ष से 20 वर्ष की आयु के 
आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए | बालकों व किशोरों द्वारा किए 
समाज-विरोधी कार्य अपराध। गए समाज-विरोंधी कार्य 
कहलाते हैं। बालापराध कहलाते हैं। 


अपराध की | अपराधी अपराध के परिणाम को | बाल-अपराधी अपराध के 
समझ भली-भाँति जानकर ही अपराध | परिणाम को गहनता से नहीं 
करते हैं। समझ पाते। 


अपराधी को सुधारना असम्तम्भव। बाल-अपराधी को समय रहते 
नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है। | सुधारा जा सकता है। 


अपराधी को उसके अपराध के | बाल-अपराधी को सुधारालय 
आधार पर कारावास का दण्ड। भेजा जाता है, कठोर दण्ड नहीं 
दिया जाता है। दिया जाता है। 


अपराधियों के अपराध के कारणों | बालापराधी के अपरंधि के कारणों 
का पठा लगाना कठिन कार्य है। सरल होता है। 


अपराधी किसी भी प्रकार के | बालक किसी अपराध के पीछे 
अपग़ध की किसी विशेष उद्देश्य कोई बड़ा उद्देश्य लेकर नहीं 
से करता है। चलते। 


अपराधों का प्रभाव सम्पूर्ण समाज | बालकों के अपराध उनकी 
पर पड़ता है। चैयक्तिक प्रकृति के विघटन के 
कारण होते हैं । 


युवा अपराधों कभी-कभी बाल-अपराधों की प्रकृति 
सामूहिक अपराधों में बालकों का | सामान्च होतो है जिसके लिए न 
सहाश लेते हैं तथा कभो-कभी। किसो की सहायठा ली जाती है, 
उन्हें इस कार्य के लिए प्रशिक्षित। न ही किसी को प्रशिक्षित किया 
भी करते हैं। जाता है। 





अध्याय-9 


श्वेतवस्त्रधारी अपराध 
(पाग्रा०-(णाग (एप) 


अपशधशास्त्र में समाज से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, 
जैसे--अपराध, बालापराध, अपशी, दण्ड-व्यवस्था, संगठित अपराध, पेशेवर अपराध, 
क्षतिग्रस्त व्यवित और पुलिस आदि। 939 तक अपराधशास्त्रियो कौ यह मान्यता रही कि 
अपराध पात्र निर्धन-अभावप्रस्त व्यक्ति ही करते है लेकिद इस ओर अपरशधशास्त्रियों का 
ध्यान नहीं गया कि अपराध समाज के सम्पन्न लोग भी कर सकते हैं। अपराधशास्त्रियों ने 
अपराध की परिभाषा, अपराध के कारण ब सिद्धान्त आदि का तो विवेचन किया लेकिन 
सदसलैण्ड पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि समाज के 
सम्पन व उच्च वर्ग के लोग भी अपराध करते हैं जिसका अध्ययन करना आवश्यक है। 
इनके न को आपने श्देतवस्त्रधारी अपराध कहा है, जिसकी सविस्तार विवेचना 
प्रस्तुत है-- 
श्वेतवस्त्रधारे अपराध की परिभाषा (2लञागाप्तणा ता जश्ातताल-0णांय (गाग८) 

ईं. एच. सदरलैण्ड (8 मल 5प्रताशाधाव) अपराध की अवधारणा ॥939 मे 
प्रतिपादित की थी। आपने इस अवधारणा का प्रयोग ऐसे व्यवितयो के द्वारा कानून तोड़ने के 
लिए किया था जो--(१) महत्त्वशील और सम्माननीय होते हैं, (2) जिनको समाज में उच्च 
सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त होती है, और (3) जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा 
आर्थिक उद्देश्यों के लिए कानून का उल्लंघन करते है। सदरलैण्ड के बाद अन्य 
अपराधशास्त्रियों ने भी इस अवधारणा को परिभाधित किया जो निम्नलिखित॑ हैं-- 

मार्शल क्लिनार्ड (१(85७०॥ (0०706) के अनुसार श्वेतवस्त्रधारी अपयध कानून 
का वह उल्लघन है जो मुख्यतः व्यापारियो, पेशेवर व्यक्तियों एवं राजनीतिज्ञों जैसे समूहों में 
उनके व्यवस्ायो के सम्बन्ध में पाया जाता है। 

बार्न्स और टीटर्स (88065 शा0 ॥ल्टाल5) ने श्वेतवस्त्रधारी अपराध को शंकास्पद 
आचार नीति वाले व्यापारिक लेन-देन (सौदा) कहा है। 

फ्रैन्क ई. हारदुंग ([7शा5  प्॒श्ञाणाह्ट) ने लिखा है कि श्वेत्रवस्त्रधारो अपराध 
व्यापार से सम्बन्धित ऐसे कानून का उल्लंघन है जो एक कम्पनी, कारखाने, फर्म एवं उसके 
'एजेटों द्वारा फर्म के व्यापार चलाने के लिए किया जाता है। 

श्वेतवस्त्रधारपी अपराध के आधार (875९५ रा फ्शाराल्‍्ट्णांवा 


(४76)-सदरलैण्ड ने श्वेतवस्थारी अपराध को दिम्न तीन आघारों के अनुसार अपराध 
'बताया है-- 
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(१) काजून इन अपराधों को जनसाधारण के लिए हानिकारक मानता है । 
(2) इस अपराध के लिए उपयुक्त दण्ड निर्धारित होते हैं, और 


(3) इस अपराध में पाये जाने वाले व्यवहार इच्छानुरूप तथा स्वेच्छाचारी होते है। 
जैसे गबन, कम तोलना, व्यापारिक संस्थाओं में आय-व्यय में भ्रष्टाचार, रिश्वतख़ोरी आदि। 
एवेतवस्न्धारी अपराध के प्रभाव (छाल्टा5इ ण जए०-एणातवा 
(ध॥6)-सदरलैण्ड ने श्वेतवस्त्रधारे अपराध के प्रभाव निजी सम्पत्ति और सामाजिक 
संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बताये हैं--(१) इस अपराध से समाज को वित्तोय हानि 
बहुत अधिक होतौ है, जैसे लाखों रुपयो कौ हानि, (2) श्वेतवस्त्रधारी अपराध अविश्वास 
की भावना को फैलाता है जिससे जन सामान्य का मनोबल कम हो जाता है। (3) यह 
अपराध समाज में प्ामाजिक उल्लंघन पैदा करता है और उसमें वृद्धि करता है। 
श्वेतवस्त्रधारी अपराधियों को न्यायालय निम्न कारणों से उपयुक्त दण्ड नहीं दे 
पाता-( १) श्वेत॒वस्त्रधारी अपराधियों के प्रति अधिकतर न्यायालय बहुत उदार होते हैं। 
(2) इस प्रकार के अपराधियों के लिए कानून में प्रभावशाली दण्ड देने का अभाव होता है। 
(3) श्वेतवस्त्रधारी अपसधी अपने प्रभाव के कारण समय-समय पर कानून को योजनाबद्ध 
तरीके से प्रभावहीन बना देते हैं। 
शवेत्तबस्त्रधारी अपराधी (ए/7७-(०0॥७ (प्राञा॥)--सदरलैण्ड ने श्वेतवस्त्रधारी 
अपराधी निम्नलिखित तीन बताये हैं-- 
(१) वे अपराधी जिनको न्यायालय द्वारा दण्ड दिया गया है। 
(2) वे अपराधी जो सिफारिश व गैर कानूनी प्रभाव आदि के अभाव में दण्डित किए 
जाते हैं। 
(3) वे अपराधी जिनको विशेष नियुक्त आयुक्त ने दोषी माना हो। 
काल्डवेल (0809८॥) ने सदरलैण्ड के उपर्युक्त विचारों का मूल्यांकन करते हुए 
लिखा है कि आपके विचार परीक्षणात्मक नहीं है जिसके निम्न दो कारण हैं-(१) किसी 
व्यक्ति को तब तक अपराधी के रूप मे घोषित नहाँ किया जा सकता जब तक कि न्यायालय 
द्वार उसे दण्ड नहीं दे दिया जाता, (2) ऐसा भी देखा गया है कि न्यायालय कभी-कभी 
निदोर्ष व्यक्तियों को भी दण्ड दे देता है | 
विभेदक साहचर्य सिद्धान्त (0/िवागानं 45४००7० 7॥20०५)-सदरलैण्ड 
ने श्वेतवस्त्रधारो अपराध के सम्बन्ध मे 'विभेदक साहचर्य' पर प्रकाश डाला है। आपका 
कहना है कि श्वेतवस्त्रधारी अपराध के लिए तीन प्राक्कल्पनाएँ हैं--(4) श्वेदवस्त्रधारी 
अपगध उद्ी प्रकार से सीखा जाता है जिस प्रकार से कोई अन्य व्यवस्थित अपराध सीखा 
जाता है। (2) यह अपराध उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्पर्को के द्वारा सीखां जाता 
है, जो पहले से ही श्वेत वस्त्रधारी अपराध का अनुसरण या व्यवहार करते हैं। (3) जो लोग 
श्वेतवस्त्रधारी अपराध सौखते हैं बे लोग अपने आप को विधिपालक व्यवहार से सामान्यतया 
दूर रखते हैं। 
सदल्लैण्ड ने लिखा है कि निम्न स्तर के अपराधियो और श्वेतवस्त्रधारो अपराधिवों 
में सम्पर्कों कौ प्रक्रिया में समानता होती है। आपने लिखा कि अधिकांशत: निम्न वर्ग के 
अपरशधी अपना जीवन अपकृष्ट पड़ौस और परिवार मे शुरू करते हैं जहाँ वे अपराधियों के 
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सम्पर्क मे आते हैं और उनके साथ अपराध से सम्बन्धित प्रविधियाँ और गतिविधियाँ सीख 
जाते हैं। इसी प्रकार से जो लोग श्वेतवस्त्रधारी अपराधी बन जाते हैं थे भी अपना जीवन 
अच्छे पडौस और अच्छे परिवार के साथ शुरू करते हैं। महाविद्यालंयो शिक्षा प्राप्त कर लेते 
हैं। इसके बाद व्यापार शुरू कर देते है, जहाँ पर कानून का उल्लंघन एक अच्छा प्रतिमान 
माना जाता है। इस वातावरण में अपराध को एक लोकरीति और प्रचलन माना जाता है। 
निम्न स्तर के अपराधी और उच्च स्तरीय श्वेत्॒वस्त्र अपराधों दोनों में ही विस्‍्ल 
सम्रानताये मिलतो हैं, ये दोनो ही प्रकार के अपराधी नई परिस्थितियों में अनुकूलन कर लेते 
हैं, जैसे लोक समाज में नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालते हैं | दोनो ही प्रकार के 
अपराधी उच्च और निम्न अपराधियों के सम्पर्क मे आकार अपराध सीखते हैं उनके सीखने 
कौ प्रक्रिया मे समानता है। एक समानता यह भी है कि श्वेतवस्त्रधारी अपराधियों के लिए 
वकौल और न्यायविद्‌ कार्य करते हैं तो निम्नवर्गाय अपग्रधियो के लिए बही कार्य पेशेवर 
अपराधी करते है। 
मूल्यांकन-सदरलैण्ड के विभेदक साहचर्य सिद्धान्त मे निम्न दोष एवं सीमायें देखी 
जा सकती हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत से व्यापारी और व्यवसायी अनेक अभनैतिक 
चुक्तिकरणों, अवैध पद्धतियों एवं गैर कानूनों प्रविधियो की जानकारी रखते हुए भी बेईमानी 
क्यो नहीं करते हैं। एक मत यह भी है क्रि व्यापार मे वो ही लोग टिक पाते हैं जो अवैधता 
सम्बन्धी जानकारी रखते है और व्यवहार मे लाते है। लेकिन कुछ व्यापारी प्रचलित 
सामाजिक मूल्यों के प्रति अपने विश्वास्त और धारणा के कारण अवैध कार्य भहीं करते हैं। 
क्वीने (00 धा॥८५) का अध्ययन--क्वीने ने खुदय औसत विक्रेताओं का अध्ययन 
किया। उन्होंने विभिन सम्पर्कों को विभिन्‍न अभिमुखीकरण कौ संज्ञा दी और औसत 
विक्रेठओं को निम्न तौन श्रेणियों मे बाँटा--() व्यापार औसत विक्रेला, (0 व्यावसायी 
औसत विक्रेता, (॥॥) व्यवस्तायी व्यापार औसत विक्रेता आदि। आपने अपने अध्ययन मे पाया 
कि व्यापार अभिमुखों औसत विक्रेता सर्वदा धन से सम्बन्धित लाभ प्राप्त करना अपना उद्देश्य 
मानते थे। दूसरी ओर व्यवसायी औसत विक्रेता व्यापार के व्यवसायी नियमों का पालन करने 
में रुचिशील थे। पहले और दूसो! औसत विक्रेताओं मे तुलना करने से स्पष्ट होता है कि 
व्यापार अभिमुखी औसत विक्रेत़ा कानून का अधिक उल्लंघन करते है इससे निष्कर्ष 
निकलता है कि सदसलैण्ड का विभेदक साहचर्य का सिद्धान्त सभी प्रकार के श्वेत वस्त्रधारों 
अपराधियों का वर्णन एव व्याख्या नहीं करता है। 
योगदान ((0०॥एणाआ)-सदरलैण्ड के द्वार श्वेतवस्त्रधारी अपराध को 
अवधारणा के प्रत्तिपादन से पूर्व इस ओर किसी भी अपराधशास्त्री का ध्यान नहीं गया। आपसे 
पहले अपराधशास्त्री चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या आदि परम्परागत अपराधों के अध्ययनों 
तक डी सीमित थे। सदरलैण्ड की इस नवीन अवधारणा ' श्वेतवस्त्रधारी अपराध' के 
प्रतिपादन और विकास के बाद हो अपदयाधशास्त्रियो का ध्यान उच्च वर्ग के अपराधियों और 
व्यवसायी अपराधियों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययव की ओर आकर्षित हुए। निष्कर्षतः 
यह कहा जाता है कि सदस्लैण्ड ने अपराधशास्त्र मे इस अवधारणा को प्रतिपादित करके 
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उल्लेखनीय योगदान किया है। इस योगदान की कुछ सोमायें और कमियाँ हैं, जो 
निम्नलिखित हैं-- 


आलोचनाएँ ((५॥८श)--सदरलैण्ड द्वारा प्रतिपादित श्वेतवस्त्रधारी अपराध की 
धारणा की आलोचना काल्डवेल, न्यूमैन, जार्ज बोल्ड, वाल्टर रेकलेस, टैप्पन आदि ने कौ है। 
काल्डवेल के अनुसार यह मैधानिक शब्द नहीं है। इस अवधारणा के द्वारा यह तो स्पष्ट हो 
जाता है कि श्वेतवस्त्रधारी अपराध क्‍या है? लेकिन यह विस्तृत व्याख्या नहीं करता है। 
इन्होने यह भी लिखा है कि यह अवधारणा सामाजिक और आर्थिक स्तर के अपराध को 
स्पष्ट करता है लेकिन इससे सम्बन्धित वर्ग की सदस्यठा को निश्चित करने के मापदण्ड 
प्रदान नहीं क्रिए गए हैं अत: श्वेतवस्त्रधारो अपराध की अवधारणा के द्वारा अपराध की 
सुनिश्चित मात्रा को नहीं जाना जा सकता है। 


न्यूमैन ने श्वेतवस्त्रधारी अपराध कौ अवधारणा का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि 
कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो ए्वेतवस्त्रधारी व्यवसाय नहीं हैं और उच्च वर्ग के नहीं हैं। लेकिन 
उनमें व्यावसायिक अपराध देखे जा सकते हैं। जैसे दूध में पानी मिलाना, किसान का पैदावार 
में बेईमानी करना, कम तौलना, घर के उपकरणों की अनावश्यक खराबी बताकर पैसा ऐंठना 
आदि। न्यूमेन का कहना है कि ऐसे व्यवसायों को भी ऐसे अपगधों में रखा जाना चाहिए। 

जार्ज बोल्ड ने लिखा है कि श्वेतवस्त्रधारी अपराध की कोई भी कानूनी और 
औपचारिक परिभाषा उपलब्ध नहीं होने के कारण यह अधधारणा विवादास्पद, अस्पष्ट और 
शंकायुक्त है। 

वाल्टर रेक्‍्लेस ने कहा है कि श्देतवस्त्रधारो अपराध की अवधारणा में अपगधशास्त्र 
सै सम्बन्धित कोई भी विशिष्ट तत्व या लक्ष्ण विद्यमान नहीं है। 

टेटयन ने लिखा है कि अपराधशास्त्रियों के बीच इस अवधारणा के सम्बन्ध में 
सहमति नहीं है। इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। इसलिए इस अवधारणा को त्याग देना 


चाहिए। निष्कर्षत: क्त्रीने का सुझाव है कि श्वेतवस्त्रधारी अपराध के स्थान पर 
“व्यावसायिक अपराध” संज्ञा अधिक उपयुक्त रहेगी। 


अवधारणा की उपयोगिता ([70॥॥9 ० (0०८थ॥)-सदस्तैण्ड की श्येतवस्मधारी 
अपदाध की अवधारणा का प्रयोग भारतवर्ष में अनेक अपराधियों को पकड़ने, दण्ड देगे आदि 
के लिए किया जा सकता है। इस अवधारणा का प्रयोग व्यवहार कै द्वारा शस्फरी, नकली 
दवाइयों का उत्पादन, बीमा, धोखाधड़ी, गबन, काला बाजारी, आयकर में चोरी, सफारी, 
अर्द्ध सरकारी और गैर सरकारी कारनामे, घूसखोरी, गुप्त-सचय, झूठे विज्ञापन आदि से 
सम्बन्धित अपराधियों को पकड़ने में किया जा सकता है। इसका प्रयोग व्यापारियों, 
सजनीतिज्ञें, अभियंताओं, वकीलों, डॉक्टरों आदि को पऊड़ने के लिए भी किया जा राकशा 
है। ऐसे अपराधियों को पकड़कर कठोर दण्ड एवं भारी-सै-भारी जुर्माना लगाकर समाज से 
इस अपराध का उन्पूलन कर देना चाहिए। 


| 


अध्याय-20 


भ्रष्टाचार 


(("070ए0०ा) 


जैसे-जैसे देश विकासमान हों रहा है, वैसे -वैसे अनेक समस्याएँ सामने आतो जा रही 
हैं। प्राचीन समय में देश छोटे-छोटे राज्यों में चैटा था। सभी में आमने-सामने के सम्बन्ध 
कायम थे। इस पारस्परिक घनिष्ठता के परिणामस्वरूप में कोई गम्भीर समस्याएँ भी न थीं 
क्योंकि उस समय अधिकारियो के अधिकार-क्षेत्र सामित थे। राजनैतिक पद उच्च वर्ग के 
लोगों के हाथ में थे। अन्य लोगो के पास सर्वोच्च संचा न होने के कारण ये लोग पथ- भ्रष्ट न 
थे अत: कुछ लोग ही समस्याओं से ग्रसित थे। आज स्थिति बदल चुकी है। हर व्यवित उच्च 
घद प्राप्त करना चाहत्ता है, अधिकाधिक धन प्राप्त करना चाहता हैं और जब सामार्जिक 
नियमों पर चलकर व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति नहीं होतीं तो वह समाजविरोंधी रास्ते 
अपनाता है--इस प्रकार सामाजिक नियमो व आचरण का चेदन रूप में उल्लंघन करना ही 
भ्रष्टचार कहलाता है। भ्रष्टाचार वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने श्षुद्र स्वार्थों को पूर्ति के 
लिए व व्यकिंगत लाभ के लिए दूसरों के हितों को परवाह न करता हुआ अपने अधिकारों 
का दुस्पयोग करता है। रिश्वतखोरों, कालाबाजारी, मिलावट, चोजों के निर्माण मे घटिया 
सामान का प्रयोग करना व पक्षपात करना आदि अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जो व्यक्ति को अपने 
मार्ग से गिर देते हैं, उसे पथ- भ्रष्ट कर देते हैं, इसो का नाम भ्रष्टाचार है। 
वर्तमान समय में भ्रष्टाचार हमारे व्यवहार का एक अंग बन गया है। देश के 
प्रशासनिक अधिकारों व सत्ताधारों व्यक्नियों के व्यवहार, विचार शवं कार्यक्रमों में यह समा 
गया है। जो नेता लोग स्वच्छ प्रशासन, राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक समानता या समाजवाद व 
देश भवित आदि के नारे लगाते हैं, भाषाणों में इच्की दुहाई देते हैं, बडे-बड़े नेताओं के पद- 
चिन्हो पर चलने का आग्रह करते हैं, वे सब बाह्याडम्बर मात्र हैं, ये लोग न तो इस भ्रष्टाचार 
जैसी भयावह समस्या के प्रति जागरूक है, न स्वय इससे विमुक्त हो हैं। आज स्थिति यह हों 
गई है कि अष्टचार को रोकना भारतोयों को नियति में हो नहों रह गया है। ऐसा नहीं है कि 
भ्रष्टाचार आज की ही समस्या है। प्राचोन समय में भी भ्रष्टाचार विद्यमान था, यद्यपि उसका 
रूप भिन्न था--'उत्कोच' के उदाहरण प्राचीन समय में खूब मिलते हैं किन्तु आज विभिन्‍न 
स्तरों पर इसका उन्मुक्‍्त बोलवाला है। भ्रष्टाचार आज को निदृष्ट समस्या है। इसे गा से 
जानने के लिए * भ्रष्यचार' शब्द का अर्थ, परिभाषा आदि पर विचार करना आवश्यक है। 


भ्रष्टाचार का अर्थ एवं परिभाषा 
एटगाशड गाए एऐडीशा।ज ए (जणाएजाएणा) 
श्रष्टाचार के अनेक रूप समाज में व्याप्त हैं और सभी वर्य, जैसे-राजनीपिज, 
अधिक वर्ग, पुलिसकर्मी, व्यापारी दर्ग, उद्योगपति व अन्य नागरिक आदि इसमें सम्मिलित 
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हैं जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कायून का उल्लंघन करते हैं अथवा भ्रष्ट साधनों से 
जीवन व्यतीत करते हैं। 

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ- भ्रष्ट + आचार अथवा आचरण अर्थात्‌ आचरण से गिरा 
हुआ है। गलत साधनों से जीवनयापन करना भ्रष्टाचार है। 

१. भ्रष्टाचार विरोधी समिति, 962 के अनुसार, “शब्द के व्यापक अर्थ में, एक 
सार्वजनिक पद अथवा जन-जीवन मे उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ सलग्न शक्ति तथा 
प्रभाव का अनुचित स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है।'' 

2. रॉबर्ट सी. ब्रुवस के अनुसार, '' कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्राप्त 
करने के लिए जानबूझकर प्रदत्त कर्तव्य का पालन न करना राजनैतिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार 
सदैव कभो किसी स्पष्ट अथवा अभीष्ट लाभ के लिए कानून एवं समाज के विशेध में किया 
जाने वाला कार्य है।'' 

3, पी. एस. मुहार के शब्दों में, '' भ्रष्टाचार कई रूप धारण कर सकता है। उसका 
आशय राजनैतिक या अन्य प्रकार के किसी अनुचित प्रभाव का उपयोग सार्वजनिक कार्यतत्र 
अधिकारी पर करना मात्र भी हो सकता है अथवा यह कुछ अदृष्ट पारिवारिक या जातिगत 
बन्धनों का परिणाम भी हो सकता है और यह कुछ आर्थिक प्रलोभनों के कारण भी हो 
सकता है। इसका स्वरूप कोई भी हो सकता है, किन्तु इसका आवश्यक तत्त्व उचित या 
साधारण प्रक्रिया को बाहरी ओर से प्रभावित करने का प्रयास होता है। इसका परिणाम अल्प 
होता है, भले ही यह प्रमुख सुधार कार्य-साथन या पृथवकरण की दिशा मे ही क्यो न हो।'! 

4, जे. पी. मान्दीरों के अनुसार, भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की परिभाषा 
निम्न है, “' भ्रष्णचार वह कार्य है जिसमें अधिकारसम्पन्न व्यक्ति अपने पद, स्तर या प्रभाव 
का प्रयोग अनुचित लाभ की प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त एवं स्वार्थपूर्ण तरीके से करता है।'' 

5. फ़ीमैन एवं जोंस के शब्दों मे, “वे समस्य कार्य जो लोकसेवकों, प्रशासनिक 
कर्मचारियों तथा आम नागरिकों की ईमानदारी एवं सत्य-निष्ठा को नष्ट करते हैं और प्रभुता 
एवं अधिकाससम्पन्त व्यक्तियों को अपने सम्मान, कर्त्तव्य-परायणता तथा निष्ठापूर्वक दायित्व 
निभाने को भावना को त्याग कर घूस्त एवं अन्य प्रकार के अनुचित लाभो को प्राप्त करमे का 
अवसर या प्रेरणा प्रदान करते हैं, भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आते हैं।'" 

बृजमोहन ने अपनी कृति “'इन्डियाज सोशियल प्रोब्लम्स”” मे भ्रष्टाचार में 
अग्रलिखित तत्वों को सम्मिलित किया है-- 

(॥) भ्रष्टाचार में व्यक्ति किसौ-न-किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है 
अत; इसमें स्वार्थ-पूर्ति के लिए लघु मार्म अपनाया जाता है। 

(2) इसमें रिश्वत दी जाती है जो नकद या वस्तु के रूप में होती है। 

(3) इसमे अयोग्य के प्रति पक्षपात और योग्य के प्रति अन्याय होता है इससे समाज 
को अन्ततः हानि पहुँचती है। 

(4) भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी। 

(5) यह लेन-देन के सिद्धान्त पर आधारित है। 

(6) भ्रष्टाचार में कानून को अवहेलना की जाती है। कभो-कभी कानून के विपरीत 
न होने पर भी न्याय एवं नैतिकता के विरोध में आचरण भ्रष्णचार होता है। 
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भारत में भ्रष्टाचार के कारण 
((॥525 ए (णगशफ़्ण ॥ ॥09) 

भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-- 

4. मूल्यों में परिवर्तत ((0॥9082 ॥॥ ४श७८५)-वर्तमान भारत में, विशेष रूप से 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, व्यवहार करने के मूल्यों में अनेक परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों 
में एक परिवर्तन भ्रष्टाचार के प्रति भी आया है। पहिले भ्रष्टाचार को पाप समझा जाता था 
लेकिन अब इसे समाज इतना बुरा नहीं समझता है जितना कि पहिले समझता था। आजकल 
आर्थिक समृद्धि सर्वोपरि मूल्य है। भ्रष्टाचार के बर्दमान स्वरूप का प्रमुख कारण समाज का 
आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान है जिसके पास 
अपार धन है। समाज के लोग इस बाठ पर ध्यान नहीं देते कि यह घन आया कहाँ से है। 
सास्कृतिक मूल्य और संस्थागत साधन कोई नहीं देखता। एक ही उद्देश्य है--अधिक-से- 
अधिक धन-लाभ--जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। 

ट: मुद्रा-अर्धव्यवस्था "का प्रसारण (छ5]|95$0॥ एा (8७) ९ण७णागाा५ 
$9छाशा)- जब से अर्थव्यवस्था मे नकद मुद्रा द्वारा विनिमय होने लगा है हब से लोगों को 
लेन-देन करना सरल हो गया है। भ्रष्ट लोग अनुचित तरीकों से जितना चाहे धन एकत्र कर 
सकते हैं तथा उसे निजी स्तर पर सरलतों से गुप्त रख सकते हैं । कागजो मुद्रा और बैंक 
व्यवस्था ने भ्रष्टाचार कौ जितना बढ़ाया है उतदा और किसी ने नहीं बढ़ाया है। पहिले धन 
को सुरक्षित रखना कठिन था, अब सरल हो गया है। 

3, प्रजातान्त्रक सरकार की दिकृत व्यवस्था (0हणा60 $एडधथा रण 
फुश्ाएटाणाए० (0४९८7ग7०9)- प्रजातन्त्र में सरकार अस्थाई होती है। चुनाव जीत जाने पर 
सरकार बना ली जाती है। हार जाने पर दूसरों सरकार आ जाती है। चुनाव में बहुत धन खर्च 
होता है। कर्मचारी स्थाई होते हैं। चुने हुए जनता के प्रतिनिधि अधिक महत्त्वपूर्ण होते 
हैं-सरकारी कर्मचारी उनको तुलना में कम महत्त्वपूर्ण। अपना प्रभाव दिखाने के लिए काम 
डीक से नहीं करते हैं। जनता काम करवाने के लिए भ्रष्ट साधव अपनादी है। उससे भ्रष्टाचार 
फैलता है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में कौन किसके प्रति आज्ञाकारी है, यह कहना अनिश्चित 
होता है। इससे शासनतन्त्र मे भ्रष्यचार फैल जाता है। इसी कारण एकतंत्रीय सरकार की तुलना 
में प्रजातात्रिक सगकार में भ्रष्टाचार अधिक पाया जाता है। 

4. राजनीति का विस्तृत क्षेत्र (2५एशा0८20 4९३ एण ?00॥ ॥८४)--विद्वानों का कहता 
है कि जब शासन का कार्य-द्षेत्र छोटा समाज होदा है तो भ्रष्टाचार कम या नहीं के बंशबर 
होता है लेकिन जब शासन व्यवस्था का कार्य क्षेत्र विस्तृत या विशाल होता है वो भ्रष्टाचार 
उसी अनुपात॑ में दढ जाता है जो निम्न प्रकार से होता है--छोटे समुदाय में लोग कम होते 
हैं। एक-दूसरे को जानते है। सभी को समुदाय तथा व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा 
इच्छाओं का ज्ञान होता है। समस्या आने पर सभी साघृहिक रूप से विचार-विमर्श करते हैं। 
समाधान भी मिलकर करते हैं। सरकार तथा कर्मचारियों और अधिकारियों को चही कार्य 
करना होता है जो सबको सामूहिक इच्छा के अनुसार निश्चित किया जाता है। 

अब राजनैतिक कार्य बहुत बढ़ गए हैं। जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है। लोगों की 

इच्छाएँ और आवश्यकतायें भी बहुत अधिक हो गई हैं। नियम और कांगून-कायदे काफौ बन 
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गये हैं। व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह कार्यो को धीरजपूर्वक सम्पन्न होने दे। ऐसी 
स्थिति में भ्रष्ट साधन अपनाकर काम करवाये जाते हैं। सरकारी तन्त्र कुछ लोगों के हाथ में 
है। उच्च अधिकारी, मन्त्री, सांसद आदि अपने प्रभाव से स्वार्थ पूर्ण करके मनमाना धन प्राप्त 
कर लेते हैं। सरकार द्वार प्रदान को गई सुविधाओं का दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं। 
जनसाधारण उससे वंचित रह जाता है। यह सब भ्रष्टाचार को बढ़ाथा देते हैं। 

5. व्यापारियों और राजनीतिज्ञों की साँठगाँठ (४ व्लाएऐे2&0॥ 
एप्फ्राएबगशा शत 00॥8295)-व्यापाय और बड़े-बड़े नेता परस्पर मिलजुल कर धन 
कमाते हैं। समाज के प्रतिनिधियों, जैसे--मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि के हाथ में देश 
की सत्ता होती है। चुनाव में ये लोग बड़े-बड़े व्यापारियों से चन्दा माँगते हैं। उसके बदले में 
भ्रष्ट साधनों से नेता लोग व्यापारियों को लाभ पहुँचाते हैं। यह पापपूर्ण चक्र भ्रष्टाचार को 
निरन्तर बढ़ाता तथा फैलाता है। जितने अधिक चुनाव होंगे उतना ही अधिक भ्रष्टाचार फैलेगा। 
व्यापारी जितना अधिक नेताओं को चन्दा देगा, भ्रष्टाचार उतना ही अधिक फैलेगा। 

6. भ्रष्टाचार के नियन्नरण का अभाव (6६ ए॑ 0णाए0ए णा 0णत्राएए- 
(0) - भ्रष्टाचार को रोकने तथा नियंत्रण का कोई संगठन ऐसा नहीं है जो वास्तव में 
भ्रष्टाचार का उन्मूलन करे। अगर कोई ईमानदार कर्मचारी अथवा अधिकारी है तो उसे 
ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जाता है । उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है अथवा 
झूठा अपराध लगा कर निलम्बित कर दिया जाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार को नियन्त्रित करने 
के जितने संगठन बनाये हैं वे एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के संगठन बन गए हैं। अब तो 
पुलिसकर्मी कहते हैं हम क्या बेईमानौ करते हैं, इससे कहीं अधिक तो आयकर विभाग, 
कस्टम विभाग, एक्साइज विभाग आदि करते हैं। किसको क्या क्या कहा जाए। एक विद्वान 
का कहना है-गरीबी भ्रष्टाचार को बढ़ाव। देती है। भ्रष्टाचार गरीबी को दूर नहीं होने देता 
है। इस प्रकार भारत कभी गरीबी और भ्रष्टाचार से छुट्कारा नहीं पा सकेगा। 

7. गुनार मिर्डल ने भ्रष्टचार के निम्न कारण बताए हैं-- 

. व्यक्ति परिवार, नातेदारी तथा जाति के हितों का ध्यान रखता है और 
सामुदायिक हिठों को अनदेखा कर देठा है तो भ्रष्टाचार फैलता है। भाई- 
भवतीजावाद भ्रष्टाचार को बढावा देते हैं। 

2. जन्न देश उपनिवेशवाद से स्वराज्य प्राप्त करता है तो धन प्राप्त करने की 
प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार पनपता है। 

3. प्रशाप्कों द्वारा निर्णय का अधिकार प्राप्त होना तथा उनका दुरुपयोग भ्रष्टाचार 
को फैलाता है। 

4. कम-वेतन से भरण-पोषण नहीं होने के कारण कर्मचारी भ्रष्ट साधनों से धन 
एकत्र करते हैं। 

5. .भ्रष्टचार एक पापपूर्ण चक्र है जो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। प्रत्येक छोटे 
अधिकारी को अपने से बड़े अधिकारी को रिश्वत (घूँस) देनी पड़ती है तब 
काम निकल पाते हैं। 
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भ्रष्टाचार के अन्य कारण-चरित्र तथा नैतिकता का पतन, अशिक्षा, संग्रहवृत्ति का 
विप्तार, बेगेजगारी, निर्धनता, प्रशासकीय ज्ञान का अभाव, विकाप्त के असमान अवस्सर 
आदि हैं। 

भारत में भ्रष्टाचार के प्रकार ([,[65 एण॑ (.णाएज़ाणा था ॥07)-भारत में पाये 
गये विभिन प्रकार के भ्रष्टाचारों को विद्वानों ने प्रमुख रूप से निम्न पाँच प्रकारों से घर्गीकृत 
किया है। यह घर्गीकरण भ्रष्टाचार करते बाले के आधार पर किया गया है, जो निम्न प्रकार 
से है-- 


भ्रष्टाचार के प्रकार 
+ 


गाज फ्त्त्य्ण्क्प्कफ्ग्गापफफ 


राजनीतिज्ञ सरकारी पदाधिकारी व्यापारी जैक्षणक श्वेत वस्त्र अपराध 


() राजनैतिक भ्रष्टाचार (70॥29] (.5चणुएणा)-भारत में राजनैतिक 
भ्रष्टाचार के अन्तर्गत वे भ्रष्टाचार रखे गए हैं जो राजनीतिक दल तथा उनके नेता करते हैं। 
दलों तथा नेताओं द्वारा मत प्राप्त करने के लिए अनुचित सांधनों का ग्रयोग करते हैं। 
उद्योगपत्तियों एवं व्यापारियों से चन्दा लेना, बदले में परमिट देना, राजनैतिक संरक्षण प्रदान 
करना, वस्तुओं का संप्रह करने की छूट देना, मूल्य वृद्धि करने की छूट देना आदि हैं। दूसरी 
और सरकारी कर्मचारियों के चयन मे कम योग्य प्रतियोगी को प्राथमिकता देना, स्थानान्तरण 
रु करना तथा भ्रष्ट तरीकों को प्रोत्साहन देना पड़ता है, तभी वे सत्ता में बने 
रहते हैं। 

(2 ) सरकारी पदाधिकारी और भ्रष्टाचार ((6ताफृक_णा आराप॑ ध0एकायप्रटता 
0#0०४)- भारत में पदाधिकारी भो अनेक प्रकार से भ्रष्टाचार मे लिप्त हैं मुख्य रूप से ये 
अधिकारी ठेका देने, पदों पर चयन करने, परमिट देने, अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थानात्तरण 
करे जैसे भ्रष्यचार करते हैं। इन लोगों द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाएगा यह इस 
बात पर निर्भर करता है कि अधिकारी किस पद तथा विभाग मे है तथा वहाँ पर किस प्रकार 
के कार्य तथा निर्णय लिए जाते हैं। पुलिस विभाग, आयकर विभाग, कस्टम विभाग, सौमान्त 
क्षेत्र पर तैनात सुरक्षा कर्मी, बैंक आदि भिन्‍न-भिन्‍न विभाग हैं, इनमे भ्रष्टाचार के साधन, 
विधियाँ तथा मात्रा का भी अन्तर मिलता है। 

(3) व्यापार में भ्रष्टाचार ( ()जाएुअआएा गा 8050९55)--भारत के व्यापारिक क्षेत्र 
में भी भ्रष्टाचार का कोई आदि-अन्त या ओर-छोर नहीं है। व्यापार मे भ्रष्टाचार के क्तीके, 
साधन, स्तर, माजा, प्रकार का यार पाना कठिन है। मिलावट करना, कम तोलना, वस्तुओं का 
स्ंप्रह करना, उत्सवो, त्यौहारों आदि मे कृत्रिम कमी पैदा करना, मूल्य वृद्धि करना, चौरी- 
छिपे माल को अधिक मुनाफे में बेचना, मिलावट करना, कालाबाजारी करना, आय छिपाना, 
कर की चोरी करना, झूठे परमिट प्राप्त करके कालाबाजारी करना, राजनैतिक जेठाओ, 
सरकारी पदाधिकारियों को रिश्वत देकर काले धन्धे करना आदि कुछ उदाहरण हैं जो 
व्यापारी वर्ग कर्ता है। 

(4) शैक्षणिक भ्रष्टाचार (56पशाणाव 007 ए्ञञणा)- भारत को शिक्षण 
संस्थाओं मे भी विभिन प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे--ट्यूशन करना तथा कक्षा में नहीं 
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पढ़ाना, प्रश्न-पत्र परीक्षा से पहिले परीक्षार्थियों को पैसे लेकर बाँटना, परीक्षा कक्ष में नकल 
करने देना, अंक बढ़ाना, उत्तर-पुस्तिकाओं के ऊपर के कवर बदल देना, पूरे वेतन पर 
शिक्षकों से हस्ताक्षर करवा कर कम वेतन देना आदि उदाहरण हैं। 

(5 ) श्वेत-वस्त्र अपराध और भ्रष्टाचार (फ़ार-00॥श (ँधा€& 2॥0 
007 ४॥०॥)--सर्वप्रथम सदरलैण्ड ने अपने एक लेख तथा पुस्तक में श्वेत्न-बस्त्र 
अपराधियों पर प्रकाश डाला तथा बताया कि इनके अपराध गम्भीर होते हुए भी ये पकड़े नहीं 
जाते हैं । ये कानून तोड़ते हैं तथा कानून की परिभाषा अपने स्वार्थ के अनुसार करते तथा करवा 
लेते हैं । इनके द्वारा किए गए अपराध निम्न प्रकार के होते हैं-पेटेण्ट, ट्रेड मार्क और कापी 
राइट का उल्लंघन, व्यापार में प्रतिरोध, विज्ञापन मे श्रुटिपूर्ण प्रतिनिधित्य, श्रमिकों से 
अनुचित कार्य, वित्तीय मामलों में हेरा-फेरी, ट्रस्ट-धोखा, युद्ध के समय लगाये गये 
प्रतिबन्धो को तोड़ना आदि। ये लोग भी बड़े व्यापारियों के समान अपराध योजनाबद्ध विधि 
से करते हैं। श्वेत-वस्त्र अपराधीं के अन्य उदाहरण-गुप्त संचय, मुनाफाखोरी, आर्थिक 
नियमों का उल्लंघन, अनाचार, चुनाव-अपराध आदि हैं। ये सब अपराध भ्रष्टाचार के वे 
प्रकार तथा उदाहरण हैं जो श्वेत-वस्त्रधारी करते हैं। भारत में इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को 
कमी नहीं है। 


भ्रष्टाचार के उदाहरण 
(>िथाए९5 ए (एणाएाीणा) 


आज के समय में भ्रष्टाचार सर्वन्न व्याप्त है जिसमें राजनैतिक भ्रष्टाचार सर्वोपरि है। 
आज हमारे अधिकांश नेता आकण्ठ भ्रष्टाचार मे निमग्न हैं। जहाँ कुछ समय पूर्व वोफोर्स 
घोटाले का मुद्दा था वहीं आज अनेक मामले भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रकाश में आ रहे हैं। 
शेयर घोटाला, हवाला काण्ड, आवास घोटाला, चीनी घोटाला, दूरसंचार घोटाला, पशुपालन 
घोटाला, बैंक घोटाला, झारखण्ड घोयला, सेण्टकिट्स व मण्डी हाउस, जालसाजी का 
मामला-ये सभी मामले आज के समय के महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योकि इन सभी मामलों मे 
देश के कर्णधार शीर्षस्थ नेता पूर्णत: लिप्त हैं। जब अभियोग निराकरण राज्यमंत्री के अनुसार 
केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के यूरिया, आवासन, पशुपालन और बैंक घोटालों से सम्बन्धित 69 नए 
मामले दर्ज किए गए हैं। जिनकी जाँच को जा रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार 64 
मामलीं में पहले से हो खोज की जा रही है। 44 मामले पशुपालन से सम्बन्धित, 7 मामले 
आवासन से सम्बन्धित हैं। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने कुल 86 मामले दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास मे जनवरी, 995 से जून, 996 तक दर्ज किए गए हैं। इनमे से 26 केवल दिल्ली से 
सम्बन्धित हैं-यह तो केवल चार महानगयों कौ स्थिति है। बिहार, कनाँटक, सिविकम 
आदि की स्थिति अलग है बिहार के पशुपालन घोटाले मे सार्वजनिक कोष के लगभग 750 
करोड़ रुपए गबन का मामला है और महीनों की कार्यवाही के पश्चात्‌ केवल 50-60 करोड़ 
के घपलों कौ जाँच ही सी.बी.आई द्वारा हो पाई है। सभी मामलो में देश को आगे ले जाने 
वाले कर्णधार हो जिम्मेदार हैं--आज छो यह पहचानना भी असम्धव लगता है कि सत्ता से 
जुड़ा कौनसा नेता ऐसा है जो घोटालों से पूर्णतः मुक्त है। इसके मूल मे हमारी बिकृत शासन- 
च्यवस्था, दूषित चुनाव प्रणाली, बीमार विधि एव न्याय प्रणाली हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार में 
लिप्त लोगों पर कठोर और त्वरित कार्यवाही करना प्रायः सम्भव नहीं होता। 
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थे तो राजनैविक भ्रष्टाचार को बात है इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भो, जैसें-- 
ऑपफ्मि, रेलवे, कचहरों, पुलिस, शिक्षा, तहसील यहाँ तक कि तोर्थस्थान में भी भ्रपष्यचार में 
पूर्णत: व्याप्त हैं। आज नोटरों सप्रया लेकर गलत बिल और झूठे सर्वोफिकेट बचा देता है 
डॉक्टर मरीजों को अम्पताल के बजाव प्राइवेट देखता पसन्द वरेता है। ऑफिस में एक स्थान 
में दूसरे स्थान पर फाइल विना रिश्वत के आगे नहों खिसकतो। शिक्षा विभाग में भी चाहे 
मूल्यांक्षन को बाव हो, परोक्षा को घाव हो अथदा प्रशासन सम्बन्धी प्रकरण हो, सभी येत- 
केन-प्रशारेण भ्रष्टाचार वा आश्रय लेकर अपना काम निकलदा लेते हैं । पोस्ट ऑफिस, रेलण, 
दैलिप्राफ आदि सभी विभागों को इसने पूरों गिरफ्त में ले रखा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव 
जिम्त मध्यम वर्ग पर यड़ता है। जिन्हें अपना काम निकलवाने में अति कठिनाई का सामना 
करण पड़ता है। क्योंकि उनके घास रिश्वव के लिए रुपए नहीं होते। 

देखा जाए वो ध्रप्टाचार का जन्म सामाजिक व्यवस्था के दोष से हुआ है। यह कीई 

ब्यक्लिगत समस्या नहों है। अठ: यदि समाज से भ्रप्यचार वो हटाना हैं तो समाज-व्यवस्थां 
को सुदृदद करना होगा। आज समाज को व्यवस्था इस प्रकार को है कि जिनके पास र्पया नहीं 
ह वे चोरों, कत्ल, लूट या नम्बर दो के माध्यम से घन अर्जित करते हैं क्योंकि समाज में 
अतिशित व्यक्ति का आकलन आज धन से ही किया जाता हैं। आज आवश्यकता इस थाने को 
है कि जहाँ फ्हों से भो भ्रष्टाचार की शिकायवें मिर्ले दत्वाल न्यायाधीशों का पैनल बनाकर 
उनको जाँच करवाई डाए और दोएी पाए जाने वाले लोगो के साथ अभिवुक्तर जैसा आचरण 
किया जाए। झाथ हो उच्च पदामौन नेताओं को अपनी सम्पत्ति को घोषणा करना अनिवार्य कर 
दिया छाए। इसके लिए समस्त नागरिकों को एकजुट होना होगा तथा सरकार पर दबाव 

डालकर व आवश्यकता पडने पर न्यावप्ालिका के सहयोग से ऐसे कानून बनाए जाएँ जो भ्रष्ट 
नेदाओं को सना में आने के लिए रोवते हो। सो वो आई ने इस दिशा में एक अच्छा कदम 
उठावा है देश को प्रेस, जागरूक नगरपालिका प्रयासरत रहे दो भ्रष्टाचार के विरद्ध वातावरण 
बदाया जा सकता है। 

'कानूतों व्यवस्था ( ८४2 $$50००)--नागरिक ऊचिकार रक्षा कानून, 955, के 
अनुसार ठोत प्रकार के व्यबित भ्रष्ट या अमान्य माने गए हैं--(१) प्रथम वे दिन्हें धर्म, जाति 
बज्ष, भाषा आदि के आधार पर बैमनस्य फैलाने के निमित्त दोषों पाया गया हो, (2) दूसरों वे 
व्यक्ति जिन्हें किसो आपराधिक मामले में दोषो पाए जाने पर दो या दो से अधिक वर्ष को 
सजा दी गई हो, और (3) तृदीय वे व्यक्ति जिन्हें चुनाव के दौग़न भ्रष्ट चुनावी आचरणो के 
लिए सडा सुनाई गई हो। सडा की दारोख से पहलो ड्रेणों के व्यक्ति छ; साल के लिए, दूसरी 
द्रैदी के पाँच साल के लिए, और ठोस प्रैणी के व्यवित छ: साल के लिए आयोग्य होते हैं। 
इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति छो जिसके दिस्द्ध किसी प्रकार का सगौन मुकदमा 
चल रहा है किसी भी सावंह्॒निक पद पर आसीन होने या किसो भी चुनाव में खड़े होने से 
वब तक व्चित कर देना चाहिए जव तक कि वह स्वयं को आगेपों से सुक्त नहों कर लेगा। 
इस नियम का सस्ते से पालन करने पर प्रप्यचार से किसी सीमा ठक छुटकाशा गाया जा 
सकठा हैं। 

निष्कर्षत: यह कहा झा सकठा है कि प्रप्टाचार उन्मूलन को सबसे पहली 
आवश्यक्हा हमारे प्रशामन्रिक व्यवस्था में आमूल परिवर्नन करने की हैं और इस कार्य के 
लिए दत-डाएति के लिए व्यापक अभियाद छेड़ना आवश्यक है। जनता अपनो जिम्मेदारी 
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समझकर स्वच्छ छब्रि के लोगो को ही जन-प्रतिनिधि के रूप में चुने। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को 
भी अपनी कार्य-प्रणाली में तीक्नता व निष्पक्षता लानी होगी तथा न्यायपालिका को भी अपना 
रुख और कड़ा करना पड़ेगा तभी भ्रष्टाचार की काली छाया कम हो सकेगी। 


भ्रष्टाचार के निवारण के उपाय एवं सुझाव 
(/छाशाा।ह5 शात $.28९805 [0 $0ए८ (७7॥॥0॥) 

भारत में भ्रष्टाचार एक विघम समस्या है। इसको दूर करने के लिए समाजशास्त्रियों, 
अपराधशास्त्रियों, प्रशासकों तथा विद्वानों ने अपने मत समय-समय पर व्यक्त किये हैं । उनके 
विचारों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण के विभिन्‍न उपायों तथा सुझावों को अग्रलिखित रूप 

मे प्रस्तुत कर सकते हैं-- 

(१) आदर्श राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का चबन ($९८९ाएणा ती॑ ता 
ए0॥॥८० ए०/६८७)- भ्रष्टाचार को रोकने तथा समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि 
जनता ईमानदार, निष्पक्ष, मेहनती और देश तथा प्रजा के प्रति निष्ठावान राजनैतिक 
कार्यकर्ताओं को ही अपना मत दे तथा विभिन न्षेत्रो मे प्रतिनिधित्व के लिए भेजे। यह 
सर्वगिदित है कि सभी प्रकार की सरकारों में संसदीय सरकार सर्वश्रेष्ठ तभी है जब्च उसमे 
ईमानदार सदस्य ही हों। राजनैतिक कार्यकर्त्ता अपने पद, शक्ति, प्रभाव तथा स्थिति का 
उपयोग अपने निजी स्वार्थ तथा लाभ के लिए नहीं करें। अगर वे भ्रष्ट होंगे तो भ्रष्यचार देश 
से कभी नहीं मिट सकता। देश से भ्रष्यघार तभी समाप्त किया जा सकता है तथा साफौ- 
सुथरी परम्परा को केवल तभी स्थापित करना सम्भव है जब राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के 
सदस्य, मन्त्रिगण तथा अन्य पदेन सदस्य ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत करे | उनके द्वारा निष्पक्ष 
प्रशासन देने से हो भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। 

(2) ईमानदार सरकारी कर्मचारी (स्णा८६॥ 00४6॥072॥ 8८7४४॥६)-- 
भ्रष्टाचार के निशकरण के लिए सरकारी तन्त्र मे ईमानदार और निष्पक्ष कर्मचारियों तथा 
अधिकारियो का होना अत्यन्त आवश्यक है। अनेक राजनीतिक विह्ानों ने बताया है कि 
संसदीय प्रणाली मे मन्त्रिगण अधिकारियों के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होते है। 
इसलिए इन विभिन क्षेत्रों में नियुक्‍त सरकारी कर्मचारियों का ईमानदार होना आवश्यक हें 
तभी भ्रष्टाचार का निवारण हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के निम्न तीन प्रकारों की 
विवेचना करना आवश्यक है-पुलिस कर्मचारी, न्यायाधीश तथा अन्य कर्मचारी। 

2.3. पुलिस कर्मचारी (?0॥०2 $६४४४॥५)- पुलिस कर्मचारियों पर समाज को 
व्यवस्था बनाए रखने, चोरों को पकड़ने, अपराधों का पता लगाने, उनसे जनता की रक्षा करने, 
शान्ति बनाए रखने आदि अनेक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ तथा उत्तरदायित्व होते हैं। समाज में 
से भ्रष्टाचार को मिटाने तथा भविष्य में नहीं होने देने के लिए पुलिस कर्मियों का ईमानदार, 
मेहनती, प्रशिक्षित और होशियार होना आवश्यक है। पुलिस कर्मचारी ईमानदार हों तो 
समाज में पूर्ण नियन्त्रण रखदा सरल हो जाए तथा भ्रष्टाचारी को पकड़ना तथा दण्ड देना 
सम्भव हो जाए। इस प्रकार भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकत्ता है। 

2.2. न्यायालय (0०॥॥$)-पुलिस कर्मचारी केवल भ्रष्टाचारी को पकड़ सकते हैं। 
प्रमाण एकत्र कर सकते हैं। परन्तु अपग्रध निश्चित करना तथा दण्ड देने का कार्य न्यायालय 
तथा न्यायाधीश का है। न्यायालय का ईमानदार, पक्षपात रहित तथा न्यायप्रिय होना आवश्यक 
है। अगर वहाँ पर न्याथ नहीं होगा तो पुलिस कर्मचारी कुछ नहीं कर सकते। 
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2.3 सरकारी कर्मचारी (90४लागएादाा 5ट८४9॥5)- भ्रष्टाचार के केन्द्र तो कई 
सरकारी कार्यालय तथा विभाग हैं। जब तक इनके अधिकारी तथा कर्मचारी ईमाददार नहीं 
होगे तब तक भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो सकठा है। आय-कर, बिक्री-कर, सार्वजनिक 
निर्माण विभाग, टिकिट चेकर आदि अनेक उदाहरण हैं जहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इससे 
राज्य की आय कम होठी है। जनता का शोषण होता है। समाज के विकास के लिए 
आवश्यक है कि इनमे ईमानदारी स्थापित की जाए। भ्रष्ट कर्मचारियों पर कानूनी कार्यवाही 
की जाए। ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति को जाए तभी इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त हों 
सकता है। 

3. व्यापारियों में ईमानदारी (पसृ00650७ था प्रषइता८इड्रतटव)--सबसे अधिक 
भ्रष्टाचार व्यापारी वर्ग फैलाता है। पुलिस कर्मचारी, न्यायालय, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार 
व्यापारी वर्ग हो घूँस देकर फैलाते हैं। इनको शिक्षा द्वारा ईमानदार बनाया जाए। भ्रष्ट, बेईमान, 
कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को पकड़ना चाहिए, उनको कड़ा दण्ड देकर समाज में से 
भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहिए। व्यापारियों द्वारा भ्रष्टाचार के तरीको-झूठी फर्मों, 
लाभों पर कर नहीं देना, लेखा पुस्तको मे हेरा-फेरी करना, अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन कम 
करना आदि पर विशेष जाँच विभाग को स्थापना की जाए तथा देखा जाए कि काम ईमानदीरी 
से हो रहा है या नहीं। 

4- वैधानिक उपाय (92८9 ॥(९४४७०९५)--सनू 947 के भारतीय दण्ड संहिता 
तथा भ्रष्टाचार निवारण कानून में भ्रष्टाचार तथा आपराधिक दुर्व्यवहार से सम्बन्धित मौलिक 
नियमों का प्रावधान है परन्तु इसके द्वारा केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही कार्यवाही की जा 
सकती है। मन्त्रियो, सांसदों, सचिवों और स्थानीय सस्थाओं के भ्रष्टाचार निरोधक 
अधिनियम बनाने चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण समिति, 954 में भी ऐसे विचार व्यक्त किये 
गये हैं। सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों को वैधानिक प्रावधानों के धारा नियन्त्रित करना चाहिए। 

8. सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन (00.88 ॥9 $0८४। ५४७।०९४)--पिछले घर्षों में 
भारतीय समाजों में भ्रष्टाचार में लिप्त ख्यक्तियों, व्यापारियों, मन्त्रियों, प्रशासकीं, 
अधिकारियों आदि को हैय दृष्टि से महीं देख कर उन्हे सम्मान दिया जाता है। आजकल धन 
को महत्त्व दियां जाता है। इस मूल्य को बदला जाए। उसी व्यक्ति को शम्मान देवा चाहिए 
जो कानून का पालन करे। ऐसा व्यक्ति चाहे गरीब हो अथवा अमीर । समाज में मूल्यों का 
पुन; चुनाव किया जाए तथा उन्हें पुनःस्थापित किया जाये तथा लोगों को सिखाए जाएँ। 
भ्रष्टाचार-विरोधी वातावरण बनाया जाए। 

6. जनकल्याण के प्रति जागृति (॥७३८:०॥॥ 07४05 एफ॥९-फश/शि८)-- 
समाज में जन-कल्याण को भावना जागृत करनी चाहिए। भ्रष्यचार कौ हानियों से अवगत 
करना चाहिए। गरीब तथा अमीर को ईमानदारी को शिक्षा देनी चाहिए। लोगों को सत्य, 
इमानदारों के आदर्शों का पालन करने के प्रति जागृत करना चाहिए। भौतिक लक्ष्य का महत्त्व 
क्रम करना चाहिए। नैतिकता पर चलने बाले को समाज में सम्मान देना चाहिए। नैतिक मूल्यों 
के हास्त को रोकना चाहिए। इस प्रकार से समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयास शिक्षा तथा 
सरकार की शक्ति के माध्यम से करना चाहिए। लोगों में जग-कल्याण के लिए नैतिक गुणों 
तथा व्यावहारिक आदर्शों को पुनःस्थापित करके स्वच्छ चरित्र का निर्माण करना चाहिए। 
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7. अन्य उपाय (006 ]४८०६॥४६)-णेरोजगारी को दूर किया जाए। निर्धनता 
निवारण अभियान चलाये जाएँ। मन्त्रियो, सांसदों तथा विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 
शिकायतें सुनने के लिए आयोग की स्थापना की जाए। भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक रूप से दण्ड 
दिया जाए तथा निन्‍्दा को जाए। जो भी व्यक्ति भ्रष्यचार कौ सूचना दे उसका नाम गुप्त 
रखा जाए तथा सुरक्षा प्रदान की जाए। व्यापारियों द्वाग राजनैतिक दलों को चन्दा देने पर रोक 
लगाई जाए। 

8. भारत प्रकार द्वारा किये गये प्रयास (४६४५७८६ [65 ए५ वापाशा 
(0५शा6॥)--8.] द्वितीय युद्ध के बाद ब्रितानिया सरकार ने पाया कि अनेक सरकारी 
और गैर-सरकारी लोगों ने भ्रष्ट तरीकों से धन कमाया है उनसे निपटमे के लिए सन्‌ 94 में 
विशिष्ट पुलिस संस्थापन का गठन किया गया। 

8.2 सन्‌ १947 में भ्रष्टाचार निवारण कानून भ्रष्ट अपराधियों पर कार्यवाही करने के 
लिए पाएित किया गया। इस कानून के अध्ययन तथा सुझाव के लिए सन्‌ 949 में बख्शी 
टेक चन्द समिति गठित की गई जिसके सुझाव से इश्नमें संशोधन किया गया। 

8.3. अगस्त, 955 में एक प्रशासन सतर्कता प्रभाग खोला गया तथा अन्य विभागों, 
मन्त्रालयों मे भी सतर्कता इकाइयाँ खोली गईं। इनका कार्य मन्ब्रालयों, विभागो तथा अनेक 
इकाइयों को निर्देश, प्रेरणा तथा सहयोग प्रदान करना था। 

8.4. भ्रष्टाचार निवारण समिति, 954 ने भ्रष्टाचार के लिए अनेक सुझाव दिये थे 
उनमें से महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित हैं-- 

१. सतर्कता विभाग खोले जाएँ। 

2. मन्त्रियो के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त एक सदस्यौय समिति के द्वारा हो। 

3 विधान सभा एवं लोकसभा के सदस्यों के लिए एक आचरण सहिता तैयार की 
ज़ाए। इस संहिता का उल्लंघन पाया जाए तो उस पर कार्यवाही विशेषाधिकार समिति के द्वारा 
करवाई जाए। 

4. न्यायपालिका के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मार्ग- 
दर्शन मे सभी उच्च न्यायालयों में सतर्कता आयोग को स्थापना की जाए। 

उपर्युक्त उपायों तथा सुझावों को व्यवहार में लाकर भारत में से भ्रष्टाचार को जल्दी 
समाप्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार एक विकट सामाजिक समस्या है जो देश कौ प्रगति मे 
बाधक है जिसका निवारण तुरन्त करना चाहिए। 


जि 


अध्याय-2॥ 


अपराध और अपराधियों 
के परिवर्तित पार्श्वदृश्य 


((प्रद्माश्ाए शिर्णी!९ ए (श€ शाए (पाशााव5$) 


विगत वर्षों में भारतीय समाज में अनेक विकास भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र 
राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक धर्म, संस्कृति, भाषा और प्रजातियों, समुदायों के ल्लोग निवास करते 
हैं। भारत मे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि परिवेश के साथ-साथ अपराध और 
अपराधियो के प्रकारों और रूपों में परिवर्तन आया है जिसका इस अध्याय मे अध्ययन किया 
गया है। 


सभी समाजो की कुछ जनरीतियाँ, प्रधाएँ, रूद्ियाँ और परम्पराए आदि होती हैं जो 
समाज को संगठित एवं व्यवस्थित रखती हैं। प्रत्येक समाज की विशिष्ट मान्यताएँ और 
परम्पराएँ होती हैं जो समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित भी होती रहती हैं। 
समाज के नियमों का उल्लंघन, अस्लामाजिक एवं अनैतिक कार्य--अपराध कहलाते हैं। 
अपग्रध विचलनकार एवं अनैतिक व्यवहार होते हैं जिनका निर्णय समाज द्वारा कियां जाता 
है। अपराध सभी समाजों में होते रहते हैं। अपराधो के विभिन्‍न प्रकार और उनकी संख्या 
समाज के विकास और जटिलता के साथ-साथ बढ़ती जाती है। अमेरिका, भारत की तुलना मैं 
अधिक विकसित है और वहाँ पर भारत कौ तुलना मे अपराधों के प्रकार, संख्या और 
आवृत्तियाँ भी अधिक हैं। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है। इसकों समझने के लिए 
आवश्यक है कि इसके अर्थ को सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा 
जाए। अपराध एक सर्वव्यापी अवधारणा होते हुए भो देशकाल, परिस्थिति एवं लिकार्री के 
अनुसार भिल-भिन प्रकार की कही जा सकती है। अपराध को समझने के लिए आवश्यर्क 
कि इसकी परिभाषा और अर्थ का अध्ययन किया जाए-- 

अपराध और अपराधी का अर्थ एवं परिभाषा (शछ्शाा॥ए थाते 7लीगाफ रॉ 
(॥॥72८ आ0 (।॥7॥7775)-- अपराध एक सर्नव्यापी तथ्य है। अलग-अलग समाजों में इसका 
स्वरूप भिल-भिल है। कहीं यह धर्म और नैतिकता से सम्बन्धित है, तों कहीं राजकीय 
नियमों और कानूनों से सम्बन्धित है। फिर भी अपराध समाज-विरोधी कार्यों अधवा 
विचलनपूर्ण व्यवहारों का हो दूसरा नाम है। अपराध को अनेक विद्वानों ने सामार्थिक, 
सैधानिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणाओ के आधार पर परिभाषित किया है। अपराध और 
अपराधी के अर्थ और परिभाषाओं के सविस्तार विवेचना के लिए अध्याय-77 देखिए | 
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अपराध और अपराधियों के घर्गोकरण ((]8$/ए07 एणी (गा बे 
(आग्रा॥8)-अपराध और अपराधियों के परिवर्तित रूपों का अध्ययन करने से पूर्व हम 
इसके विभिन्‍ प्रकारों का अध्ययन करेगे, जो निम्नलिखित हैं-- 


( ) अपराध का वर्गीकरण 
((]9आएश्ञीफा ० (४॥76) 


अपराध मानव चज्यवहार के परिणाम होते हैं और मानव व्यवहारों में विभिन्‍्नता पाई 
जादी है। परिणामस्वरूप अपराध भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अनेक विद्वानों ने 
अपगरधो को अलग-अलग रूपों में वर्गीकृत किया है जिसे निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया 
जा सकता है-- 


() सदरलैण्ड का घर्गीकरण--इन्‍्होंने अपराधों की ग॑म्भीरता के आधार पर इनके 
दो प्रमुख प्रकार माने हैं-- 

. साधारण अपराध ((500॥९श005)-वे वे अपराध हैं जिनके लिए 
अपराधी को अधिक दण्ड न देकर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है अथवा स्थानीय 
कारागार में बन्दी बनाकर रख दिया जाता है। मारपीट करना, चोरी करना इसी श्रेणी के 
अपराध हैं। 

2. गम्भीर अपराध (86/008४)--इसमें राजद्रोह, डकैती, अपहरण जैसे बड़े व 
जघन्य अपशधो को लिया जाता है जिनके लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड तक की 
सज़ा दी जा सकती है। 
आलोचना ((भग्ाट्टाश्मण) 


सदसलैण्ड का उपर्युक्त वर्गीकरण अधिक व्यावहारिक एवं मान्य नहीं है।टैपन और 
जेम्स स्टीफेन ने इसको आलोचना की है। इनका मानना है कि --0) एक ही अपराध एक 
देश के लिए सामान्य अपराध हो सकता है और दूसरा देश उसे गम्भीर अपराध को श्रेणी में 
रख सकता है, (॥) साथ ही सामान्य माने जाने वाले अपराध भी कभी-कभी गम्भीर परिणाम 
वाले हो सकते हैं, और (॥॥) इस वर्गीकरण में गम्भीर अपराध करने वालों को सम्मान की 
दृष्टि से अधिक खतरनाक थ सामान्य अपराध करने वालों को कम भयंकर माना जाता है 
किन्तु सामान्य अपराधी कभी भीषण अपराध कर सकता है और गम्भीर अपराधी सामान्य 
अपराध कर सकता है--इसके कोई निश्चित नियम नहीं हैं। 

(2 ) हृष्पन ने “क्राइम जस्टिस एंण्ड करेवशन' मे उपर्युक्त दो प्रकारों के अतिरिक्त 
एक और प्रकार अपराधों का बताया है जो सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से अत्यन्त खतरनाक 
नहीं होते है। इनमें मनोरोग सम्बन्धी समस्याये और औषधिक समस्याये आती हैं जिनका 
उपचार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से किया जा सकता है। 

(3) लेमर्ट ने 'सोशियल प्रॉब्लम्स” में अपराधो की तीन भागों में विभाजित किया 
है-(॥) परिस्थितिजन्य, (2) नियोजित, और (3) विश्वासघातक।| 

, परिस्थितिजन्य अपराध ($एणार्ग (धाा6)--जब व्यक्ति कौ परिस्थितियाँ 
इस प्रकार की हो जाती हैं कि विवश होकर वह कुछ भी करने को तैयए हो जाता है, उसे 
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चैतिकता, सामाजिकता का विवेक नहां रहता तो वह कितना भी भयंकर अपराध कर बैठता 
है--इस प्रकार परिस्थिति से बाध्य होकर किये जाने वालें अपराध परिस्थितिमूलक 
अपयाष हैं। 


2. नियोजित अपराध (9[ाए८व (४॥7८)--जब अपराध कौ पूर्व योजना बना ली 
जाती है। स्थान, समय व अपराध का ठरीका आदि सब पूर्व-सुविचारित होता है तो उन्हे 
नियोजित अपराध कहा जाता है। बैंकों की डकैतों आदि के अपराध पूर्व-नियोजित होते हैं। 


3. विश्वासघातक अपराध ((॥96 &2भाडई। प्रोए४)-इनमें उन अपराधों को 
लिया जा सकता है, जो किसी को धोखा देकर किये जाते है अर्थात्‌ जब किसी व्यक्ति पर 
विश्वास किया जाता है और वह व्यक्ति विश्वास का लाभ उठाकर विश्वास करने वाले 
व्यक्ति को धोखा दे देता है, तब उसे विश्वासघातक अपराध कहा जाता है। 


(4) बोजर का वर्गीकरण--बोजर ने चार प्रकार के अपराध बताये हैं जो 
अपशधी-उद्देश्य को ध्यान मे रखकर बताये गये हैं--आर्थिक, यौन-सम्बन्धी, राजनैतिक 
और विविध। 


4. आर्थिक अपराध-इस प्रकार के अपराध धन-सम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से 
किये जाते हैं। 


2. यौन-सम्बन्धी अपराध-ये अपयध यौन-सम्बन्धों की संतृप्ति के उद्देश्य से किये 
जाते हैं। 


3. राजनैतिक अपराध--इन अपराधो का उद्देश्य राजनैतिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना 
होता है। 


4. विविध अपराध-इन अपराधों को प्रतिशोध को भावना से किया जाता है अर्थात्‌ 
बदला लेना इन अपराधों का उद्देश्य होता है। 

(5) क्लीनार्ड एवं क्वीने का वर्गोकरण-क्लोनार्ड एवं क्‍्वीने ने 8 
प्रकार के अपराधों की चर्चा की है--हिसात्मक, सम्पत्ति सम्बन्धी, व्यावप्तायिक, राजनैतिक, 
सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी, परम्परागत, संगठित और पेशेवर अपराध । 

4. हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध (शण॑ध्या एशघ्णान। (0क्‍॥6)-इनमेँ हत्या जैसे 
गम्भीर अपराधो को लिया जाता है जिनकी समाज द्वारा कंटु आलोचना को जातो है और 
कठोर दण्ड को भी व्यवस्था राज्य द्वारा की जातो है। 

2. सम्पत्ति सम्बन्धी आकस्मिक अपराध (0८८क्काणाणं सणफणाए पार) 7 
धन लाभ हेतु जो अपराध किये जाते हैं, चे इसी श्रेणी मे आते हैं । बैंक मे चैक पर झूठे 
दस्तखत करना, जाली हस्ताक्षर करना, दुकान से सामान चोरो करना आदि इसी प्रकार के 
अपराध हैं। 


3. व्यावश्नायिक अपराध (0:८ए॥0०१४॥ (0॥86)--अपने व्यवसाय मैं अपराध 
करना जैसे चोजों मे मिलावट, कालाबाजारी, झूठे विज्ञापन आदि इसी प्रकार के अपराध हैं। 


4, राजनैतिक अपराध (०0॥॥८8) (४॥08)-राजनैतिक लाभ के लिए जासूप्ी 
करना, राजद्रोह करना, तोड़-फोड्‌ करना जैसे अपराध इस श्रेणी में आते हैं। 
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5, सार्वजनिक व्यवस्था सम्बन्धी अपराध (200॥९ 000९८ (॥॥9०)- आवाणशणमर्दी 
करना, सड़क के नियमों को तोड़ना, शराब के नशे में चीखना-चिल्लाना आदि को इस कोटि 
के अपराधों मे सम्मिलित किया जाता है। 

6. संगठित अपराध (0।8शा।2०0 (07८)-योजनाबद्ध तरीके से संगठन बनाकर 
अपराध करना--जैसे सोने की तस्करी, अफीम, गांजा आदि का व्यापार करना संगठित अपराध 
हैं। 

7. परप्परागत अपराध ((णश्ट्रा।णयगा (॥6)-कई जातियो मे कुछ ऐसे 
अपराध किये जाते हैं जो परम्परा से चले आ रहे है, जैसे--कुछ जातियाँ चोरी करके ही 
अपनी आजीविका चलाती हैं | डकैदी, लूटमार आदि इसी कोटि में आते हैं । 

8. पेशेवर अपराध ((॥065४॥णा४ (७7०)-बे अपराध जो व्यवसाय के रूप में 
मान्य हैं, जैसे-जेब काटना, नकली नोट छापना, उठाईगिरी करना आदि इसी प्रकार के 
पेशेवर अपराध हैं। 

(6 ) सांख्यिकी आधार पर वर्गीकरण ((0४5ज्ञाप्श्ञाणा णा #6 उ88 0 
$8098॥०४)--सांख्यिकौय आधार पर अपराधों के पाँच प्रकार हैं। सरकार द्वारा इन्हें वर्गीकृत 
किया गया है। 

4. व्यक्ति के किरुद्ध अपराध (एगार€ ३४थभा5 श८ा४७)- हँ ए्पां, मारपीट, 
बलात्कार आदि। 

2. सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध ((त76 8808 श/0.॥(५)--चोरी, डकैती, 
लूटपाट आदि। 

3. सार्वजनिक न्याय और सत्ता के विरुद्ध अपराध ((॥॥76 बहधा5। 
एरया5॥| |09८ ४०॥॥0५)-जैसे गबन करना, धोखा देना आदि। 

4. सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध (एत6 हह़क्षत॥5 एफ 
(॥0९४१)--जैसे शराब पीना, शोर मचाना, जुआ खेलना आदि। 

5. राज्य के विरुद्ध अपराध ((॥॥06 #हभग5ा 9॥८)--राजद्रोह, जासूसी आदि। 

(7) मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 'एन्साइक्लोपोडिया ऑफ क्रिमिनोलॉजी' में रेमण्ड 
कार्सिनी ने अपराधियों की सात कोटियाँ निर्धारित की है-- 


. आकस्मिक अपराधी 2 पारिस्थितिक अपराधी 
3. दायित्वहीन अपराधी 4. मनोविशक्षिप्त अपराधी 
5. भनोविकृत अपयाधी 6 तृत्तिक अपराधी 


7. मनस्तापी अपराधी। 

(8) भारत में अपराधों के प्रकार (५9४8 ण (776 ॥र 770॥9)- भारत में तीन॑ 
प्रकार के अपराध पाये जाते हैं-- 

(4) वे अपराध जो 'भारतीय दण्ड विधान' ([#0आ एलाश (04४) के अन्तर्गत 
दण्डनीय माने जाते हैं। हत्या मारपीट, चोरी, अशान्ति पैदा करना, विश्वासघात व मानहानि 
जैसे अपराध इसी प्रकार के अपराध हैं। 
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(2) दण्ड प्रक्रिया संद्विता (0096९ ण (धार छशए८८तण८) द्वारा दण्डनीय 
अपराध--इन्हें दो रूपो में चर्गाकृत किया जा सकता है--(॥) शान्ति-भंग सम्बन्धी अपराध, 
तथा (॥॥) दुर्व्यवहार सम्बन्धों अपराध। 

(3) स्थानीय तथा विशिष्ट विधियों द्वार दण्डनीय अपराध--इनमें नशाबन्दी जैसे 
अपराध लिए जा सकते हैं--जैसे नशाबन्दी, राज्य द्वारा लागू होने पर भो लोगो द्वारा इसका 
प्रयोग किया जाता है, तो यह अपराध है। 


अपराधियों का वर्गीकरण 
((.95५विएव0 ए (एगञाशजओऊ) 

अपराधी-कार्यों के आधार पर अपराधियों के अवेक प्रकार हैं जिन्हे विभिन्‍न विद्वानों 
ने अलग-अलग रूप मे वर्गीकृत किया है। कुछ वर्गीकरण निम्नलिखित हैं-- 

() ई. एच. सदरलैण्ड ने दो प्रकार के अपराधी बताए हैं-- 

१. साधारण अपराधी (छात्रा एशागा॥9)-वे अपराधी जिनको सामाजिक व 
आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, तथा किसी निश्चित उद्देश्य से वे राज्य द्वारा दण्डनीय 
कानूनों का उल्लंघन करते हैं, साधारण अपराधी हैं । 

2. एवेत-वस्त्रधारी अपराधों (एण॥0 (0)])॥ (पराध्राता/)-ये अपराधी सामाजिक 
व आर्थिक दृष्टि से उच्च होते हैं और व्यवसाय के अन्तर्गत अपराध करते हैं। इन उचवर्गीय 
अपरधियों को सामान्य रूप से अपराधो नहीं जाना जा सकता है। 

(2) अलेक्जेण्डर और स्टाब ने अपराधियों को दो समूहों में बाँद है-- 

. आकस्मिक अपराधी (१८८७९०॥४७। (४॥9५॥3)--वे अपग्रधी जो आकस्मिक 
रूप से एक या अनेक अपराध करते हैं। 


२. दीर्घकालिक अपराधी ((४णा० (धग्रागरा)--जो व्यक्ति जावबूझ कर बार-बार 
व पेशे के रूप मे अपराध को अपनाते हैं, दीर्घकानिंक अपराधी कहलाते हैं। इनके तोन प्रकार 
हैं-- 

() सामान्य अपराधी (्रठ्गाओ (घागा॥०)- सामाजिक परिस्थितियों के कारण 
ये अपराधी बनते हैँ तथा इनका सामाजीकरण भी त्रुटियुक्त होता है। 

(7) मनस्तापो अपराधी (८एा०॥८ (४॥7773])-ये मनोवैज्ञानिक कारणों से 
अपराधी बनते हैं। इड (]0) प्रवृत्तियों के दमन न होने के कारण इनका सामाजीकरण नहीं हो 
पाता है। अत: इनका च्यक्तित्व सघर्षमय हो जाता है और ये अपराध करते हैं। 

(7) शरीरविकृत अपराधी (एड००ह८० (गधा0)--इस कोटि के अपराधी 
शारीरिक विकलांगता के कारण बनते हैं। ये शारीरिक दोषो से युक्त होते हैं, जिससे इनमें 
मानसिक हीनवा आ जाती है। इसी कारण ये अपराधी कृत्य करते हैं। 

(3) डेविड अब्वाह्मसेन ने दो प्रकार के अपराधी बताए हैं-- 

4. क्षणस्थायी अपराधी (१णाइ्ा469 (धगगएयव)-ये असामाजिक मनोवैगों के 
कारण अपराध करते हैं। ये लोभयुक्त परिस्थितियों के कारण एक या दो बार अपराध के 
हैं। ये क्षणिक अपराधी तीन प्रकार के हैं-- 
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(0) परिस्थितिगत अपराधी-ये परिस्थिति विशेष में किसी असामाजिक आवेग के 
परिणामस्वरूप अपराध करते हैं, किन्तु बाद मे पश्चाताप भी करते हैं। 

(॥] संसर्ग-सम्बन्धी अपराधी-ये अपराधी अपने अपराधी परिबार अथवा दोषपूर्ण 
साभियों आदि से प्रभावित होकर अपराध करते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन करने पर ड्न्हैं 
सुधाय जा सकता है। 

(॥) आकस्मिक अपराधी-ये किसी असावधानी के कारण अपराध कर चैठते हैं 
जिससे उनका मानसिक सन्तुलन खो जाज्ञा है। अतः इस प्रकार अपराधी का अपराध उनके 
च्यक्तित्व पर अधिक आधारित होता है। 

2. दीर्घकालिक अपराधी (४0४० (टण्ाए॥)-तौन या उससे अधिक बार 
अपराध करने वाले दीर्घकालिक अपराधी होते हैं। इसके तीन प्रकार हैं-- 

() तंत्रिकामय पीड़ित अपराधी (२०४०७०)-ये अपराधी मनोव्यथा अथवा 
मानसिक शेग से पीड़ित हैं । किसी अचेतन प्रेरणा के कारण ये अपराध करते हैं। प्राय: लिंगीय 
इच्छाओं के दमन के कारण उनमें असमायोजन की समस्याये उत्पन्न होती हैं। 
हु (0) मनोरोगी अपराधी (25५८॥०७७॥॥४०)--ये अपराधी मानसिक रोग से पीड़ित 
होने के कारण अपराध कर देते हैं। मैराश्य, स्नेह से बंचना, संबेगो आदि से प्रभावित होकर ये 
अस्रामाजिक व्यवहार कर बैठते हैं। 

(॥) मनोबिकृत अपराधी (०४5४०॥०॥८)-ये मानसिक रूप से विश्विप्त होते हैं। 
अतः कानून की दृष्टि मे इन्हे अपराधी नहीं माना जाता है। 

(4) हैण्डर्सन ने तौन प्रकार के अपराधी बताएं हैं-- 

4. वे, जो स्वभाव से अपराधी नहीं हैं अर्थात्‌ आदतन अपराधी नहीं हैं। 

2 वे, जो ऊपरी तौर पर अपराध करते हैं। 

3, वे, जिनकी प्रकृति और आदत ही अपराध करने को हो गई है। 

(5 ) रूथकेवन ने अपराधियों के वर्गीकरण में तीन आधारों को माना है-- () 
किये गये अपराधों की संख्या, (2) अपराध का प्रकार, और (3) अपराधी का व्यवितत्व | इन 
तीनों आधारें पर आएाधियो को 6 प्रकार का बताया गया है-- 

१. पेशेवर अपराधी-जिनका पेशा ही अपराध करना है। धनोपार्जन ही ये अपराध 
द्वारा करते हैं और सदैव सम्पर्क भी अपराधियों तक ही सोमित रखते हैं। 

2. वे अपराधी जो व्यवस्थित अपराध करते हैं-इनके अपराधों मे व्यापार जैसा 
सगठन मिलता है और ये संगठित अपराध करते हैं। 

3. वे अपराधी जो अनपराधी समूहों में रहते हैं। 

4. अध्यस्त अपराधी अथवा बारम्बार अपराध करने वाले अपराधी । 

5. किसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपराध करने वाले 
अपराधी अथवा मानसिक रूप से होन अपराधी। 

6. द्वेष-रहिंत अपराधी-ये समाज के कानून को तो मानते हैं किन्तु कुछ अवसर 
पर कानून का उल्लंघन कर देते हैं। 
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(6 ) मिबंस ने दो आधारों को प्रमुखता दी है-- 

(१) परिभाषोय माप और (2) पृष्ठभूमीय माप। 

4. परिभाषीय माप (न्ञीएए/ताएो [पाटएह्गण४)- इसके अन्तर्गत पाँच तत्त्तों को 
लिया गया है--(0) अपराध की प्रकृति, (0) जिस स्थिति में अपराध किया जाता है वह अन्य 
व्यक्तियों से सम्पर्क की स्थिति, (॥॥) स्वये के प्रीति अपराधी को धारणा, (४) अपराधी जीवन 
में अपराध करने की पदगति और (५) समाज और पुलिस जैसे अभिकरणों के प्रति धारणा। 

2, पृष्ठभूमीय माप (872ट0- ज़छामात 7)ग्ा 50॥5)--इनके अन्तर्गत चार तत्वों को 
समाहित किया गया है-- 

(6) सामाजिक वर्ग, (0) पारिवारिक पृष्ठभूमि, (॥) मित्रो के साथ सम्पर्क एवं (४) 
पुलिस, न्यायालय और काण्गर आदि से सम्पर्क । 
इनके आधार पर गिबंस ने 5 प्रकार के वयस्क अपराधी और 9 प्रकार के बाल अपराधी 
बताए हैं। 

दयस्क अपराधी- जैसे पेशेवर चोर, अर्द्ध पेशेवर चोर, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधी, 
हिसातुर कामातुर अपराधी, अहिसातुर कामातुर अपराधी आदि का उल्लेख किया है और 
बालापरधियों में उपद्रवी गिरोह अपराधी, सघर्ष गिरोह अपराधी, मादक पदार्थों का सेवन 
करने वाले आदि अपराधियों को लिया है। 

(7 ) लोम्ब्रासी ने चार प्रकार के अपराधी बताए हैं-- 

4. जन्मजात अपराधी (89॥ (आग्रश्ा/)--जो व्यकिंत जन्म से ही कुछ शारीरिक 
व मानसिक विशेषताएँ लेकर आते हैं जो आगे उन्हे अपराध करने को बाध्य करती हैं, वे 
जन्मजात अपरशो होते हैं। 

2. पागल अपराधी ([.5आ४ (५७॥४४)--जो व्यक्ति मानप्ििक रूप से किसी 
बीमारी से ग्रसित होते हैं और मानसिक असस्तुलन के कारण अपराध करते हैं, चे पागल 
अपराधी होते हैं। 

3. कामुक अपराधी ((पणाहव। 9५ 0४5४०)--वे अपराधी अपनी चासनाओं के 
वशीभूत होकर अपराध करते हैं। 

4. आकस्मिक अपराधी (06८85०॥8 एव 58)--बे व्यक्ति जो परिस्थितिवश 
अपशब कर बैठते हैं। लोम्ब्रोसो इन्हे होद प्रकार का बताते हैं-- 

() नकली अपराधी (75९८७१० (पा 73)--ये आत्मसम्मान की रक्षा के लिए 
अथवा वातावरण के दबाव मे आकर अपराध कर बैठते हैं। 

(0) आदतन अपराधी (प्ऋ#्आएश। (पााग)-ये जन्मजात तो अपगपी नहीं है 
किन्तु प्रतिकूल बातावरण के परिणामस्वरूप अपराध कर लेते हैं। 

(॥) अपराधीसम (ए7त्ञाताभ॥ण४)-ये वे अपराधी हैं जो जन्मजात अपराधी और 
ईमानदार व्यक्ति के बीच के होते हैं। 

(8) लिण्डस्मिथ और डुनहेम ने दो प्रकार के अपराधी बढ़ाए हैं-- 

१. व्यक्तिगत अपशधी (शाताणा0७७) (पराणव)-जे व्यक्तिगत कारणों से अपशप 
करते हैं, वे व्यक्तिगत अपराधी कहलाते हैं। 
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2. सामाजिक अपराधी (5०८० (एाध्रा8)-जब अन्य व्यक्तियों के साथ 
मिलकर व्यक्ति अपराध करता है, उसे सामाजिक अपराधी कहा जाता है। 
उन्होंने एक तीसरा प्रकार और माना है जिसे वे अभ्यस्त-परिस्थितिगत (्नाषवा- 
६॥एश्ञाणाओ) अपराधी कहते हैं। 

उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त गेरैफेलो, रेकलेस, सेठना, हैबलॉक ऐलिस, 
हैण्डरसन तथा क्लिनार्ड आदि अनेक विद्वानों ने अपशधियों के प्रकारों घर प्रकाश डाला है, 
जो उपर्युक्त सभी प्रकारों से मिलते-जुलते रूप में ही है। सार रूप में यह कहा जा सकता है 
कि अपराधी व्यक्ति किसौ-न-किसी प्रकार से समाज अथवा कानून के नियमों का उल्लंघन 
अवश्य करता है। 

अपराध और अपराधियों के परिवर्तित पाएवदृश्य ( रूप ) 
((फर्ाह्ाए शिणी& ण (एग्राह शाए (गगगां7॥8) 


हर युग में स्वीकृत व्यवहारों के नियमों को तोड़ने सम्बन्धी अपराध होते रहे हैं। 
विश्व के अनेक देशों में स्वीकृत व्यवहारों को तोड़ने की घटनाएँ असहनौय हो गई हैं। अन्य 
राष्ट्रो कौ तुलना में भारत की स्थिति ठीक है लेकि अब भारत में भी जन-धन की हानि और 
उत्पीड़न शोचनीय एवं गम्भीर स्थिति में पहुँच गया है। 4989 में किशोर और बयस्कों के 
मिलाकर लगभ ५4 लाख मामले पंजीकृत किए गए थे। जनसंख्या की बृद्धि के अनुसार 
अपराधों को देखें तो पिछले दशकों में जहाँ जनसंख्या मे वृद्धि लगभग 25 प्रतिशत हुई है, 
वहाँ अपराधों में 45 प्रतिशत की चृद्धि दर्ज को गई। वर्तमान मे व्यक्ति को हत्या, महिलाओं 
से बलात्कार, दंगे, अपहरण, डकैती, सैंघ लगाना, चोरी आदि की दर काफी बढ़ गईं है। 
औसतन प्रत्येक 7 मिनट में एक हत्या, पाँच मिनिट में दंगा, एक दिन मे 47 लोगो का 
अपहरण और 27 महिलाओं से बलात्कार औसतन होता है। प्रतिदिन 35 मकानों से अधिक 
में सैंघ लगाई जा रही है और प्रत्येक वर्ष कई अरब रुपयों को सम्पत्ति चोरी मे चली जाती 
है। चोरो को घटनाएँ तो अनगिनत हैं। भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत 989 मे पुलिस ने 
लगभ 23 लाख लोगों को गिरफ्तार किया था। 
भारतीय दण्ड सहिता के अनुसार हत्या, बलात्कार, अपहरण, दंगे, डकैती, संघ 
लगाना, धोखाधड़ी जैसे मामले अपराध माने जाते हैं | इनके अतिरिक्त स्थानीय और विशिष्ट 
कानूनों के अनुसार मद्य निषेध कानून, जुआ विषेध कानून, आबकारी कानून, भारतीय रेलवे 
कानून, अमैतिक व्यापार निरेध कानून, मादक पदार्थ निषेध कानून आदि का उल्लंघन भी 
अपर के अन्तर्गत आता है। इन उपर्युक्त कायूनो के उल्लंघन करने पर पुलिस ने 63 लाख 
गिरफ्तारियाँ कौं, जिनमे 3७ लाख किशोर (27,777 लड़के, ,65 लड़कियाँ) थे। 
आलोच्य वर्ष मे प्रति लाख जनसंख्या में अपराध की 662 4 घटनाएँ घटीं। इनमे 
3 82 प्रतिशत महिलाओं का था। 8 से 30 वर्ष कौ आय वर्ग के ५0 प्रतिशत अपराधी थे। 
55 प्रतिशद किशोर अपराध निरक्षर थे। दो-तिहाई अपराधियो के परिवारों को मासिक आय 
500 रुपये से कम थी। केव 4 प्रतिशव अपराधियों के परिवार की मासिक आये 2000 रुपये 
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या इससे अधिक थी। उपर्युक्त आँकडे मात्र वे हैं जिनकी सूचना प्राप्त होती है लेकिन शेसे 
अनेक अपराध भी होते हैं जिनकी सूचना पुलिस तक निम्न कारणों से नहीं पहुँच पाती है। 


पुलिस में अपराधी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के कारण (00६८५ ए वा 
पछिगाएड़ (गाल रिशुणा गा 707९)--। थाने का दूर होना, (2) अपराध का मामूली 
होता, (3) क्षतिग्रस्त को अपराधों द्वाय्य परेशान होने का भय, (4) पुलिस मुकदमेबाजी 
अदालतों आदि में अविश्वास का होना, (5) क्षतिग्रस्त अपराध को लज्जा के कारण उजागर 
नहीं करना (बलात्कार), (6) अपराधी मामलों को आपस मे ले-देकर (समाप्त कर देना) 
आदि। 
परिस्थिति एवं अपराध (ए॥शक्ाएएशा।॥ श0 (पाा८)-कुछ अंपराधशास्त्रियों 
को मान्यता है कि अपेक्षतया कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अपराध अधिक होते और पनपते 
हैं, जैसे--शारोरिक विकलागता, मानसिक कमजोरो एवं असन्तुलन, भावनात्मक असुक्क्षा, 
उत्तम शिक्षा का अभाव, माता-पिता का अनुचित व्यवहार, निर्धनता, अपराधियोसे मित्रता, 
गदी बस्तियाँ एवं अपराध को प्रोत्साहित करने बाला वातावरण । इन उपर्युक्त परिस्थितियों मे 
अपराधी होने की सम्भावना अधिक है। ये व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करती 
हैं लेकिन अच्छे वातावरण में भी व्यक्ति अपराधी बनते देखे गये हैं। 
पक्षपातपूर्ण गिरफ्तारी और सजा (89520 #2८5॥ 900 एकाहतशा॥-० 
अधिकाशत: लोग निर्धन होते हैं जो गिरफ्तार होते हैं और सजा पाते हैं। पुलिस और अदालत 
में उनकी जमानत देने और बचाने वाला कोई नहों होता। कानून तोड़ने पर उन्हें अमीरों को 
तुलना में अधिक यातनाएँ भुगतनी पडती हैं। पुलिस दशा कानूका पालन करने वाली एजेन्सियाँ 
उनके साथ कठोर व्यवहार करती हैं जिनके पास आवश्यक समाधन नहीं होते हैं। इसके 
विपरीत साधन-सम्पल या अमीरो के प्रति इन एजेन्सियो का व्यवहार सामान्य होता है। 
अपशबियों के सम्बन्ध में देखा गया है कि भिन्न-भिन्न आर्थिक स्तर के दो व्यक्ति एक ही 
प्रकार का अपराध करते हैं तो उसमे गरीब व्यक्ति के गिरफ्तार होने और दण्ड पाने की 
सम्भावना अधिक होती है और धनो को कम। 
अपराधों के स्वरूपो और प्रकारों का सम्बन्ध आर्थिक स्तर के साथ सीधा व प्रत्यक्ष 
है। गरीबी निश्चित प्रकार के समाज विद्येधी अपराधों को करने के लिए प्रेरित करती है। 
व्यक्ति के तनावपूर्ण एबं असन्तोषजनक व्यवहार का प्रमुख कारण गरोबी है। गरोबी निम् 
परिस्थितियों में व्यक्ति को रहने के लिए बाध्य करती है जिसके परिणामस्वरूप अपराध करने 
को सम्भावना अधिक होज़ी है। 
(१) कुपोषण, (2) पेट भर भोजन का अभाव, (3) खराब स्वास्थ्य, (4) लालब, 
(5) गंदे मुहल्ले में निवास-झुग्गी-झौपडियो, तग चालो मे निवास, (6) अतर्मन पर अभादों 
और भावात्मक असुरक्षा का होना आदि। निर्धन व्यक्ति के लिए परिवार को अत्यन्त आवश्यक 
आवश्यकताओं, जैसे- भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ, बचो को शिक्षा आदि की 
व्यवस्था न कर पाना है। 
गन्दी बस्तियाँ और अपराध (डाणाप #९३५ शा8 (.॥02)]--नगरों और महानगरों 
में आवास की समस्या गम्भीर है। सन्‌ 200। की जठगणवानुसार देश में कुल गन्दी बस्तियों 
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कौ जनसंख्या 40.3 मिलियन है। इन समाज के अलग-थलग बसी गन्दी बस्तियों में जीवन 
अस्त-व्यस्त होने के कारण अपराध को दर ऊँची मिलती है। इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले 
लोग सर्वदा रोजी-रोटी कमाने के बोझ से दबे रहते हैं। ये लोग आसपास बसी बहुमंजिली 
इमारतों और उनमें विद्यमान सुविधाओं को धनी लोगों द्वारा उघयोग करते देखते हैं। ये गरीब 
लोग सोचते हैं कि उनके लिए ईमानदारी से ये सुविधाएँ पाना सम्भव नहीं है। उनमें कुंठा, 
तनाव पनपते है, काम के प्रति उपेक्षा की भावना विकसित हो जाती है तथा अपराध करना 
उनके लिए जीवन का मान्य तरीका बन जादा है। गलत तरीके से पैसा कमाने वाले चरित्रहीन 
लोगों के सम्पर्क में ये लोग आ जाते हैं और उनका अनुकरण करके, पैसे के लालच में 
अपरधिक गतिविधियों में पड़ जाते हैं। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि नगरों और 
महानगरों में जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, आवास की समस्या बद से बदतर होती 
जाएगी, वैसे-वैसे गन्दी बस्तियों की सख्या और जनर्सख्या में वृद्धि होगी और गरीबों द्वारा 
अपराध के प्रकार और प्रतिशत में वृद्धि होगी। 
जनसंचार के माध्यम और अपराध (४९३॥३४ ० (एगावए्राएगाएा छा0 
(४॥7४)-विगत वर्षों से देखा गया है कि जनसंचार के माध्यम, जैसे-दूरदर्शन, चलचित्र, 
आकाशवाणी, समाचार पत्र, फिल्‍मी पत्निकाएँ, कॉमिक्स आदि अपराध के तरीके और 
अपराधों के प्रति आकर्षण को प्रचारित और आकर्षित करते हैं। बच्चों और किशोरों में 
विभिन प्रकार के अपराधों में वृद्धि का कारण इन संचार माध्यमों को बताया जा रहा है 
चलचित्रो और दूरदर्शन में मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, खूनखराबा, हत्या, आगजनी, 
बलात्कार, सैक्स के अपराध आदि विस्तार सर्वरोचक दरीकों से प्रस्तुत किये जाते हैं जिनका 
प्रभाव बच्चों और किशोरों के मन पर अति शौघ्र च स्थायित्व का बन पड़ता है। समाचार पत्रों 
में अपराधों को सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संचार माध्यमों में अपराधों के 
विवरण को त्तो सविस्तार प्रस्तुत किया जाता है जिससे अपराधी को अधिक सुरिक्षत और 
निष्कलंक साबित किया जाता है तथा कानून और व्यवस्था को प्रभावहीन दिखाया जाता है। 
चलबचित्रों और दूरदर्शन में अपराधियों का जीवन आकर्षक सुख-सुविधाओं युक्त व सम्पन्न 
दिखाया जाता है। अन्त मे अपराधी को दंडित सिद्ध किया जाता है। वर्तमान में सचार 
माध्यमों द्वार गलत तरीकों से सुख-सुविधाएँ प्राप्त करमे की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। 
दूरदर्शन अपने आप में गलत महीं है। लेकिन इसमें जो अपराधिक गतिविधियाँ-हिंसा, 
डकैती, हत्या, चोरी, अपहरण, तस्करी, श्वेत वस्त्र अपराध, बलात्कार, सैक्स भड़काने वाले 
दृश्य दिखाये जाते हैं वे नवीन अपराधों को जन्म देते हैं। 
भारतवर्ष मे सन्‌ 200॥ की जनगणनानुसार साक्षरता 65 38 प्रतिशत है किन्तु पत्र- 
पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों आदि को पढ़ने वालों को सख्या नगण्व है। तुलनात्मक 
दृष्टि से आकाशवाणी चलचित्र और दूरदर्शन का प्रभाव समाचार पत्र-पत्रिकाओ कौ तुलना मे 
बहुत अधिक है। इसलिए अपराधों के प्रक्रारों और प्रतिशत की वृद्धि मे प्रथम प्रकार के सचार 
माध्यम का प्रभाव अधिक पड़ रहा है। भारत एक लोकतोंत्रिक देश है इसलिए सचार माध्यमों 
पर निरंकुश नियंत्रण करना सम्भव नहों है। इसलिए अपराधों के प्रेरणा-स्रोतो का प्रभाव 
अत्यधिक है। 
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मादक द्रव्य व्यसन और अपराध (098 590॥९050॥ शा0 (॥॥98)- मादक द्रव्य 
व्यसन से कानून और व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुँचती है। इस व्यसन से लोगों 
का स्वास्थ्य भी खशब होठा है। लगभग सभी देशों ने नशीली दवाओं और मादक द्रप्यो के 
उपयोग को हतोत्साहित किया है और उल्लंघन करने वाले को कठोर दण्ड देने को व्यवस्था 
कौ है। अधिकाश देशों में नशीली दवाओं के उत्पादन विनिमय और उपभोग से सम्बन्धित 
कानूनों के द्वारा नियंत्रित किया गया है। मादक द्रव्यों और दवाओं के सेवन के प्रभाव से 
छोटे-मोटे और गम्भीर अपराध होना सामान्य बात है। नशीली दवा के लिए नशेड़ी 
निःसंकोच चोरी कर बैठता है। अपना और/या अन्यों का सामान बेचने में कोई संकोच नहीं 
करता। नशेडियों द्वारा हत्या जैसे अपने कृत्य हुए भी देखा जा सकता है। मादक द्रव्यों के 
प्रभाव के कारण नशेड़ी हिसात्मक अपराध भी कर सकते हैं मादक द्रव्य के प्रयोग से शरीर में 
ऐसी रसायनिक क्रिया होती है जो ध्यक्ति को उग्र बना देती है। मादक द्रव्यों को बेचने बाले 
अपना जाल फैलाते चले जाते हैं। छोटे-मोटे फेरी बालों और मादक द्रव्य व्यसनियों को दवा 
पहुँचाते हैं। जो लोग इस व्यसन के आदी होने के लिए इनके जाल में फँस जाते हैं उनको भी 
ये व्यसनी बना देते हैं। बेचने वाले भी इस व्यसन के आदी घन जाते हैं। इस प्रकार से पहले 
लोग इस व्यसन के आदी बनते हैं और फिर अपराधी बन जाते हैं। मादक द्रव्यों और दवाओं 
का गैर-कानूनी व्यवसाय करने वाले कठोर, बेरहम, क्रूर व हिंसक व्यापारी होते हैं। इन्हें 
अपराधी घोषित करना और पकड़ना कठिन कार्य है। इस व्यवसाय को करने वालों का 
सम्पर्क अपराध जगत से होता है। शक्ति राजनीतिज्ञों और पैसे वालों तक इनकौ पहुँच होती 
है। 2 मै जो एक बार फँस जाता है, उसे मृत्यु ही इस व्यवसाय से छुटकारा दे 
सकती है। 
मादक द्॒व्यों और दवाओं का व्यवसाय करने वाले क्रूर प्रकृति के होते हैं। ये अपनी 
गतिविधियों पर किसी प्रकार के नियत्रण को आसानी से निष्फल कर देते हैं। सरकारी 
नीतियों एवं कानूनी को समाप्त करने के लिए गुप्त कार्यवाहियाँ करते हैं। भूमिगत हो जाते 
हैं, उत्पादन वाली प्रयोगशालाओं को पुलिस कार्यवाही से पहले ही नष्ट कर देते हैं, नवीन 
प्रयोगशाला उपयुक्त स्थान में स्थापित कर लेते हैं। अब दो ये चलती-फिरती प्रयोगशालाओ 
के द्वारा भी नशीली दवाओ का उत्पादन करने लगे हैं। इस व्यवसाय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, 
हिसा व हत्या जैसे अपराध सप््मान्य बात है। इस व्यवसाय को करने वाले अपराधी अपने 
धन्धे में रुकावट डालने वाले को तुरन्त मार डालते हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा छापा 
मारकर मादक द्रव्य और नशीलो दवाओं को जब्त किया जाता है। लेकिन घोरी-छिपे इस 
भधच्धे में नशीले पदार्थों के लेन-देन की छापों द्वारा यह मात्रा नगण्य ही है। 
नशीली दवाओं के रूप में मदिग दूसरी मशौली दवाओं को तुलना मे कम खतरनाक 
नहीं है। मदिरों के व्यसन के कारण व्यक्ति अपगर्धिक गतिविधियों में फंस जाते हैं। नशा करने 
वाला व्यक्ति एवं उसका परिवार दोनो हो तबाह हो जाते हैं। अनेक सड़क दुर्घटनाएँ शराब के 
की चलाने के कारण होती है जिसमे आये दिन कितने ही लोग अपनी जान गँवा 
ठते हैं। 
हिंचा, आतंकवाद और अपराध (५।0६८॥०८ "दाह गाए (पाधा€)-हिसा 
और आतंकवाद अनेक प्रकार के अपराधी को जन्म देते हैं। हिसा और आतंकवाद अनैक 
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अ्रकार के अपराधों के कारणों की विदेचना करते से पूर्व सर्वप्रथम हिंसा के अर्थ को विवेचना 
करेगे जो निम्नलिखित हैं-- 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंसा को भानवीय घटना कहा गया है। दर्शनशास्त्र के 
अनुसार हिंसा शक्ति कू गैर कानूनी अथवा नाजायज प्रयोग है। हिंसा एक ऐसी घटना है जो 
आजादी और खुशी का विरोध करती है। एक प्रकार से हिंसा दूसरों की स्वतन्त्रता पर 
अतिक्रमण है। बल-प्रयोग के द्वार किसी व्यक्ति अथवा समूह से उनकी इच्छा के विरुद्ध 
वस्तु को प्राप्त करना हिंसा है। बलात्कार को हिंसा का पूर्व रूप माना गया है। बलात्कार में 
बल का प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली द्वारा कमजोर व्यक्ति या वर्ग को अधिक हानि 
पहुँचाये बिना उसके साथ लाभदायक सम्बन्ध स्थापित करना हिंसा का एक आकर्षक रूप भी 
है। मैंकेन्जी के अनुसार, “हिंसा व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने या हानि करने के 
लिए शारीरिक शक्ति का प्रयोग, इस श्रेणी के अन्तर्मत्त आने वाले कार्य या आचरण शारीरिक 
क्षति पहुँचाने के लिए व्यवहार या कार्य या व्यक्तिगत आजादी मे जबरन हस्तक्षेप है।!' 
हिंसा के निम्न उदाहरण इसके अर्थ को और स्पष्ट कश्ते हैं“-वाहन द्वारा किसी को 
हत्या करना, सार्वजनिक स्थानों (सड़कों) पर प्रदर्शन करना, पुलिस द्वारा हिंसा, स्वयं पर 
हिंसा, आत्महत्या, ग़जनैतिक हड़तालों, राजनैद्विक हत्याएँ, लघु स्तर पर आतंकवाद आदि। 
हिंसा उत्तनी हो पुरानी है जितना कि मानव इतिहास, लेकिन विगत वर्षों में 
आतंकवाद की समस्या के उद्भव और विकास के कारण हिसा अपराध का एक महत्त्वपूर्ण 
रूप बन गया है। दूरदर्शन समाचार बुलेटिन व समाचार पत्रों व रेडियो प्रसारण में यह बताया 
जाता है कि किस प्रकार से यातनाओं सहित विमानो का अपहरण किया गया, बैंक डकैती की 
गई, लोगों को गोलियों से भून दिया गया आदि-आदि हिंसा और आतंकवाद के उदाहरण हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद को निम्न परिभाषा दी है, “हिंसा या धमकी के 
वे कार्य जिनका उद्देश्य किसी शज्य या संगठन के हितों को क्षत्ति पहुँचाने या उससे रियायत 
प्राप्त करने की अभिलाषा हो।”' हिंसा को निम्न शब्दों में भी परिभाषित किया गया है, 
“आतंकवाद हिंसा की धमकी, हिंसा के व्यक्तिश; कार्य अथवा मुख्य रूप से आतंकित करने 
के लिए हिंसात्मक अभियान है।' आतंकदादी आतंक या डर को एक हथियार के रूप में 
प्रयुक्त करते हैं। आतंकवादी हिंसा का उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। आय के 
असमान वेतन के विरुद्ध लड़ना इनका उद्देश्य होता है लेकिन समाजशास्त्रियों का कहना है 
कि यह किसी भौ प्रकार से डाकुओ से कम नहीं होते हैं और लूट का माल आपस मे बॉँट 
लेते हैं । कुछ आतंकवादी मानसिक रूप से विकृत होने के कारण आतंकवादी गतिविधियो में 
लिप हो ज्ञाते हैं। इसका एक कारण विद्वानो ने व्यक्तिगत कुँठा भी बताया है जिसके कारण ये 
भोले-भाले लोगों को हत्या करते हैं और इसको मनोरजन समझते हैं। आतककारियों की 
गतिविधियाँ मुख्यतया तोड़फोड़, आगजनी, अपहरण, हत्या आदि हैं। हिंसात्मक कार्यों के 
पीछे इनके राजनैतिक उद्देश्य भौ होते हैं। अपने साथी अपराधी को छुड़ाने के लिए यात्रियों 
सहित विमान अपहरण करके सरकार को आतकित करते हैं और साथी को छुडाने को बाध्य 
करो हैं। हिंसात्मक गतिविधियों और अपराधों की कोई सीमा नहों होठो है, किसी भो 
प्रकार का जघन्य अपराध निः्संकोच करने के लिए ये लोग तत्पर हो जाते हैं। ये लोग 
विस्मयकारी और नरसहार के क्तरोको का प्रयोग अपनी बात मानवाने के लिए करते हैं । 
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यदि इनके हाथ में परमाणु हथियार आ जाए तो ये असंख्य लोगों की हत्या करने मे 
भी संकोच नहीं करें। आतंकवाद सदैव कानून और व्यवस्था को बिगाड़ता है, उसे नुकसान 
पहुँचाता है। आतंकवाद राज्य को जनता को डराता, धमकाता और हतोत्साहित करता है। 
आतंकवाद एक प्रकार का अपराध है लेकिन न तो ये क्रांतिकारी आन्दोलन है और न ही यह 
अपने जलक्ष्यों को पूर्ण करने मे सफल हुआ है। ये लोग समाज, राष्ट्र और देश के किसी त 
किसी अंग को कमजोर अवश्य कर देते हैं। इनके द्वार को गई इत्याओ से राजनैतिक व्यवष्त्था 
नहीं बदली है। आतकवादी गतिविधियाँ और कार्य छोटी-मोटी सैनिक कार्यवाही के समान 
होते हैं। आतंकवादियों को अपराध स्थल तक पहुँचने और भागने के लिए वाहन कौ 
आवश्यकता होतो हैं। इनको आठंकवादी गतिविधि करने के लिए पर्याप्त धन, हथियार और 
पहचान पत्रों को आवश्यकता होती है। आतंकवादी हमला करने से पूर्व लोगो की आदतों 
और क्रियाकलापों का गहन अध्ययन करते हैं एवं त्र्यवस्थित योजना बनाते हैं। यह एक 
संगठन होता है जिसका एक केन्द्रीय कमांडो होता है। इनके दो प्रकार हो सकते हैं-या तो 
थे अत्यन्त व्यावसायिक होते हैं अथवा शौकिया होते हैं। इनके द्वारा बनाई गई योजना सभी 
स्थितियों मे पूर्ण सफल सिद्ध नहों होती है। 
हिंसा और आतंकवाद के नियंत्रण के उपाय (]४६४5०८४ 0 (ए०7एं 
ज[0]07८९ श११ पश्याशाह्मा))--आतकवादियो को समस्याओं से निपटने के लिए भारत 
सरकार ने कानून बन्मया है जिसे “' आतकवादी और विघटनकारी गतिविधि (निवारण) 
अधिनियम, ॥985'! कहा जाता है। आतंकवादियो की हिसात्मक और विघटनकारी अपराधों 
से निपटने के लिए एवं सामना करने के लिए विशेष प्रावधान रखे गये हैं। इस अधिनियम के 
द्वारा कानूत प्रवर्तनकारी एजेन्सियो को अनेक शक्तियाँ प्रदान को गई हैं जिसके द्वाग 
आतकवादी और हिसात्मक गतिविधियो को समाप्त किया जा सके। इस अधिनियम के मुख्य 
प्रावधान निम्नलिखित हैं--() यदि कोई व्यक्ति आतकवादी कार्य करता है और किसी की 
मृत्यु का कारण होता है तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाएगा। (2) आतंकवादियों की अन्य अनेक 
हिंसात्मक एवं विघटनकारी गतिविधियों के लिए न्यूनतम काराबास की अवधि 5 बर्ष है 
और अधिकतम अवधि आजीवन कारावास की सजा है। आतंककारी पर जुर्माना भौ किया जा 
सकता हैं। (3) पडयन्त्र रचने के मामलों में अपराधी को कम से कम तीन वर्ष के काराबास 
से लेकर जुर्माने सहित आजीवन कारावास दिये जाने का प्रावधान हैं। (4) इस अधिनियम 
की धारा 5 के द्वारा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों एवं सघ राज्य के क्षेत्रो के प्रशासकों को 
आतंकवादियों तथा विघटनकारी गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक अधिकार प्रदीत 
किए गए हैं। (5) इस अधिनियम की धारा & अधिनियम, 959, विस्फोटक अधिनियम, 
4884 विस्फोट पदार्थ अधिनियम, 952 के उल्लघन करने पर व्यापक दण्ड कौ व्यवस्था 
की गई है। (6) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के इन अधिनियमो का उल्लंघन किए 
जाने पर 0 वर्ष या आजीवन कारावास था/और जुर्माना या मृत्युदण्ड दिया जा सकता है। 
अपपाधों के क्षेत्र में हिसा और आतंकवाद के उपर्युक्त विभिन्‍न रूप आधुनिकतम होते 
के साथ-साथ घोर नरसहारकारी हैं। हा 


अध्याय-22 


मादक द्रव्य व्यसन 
()जआएशर 40900) 


मानव एक सामाजिक-सांस्कृतिक प्राणी होने के कारण अनेक समस्याओं, तनावों, 
कुंठाओं, विषादों और चिन्ताओं आदि से घिरा रहता है । इन चिन्ताओं से विमुक्ति के कुछ 
मार्ग समाज-सम्मत हैं, तो कुछ अन्य असामाजिक मार्ग हैं। समाज-सम्मत मार्ग व्यक्ति को 
उसको वास्तविकता से परिचित कराते हैं और उसका उचित मार्ग-दर्शन करते हैं, किन्तु 
इनका मार्ग दुष्कर व दुस्साध्य होता है, दूसरी ओर चिन्ताओं और तनावों से क्षणिकमुक्ति 
असामाजिक-पथ का अनुसरण करने से भी व्यक्ति को मिल जाती है। इनमें मादक द्रव्यों को 
लिया जा सकता है, ये मादक द्रव्य कुछ समय के लिए व्यवित के मानसिक तनाव को कम 
कर देते हैं; चिन्ता, विषाद, कष्ट और यहाँ तक कि व्यक्ति की मनोदशा को भी परिवर्तित 
कर देते हैं जिससे अस्थाई शान्ति, उल्लास्र, आनन्द मिलता है। 
अनेक वर्षो से इन मादक द्रव्यो का उपयोग व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है--गाँजा, 
चरस, अफीम, कोकीन और भाँग आदि अनेक प्रकार के मादक पौधो के पत्ते औषधि के रूप 
में भी काम में आते हैं। ऋषेद में 'सोमरस' का वर्णन अनेक स्थलो पर मिलता है। मुस्लिम 
शासनकाल से पूर्व भी भाँग का वर्णन मिलता है, अफीम, गाँजा, चरस आदि का सेवन उस 
समय आनन्द, उन्माद, उल्लास और मलसिक व शारीरिक सुख के लिए किया जाता था। 
बौद्धकाल के जातक ग्रन्थों मे भी इनका परिचय मिलता है किन्तु यह सर्वथा सत्य है कि सभी 
युगों में मादक द्रव्यों के प्रचलित होने के उपग़न्त भी भारतीय सस्कृति में इन्हें कभी स्वीकार 
नहों गया, सदैव इनकी अवहेलना ही की गई है क्योंकि इनके अनेक दुष्प्रभाव हैं जो व्यक्ति 
को निष्क्रिय कर देते हैं। मादक द्र॒व्यों के दुष्प्रभाव, कारण व दुरुपयोग आदि जानने के पूर्व 
मादक द्र॒व्यों का अर्थ व परिभाषा जानना आवश्यक है। 
मादक द्रव्य का अर्थ एवं परिभाषा ([[शदध्चाताह शात॑ एशीवाएा एस 
ए9ण्४४)- मादक द्रव्य अंग्रेजी के '' ड्रग्स!' शब्द का रूपान्तरण है जो नशीली दवा को झ्ोठित 
करता है। वास्तव में मादक द्रव्य एक ऐसा रसायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों और 
प्रक्रियाओ को प्रभावित करता है। अँग्रेजी मे इसे संवेदन मंदक औषधि (नारकोटिक ड्रग्स) 
भी कहा जा सकता है। हिन्दी में ड्रग्स का अर्थ औषधि है जो चिकित्सक द्वारा किसी रोग के 
निदान के लिए निर्दिष्ट की जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मांदक द्रव्य या 
ड्रग्स' एक ऐसा रसायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायुमण्डल को प्रभावित 
करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत-निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 
सारांशत: देखा जाएं तो मादक द्रव्य एक ऐसा रसायनिक पदार्थ है जो व्यक्षित के मनोमस्तिष्क 
और चेतना को प्रभावित करता ऐ और व्यक्ति और समाज दोनो के लिए हानिकारक है। 
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मादक द्रष्य के साथ ' दुरुपयोग' अथवा 'एब्यूज' शब्द जुड़ा है जिसका अर्थ है--उस 
मादक द्रव्य का सेवन जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हानिकर है। “मादक द्र॒व्यों का 
दुरुपयोग! से ही मिलता-जुलता एक शब्द है। “मादक द्रव्यों का व्यसन” अथवा “डुग 
एडिक्शन'। इसका अर्थ है--उन्माद की वह अव॑स्थ्य जो किसी नशीली औषधि के निरन्तर 
प्रयो० से उत्नन्‍त होती है। ' व्यसन शब्द दास्तव मे “शारीरिक निर्भरता) को स्थिति को इंगित 
करता है जिसका अर्थ है कि शरौर-संचालन के लिए मादक द्र॒व्यों का नियमित प्रयोग किया 
जाए, अन्यथा शरीर-संचालन बाधित हो जाएगा। मुख्य रूप से इसके निम्न लक्षण हैं--() 
मादक द्र॒व्यों के सेवन की उत्कृष्ट इच्छा और हर सम्भव साधन द्वारा उन्हे प्राप्त करने का दृढ़ 
निश्चय, (॥) इन द्व॒व्यों की खुराक निरन्तर बढ़ाने की प्रवृत्ति, और (॥) इन द्रव्यों के प्रभाव के 
फलस्वरूप मानसिक अथवा शारोरिक निर्भरता। 

इस तरह “व्यसन' शब्द मुख्यतः शारीरिक-निर्भरता को इंगित करतां है, जबकि 
*दुरुपयोग' अनुचित पदार्थों के सेवन को दर्शाता है जिसका प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक 
दृष्टि से हानिकर होता है। शराब, हशीश, कोकीन, एल एस डी., हेरोइन व गाँजा आदि का 
सेवन करना शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अदितकर है क्योंकि इनके अनेक दुष्परिणाम 
होते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'मादक द्रब्यों के दुरुपयोग' को 
विश्वव्यापी समस्या माना है और इसे नियत्रित करने के लिए युद्ध स्तर का अभियान चलाया 
है। अब इसे स्लामाजिक समस्या का रूप दिया गया है इस कारण इस समस्या के नियंत्रण और 
निराकरण के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे इन मादक द्र॒व्यों के विषय में विस्तार से 
जानकारी प्राप्त को जाएगी। 

मादक द्रब्यों के प्रकार एवं प्रभाव (./965 क्षा0 |ट5 णा 90085)-- मादक 
द्रव्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों मे रखा जा सकता है-- 


चार्ट--] 
मादक द्वव्यों के प्रकार एवं प्रभाव 
पा जाय जरा जया 0) [ (9) 
(4) (22 (3 (५) 
भ्रकार _+ उत्तेजक निएचेतक अवसादक मायिक 
+ - ः 


प्रभाव -> निद्रा दूर भगाना, उनींदा बनाना, सोने की इच्छा. वास्तविकता से 
(लक्षण) उदासी दूर भगाना चिन्ता समाप्त, होना, अशवत-सा दूर जाना, दिन 


शारीरिक ऊर्जा- उदासी दूर, अनुभव करना, मैंस्वन 
वृद्धि, प्रसनचित्त दिखना, केन्द्रीय देखना 
स्वायुमण्डल भूख नहीं लगना. स्नायुमण्डल 
क्रियाशील प्रभावित, 

शान्तिदायक, 

पोड़ाशामक 

पदार्थ -+ रे ई ५. ध 

कोकीन मार्फीन से निर्मित बारबिच्यरेट्स एल एस.डी. 
एप्फीटामाइन.. हेरोइन नेम्बुटाल, 
मैंथेड़ीन प्रिकोनाल, 


डैक्सीड्रीन कैफीन सेदोरिल 
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. उत्तेजक मादक द्रव्य (झागण॑धा 0702४)-कोकीन एम्फीटामाइन, मैथेड़ीन- 
डेक्सीड्रीन एवं कैफोन आदि को उत्तेजक पदार्थों की कोटि में रखा जाता है क्योंकि ये द्रव्य 
निद्रा को दूर भगाते हैं, उदासी को दूर करते हैं, शारीरिक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं, 
स्नायुमण्डल को क्रियाशील बनाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है व्यक्ति सक्रिय, चुस्त व फुर्तीला 
हो गया है, चित्त प्रसन्‍न हो गया है। इस प्रकार ये मादक द्रव्य थकान को कम करके शरीर में 
स्फूर्ति लाते हैं। किन्तु इनके सेवन की मात्रा यदि कम है तभी ये व्यक्ति को सक्रिय रखते हैं। 
यदि इनके सेवन की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो इनका प्रभाव मनोषैज्ञानिक दृष्टि से 
भयावह हो जाता है--इन पदार्थों का सेवन प्रायः मौखिक अथवा इजैक्शन द्वारा किया जाता है 
जिसे अकस्मातू बन्द कर देने से मानसिक अवसाद उत्पन्त हो जाता है। 

2. निश्चेतक मादक द्रव्य (प८००॥० 79085)- अफीम, बारबिच्युरेट्स, भाँग, 
चरस, हेरोइन आदि मादक द्रव्यों को निश्चेतक मादक द्रव्य कहा जाता है। ये द्रव्य प्रायः 
अफीम के ही रूप हैं और पौधों से प्राप्त होते हैं। भाग, गांजा और चरस आदि का सेवन 
व्यक्ति को उनींदा बना देता है, चिन्ता समाप्त हो जाती है, उदासी और विषाद दूर होता है 
और व्यक्ति प्रसन्‍चित्त दिखाई देता है। हेरोइन जो मार्फीन से निर्मित है--सफेद पाउडर के 
रूप में मिलता है, इसे व्यविति तरल द्रव्य के रूप में इंजेक्शन के द्वाय लेता है अथवा कश के 
रूप में भी सेवन करता है। अफोम, गाँजा, चरस आदि को व्यक्ति नाक से ऊपर की ओर 
खींचता है अधवा चिलम का सहाग लेकर इनका सेवन करता है। इन सभी द्रव्यों के प्रभाव से 
व्यक्ति को भूंख नहीं लगती है और अफीम जैसा प्रभाव व्यक्ति पर डालते हैं। 

3. अवसादक भादक द्रव्य (0८४5५७॥5$)-शान्तिदायक अथवा पौडाशामक 
मादक द्रव्य इस कोटि में आते हैं जिनके प्रभाव से व्यक्ति सोने की इच्छा करता है। ये व्यक्ति 
के केद्धीय स्नायुमण्डल पर इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं कि बह अशक्त-सा अनुभव करता 
है। बारबिच्युरेट्स (नेम्बुटल, सिकोनाल, सोडियम एमिठाल और सेनोरिल आदि) मादक 
द्रव्य इसी प्रकार के प्रभावकारी हैं। इनके सेवन से व्यक्ति आलसी, चिड्रचिड़ा और उदासीन 
हो जाता है क्योकि ये पदार्थ व्यक्ति की माँसपेशियों की क्रियागति को कम कर देते हैं। 
अनेक बार शल्य चिकित्सा के पूर्व और बाद में इनका प्रयोग रोगी को आराम देने को दृष्टि से 
किया जाता है। उच्च-रक्तचाप और मिरगी जैसी बीमारी में सेगी को आराम देने के लिए 
इनका प्रयोग होता है किन्तु निर्धारित मात्रा से अधिक खुराक के रूप में इनका प्रयोग भयावह 
होता है। इस स्थिति मे व्यक्ति असहाय, निष्क्रिय और शिधिल हो जाता है। 

4. भ्रान्तिजनक अधया मायिक मादक द्रव्य (म/॥०८४०४९४$)-३इन मादक द्र॒व्यो 
में एल एस डी. प्रमुख हैं जिसके प्रयोग से व्यक्ति वास्तविकता से दूर चला जाता है, दिन में 
स्वप्न देखने लगता है। एल.एस.डी इतना शक्तिशाली रसायनिक द्रव्य है कि नमक के दाने 
के बग़बर इसकी मात्रा भी व्यक्ति के स्तायुमण्डल में प्रतिक्रिया उत्पनत कर देती है, मानसिक 
रूप से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। इसे मौखिक रूप से पाउडर के रूप में लिया जाता है 

अथवा तरल पदार्थ के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। इसका असर 8-0 घण्टे तक 
रहता है और आदत घड़ जाने के बाद इसे न लेने से व्यक्ति मानसिक तौर पर असंयमित हो 
जाता है, गहरे अवसाद में डूब जाता है और हर सम्भव स्वर पर उसे प्राप्त करना चाहता है। 
इस मादक द्रव्य में आदत डालने वाले गुण प्रचुर मात्रा में हैं। 
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इन सबके अतिरिक्त शराब और निकोटीन भो मादक द्रव्यों की श्रेणी में आते है, 
जिनका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। 

शराब-यह एक ऐसी आदत बन जांतो है कि व्यक्ति उसे लेने के लिए विवश हो 
जाता है। कुछ लोग थकान और मन कौ उदासी को दूर करने के लिये लेते हैं तो कुछ स्वयं 
को मुक्त अनुभव करने के लिए अथवा उत्साह, उमंग और उत्तेजना के रूप में इसे ग्रहण करते 
हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि तनाव शान्त होता है, निर्णय-श्षमता भन्द हो जाती है। यह 
पीड़ाशामक होती है, विवेक का क्षय होता है। इसके सेवन के परिणामस्वरूप हृदय-रोग कौ 
280 बढ़ जातो हैं, आँतों को नुकसान पहुँचता है घ अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न होने 
लगते हैं। 

निकोटीन (४।००४॥४)-निकोटीन द्रव्यों में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और सिगार 
आदि को लिया जाता है। इन द्र॒थ्यों का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के हृदय, फेफड़े व श्वासनली 

को प्रभावित करता है जिससे अनेक भयावह बीमारियाँ, जैसे--हृदय-रोग, अस्थमा और 
कैंसर तक हो जाते हैं। ये पदार्थ केनद्रीय स्नायुमण्डल में उत्तेजना पैदा करते हैं और व्यक्ति इन 
पर आश्रित हो जाता है, इसी कारण डॉक्टर इन्हें न लेने को सलाह देते हैं! 

स्ारांशतः यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त वर्णित सभी मादक द्रव्य व्यक्ति के 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं क्योकि ये दुष्परिणामजनक हैं। अनेक शोधों से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि-- () इन मादक द्र॒व्यों के सेवन की आदत व्यक्ति को हो जाती है और वे 
शारीरिक एवं मानसिक रूप से उसे प्रभावित करते हैं, जैसे-- भूख न लगना, कार्य क्षमता में 
कमी, स्वभाव चिड्चिड़ा हो जाना, वजन का कम होना, अपने तक ही सौमित रहना और 
अनैतिक और असापाजिक कार्य करने लगना, (॥) जब व्यक्ति इन मादक द्रव्यों के सेवन का 
आदि हो जाता है तो इनका त्यागना दुष्कर हो जाता है और उसके उपचार में भी अनेक 
कठिनाइयों आती हैं क्योकि व्यक्ति को बेचैनी का अनुभव होता है, पसीना आता है, पेट में 
दर्द होता है, कमजोरी आ जाती है, सिर-दर्द, रक्तचाप का कम होना, उल्टी आना जैसी 
अनेक परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह इनके अनेक दुष्प्रभाव व्यक्ति को शारीरिक व 
मानसिक रूप से सहने होते हैं। 

मादक ड्रव्यों 54 ५2228 के कारण (७७५८७ ण' [008 ##05८)--प्रश्न यह हैं 
कि व्यक्ति इन मादक द्रव्यों का दुरुपयोग क्यों करता है? जे.एच. बिल्स, जो इंलैंड के 
प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं--निम्नलिखित कारण प्रभावी मानते हैं-- 

() मनोवैज्ञानिक कारण (95#८००ह्टाथ्या ((४5८)--जिन व्यक्तियों का 
स्लांदेगिक विकास अपूर्ण होता है; अतिसवेदनशील होते हैं; स्वावलम्बी नहीं हैं; स्वय॑ की 
अयोग्य, अकुशल और कमजोर समझते हैं और सुप्त व्यक्तित्व वाले हैं, वे इन मादक द्रब्यों 
का दुरुपयोग करते हैं क्योकि ये द्रव्य उनके तनाव, संघर्ष और आलस्य को कम करे हैं, 
अवप्ताद को शान्त करते हैं, उनके कौतूहल और आनन्द को जागृत करते हैं और उनकी 
अनुभूति को तोत्रता प्रदान करते हैं। 

(2 ) सामाजिक कारण ($०८०७। (१७७६5४)-जिन समाजों में मादक द्रव्यों के सेवन 
को स्वीकृति प्राप्त है, उसे उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, सांस्कृतिक और धार्मिक 
स्वीकृति प्राप्त है और इन्हें आध्यात्मिक चिंतन और मनन का उत्प्रेरक माना जाता है वहीं 
इनका प्रचलन अधिक है क्योकि वहाँ मित्रों द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है और सामाजिक 
मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। 
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(3 ) शारीरिक कारण ([॥9५8००| ((१7५८)--सतुखानु भूठि की आकांक्षा, मनोदशा- 
परिवर्तन, उदासी व विधाद को कम करना और स्वयं में उत्तेजना पैदा करने के लिए भी इन 
मादक द्रव्यों का दुरुपयोग किया जाता है। ये पदार्थ दुःख-निवारक, निद्रा लाने बाले, काम- 
भावना को उच्तेजित करने वाले और निराशा की समाप्ति कर अवर्णनीय आनन्द की सृष्टि 
करते हैं। 

( 4 ) सुगमता से उपलब्ध (585॥9 ४५०॥४॥।४)-- इन मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का 
एक कारण यह भी है कि समाज में इनंकी उपलब्धि सुगमता से हो जाती है। प्राचीन समय से 
ही अफीम, गाँजा, चरस, बीड़ी, शराब और मार्फीन जैसे द्रव्य सरलता से व्यक्तियों को 
उपलब्ध होते रहे हैं। व्यवितगत समस्याओं के हल व स्वयं को उत्कृष्ट बनाने के लिए इनका 
प्रयोग किया जाता है। 

वास्तव में इन मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को प्रेरणा के अनेक कारण हो सकते है। इन 
कारणों को चार समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हे कारण सम्बन्धी सिद्धान्त कहा 
जाता है। 


मादक द्रव्यों के दुरुपयोग-सिद्धान्त 
([॥6०76$ 0 [00१ 40०५८) 
मादक द्र॒व्यों के दुरुपयोग से सम्बन्धित वैज्ञानिकों ने चार महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों को 
प्रतिपादित किया है जो निम्नांकित हैं- (१) शारीरिक सिद्धान्त, (2) मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त, (3) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, और (4) सम्माजशास्त्रीय सिद्धात। 
चार्ट-ा 
मादक द्रव्यों के दुरुपयोग-सिद्धान्त 


बह 


शारीरिक मनोवैज्ञिनिक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सपाजशास्त्रीय 


कक आहत कक, 


प्रबलीकाण व्यक्तित्व शक्ति क्षीण स्व विभिन्‍न सामाजिक पेताव उप- 
सम्पर्क सीख संस्कृति 


(१) शारीरिक सिद्धान्त (शा३डाएशवां प००५)-इस सिद्धान्त को मोरडोन्स, 
स्लिकवर्ध, रैन्डाल्फ और निम्रविच्च ने प्रतिपादित किया था। इसे 4970 और 920 के 
दशकों मे स्वीकार किया गया था। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि शारौरिक रोगों और दोषों 
के कारण तथा मादक द्वव्यों के रासायनिक गुणों का शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने के कारण 
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व्यक्ति इनका सेवन करते है। इस सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री नहीं मातते हैं 
क्योकि शारीरिक सिद्धान्त आनुभविक तथ्यों एवं प्रमाणों पर आधारित नहीं है। 

(2) मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (?5/०४9००ट/८४। प्राढ०ा५)-मादक द्र्व्यों के 
दुस्पयोग से सम्बन्धित चार मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हैं जो निम्न प्रकार हैं (चार्ट-ग) 

2 प्रबलीकरण का सिद्धान्त (प6ण१ रण स्ट्ताणिप्शाशा)- इसे अब्लाहम 
विलकर ने विकसित किया। इस्र सिद्धान्त के आधार पर प्राणी आनन्द पैदा करने वाली तथा 
पीड़ा को दूर करने वाली क्रियाओं को दोहराते रहते हैं अर्थात्‌ मादक द्रव्यों की सुखद 
अनुभूतियाँ उनके उपयोग को बढाती हैं, इन्हें प्रबलोकरण को क्रियाएँ कहा जाता है। 

22 व्यक्तित्व का सिद्धान्त (॥609 ० ए#श्लइ७ा४॥9)-इस सिद्धान्त के 
प्रतिपादक और समर्थक चेन, माइट और रॉबर्ट फ़ीड बेल्स हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार 
मादक द्र॒व्यों के सेवन का कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व सम्बन्धी कुछ विशिष्ट व प्रभेदक लक्षण 
हैं। यह लक्षण मुख्य रूप से 'आश्रित व्यक्तित्व” का होना है। इस प्रकार के व्यक्ति 
अपरिपक्व व्यक्तित्व के होते हैं। फेबर्ट फ्रीड बेल्स ने इस सिद्धान्त का विकास किया। 

23 शक्ति सिद्धान्त (209८ 7॥60५)-डेविड मैक्येलेण्ड ने शक्ति के 
प्विद्धान्त का विकास किया। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति उन संघर्षों को सुलझाने के लिए 
मादक द्र॒व्यों का सेवन करता है, जो समाज द्वारा स्वीकृत शक्ति प्राप्त न कर सकने के कारण 
उसमें उत्पन्न होते हैं । एक सामान्य रूप से पादक द्रव्यों को सेवन करने वाला व्यक्ति इसके 
सेबन से सामाजिक शक्ति को सुखद अनुभूति प्राप्त करता है जबकि अत्यधिक मादक द्रष्यों 
का सेवन करने वाला व्यक्ति शक्ति की आवश्यकता के कारण आदत से मजबूर होकर उनका 
सेवन करता है। 

24 क्षीण 'स्व' का सिद्धान्त (#दध८शा८० 'ए९ ए॥६०५)- स्टैन्टन पौले ने 
मादक द्र॒व्यों के सेवन के लिए वह स्थिति उत्तरदायी मानी है जिसमें व्यक्ति के कार्य विष्पन्‍न 
करने तथा समाज के साथ निपटने के लिए शक्ति-चैतना नहीं पाई जाती और व्यक्ति बाह्य 
सहारे के साथ प्राश्रयता का सम्बन्ध स्थापित करने कौ आवश्यकता का अनुभव करता है। 

उपर्युक्त सभी सिद्धान्त अपूर्ण पाने जाते हैं क्योकि-- () ये सिद्धान्त यह स्पष्ट नहीं 
कर पाते कि ये सलक्षण (६॥070॥8५) मादक द्॒व्यो के सेवन को ही क्यों उत्पन्त करते हैं 
किसी अन्य व्यवहार को क्‍यों नहीं, (॥) ये सिद्धान्त व्यक्तित्व के उन लक्षणों को पहचान में 
असफल रहे हैं जो केवल मादक द्रव्यों के सेवन करने वालों में ही पाए जाते हैं, (॥0) जो 
व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षण मादक द्वव्यो के सेवन करने वालो में पाएं जाते हैं, वे वास्तव में 
कारण न होकर उसके परिणाम भी हो सकते हैं। 

(3 ) सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (5०९८०-?5४८४००ह्ाट्ो प॥९ण))- 
इसमे नाम्रांकन का सिद्धान्त (.70९॥॥६ 7००५9) विकम्तित किया गया है। हावर्ड बेकर 

और एरिकक्‍्सन ने इस सिद्धान्त मे स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति मादक द्र॒ष्यों के सेवन करने 
वाले का लेबल लग जाने के दबाव के कारण ही दुरुपयोगी बन जाता है। अर्थात्‌ सामाजिक 
नियमों से विचलन उन व्यक्तियों की क्रियाओं मे नहीं होता जिन्हे 'विचल व्यक्ति' के रूप 
मे पहचाना जाता है, परन्तु यह विचलन देखने बालो की आँखों में होता है तथा उस विधि मे 
होता है, जिसके द्वारा किसी एक विशेष व्यक्ति की क्रियाओ का मूल्यांकन किया जाता है। 
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इस सिद्धान्त का दोष यह है, कि व्यक्ति मादक द्रव्यो का सेवन करना प्रारम्भ ही क्यों करते 
हैं? यह इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करता। 

(4 ) संमाजशास्त्रीय सिद्धान्त (5020० ०९०७ 7॥60/४)-यह सिद्धान्त मादक 
द्रव्यों के दुरुपयोग के कारण सामाजिक परिस्थितियों एवं सापाजिक व्यवस्था में खोजता है। 
इनके अनुसार सामाजिक कारक व्यक्ति को मादक द्र॒व्यों का व्यसनी बनाते हैं। इस सिद्धान्त के 
प्रमुख प्रकार अग्र हैं-- 


चार्टना 
समाजशास्त्रीय सिद्धान्त 
विभिन सम्पर्क सामाजिक सीख तनाव उप-संस्कृति 


4,] विभिन सम्पर्क सिद्धान्त (7॥209 एी॑ ५०० (७/8०0)-इस सिद्धान्त के 
प्रतिपादक सदरलैण्ड हैं। आपकी मान्यता है कि व्यक्ति जब मादक द्रव्य सेषन करने वालो 
के सम्पर्क में आता है, उनके साथ रहता है, उठता-बैठता है तो धीरे-धीरे वह भी मादक 
द्रच्यों का सेबन करने लग जाता है। ऐसा छोटे एवं घनिष्ठ समूहों में विशेष रूप से होना 
सम्भव है। 

4.2 सामाजिक सीख का सिद्धान्त (गार0५ णी 50८॥ ,८४॥02)- इस 
सिद्धान्त के प्रतिपादक एकर्स और बर्जेस हैं। यह सिद्धान्त दो सिद्धान्तों-विभिन्‍न सम्पर्क 
सिद्धान्त और प्रबलीकरण॑ सिद्धान्त-का विस्तृत रूप है। प्रबलीकरण की प्रक्रिया मादक 
द्रव्यों कौ सुखद अनुभूतियाँ उसके उपयोग मे वृद्धि करती हैं। यह एक प्रकार से प्रतिबद्ध 
सीखना है। सामाजिक सीख का सिद्धात्त सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले 
बलयुक्तकर्त्ता जोर देने वालों के सामाजिक ज़लोतों की भी भूमिका मानता है, जो मादक द्रव्यो 
के सेवन के पक्ष में होते हैं वे प्रबलीकरण करते हैं और नए व्यक्ति को सेवन करने के लिए 
जोर डालते हैं। व्यक्ित सेवन करने से सुख की अनुभूति करता है और धीरे-धीरे व्यसनी बन 
जाता है। यही सामाजिक सीख का सिद्धान्त है। यह सिद्धान्त ये स्पष्ट नहीं करता कि च्यक्ति 
ऐसे लोगों से सम्पर्क बढ़ाता हो क्‍यों है? 

4 3. तनाव सिद्धान्त (आशा प॥509)-इस सिद्धान्त के समर्थक मर्टन हैं। आपके 
अनुसार दबाव या तनाव का कारण लक्ष्यों और साधनों के बीच विसगति है। जब व्यक्ति 
अपनी सस्कृति द्वारा मान्य लक्ष्यों को संस्था या समाज द्वारा मान्य साधनों से पूर्ण नहीं कर 
पाता है तो वह हताश हो जाता है और परेशान होकर मादक द्रव्यो का सेवन करनी प्रारम्भ 
कर देता है आगे चलकर वह व्यसनी बन जाता है। मर्टन ऐसे हताश, असफल, नाकामयाब 
को पलायनवादी की संप्ञा देता है। 

44 उप-संस्कृति का सिद्धान्त ([॥609 ण 500-0७॥॥:४)-व्यक्ति समाज मे 
व्यवहार करता है। इस व्यवहार का मूल्यांकन बाहरी समूह करता है कि व्यवहार समाज- 
सम्मत है अथवा समाज-बिरोधो (विचलित) है। विचलन का निर्णय धोषा जाता है। एक 
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समृह किसी व्यवहार को समाज-सम्मत मानता है तो दूसरा समूह विचलित था समाज 
विरेधी। जब व्यक्ति देखता है कि जो लोग मादक द्॒व्यों का सेवन करना बुय्य बताते हैं, वे 
स्वयं उनका सेवन करते हैं तो वह ऐसे लोगो व्यों पाखण्डी मानता है। व्यक्नि ऐसे झूठे मूल्यों 
का विरोध करता है तथा मांदक द्रव्यों का सेवन प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार से दो उप- 
सस्कृत्तियों के मूल्यों से संघर्ष के परिणामस्वरूप लोग मादक द्र॒व्यों के व्यप्तनी बन जाते हैं। 
यहो उप-सस्कृति का मिद्धान्त है। 


मादक द्वव्यों के दुरुपयोग सम्बन्धी तथ्य 
(३2०5५ ३छे्वाध्त 70 [979 #0॥5८) 


भारत में मादक द्र॒व्यो का सेवन सभी प्रकार के समाजों (जनजातियों, ग्रामी, कस्यों, 
नगरों तथा महानगरो) में होता रहा हैं। प्रश्न यह उठता है कि इन विभिन्‍न समाजों में मादक 
द्रत्यों के दुस्पयोग करने वालो को संख्या कितनी हैं? इन तथ्यों को एकत्र करने के लिए 
समय-समय पर अनेक अध्ययन होते रहते हैं। यहाँ पर हम मादक द्रब्यों के दुस्पयोग करने 
दालों को वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। भारत मे मादक द्रब्यों के दुरपयोग के 
प्रचलन को समाजशास्त्रियों ने अध्ययन की सुविधा के लिए चार भागों में वर्गाकृत किया है। 
ये हैं-“-() ग्रामो, (2) नगरों, (3) औद्योगिक श्रमिकों, तथा (4) विद्यार्थियों में मादक 
द्रव्यों के प्रचलन का अध्ययन; 

(१) ग्रामों में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग (905 49७5४ ॥ ५॥88८5)- 
ग्रामवासियों में मादक द्वव्यों के दुर्पयोग सम्बन्धी अध्ययन 974 से 979 के बीच के ही 
उपलब्ध हैं। इनमें उल्लेखनीय अध्ययन देव, जिन्दल, गुरमीत सिंह, सेठी, मोहन त्रिवेदो, 
प्रभाकर, शर्मा आदि के हैं । इनके ग्रामीण क्षेत्रों में मादक द्रष्यों के दुस्पयोग सम्बन्धी निष्कर्षों 
में पाया गया कि ग्रामीणों में शराब का दुल्पयोग सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर तम्बाकू और 
अफीम का सेवन मिलता है। ग्रामोणों मे चरस और गाँजे का व्यप्तन 4.0-20 प्रतिशत के 
लगभग मिलता है। 

(2 ) नागों में मादक ट्रव्यों का दुरुपयोग (007४2 4७75८ ॥ (७९८5)-- अप्रैल, 
994 को पत्रिका “द वीक ' के अनुसार भारत में सबसे अधिक मादक द्रव्यों का सेवन करने 
वाला शहर कलकत्ता है। केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने 989 में कलकत्ता को छोड़कर 
अन्य 33 शहरों और कस्बों भें मादक द्र॒व्यों के दुरुपयोग, रोकथाम आदि पर अनुसन्धान 
करवाया था। उस अध्ययन के कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत हैं। व्यसनियो की संप्या बस्बई 
में ,54,800 थी। कानपुर में 5-60 चर्ष के आयु समूह में 5,90,297 व्यक्तियों में से 
34,768 मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले पाए गए। इनमे हरोइन, ब्राउन शुगर ठथा स्मैक का 
सर्वाधिक दुस्पयोग पाया गया। मद्रास में ब्राउन शुगर और गाँजे का दुरुपयोग अधिक प्रचलित 
पाया गया। गोवा में चस्स और गाँजा का दुल्पयोग सर्वाधिक था। चैंगलोर में कच्ची वस्तियों 
व निम्न सामाजिक- आर्थिक क्षेत्रों में रहने वालो में चरस, गाँजा और हेरोइन का दुरपगोग 
अधिक पाया गया था। ये आँकड़े 7 साल पहले के हैं। पिछले वर्षों में हेरोइन को उपलब्धि 
काफी बढ़ गई है तथा इसका सेवन भी बढ़ा है। अन्तर्राष्ट्रीय मारकोटिक्स कड्टोल बोर्ड ते एक 
संयुक्त राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन 997 में प्रकाशित किया था, उसके अनुसार मादक द्वव्यों वा 
सेवन कुछ विकसित देशों में घटा है लेकिन विकासशील देशों में इसका दुस्पयोग बढ़ा है। 
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भारत में मादक द्रव्यों के सेवन के बढ़ने का प्रमुख कारण इसका बर्मा, लाओस व थाइलैण्ड 
तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान व ईशान के बीच स्थित होना है। इन देशों में भारत के माध्यम 
से पश्चिमी देशों को मादक द्रव्यों की तस्करी होती है। पहले भारत केवल वाहकनली था 
परन्तु पिछले वर्षों से यह एक बड़ा उपभोकता-केद्ध भी बनता जा रहा है। 

(3 ) औद्योगिक श्रमिकों में मादक द्॒व्यों का दुरुपयोग (998 #005४ ॥7 
ए009॥77/ [.४0०0४7८४।४)--औद्योगिक श्रमिकों में मादक द्रव्यों के सेवन के सम्बन्ध में 
ग्रन्य्रांडे और गुप्ता ने दिल्‍ली के 4000 औद्योगिक श्रमिकों के 4970 के अध्ययन के आधार 
पर निम्न निष्कर्ष दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि अधिकत्तर श्रमिक मादक द्रव्यो का सेवन सीधे 
ही प्रारम्भ कर देते हैं। चिकित्सक के नुसखे के बिना ही सेवन प्रारम्भ कर देते हैं। श्रमिकों में 
मादक द्र॒व्यों के दुरुपयोग के कारणो में-मित्र-समूहों का दबाव, शिक्षा का निम्न स्तर, उप- 
सस्कृति आदि प्रमुख हैं। इन कारणों से सम्बन्धित गन्ग्राडे और गुप्ता ने पाया कि दो-तिहाई 
औद्योगिक श्रमिकों ने इस व्यसन को मित्र-सपूहीं के दबाव के कारण प्रारम्भ किया। तीन- 
चौथाई से अधिक श्रमिकों ने श्रमिक बनने के बाद ही मादक द्र॒व्यों का दुरूपयोग शुरू किया। 
इस अध्ययन में 20-30 आयु समूह के अधिकतर श्रमिक इस व्यसन में लिप्त पाए गए। 
औद्योगिक श्रमिकों में 55% शराब, 8% चरप्त, 8 0% भाँग, 7 0% गाँजा तथा 2% अफीम का 
सेवन करने वाले पाये गये। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि श्रमिकों में सर्वाधिक मात्रा 
शराब का व्यसन करने वालों की होती है। 

(4) विद्यार्थियों में मादक द्रब्यों का दुरुपयोग (708 80७8९ ॥॥ 
$॥॥0श0॥5)-विद्यार्थियों में मादक द्रव्यो के सेवन से सम्बन्धित अनेक अध्ययन हुए हैं। 
सुविधा को दृष्टि से इन अध्ययनो को दो भागो में बाँध जा सकता है--() उच्च माध्यमिक 
विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग तथा (2) महाविद्यालय व विश्वव्रिद्यालय के 
विद्यार्थियों मे मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। इन अध्ययनों के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-- 

4.. उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों में मादक द्वव्यों का दुरूपयोग ([॥0६ 40086 

॥ सीशीश $९९७००३५ 800८॥5)-उच्च माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों में मादक द्र॒व्यो 
के दुस्पयोग से सम्बन्धित अध्ययन-मोहन, सुन्दरम और चावला ने दिल्ली मे 978 में 
किया था। इन्होंने 2,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अध्ययन मे पाया कि 
63 0% विद्यार्थी मादक द्रव्यो का दुरुपयोग करते हैं। इनमे 02% से 04% विद्यार्थी उत्तेजक, 
तन्द्राकर तथा शामक द्व॒व्यों का सेवन करते पाए गए। अन्य विद्यार्थी शरात्र, सिगरेट तथा 
पीड़ानाशक मादक द्र॒व्यों का सेवन करते थे। इस अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि 
१978 में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधे प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी मादक द्वव्यों का 
सेवन करते थे। परन्तु आज लगभग ॥8 वर्षों मे मादक द्रव्यो का सेवन इन विद्यार्थियों में बढ़ा 
है जिसकी वस्तु स्थिति जानने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा अनुसन्धान किया जाना 
अत्यावश्यक है। 

4 2. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मादक द्र॒व्यों का 
दुरुपयोग ([)॥08 #छा5ढ ता 0णी४2७ शाप एटा शफ4टा($)-महाविद्यालय/ 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सम्बन्धित अध्ययन दिल्‍्तो, 
कलकत्ता, बम्बई, पजाब, उत्तर प्रदेश आदि में किए गए हैं; विद्यार्थियों मे मादक द्र॒व्यों का 
सेवन तथा दुरुपयोग के एकल, संयुक्त तथा बहु-केन्द्रीय अध्ययन हुए हैं। बहु-केन्द्रीय 
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अध्ययन केन्द्रीय सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा करवाया गया था। सभी अध्ययन 953 
से 994 के बीच हुए हैं। मादक द्रव्यों को छात्रों में बढ़ती प्रवृत्ति को जानने के उद्देश्य से 
राजस्थान विश्वविद्यालय व उससे प्तम्बन्धित कॉलेजों का एक सर्वेक्षण किया गया और उसके 
लिए एक समिति का गठन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने 
अपनी रिपोर्ट 46 2.99 को प्रस्तुत की थो। इस रिपोर्ट से निष्कर्ष निकला है कि राजस्थान 
विश्वविद्यालय एवं जयपुर के विभिन्‍न कॉलेजों में अध्ययनरत प्रत्येक ग्वारहवाँ विद्यार्थी 
मादक द्रव्यों का सेदन करता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मादक द्र॒व्यों का सेवन करने 
वाले छात्रो में से 92 4 प्रतिशत छात्र है और 7 9 प्रतिशत छात्राएँ हैं। नशा करने वालो में 
7 १7 प्रतिशत छ्त्र छात्रावासों मे रहते हैं तथा 28 प्रतिशत छात्र परिवार के साथ रहते हैं। 
रिपोर्ट मे कहा गया है नशा करने बाले 50 प्रतिशत छात्र 20 वर्ष से कम आयु के हैं जबकि 
39 5 प्रतिशत 20 से 25 वर्ष की आयु के हैं। शेष 0 5 प्रतिशत छात्र 25 वर्ष से अधिक 
आयु के हैं। इन नशा करने वाले छात्रों में 44 8 प्रतिशत विज्ञान संकाय तथा 34.2 प्रतिशत 
मेडिकल संकाय के हैं। 8.4 ने प्रतिशत छात्र बाणिज्य संकाय के हैं। इन विद्यार्थियों मे से 
78 9 प्रतिशत छात्र स्नातक स्तर पर ही मादक द्रव्यों का सेवन करते पाए गए, जबकि 8 4 
प्रतिशत ने स्नातकोत्तर स्तर पर नशीले पदार्थों का उपयोग किया। 

रिपोर्ट मे यह भी कहा गया है कि 63 ॥ प्रतिशत छात्र शराब का उपयोग करते हैं, 
जब्नकि 26 3 प्रतिशत छात्र शराब के साथ स्पैक, अफीम और भाग आदि का सेवन करते हैं। 
चार प्रतिशत छात्र तो प्रतिदिन शराब का सेवन करते हैँं--मध्यमवर्गीय परिवारों में नशीले 
पदार्थों के प्रति अधिक आकर्षण है। समित्ति के सुझाव हैं कि वर्ष 7995 को “मादक द्रव्यों के 
विरुद्ध संघर्ष-वर्ष' घोषित किया जाए। 

इन सभी अध्ययनों के आधार पर निम्त्राकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 

॥। नगरों मे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के 77.0% से 25 0% विद्यार्थियों मे 
मादक द्वत्यो के दुस्पौयोग का प्रचलन मिलता है! कुछ समराजशास्त्रो मादक द्रव्यों के 
दुरुपयोग में शराब, सिगरेट तथा पीड़ा-नाशक पदार्थों को अलग करके भी देखते हैं। 
अगर शराब, सिगरेट तथा पीडा-नाशक औषधियों को निकालकर देखें तो उच्च शिक्षा 
के विद्यार्थियों मे मादक द्रव्यो का दुरुपयोग 4 0% से 6 0% ही मिलता है। 

2 मेडिकल विद्यार्थियो मे गैर-मेडिकल विद्यार्थियों की तुलना में मादक द्रव्यो के सेवन का 
प्रतिशत अधिक मिला था ।मादक द्र॒व्यो का दुरुपयोग व्यावसायिक विषयो के छात्रो मे 
अधिक तथा गेर-व्यावसायिक विषयो के छात्रो में कम मिलता है। 

3 विद्यार्थियों मे मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों में 90% शौकिया (प्रयोगकर्ता) 
होते है। ये सप्ताह मे एक बार या इससे कम मादक द्रव्यो का सेवन करते हैं। मादक 
द्रव्यों का नियमित सेवन करने वाले 9 0% तथा 0% व्यतप्तननों विद्यार्थी पाए गए। 
अत्यों की तरह विद्यार्थियों मे भी त्तीन-चौथाई भाग शसब या शराब और तम्बाकू के 
सेवन करने वाले पाए गए। 

4. 35 0% विद्यार्थी तन्द्राकर द्व-्य, जैसे-हेरोइन, गाँजा, चरस तथा कोकीन, 20 0% 
पीड़ानाशक पदार्थ, 5.0% से 7% उत्ेजक द्रव्य और ॥ 0% से भी कम भ्रमोत्यादक 
चदार्थ का सेवन करने वाले पएए जाते हैं। 
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5. मादक द्रव्यों का सेवन 60 0% विद्यार्थी अपने मित्र तथा आयु समूह के सुझाव एवं 
उकसाने के कारण करते हैं। ऐसे विद्यार्थी अप्रतिरोधकारी कहलाते हैं। 5.0% विद्यार्थी 
ऐसे होते हैं जो ऐसे पदार्थों का सेवन परिवार के सदस्यों या/और अन्य सम्बन्धियों के 
प्रभाव के कारण करते हैं। 0 0% विद्यार्थी चिकित्सक के सुझाव के कारण मादक 
द्रव्यों का सेवन करते हैं। 


सारांश ((0॥ए९ए४०॥7)-इईन विभिन्‍न सर्वेक्षणों, अनुसन्धानों तथा आँकड़ों से यही 
निष्कर्ष निकलता है कि सन्‌ 980 के अन्त तक भारतवर्ष में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग विशेष 
नहीं था। इन द्रव्यों का सेवन 980 के बाद जैसे जैसे मादक द्र॒व्यों की तस्करी बढ़ती गई 
बैसे-बैसे इन मादक द्रव्यों का दुरुपयोग भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। आज भा में यह 
एक जटिल सामाजिक समस्या बन गया है जिसका निवारण तथा रोकथाम अत्यावश्यक है। 

विद्यार्थी जब विद्यालय में जाता है तो 'पुशर' था नशीले द्रव्य बेचने वाला उससे 
सम्पर्क करता है। माता-पिता को अपनी सन्तानों को 'पुशर' से सतर्क रहने को कहना चाहिए। 
शिक्षकों से मिलकर 'पुशर' को पकड़वाना चाहिए तथा विद्यार्थियों की 'पुशर' से सुरक्षा 
करवानी चाहिए। 

माता-पिता तथा अभिभावकों को बालकों की आदतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। 
बालक में निम्न लक्षण मादक द्रव्यो के सेवन के कारण पैदा होते हैं जिनको देखने पर माता- 
पिता तथा अभिभावकों को सतर्कता से छानबीन करनी चाहिए द्था उपचार के लिए कदम 
उठाने चाहिए। 


दिद्यार्थी में मादक द्रव्यों के सेवन से पैदा होने वाले लक्षण 
(8जणाएा0णा5 92ए2002९0 ॥0 जप 40056 50९08) 

3. विद्यार्थी की दिनचर्या में अनियमितता का होना, जैसे--सोने और जागने में 
बदलाव आना, (2) शौच, मंजन, स्नान आदि समय पर नहीं करना, (3) भूख कम लगना, 
(4) चाल-ढाल का बदल जाना, (5) बोलने में हकलाना या तुतलाना, (6) आँखों का लाल 
रहना, बुझी-बुझ्ी-सी रहना, आँखों के नीचे सूजन का आ जाना, (7) शरीर पर ताजे इंजेक्शन 
के निशानों का होना, (8) इजेव्शन की सिरिम्ज, पाउडर आदि का घर में होना, (9) सनक 
का बढ़ना, विचार मे तारतम्य का न होना, (0) परीक्षा में कम अक आना, (१) गृहकार्य 
में मन का नहीं लगना, पढ़ाई मे रुबि का कम होना, (2) स्वभाव में परिवर्तन होना, 
खेलकूद में कम भाग लेगा, (3) कक्षा में उपस्थिति का कम होना, (१4) पुराने मित्रों को 
छोड़कर अचानक नए. मित्रो को बनाना, (5) घर से सामान गायब होना। ये कुछ प्रमुख 
लक्षण हैं जो कम या अधिक मात्रा में विद्यार्थी में मादक द्रव्यो के सेवन के उपरान्त पैदा होते 
हैं। माता-पिता तथा अभिभावकों कौ इनका गहराई से अध्ययन करके अपने बालक का 
उपचार करवाना चहिए। 

शिक्षकों की भूमिका (रण ० वट्बटाटा३-माता-पिता तथा परिवार के बाद 
बालको और युवाओं का समय शिक्षको के साथ और विद्यालय/महाविद्यालय मे व्यतीत 
होता है। 'पुशर' बालकों और युवाओं से शिक्षण संस्थाओ मे सम्पर्क करे हैं। उन्हे मुफ्त 
मादक द्रव्य देते हैं। बाद मे जब लत/आदत पड़ जाती है तब दे ' पुशर' विद्यार्थियों का परिचय 
मादक द्रव्य बेचने घाले एजेन्टो से करवा देते हैं। जब लतखोर 0-5 हो जाते हैं तो उनका 
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एक गिरोह बन जाता है। आगे चलकर में गिरोह अन्य भोले-भाले लड़कों को अपने चंगुल मे 
'फैंसाते रहते हैं। यह सारा का सार कार्य शिक्षण संस्थाओं के प्रांगण में होता हैं। इस सारो 
प्रक्रिया को ग़ेकने तथा न होने देने में शिक्षक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आवश्यकता 
इस बात की है कि शिक्षक बर्म पुशर, मादक ट्रव्यों और एजेन्टो का ध्यान रखें। उन्हें 
विद्यार्थियों से सम्पर्क नहीं करने दे । सस्था के प्रांगण में गिरोह के प्रवेश को रोके | शिक्षक 
विद्यार्थियों को इन मादक द्रव्यों के प्रभाव से बचाने में अहम्‌ भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षको 
का कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियो से मादक द्रव्यो के प्रकार, प्रभाव तथा हानियों को चर्चा करें 
तथा सुरक्षा प्रदान करें। 
भारत में मादक द्र॒व्यों की तस्करी (278 परर्जी८०:छा१ट़ ॥॥ ]09)- भारत में 
मादक द्रव्यो की तस्करी को समस्या 980 के दशक से निरन्तर बढ़ती जा रही है। 4990 के 
दशक से तो यह एक जटिल समस्या बन गई है। विश्व में सबसे अधिक हेरोइन की मात्रा सन्‌ 
988 में भारत में 3,900 किलो के लगभग पकड़ी गई थौं। भारत में सन्‌ 987 में 2,929 
किलो, 988 में 300 किलो, 989 में 4,855 किलो और 990 में ॥,427 किलो 
अफीम पकड़ी गईं थी। इसी प्रकार हशीश 987 में 4,786 किलो, 988 में ॥7,523 
किलो, 4989 मे 8,000 किलो तथा 990 में 5,000 किलो पकड़ी गई थी। भारत मे विशेष 
रूप से हेरोइन और हशीश कौ तस्करी मध्य-पूर्वों देशों से पश्चिमी देशों को होती है। मादक 
द्रव्यों कौ तस्करी के कारण दिललो, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि महानगर मादक द्रब्यों के 
दुरुपयोग त्था व्यसन से बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। पहले तस्कर भारत में हेरोइन 
लगभग 70,000 रुपये प्रतिकिलो के भाव से खरीदकर विश्व बाजार मे 3 लाख 90 हजार के 
भाव में बेचते थे। मई 995 में राजस्थान के जैसलमेर जिले से सटे भारत-पाक सीमा-क्षेत्र 
सुरक्षा चल ने 52 किलो हेरोइन बरामद की जिसका मूल्य अन्तर्गाष्टीय बाजार में 52 करोड़ 
रुपए अर्थात्‌ एक करोड़ रुपए प्रतिकिलो आँका गया था। स्थानीय पुलिस, कस्टम तथा अन्य 
४३०५ एजेसियो के अनुसार पिछले दो वर्षों मे हेरोइन की इतनी बड़ौ बय्ममदगी पहली बार 
हुई हैं। 
हेरोइन की जो मात्रा हर वर्ष पकड़ी जाती है उससे भी यही स्पष्ट होता है कि इसकी 
तस्करी निरन्तर बढ़ती रही है। 988 में जब्त की गई हेरोइन की मात्रा 7983 मे पकड़ी गई 
मात्रा से 48 गुणा अधिक थी। भारत मे करोड़ों रुपयों का मादक द्॒व्यों का लेन-देन होता है। 
विद्वानों का मत है कि इससे जो लाभ होता है उसका उपयोग मुख्य रूप से 
प्रजातन्त्रीय प्रणाली को विफल तथा नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार के 
सामने मादक द्रव्यों का दुस्पयोग व्यसन तथा तस्करी की जटिल समस्याएँ हैं जिनको वह हल 
करना चाहठी है। 
मादक ड्रब्यों से सम्बन्धित समस्याएँ एवं उपचार ([70ए2ाए5 बा0 रिटाग८०८४ 
70]9॥69 (0 07६ &0०५८)--मादक द्व॒व्यो से सम्बन्धित समस्याएँ और उपाय मुख्यतः तीन 
हैं-- (१) मादक द्र॒व्यों को तस्करी कौ गेकथाम, (2) मादक द्रव्यों के दुरूपयोग पर नियत्रण, 
शर्व (3) व्यसनियों के उपचार। 
]. मादक द्वव्यों की तस्करी की रोकथाम के उपाय ([६७४ए7६5 ॥0 (एणाए।! 
एणड-व्ररिटिपाह्र)-- भास्त सरकार ने देश में मादक द्र॒व्यों की तस्करी की रोकथाम के 
लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए हैं। पश्चिम के कुछ देशों मे मादक द्रव्यों के सेवन 
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को काफी पहले से एक घातक सामाजिक समस्या घोषित किया गया था, लेकिन भारत में इसे 
पिछले कुछ वर्षो से ही सामाजिक समस्या माना जाने लगा है तथा इसको रोकथाम के लिए 
अनेक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने 985 में मादक द्र॒त्मों की तस्करी की रोकथाम 
तथा व्यसनियों से सम्बन्धित कानून बनाया था। इसे “द नास्कोरिक डृग्स एवं साइकोट्रोपिक 
सब्धरंसिज एक्ट, 985' (प॥6 पिद्ञएणाए 9085 आ0 75५णाणा०0॥0 500990005 /१०, 
985) कहते हैं। यह कानून 4, नवम्बर, 985 को लागू किया गया। इस कानून के द्वारा 
मादक द्रव्यों को तस्करी को घोर अपराध घोधित कर दिया गया है तथा इस कानून के 
उल्लंघन करने वाले को १0 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा एक से लेकर 
दो लाख रुपयों तक का जुर्माना किया जा सकता है। दुबारा तस्करी के जुर्म में पकड़े जाने पर 
॥5 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक का कठोर कारावास्त तथा 5 लाख रुपयो से लेकर तीन लाख 
रुपयों तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस कानून के अन्तर्गत न्यायालयों को यह 
अधिकार भी दिया गया है कि वे निर्धारित जुर्माने से अधिक जुर्माना कारण स्पष्ट करके कर 
सकते हैं। 

ग. मादक द्वव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण ((०॥00! था /िधघष्ट &00$८)- 
मादक द्र॒व्यों का दुरुपयोग अनेक प्रकार से होता है। इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए 
समाजशास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों ने अनेक उपाय बताए हैं, जिसमें मुख्य हैं चिकित्सकों के 
दृष्टिकोण को परिवर्तित करना; लोगों को प्रचार और प्रसार माध्यमों द्वारा एवं शिक्षा द्वारा 
मादक द्रव्यों की हानियों से परिचित करना; मादक द्र॒व्यों के व्यापारियों, तस्करों, 
घड्यंत्रकारियों आदि को पकड़ना तथा दण्ड देना आदि हैं। इन उपायो का हम विस्त्तारपरक 
अध्ययन करेंगे जो निम्नलिखित है-- 

१. मादक द्॒ब्यों के व्यापारियों और तस्करों की रोकथाम ((!णाएण णा 
छफश९5शाशा 0 प्रशीणेतह्ट ण एप्र25)-मादक द्रव्यों के दुरूपयोग पर निय॑त्रण का 
सर्वोत्तम उपाय यही है कि सरकार कठोरता से इन पदार्थों के व्यापारियों, तस्करों और 
घड्ट्यंत्रकारियों आदि को पकड़ने तथा रोकथाम के लिए कड़े-से-कड़े नियम बनाए तथा उन्हे 
कड़ाई से लागू करे | थदि कोई पुलिस कार्यकर्त्ता तथा सरकारी तंत्र के लोग मादक द्रव्य बेचने 
वालों के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें भी कड़े-से-कड़ा दण्ड देने का प्रावधान, प्रतिरोधक 
कानून तथा दण्ड की व्यवस्था करे। अगर सरकार मादक द्र॒व्यों के क्रय-विक्रय को पूर्ण रूप से 
समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ले तो यह समस्या पूर्ण रूप से नियंत्रित हो सकठी है। 
इसमें जनता का सहयोग भी आवश्यक है। सरकार मादक द्रव्यों के पत्थर्पण करने चालों को 
गिरफ्तार करे, मादक द्रव्य सेवन विरोधी अभियान चलाए तथा युवाओं मे नशे के प्रचलन को 
काजूत द्वारा रोके। 

2. चिकित्सक के दृष्टिकोण पें परिवर्तन करना ([0 (#शहुर 0९ 40ा09९5 
0०००७)-मादक द्रव्यों का प्रसार और प्रचार करने मे चिकित्सकों की भी प्रमुख भूमिका 
देखी जा सकती है। मादक द्र॒व्यों का उपयोग अनेक बीमारियों के उपचार में औषधि के रूप 
में चिकित्सक करते हैं तथा सलाह देते हैं । चिकित्सक को इन द्रव्यों के उपयोग तथा परामर्श 
में सतर्कता बरतनी चाहिएं। उन्हें मादक द्वव्यों के दुरुपयोग को ध्यान में रखकर विशेष 
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परिस्थिति तथा बीमारी में ही इनका औषधि के रूप में उप्योग करना चाहिए। चिकित्सक इन 
मादक द्रव्यों से बनी औषधियों को सेवन करने का परामर्श जनसाधारण को देते रहते हैं। एक 
बार औषधि-पत्र मिल जाने के बाद रोगी जब भी पोड़ा से पीड़ित होता है तो वह मादक 
द्रव्याँ से बनौ उस औषधि का असौमित मात्रा में प्रयोग करता रहता है जो आगे चलकर 
व्यसन बन जाता है। अत: मादक द्र॒त्यों के दुरुपयोग को नियन्त्रित करने के लिए चिकित्सकों 
को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा तथा विशेष परिस्थितियों मे ही मादक द्रव्यों से 
बनी औषधियों को लेने को सलाह देनी चाहिए। इस सम्बन्ध में निश्चित नीति निर्धारित भी 
करनी होगी जिससे इन औषधियों के रूप में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग नियन्त्रित किया 
जा सके। 

3. मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों की शिक्षा द्वारा रोकथाम (१०७9० 0५ 
शाह एक्‍क्टशाएव ए एशा-शीिए$ ए /ए2४)-मादक द्र॒ष्यो के दुरुपयोग पर नियन्त्रण 
करने कौ एक प्रभावशाली और व्यावहारिक विधि शिक्षा देना है। जो लोग इसके व्यसन में 
पड़ सकते हैं तथा जो पड़ गए हैं, इन दोनों दर्गों को मादक द्रव्यो के दुष्परिणाम शिक्षा द्वारा 
बताए जाने चाहिए। मादक द्र॒व्यो का सेवन करने वाले वास्तविक और सम्भावित जनसंख्या के 
प्रपुख क्षेत्र कच्ची बस्तियों के लोग, औद्योगिक श्रमिक; विभिन्‍न थाहनों के चालक, 
जैसे-ट्रक, मोटण्कार तथा रिवशा चालक, युवा छात्र जो माता-पिताओं से दूर तथा छात्रावासों 
मे निवास करने वाले होते हैं। इन लोगों को मादक द्रव्यो के दुष्परिणामों से विभिन्‍न माध्यमों 
से अवगत करवाना चाहिए। चल-चित्न, पोस्टरों, दूरदर्शन के कार्यक्रमों, आकाशवाणी, 
पाठ्यक्रम मे विषय के रूप में रखकर औपचारिक, अनौपचारिक तथा गैर-औपधारिक शिक्षा 
द्वारा लोगों को मादक द्व॒व्यों की हानियों से अवगत करवाना चाहिए। सामाजीकरण की 
प्रक्रिया को प्रभावशाली एजेन्सियों, जैसे-परिवार, पड़ौस, मित्र-मण्डलो, शिक्षक, 
पाठशाला, पुस्तके आदि भी मादक द्रव्यो के दुष्परिणाम से सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। माता- 
पिता, भाई-बहिन आदि भी इसमे प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। 

4. माता-पिता द्वारा रोकथाम (0७॥४०) ७५ एश्व८्य5)--मादक द्व॒व्यो के दुरुपयोग 
पर नियंत्रण में माता-पिता भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं ऐसी समाजशास्त्रियों तथा 
सामाजिक मनोविज्ञानिकों आदि की मान्यता है। इनका कहना है कि व्यक्ति अनेक कारकों के 
प्रभाव के फलस्वरूप मादक द्र॒व्यों के व्यसन में पड़ता है। उनमें प्रमुख कारक माता-पिता द्वारा 
अपनी सन्तानो को स्नेह न दे पाना, माता-पिता का आपसी झगड़ा, विवाह-विच्छेद आदि हैं । 
विद्वानों कौ मान्यता है कि माता-घिता तथा परिवार के सदस्यों को परस्पर स्नेह कथा 
सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। परिवार मे झगड़े, मनमुटाव, पारस्परिक कलह, 
चिड़चिड्ापन, तनॉवपूर्ण वातावरण, डाँट-फटकार आदि के वातावरण मे बच्चे तथा अन्य बड़े 
सदस्य मादक द्र॒व्यों के सेवन की ओर अधिक सरलता से अग्रसर होते हैं। माता-पिता तथा 

भाई-बहन बच्चे के अधिक निकट होते हैं। बच्चे के असामाजिक तथा विपथंगाम्री व्यवहार 
को देखकर कारणों का पता लगा सकते हैं। अगर कारण पादक द्रव्य का सेवन है तो उसे 
समय रहते रोक सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण को स्नेहपूर्ण बता कर भी उसे व्यसन की 
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स्थिति से बचा सकते हैं। विद्वानों कौ मान्यता है कि माता-पिता मादक द्रव्य के व्यसन की 
रोकथाम के लिए प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं। 

5. अनुबर्त्ती अध्ययन (४009-00 शए"02४५7/॥76)--सामान्यतया ऐसा देखा गया है 
कि व्यक्तियों का निर्विषीकरण योजना के द्वारा उपचार किए जाने के बाद पुनः मादक द्र॒व्यों के 
व्यसन में पड़ जाते हैं। इसलिए मादक द्रव्य के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है 
कि व्यसनौ के उपचार अर्थात्‌ निर्विधीकरण के बाद उसका ध्यान रखना चहिए। उसका 
अध्ययन करना चाहिए कि उसकी क्‍या स्थिति है। ऐसे निर्विधौकरण उपचार वाले व्यक्ति को 
पुनः व्यसनी बनने से रोकने के लिए अनुवर्त्ती अध्ययन अत्यावश्यक है। अनुवर्च्ती अध्ययन के 
द्वारा यह ज्ञात करना होगा कि कहीं पूर्व व्यसनी पुन: उन कारणों का शिकार तो नहीं हो रहा 
है जो उसे पुनः व्यसनी बनाने के लिए प्रेरित करें, जैसे--तनाव की स्थिति, ढहता 
आत्मविश्वास, स्नायविक उत्तेजना आदि का होना। 


पा. व्यसनियों के उपचार ([0907था। 0 400/05)-मादक द्रव्यों से सम्बन्धित 
समस्याओं में से तीसरी जटिल सामाजिक समस्या व्यसनियों के उपचार की है। व्यसनियों 
को पहिचान कर ढूँढ़ निकालना, उनका उपचार करना, उत्तर-रक्षा करना, परिवार और समाज 
में पुनःस्थापन करना आदि समस्याओ के समाधान के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए जाते 
रहे हैं। व्यसनियों के उपचार के लिए कानून द्वारा प्रावधान करना; निर्विषीकरण, अथवा 
व्यसन-रहितता योजना चलाना, स्वैच्छिक संगठनों तथा परामर्श और मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा 
मादक द्वेव्यों के व्यसन के घातक प्रभाव बता कर समस्या को कम करने के प्रयास भी किए 
गए हैं, जो निम्नलखित प्रकार हैं-- 

3.। कानून में व्यसनियों से सम्बन्धित प्रावधान (श0श580॥ ॥7 8७ 0|4(९0 0 
#04८७४)--द नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटंसिज एक्ट, 985 मे 
व्यस्तनियों की रोकथाम के लिए कुछ प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इस कानून के द्वारा 
कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के लिए नारकोटिक दवा (ड्रग) या मनोचिकित्सीय द्रव्य को 
धोड़ी-सी मात्रा में भी अवैध रूप में नहीं रखं सकता है। अगर रखता है तो इस कानून के द्वारा 
ऐसे व्यक्ति को एक साल का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिया जाने का प्रावधान 
है। इस कानून के अन्तर्गत न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वह व्यसनी को उपचार 
(निर्विषीकरण या व्यसन रहितता) के लिए छोड़ सकती है। व्यसनी का उपचार, केवल 
सरकार द्वारा मान्य संस्था में करवाना अनिवार्य है। 

32 व्यसनियों का उपचार ([76/क्त८्ता ए »५0/2$)-इस कानून के अन्तर्गत 
सरकार से यह अपेक्षा को जातो है कि बह व्यस्तनियों के उपचार, शिक्षा, उत्तर-रक्षा, 
पुनःस्थापन आदि के लिए नीति निर्धारित करे, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों कौ 
स्थापना करे, ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करे, सरकारी और गैर-सरकारी 
एजेसियों के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण को व्यवस्था करे। परन्तु भारत में व्यसनरहितता 
योजनाएँ सफल नहीं हो रही हैं। 
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33 व्यसन उन्मूलन योजनाएँ (&0त9ए॥एा-ल|्वास्याणा णिशष्टाय्राधाा0)-गई, 
१993 के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 993 के प्रारम्भ तक भारत में “परे कुल 254 केन्द्र 
स्थापित हुए थे। वर्तमान (999-2000) गे इस योजना के अन्तर्गत 370 केद्धों को सहायता 
दी जा रहो है। इन केन्द्रों का कार्य व्यसलनियों को पहिचान करना, उनका निर्विषोकरण करना 
या उपचार करना, शिक्षित करना, उत्तर-रक्षा, पुनःस्थापन तथा पुन:एकौकरण होदा है। भारत 
सरकार के कल्याण मंत्रालय मे मादक द्रव्यों के दुरुपयोग कौ रोकथाम के लिए अनेक कार्य 
किए हैं, उनमे स्वैच्छिक कार्यताही करते के लिए नीति विकसित कौ है जिसके द्वारा मादक 
द्वव्यों की रोकथाम के लिए चेतना पैदा करना है। सरकार केन्द्रों को परामर्श तथा निर्विषीकरण 
की सुविधाओं के लिए अनुदान भी देती है। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के 
कार्यकर्त्ताओं को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग कौ रोकथाम के लिए सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय 
संस्थान प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। देश के विभिन्‍न शहरों में परामर्श केद्ध स्थापित करता 
है। जिनका कार्य केन्द्र के उपचार के स्रोतों के सम्बन्ध में जानकारी देना तथा एकत्र करना, 
ज्ञान का प्रसार करना, पुनःस्थापन के कार्यो को करने वाले सगठनों के स्राथ समन्वय तथा 
सामजस्य स्थापित करना आदि हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी विश्वविद्यालय स्तर के छात्रो 
तथा छात्रावासियों के लिए योजनाएँ बनाई है जिनका कार्य विद्यार्थियों मे शशंब तथा मादक 
द्रब्यों के दुरुपयोग के विरुद्ध विशेष सतर्कता पैदा करना है। कई केद्ध व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक चिकित्सा के लिए सभी प्रकार को सहायता प्रदान करते हैं उनमे मनोवैज्ञानिक 
सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मादक द्र॒व्यों के 
दुरुपयोग कौ रोकथाम के अनेक प्रयास सरकारी और गैर-सरकारी एजेप्लियो द्वारा किये जा 
रहे हैं जिनके प्रसार और प्रचार का विस्तार होना आवश्यक है। 


का 


अध्याय-23 


आत्महत्या 
(७7006) 


समाज से सम्बन्धित अनेक गम्भीर समस्याएँ हैं उनमें से एक समस्या आत्महत्या है। 
आत्महत्या स्वयं के द्वार स्वयं को जानबूझ कर नष्ट करने को क्रिया है। सर्वप्रथम दुर्खाम ने 
आत्महत्या की समाजशास्त्रीय परिभाषा, व्याख्या, प्रकार, कारण आदि की विवेचना की थी। 
आपकी मान्यता है कि आत्महत्या की वैज्ञानिक एवं वास्तविक व्याख्या वैयक्तिक जैविक 
कारणों जैसे-वंशानुक्रमण, निर्धनता, प्रेम में असफलता, निराशा, मानसिके कारण आदि के 
आधार पर नहीं की जा सकती है क्योकि आत्महत्या एक सामाजिक घटना है इसलिए इसके 
कारकों की खोज भी समाज में हो की जानी चाहिए। मनुष्य से अधिक शक्तिशाली शक्ति जो 
स्वयं मनुष्य के लिए उपयोगी और लाभदायक है और नैतिक आधार पर मनुष्य को 
अनुशासित भी करती है, बह केवल समाज है। समाज व्यवित का प्रेरणा-स्रोत है अतः जब 
कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए विवश होता है तो उस समय भौ समाज ही दु;खी 
व्यक्ति की चेतना में उपस्थित रहता है। यह समाज है जो व्यक्ति की एकाकी क्रिया को 
संचालित एवं नियत्रित करता है। समाज मे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को आत्पहत्या 
के लिए प्रेरित करती हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान की व्यावहारिक उपयोगिता को महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं और आत्महत्या व अन्य वैयक्तिक कारणों की उत्पत्ति को सामाजिक जीवन की 
परिस्थितियों में मानते हैं और उनका उपचार भी सामाजिक जीवन में हौ सम्भव मानते हैं। 
यहाँ आत्महत्या को परिभाषा, विशेषताएँ, कारण, प्रकार आदि की विवेचना करेगे। 


आत्महत्या क्री परिभाषा एवं अर्थ 
(9थटीफजाएणा शभात ]॥८शआए एप 5एंटा0९८) 

दुर्खोभ ने अपनी कृति आत्महत्या (सुसाइड) में आत्महत्या को निम्न प्रकार से 
परिभाषित किया है-- “आत्महत्या ' शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिये प्रयुक्त किया 
जाता है, जो स्वयं मरने वाले की सकादय्त्मक अथवा नकागत्मक क्रिया का ग्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम को वह (मरने वाला व्यक्ति) जानत है।" 
इस परिभाषा के आधार पर आत्महत्या से सम्बन्धित कुछ विशेषताएँ उभर कर आती हैं जो 
निम्भलिखित हो सकती हैं-- 

आत्महत्या की विशेषताएँ (एथ्रब्टाथां॥ा25 छ॑ $प्ञष्टवाव0)--(7/ क्रिया का 
परिणाम [65४४ ० 4९००४)- ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या की औैपी में रखा जायेगा घो 
माने वाले व्यक्ति को क्रिया का वरिणाम होती है। अर्थात्‌ क्रिया और परिणाम में कार्यकारण 
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सम्बन्ध होता है भले ही यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष। क्रिया-सकारात्मक भी 
हो सकती है और नकासत्मक भी हो सकती है। 

(2) सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया (ए0ह0५४८ ५ स्‍प८84॥४८ 
&०00॥)-- सकारात्यक क्रिया से तात्पर्य इस ग्रकार के कार्य से होता हैं, जो स्पष्ट रूप से 
मृत्यु का कारण हो, जबकि वक्ाशत्मक' क्रिया में युत्यु का कारण अस्पष्ट रहता है। 
उदाहरणार्थ--यद्दि कोई देशभक्त दुश्मन के हाथो मे जाते के पूर्व स्वयं आत्महत्या कर लेता 
है अथवा कुण्ठित व्यक्ति जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। प्रथम आत्महत्या 
के उदाहरण में कारण स्पष्ट है, जबकि दूसरे में मृत्यु का कारण अस्पष्ट है। दूसोें शब्दों में, 
प्रथम में क्रिया सकारात्मक है और दूसरे मे क्रिया नकारात्मक है। 

(3) तार्किक क्रिया (.,020४ #८०)--आत्महत्या कौ एक विशेषता यह है 
कि यह वार्किक क्रिया है अर्थात्‌ व्यक्ति आत्महत्या सोच-समजझकर व इच्छाएू्वक करता है 
और अपनी क्रिया के परिणाय को भी जानता है। उदाहरण के लिए थदि कोई व्यक्ति डूबने 
की इच्छा से पानी में गिरता है तो यह आत्महत्या का उदाहरण है किन्तु वह व्यक्ति अनजाने 
या धोखे से पानी में गिरकर डूब जाता है तो यह दुर्खाम के मत में आत्महत्या महीं है। कहने 
का आशय यह है कि वही मृत्यु आत्महत्या कौ श्रेणी में आयेगी, जिसमें व्यक्त क्रिया के 
परिणाम को जानते हुए भी आत्महत्या करता है। इसी कारण दुर्खाम ने बलिदानों को भी 
आत्महत्या में सम्मिलित किया है। 

(4) क्रिया के परिणाम से अवगत (#८०4ण७॥र20 छत (१णाउध्वुएशाए८5 
#८४०7)- आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि यदि व्यक्ति अपनी क्रिया के विषय में 
पहले से ही अवगत है और उसके उपयन्त भी बह अपने कार्यों को यधावत्‌ करता रहता है 
तो यह भी आत्महत्या ही कहलायेगी। अर्थात्‌ यदि व्यवित किसी क्रिया के परिणाम के विधय 
में पहले ही जानता है और फिर भी वह उसी घातक क्रिया को करता रहता है तो यह 
आत्महत्या ही है। उदाहरणार्थ-दुर्खाम के मत में यदि कोई चिद्दवानू अपने अध्ययन के प्रति 
अत्यधिक सचेष्ट रहने के कारण अपने भोजन की उपेक्षा करता है और अति-परिश्रम के 
कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह भौ आत्महत्या ही है क्योकि अत्यधिक परिश्रम एवं 
भोजन की उपेक्षा ने उसे इतना अधिक थका दिया कि बह जौयित न रह सका और उसकी 
मृत्यु हो गई। 

(5 ) सामाजिक तथ्य (80००४ ए४०)-आत्महत्या की एक विशेषता यह है कि 
आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम का मानना है कि आत्महत्या व्यक्तिगत- 
मनोवैज्ञानिक नहीं है, अपितु यह एक ऐसा तथ्य है, जो अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और 
जिसकी पृथक प्रकृति है जो सामाजिक है। यह कोई ध्यक्तिगत अथवा अचानक होने बाली 
घटना नहीं है। इसका उदाहरण देते हुए दुर्खीम की मान्यता है कि समाजों में होने वाली 
आत्महत्याओं की वार्षिक दर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। यह तो समाज की 
दशाओं से सम्बन्धित है। थंह॑ व्यक्तियों की आकस्मिक क्रियाओं से सम्बन्धित नहीं है, 
बल्कि देश के राष्ट्रीय स्वभाव से सम्बन्धित है। 

दुर्खीम ने आत्महत्या के अन्तर्गत उन्हीं वध्यों को स्वीकार किया है जिनके कोई 

सामायिक परिणाम अवश्य होते हैं। व्यक्तिगत दशाएँ भी भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों को 
आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती हैं किन्तु ये किसी बड़े समूह में आत्महत्या कौ प्रवृत्ति 
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को जन्म नहीं देतों अर्थात्‌ उनके कोई सामाजिक परिणाम नहीं होते हैं । अत: उन्हे मनोविज्ञान 
से सम्बन्धित माना जायेगा, समाजश्ास्त्र से उनका सम्बन्ध नहीं है। किन्तु जब आत्महत्या के 
कारण समूह को प्रभावित करते हैं तभी उनका अध्ययन समाशास्त्र से सम्बन्धित होता है 
और समाजशास्त्रियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। 


आत्महत्या से सम्बन्धित असामाजिक कारक 
(०ा-$02॥ 790ण5६ १८]४८० 0 5प्९८02) 

दुर्खीम ने आत्महत्या से सम्बन्धित कुछ अप्तामाजिक कारकों पर भी प्रकाश डाला है 
जिसमें उन्होंने 'मनोजैविकीय और प्राकृतिक 'दो कारकों पर आधारित सिद्धान्तों की विवेचना 
की है और बताया है कि शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ भी व्यक्ति को आत्महत्या करने 
के लिए प्रेरित करती हैं--इनको विस्तार से निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। 

दुर्खीम ने असामाजिक कारकों को दो प्रकार का माना है-- 

(7) मनोजैविकीय कारक एवं (2) प्राकृतिक कारक/ 

मनोजैविकीय कारकों के दो प्रकार हैं--मनोविकृत दशाएँ और (2) सामान्य 
मनोजैधिकीय दशाएँ। अब सर्वप्रथम मनोजैकिीय कारकों के प्रथम प्रकार, मनोबिकृत दशाओं 
का वर्णन किया जा रहा है-- 


आत्महत्या से सम्बन्धित असामाजिक कारक 


मनोजैविकी 4 कारक प्राकृतिक कारक 


या 
भौगोलिक दशाएँ 


मनोविकृत दशाएँ न | मनोजैविकौय दशाएँ 
उन्माद स्तायुदोष म्द्यपान 
प्ियणयएयययपय॒तक्‍्<> "कु फक्क्‍न्‍डतुनल्क्‍क्राच्चना 
उन्मत्त अवसादपूर्ण सम्मोहित आवेग पूर्ण 
आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या 
प्रजाति पैतृकता 





जलवायु और आत्महत्या मौसमी तापमान और आत्महत्या 


300 भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


( ) मनोजैविकीय कारक 
(?5ए्राएग्रांटओ 7८0०5) 

.] सनोदिकृत अवस्थाएँ और आत्महत्या (59णाणाशार डाआाट5 शा0 
$0ए९0४)-दुर्खाम के मत में 'मनोविकृत अवस्थाएँ' आत्महत्या के असामाजिक कारक हैं 
क्योंकि आत्महत्या को प्राय; मनोवैज्ञानिक एवं जैविकौय कारकों के आधार पर हो देखा 
जाता है किन्तु कुछ विद्वानों के मत में “प्राकृतिक पर्यावरण" भी आत्महत्याओं के लिए 
उत्तरदायी है। दुखोम का मानना है कि सम्भव है कुछ व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक 
स्थिति प्रत्यक्ष रूप से उन्हे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हो अथवा यह भी हो 
सकता है कि जलवायु, तापमात आदि पर्यावरण सम्बन्धी तत्त्व भी अप्रत्यक्ष रूप से ध्यविति 
को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हों, किन्तु दुर्खीम के मत में मनोवैज्ञनिक व 
प्राकृतिक स्थितियों में आत्महत्या की वास्तविक प्रेरक शक्ति नहीं होती । बह प्रेरक शक्ति तौ 
सामाजिक दशाओं में ही होती है। दुर्खाम ने “मनोजैविकौय' कारकों में मानसिक विकृतियों 
और स्रामान्य जैविकोय कारकों का आत्महत्या के साथ सम्बन्धों को स्थापित करने बाले 
सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है, जो अग्रलिखित है। प 

१... उन्माद और आत्महत्या (ग्राह्शाए आए $0॥00८)-दुर्खोंम के मत में 

उन्माद या पागलेपन एक बोमारी है। इस रोग की सत्रा भिन्‍न-भिन्‍न समाजों में भिन्न-भिन्न 
होती है। उन्माद को मानसिक अलगाब (शलाए +0८४०७०) कहा जा सकता है। दुर्खाम 
ने आत्महत्या को उन्माद का परिणाम मानने बाले विद्वानों के सिद्धान्तों का परीक्षण किया। 
इनमे दो छिद्धान्त प्रमुख हैं--( 4 ) एस्क्विगेल ने कहा है, “आत्महत्या मानसिक अलगाव 
की सभी विशेषताओं को प्रकट करती है। एक' व्यक्ति उन्पाद की अवस्था में हो आत्महाया 
का प्रयात्त करता है और आत्पहत्या करने वाले घानसिक अलगाव के रोरयी होते हैं।? जबिक 
(2) वार्डिन ने आत्महत्या को ही विशेष प्रकार का उनन्‍्माद कहा हैं /वार्डिन के अनुसार 
प्रत्येक आत्महत्या एक उन्माद है और प्रत्येक आत्महत्या करने वाला उन्‍्मादी अथवा पागल 
है। दुर्खाम ने दोनो का परौक्षण किया है, जो निभ्न है-- 

6) आत्महत्या एक उन्माद (50८08 8५ ॥597५)-दुर्खीम ने वार्डिन के कथन 
*' आत्महत्या एक उन्माद'' का परीक्षण करके बताया कि यदि आत्महत्या उन्माद का ही एक 
स्वरूप है तो यह एक ऐसा विशेष उन्माद है जो केवल एक क्रिया से ही सम्बन्धित है, 
क्योंकि शेष समस्त क्रियाओं में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति सामान्‍य दिखाई देता है। अन्य 
समस्त क्रियाओं में साम्मन्य व्यवहार रखने चाला व्यक्ति यदि किसो एक विशेष क्रिया में 
असामाय प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार के रोग को 'एक-बिपयी उन्माद' कहा जाता है 
अर्थात्‌ दुर्खाम के मत में, “एक-विपकोन्मादी वह रोगी है जिसका गस्तिब्क एक को छोड़कर 

मेष समस्त पक्षों में पूर्णिया स्वस्थ है। उसमें स्पष्ट रूप से स्थित केवल एक दोष होग है। 
उदाहरण के लिए, सब प्रकार से स्वस्थ दिखाई देने वाला व्यक्ति अपने सभी सामान्य 
व्यवहारों को करता हुआ यदि चोरी करने में विशेष आनन्द कौ प्राप्ति करता है और बिदा 
किसी विशेष कारण के चोरी करते में विशेष रूप से प्रवृत्त हो जाता है तो उस व्यक्ति को 
/“एक-विषयोन्यादी  (१804078॥79८) कहा जायेगा। वार्डिन आदि के मत में आत्महत्वा 
भी एक ही विशिष्ट उन्माद है जिसमें व्यक्ति के मन में स्वयं को समाप्त करने की इच्छा 
जामृत हो जाती है। इस प्रकार 'एक-विष्योन्माद 'एक ऐसा प्रबल संवेग है जो इतना तीव्र व॑ 
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प्रबल होता है कि किसी विशेष क्षण में मस्तिष्क इस संवेग के अधीन होकर क्रिया कर देता 
है। किन्तु दुर्खीम इस मत का खण्डन करते हुए तर्क देते हैं कि 'एक-विषयोन्माद' का रोगी 
अत्यधिक शिधिल और निराश रहता है और उसमें विचार और क्रिया के बीच का सन्तुलन 
समाप्त हो जाता है। उस व्यक्ति कौ सम्पूर्ण बौद्धिकता ही उससे प्रभावित हो जाती है और 
एक से अधिक संबेग उसे प्रभावित करते हैं, केवल एक संबेग ही नहीं। इस प्रकार एक पक्ष 
में भी पांगलपन या उन्माद तभी दिखाई देता है जब सम्पूर्ण मानसिक जीवन उन्माद से 
प्रभावित हो। अत: 'एक-विषयोन्माद' कोई रोग है ही नहीं इस दृष्टि से आत्महत्या भी 
'एक-विषयोन्मादी ' नहीं हो सकती। 

उन्माद के परिणाम के रूप में आत्महत्या (50००७ 85 8 ए८४॥॥ रण 
]॥80॥/५)-यह सिद्धान्त उनन्‍्माद के परिणाम को आत्महत्या मानता है। इस सिद्धान्त के 
अनुप्तार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति उन्मादी होते हैं। मानसिक अलगाव आत्महत्या का 
प्रमुख कारण है। एस्क्विरोल इस मत के समर्थक हैं। दुर्खाम इस सिद्धान्त को भी अस्वीकार 
करते हैं। उनके मत में कुछ उन्मादी व्यक्तियों के द्वाया आत्महत्या कर लेने के आधार पर ही 
इसे सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता इसके लिए विशेष अध्ययन व परीक्षण करने 
आवश्यक हैं। अतः इस मत का भी खण्डन करते हुए दुर्खाम ने पागलपन अथवा उन्माद से 
सम्बन्धित आत्महत्याओं को निम्नलिखित चार प्रकार का बताया है। 

उन्माद से सम्बन्धित आत्महत्याएँ--ये निम्नलिखित चार प्रकार की हैं-- 

() उन्मत्त आत्महत्या (छकक|।20आ/णा $प८0०)-३इस प्रकार कौ आत्महत्या 
मतिभ्रम अथवा विश्राति के कारण होती है। रोगी किसी काल्पनिक भय या अपमान से बचने 
के लिए आत्महत्या कर लेता है। कभी-कभी व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि कोई 
रहस्यात्मक शक्ति या मायावी शक्ति उसे मरने की आज्ञा दे रही है और आदेश के पालनार्थ 
बह आत्महत्या कर लेता है। वास्तव में इस प्रकार को आत्महत्या उन्माद के रोग के कारण 
होती है। विभिन्‍न प्रकार को भावनाएँ रोगी के भपस्तिष्क को प्रभावित करती रहती हैं। इसी 
विचार श्रृंखला में आत्महत्या का विचार भी आता है, यदि आत्महत्या का विचार एक बार मे 
सफल महीं हो पाता तो व्यक्ति पुन: उस बिचार को ही त्याग देता है। इस प्रकार उन्‍्माद की 
स्थिति में को जाने वाली आत्महत्या उन्‍्माद का ही परिणाम है। वार्डिन ने एक व्यक्ति के 
विषय में बताया है कि बह उसी रोग के वशौभूत होकर आत्महत्या करने के लिए पानी में 
उतरा-पानी कम होते के कारण गहरे पानो कौ खोज करने लगा। तभी एक कस्टम 
अधिकारी ने उसे तुरन्त नदी से बाहर आने की धमकी दी अन्यथा वह उसे गोली मार देगा। 
बस, वह व्यक्ति तुरन्त बाहर निकला और उसने आत्महत्या का विचार ही त्याग दिया। 
विचार-परिवर्तन का यह बड़ा सटीक दृष्टांत है। 

(7) अवस्ादपूर्ण आत्महत्या (१/६]॥॥०॥०५ $प्रञाटा0०)--अत्यधिक निराश, शोक 
अथवा दुःख इस प्रकार को आत्महत्या का कारण होता है। रोगी स्थयं को सबसे अलग 
समझने लगठा है, जोवन अन्धकारपूर्ण लगता है, किसी प्रकार को खुशी उसे प्रभावित नहीं 
करती। मन में बड़ा कष्ट अनुभव होता है--इस प्रकार के लक्षण चाले व्यक्ति बड़ी चतुराई से, 
शान्ति व विचारपूर्वक आत्महत्या करते हैं--आत्महत्या करने मे शीघ्नता नहीं करते। इनका 
रोग स्थाई होता है। दुर्खाम ने फेल्रेट द्वारा प्रस्तुत एक लडकी का उदाहरण दिया है जो चौदह 
त्र्ष तक अपने गाँव मे रहने के चाद पढ़ने गईं। वह वहाँ पर बड़ी उदास व खिन्‍न रहने लगी 
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और मरने को इच्छा से ददो में डूबने को चल दो-किस्तु ' आत्महत्या एक अपराध है।' यह 
पता लगने के बाद वह रक गई और पुन: एक वर्ष बाद उसने आत्महत्या करने के कई प्रयास 
किए। 

(77) सम्मोहित अथवा बाध्यता-मनोग्रस्ति आत्महत्या (00525३0ए6 $छटा08)-- 
इस प्रकार को आत्महत्या में शेगी के मन पर हर समय आत्महत्या का विचार छाया रहता है। 
मृत्यु की इच्छा से उसका मस्तिष्क सम्मोहित रहता है। मरने का कोई कारण सम्मुख न होने 
पर भी मरने को इच्छा व्यक्ति को प्रेरित करतीं रहती है। वह इस इच्छा को दबाने को 
कोशिश भी करता है और अत्यधिक दुःखी रहता है। अन्त मे वह आत्महत्या कर लेता है। 
ब्रियरे डी बिसमांट ने एक ऐसे रोगी का उदाहरण दिया है जो शारीरिक, मानसिक व 
पारस्परिक स्थितियों से प्रसन्न होते हुए भी मृत्यु के विचार से निरन्तर ग्रसित रहद्धा था। 

(४) आवेगपूर्ण अंधवा स्वचालित आत्महत्या (7्रत0$४6 07 #ए०ा720० 
5020£)--इस प्रंकार को आत्महत्यां का कोई वास्तविक अथवा काल्पनिक कारण नहीं 
होता है। इसमें मृत्यु कां विचार अचानक एक आवेग के रूप में रोगी के मन में उत्पन्त हो 
जाता हैं और इस इच्छा कौ पूर्ति के लिए तुरन्त हो वह आत्महत्या कर लेता है। यह सब कुछ 
ही पलों मे घट जाता है। किसी कब्र के समोष से गुजरने पर, तलवार या चाकू आदि को 
६३०३ अचानक ही व्यक्ति आत्महत्या की तीब्र इच्छा कर लेता है और आत्महत्या कर भी 

ता है। 

उपर्युक्त चारो प्रकार की आत्महत्याएँ बिता किसी वास्तविक प्रेरणा के होती हैं। 
दुर्खीम का मानना है कि अनेकों आत्महत्याएँ इस प्रकार कौ होती हैं जो उपर्युक्त में से किसी 
प्रकार में सम्मिलित नहीं होतीं। अधिकाश आत्महत्या के साथ घास्तविक प्रेरणाओं का 
सम्बन्ध होता है। अत: उन्माद ही आत्महत्या का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। 

टे. स्नायुदोष और आत्महत्या (१८ए7४८४॥ ज0 ए८ ॥0०)--स्तायुदोष अथवा 
नाडी-दौर्बल्य भी एक मानसिक रोग है। इसकी विशेषता यह होतो है कि इसमे व्यक्ति न तो 
पूर्णतया मनोविकृत होता है और न हो पूर्णतया सन्तुलित। दुर्खीम इसे उन्माद का प्रारम्भिक 
स्वरूप कहते हैं जिसमे सामान्य-सी घटनाओं पर हो रोगी उत्तेजित हो उठता है। सामान्य-सी 
बात पर अत्यधिक कष्ट का अनुभव करना तथा सामान्य घटना को अठि आलनन्ददायी मानना 
अर्थात्‌ हर्ष और विषाद को अस्थिर उत्तेजनाएँ व्यक्ति के मानसिक सन्तुलन को विकृत कर 
देतो हैं और रोगी अपने जीवन मे बडो परेशानी का अनुभव करता है, अन्त में परेशान होका 
आत्महत्या कर लेता है। 

उन्माद और स्नायुदोष के सिद्धान्तों की आलोचना (एजाएओ॥ एणी पट 6एणा९5 
एा पाएश्ञा।ए आ0 [िशा95६0873)- दुर्खाम ने स्नायुदोष को आत्महत्या का मूल कारण 
नहीं माना है। उनके मत मे स्नायुरोग आत्महत्या का कारण तभी बन सकता है, जब 
सामाजिक परिस्थितियाँ उसमे विशेष रूप से सहायक रहीं हों। दुर्खीम के मत्त में आत्महत्या 
की घटनाओं, स्नायुदोष या मनोविकृति के रोगियों की सख्या के अनुपात में यदि समानता 
पाई जाए तभी मनोविकृति का आत्महत्या का कारण माना जा सकता है। साथ ही सामाजिक 
परिस्थितियों के अभाव में भी मनोविकृति की सख्या के अनुरूप आत्महत्या की दर घटती 
अथवा बढदुही रहतो है। तभी इन दोनों में सह-सम्बन्ध माना जा सकता है, किन्तु वास्तविकता 
इप्तके विपरीत है। दुखीम ने धार्मिक भिन्‍नता, लैंगिक भिन्‍नता, आयु भिन्‍नता और देश-काल 
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व परिस्थिति को भिनता के आधार पर आँकड़े एकत्र करके परीक्षण किया है और यह सिद्ध 
किया है कि आत्महत्या और उन्माद अथवा स्नायुदोष मैं कोई कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है। 
दुर्घाम के भत में उन्मादी दोष से प्रभावित स्त्रियाँ अधिक होती हैं। कॉच और मायर (0० 
शाएं (श३७३९) ने भी इस मत कौ पुष्टि करते हुए बताया है कि ग्यारह देशों के अध्ययन के 
आधार पर 4000 पुरुषों में .8 एवं 4000 स्त्रियों में 30 व्यक्ति उन्‍्मादी अथवा स्नायुदोष 
से पीड़ित रहते हैं, किन्तु दुर्खीम ने 2 देशों के आँकड़े एकत्र करके प्रमाणित किया है कि 
आत्महत्या प्रमुखतया पुरुषों को क्रिया है। स्त्रियों और पुरुषों में आत्महत्या का अनुपात : 4 
है। निष्कर्ष निकलता है कि उन्माद अथवा स्नायुदोष आत्महत्या का मुख्य कारण नहीं है। 
दुर्खीम ने धर्म, आयु एवं कालक्रम के अनुसार परीक्षण करके भी इसकी पुष्टि को है। अतः 
दुर्खाम के मतानुसार, “स्नायुदोष स्वयं में एक बहुत सामान्य मनोभूमि है; जो किसी विशेष 
क्रिया को जन्म नहीं देती है, करन परिस्थितियों के अनुसार विभिन्‍त स्वकृषों से प्रकट हो 
सकती है।!! 

3, मद्यपान और आत्महत्या (8:0॥0॥श॥ श० $9८०६४)-कुछ विद्वानों द्वारा 
मद्यपान को आत्महत्या का कारण माना गया है, परन्तु दुर्खाम ने भद्यपान के अपराधियो को 
संख्या और आत्महत्या की व्याख्या का तुलनात्मक अध्ययन करके स्पष्ट किया है कि मद्यपान 
और आत्पहत्या में कोई गुण-सम्बन्ध नहीं है। दुर्खाप्र ने जर्मगी और फ्रांस में इस प्रकार के 
अध्ययन किए हैं। उसने पोजेन (205८॥) नामक प्रान्त का भी अध्ययन किया और बताया कि 
वहाँ सबसे कम आत्महत्याएँ होती हैं, जबकि सर्वाधिक शराब पीने का वहाँ प्रचलन है। 
जर्मनी के दक्षिण प्रान्त में लोग सबसे कम शराब पीते हैं, और आत्महत्या कौ दर भी चहाँ 
कम है। अतः आत्महत्या का कारण मद्यपान नहीं माना जा सकता। 

आलोचना ((गएट्ाज्ञा))-दुर्खीम के विचार में आत्महत्या को व्याख्या मद्यपान की 
मनोविकृति के परिणामस्वरूप नहीं कौ जा सकतों। न तो आत्महत्या स्वय उन्माद का स्वरूप 
है और न हीं मद्यपान की मनोवृत्ति आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि यह सम्भव है 
कि मद्यपान से उन्मत्त हो सकेगा किन्तु केवल मद्यपान ही प्रमुख कारण नही है। दुर्खाम के 
मत में, “वास्तव में सयान परिस्थितियों में उन्यकत व्यक्ति स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा 

आत्महत्या के प्राति अधिक झुकवा है, परन्तु ऐसा वह अनिवार्य रूप से अपनी दशा के कारण 
नहीं करता है। उप्तकी वह शक्ति अन्य कारकों के प्रभाव के म्राध्यम से ही क्रियाशौल होती 
है जिनकी खोज की जानी चाहिए।”* 

१.2. सामान्य मनोजैदिकीय कारक और आत्महत्या (ठ€0९०। 7?8५८॥०- 
छाणएण्ट्टाट्य छएाण जात $ध८०८)-- आत्महत्या के अस्तामाजिक कारकों मे मानसिक रोग 
के अतिरिक्त दूसरे कारक सामान्य मनोजैविकीय भी महत्त्वपूर्ण माने जा सकते हैं। आत्महत्या 
मानसिक व्याधिथों का हो परिणाम नहीं हो सकतो, बल्कि आत्महत्या के लिए उत्तरदायी 
कारक मनोजेैविकीय भी हो सकते हैं, जिनमें प्रजाति और पैठृकता भी माने जा सकते हैं, 
क्योंकि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित 
करती है अतः वे लक्षण मनोजैदिकीय हो सकते हैं। मनोजैविकीय कारक निम्नलिखित दो 
प्रकार रे हैं--(१) प्रजाति और (2) पैतृकता। इनको क्रम से इस रूप से देखा जा 
सकता ह-- 
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(0) प्रजाति और आत्महत्या (२79८८ उ06 $णा८ा0०)--प्रजाति को आत्महत्या का 
कारण मानने के पूर्व इसका अर्थ जानना आवश्यक है। 

प्रजाति का अर्थ (॥८आगाहए रण 06 २४८८)--दुखौम के अनुसार, “आधुनिक 
अर्थ मे प्रजाति उन व्यक्तियों का समूह है, जो सामान्य शारीरिक लक्षणों से युक्त है। ये 
सामान्य लक्षण यौन-संसर्ग के आधार पर पैतृकता से प्राप्त होते हैं।'" 

क्वाटरेफेन, प्रिचर्ड और ब्रोका आदि मनोषियों की प्रजाति सम्बन्धी परिभाषाओं के 
आधार पर दुर्खीम ने प्रजाति की दो प्रमुख विशेषताएँ बताई हैं-- ., 

(१) प्रजाति उन व्यक्तियों का समूह है, जो एक-दूसरे के समान हैं, तथा 

(2) प्रजाति से सम्बन्धित ये समानताएँ पैतृकता पर आधारित होती है। 

दुर्खाम ने इन विशेषताओं के आधार पर प्रजाति को राष्ट्रीयता का समानार्धक बताया 
है। इस प्रकार विभिन राष्ट्रों के लोग भी पैठक समानता रखते हैं क्योकि वे बहुत समय से 
परस्पर घनिल्‍्ठतया सम्बन्धित है। परस्पर सम्पर्क के कारण विभिन्‍न प्रजातियों के व्यक्ति इस 
प्रकार एक-दूसरे से मिल गए हैं कि अब कोई भो प्रजाति शुद्ध नहीं रह गई है। अत; 
आधुनिक समय मे प्रजाति किसी निश्चित तथ्य का प्रतीक नहीं रह गईं है अथवा यह कहा 
जा स्रकता है कि प्रजाति और राष्ट्रीयता दोनो समान हैं। 

आलोचना ((शधघटा॥)-दुर्खीम ने मौरसेलि द्वारा बताई गई चार प्रजातियों का 
अध्ययन किया है--() जर्मन प्रजाति प्ररूप, (2) कैल्टो प्रजाति प्ररूप, (3) स्लाव प्ररूप 
और (4) यूराल प्रजाति प्ररूप | दुर्खीम ने पहले ठीन प्रजाति समूहों का आत्महत्या फी दर के 
आधार पर वर्गाकरण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि प्रजातीय लक्षणो के आधार पर 
आत्महत्या के सम्बन्ध को स्थापित नहीं किया जा सकता। आत्महत्या की दर का अन्तर 
राष्ट्रीता के कारण होता है, न कि प्रजात्रि के कारण। दुर्खाम प्रजाति और आत्महत्या के 
सम्बन्ध को अस्वीकार करते हैं और आत्महत्या मे कमी अथवा अधिकता का कारप लोगों 
कौ बाह्य परिस्थिति में अन्तर का आना मानते हैं। दुर्खाम ने कद के आधार पर अध्ययन 
किया और पाया कि यदि किसी प्रजाति में ऊँचे कद वाले लोगों को तुलना में नीचे कद वाले 
लोग कम या अधिक आत्महत्या करते हैं तो विभिन क्षेत्रों मे आत्पहत्या की दर का कारण 
उन क्षेत्रों को सभ्यता, भौगोलिक पर्यावरण एवं इनकी सामाजिक परिस्थितियों का अन्तर 
माना जा सकता है। इस प्रकार दुर्खाम के मत में प्रजाति आत्महत्या का कारक नहीं है। 

(४) पैतृकता और आत्महत्या (प०१79 भा० $७७८॥१९)--कुछ वैज्ञानिक पैतृकता 
को आत्महत्या का कारण मानते हैं। पैतुक-आत्महत्या से तात्पर्य यह है कि आत्महत्या करने 
बालो के बच्चे भी इसलिए आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके माता-पिता के आत्महत्या के 
लक्षण उनमे भी पैतृकता से आ जाते हैं। गाल तथा एस्क्विय्रेल आदि विद्वानों ने अपने इस 
तथ्य की पुष्टि में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। गाल के अनुसार पेरिस के एक धनी जमींदार 
ने आत्महत्या की और उसके सात बनने थे जो सभी आत्महत्या करके ही मृत्यु को प्राप्त हुए। 
एस्क्विरोल ने भी ऐसा ही उदाहरण दिया है--एक व्यापारी के भी पाँच बच्चो में से चार ने 
आत्महत्या कौ और पाँचवे ने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया। 

आलोचना (एग्रशटज्ञा])-दुर्खीम के मत में पैतृकता को आत्महत्या का कारण 

मानना ठोक नहीं है क्योकि आत्महत्या के गुणो का हस्तान्तरण नहीं होता है। दुर्खीम का 
मानना है कि यदि पैठृकता ही आत्महत्या कौ प्रवृत्ति का आधार है तो स्त्री-पुरुष एवं प्रत्येक 
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आयु के लोगों पर समान रूप से इसका प्रभाव पड़ना चाहिए किन्तु उन्होंने आयु ओर लिंग से 
सम्बन्धित आँकड़े प्रस्तुत करके इन दोनो के सम्बन्ध के सिद्धान्त का खण्डन किया है। 
आत्महत्या एक संक्रामक घटना है। उन्मादी अथवा स्नायुदोष का रोगी अपने परिवार वालों 
कौ आत्महत्या का स्मरण करके चैस्सता कर सकता है, किन्तु इसका कारण मानसिक दुर्बलता 
के कारण संक्रामक आक्रमण है, पैत॒कता नहीं । एक अस्पताल मे 48 रोगियों ने एक अन्‍्धेरे 
स्थान पर फाँसी लगाकर एक के बाद एक करके आत्महत्या की और जब वह फाँसी का 
'फन्दा वहाँ से हटा लिया गया तो आत्महत्या भी नही हुई। इसस्ले निष्कर्ष निकलता है कि न 
तो प्रजातीय लक्षण और न ही पैतृकता आत्महत्या का कारण है, बल्कि मनोवैज्ञानिक 
प्रवृत्तियाँ भी सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ मे ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होती हैं। 


(2 ) प्राकृतिक या भौगोलिक दशाएँ और आत्महत्या 
(षिश्वाप्ात। जे (60श्रावए॥0था! (ए॥तराणा$ शाप 8प्राट्ा (6) 

प्राकृतिक पर्यावरण भी विशेष प्रकार के रोगौं को जन्म देता है। अत: प्राकृतिक 
दशाओं के प्रभाव से भी आत्महत्याएँ हो सकती हैं। इनमें जलवायु और तापमान आत्महत्या 
का कारण हो सकता है। दुर्खाम के मत मे भौगोलिक दशाएँ स्वयं में आत्महत्या के लिये 
उत्तरदायी नहीं है, किन्तु इन भौगोलिक अथवा प्राकृतिक कारकों का प्रभाव सामाजिक 
दशाओं पर पड़ता है और ये सामाजिक दशाएँ व्यक्तित को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित 
करतो हैं। इन प्राकृतिक अथवा भौगोलिक दशाओं मे जलवायु और ठापमान को लिया गया 
है, जिसकी व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है-- 

१. जलवायु और आत्महत्या (007६ आए $9०५८)--मौरसिल ने आत्महत्या 
के लिए जलबायु को कारक माना है। उनके अनुसार 47* त्तथा 57* अक्षाश और 20' तथा 
40' देशान्तरों के बीच का क्षेत्र आत्महत्या के लिये सर्वाधिक अनुकूल होता है। इस क्षेत्र मे 
अधिकतर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जो आत्महत्या के लिये उत्तरदायी है। इस 
प्रकार मौरसिल आत्महत्या के लिये समशीतोष्ण जलवायु को सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं, 
किलु दुर्खोथ इस विचार से सहमत नहीं हैं । वे इस तथ्य का खण्डन करते हैं। 

आलोचना ((शश०प्ा)-दुर्खाम को मान्यता है कि आत्महत्याएँ सभी प्रकार कौ 
जलवायु में होती हैं। भारत में भी जहाँ बहुत गर्मो पड़ती है, किसी समय अधिक 
आत्महत्याएँ होती रही हैं। इटली में जब रोमन साम्राज्य यूरोप की सभ्यता का केन्द्र था, तब 
वहाँ बहुत आत्महत्याएँ होती थीं। अत: समशीतोष्ण जलवायु आत्महत्या कौ दर का कारण 
नहीं है, अपितु इसमें विकसित होने बाली विशिष्ठ सभ्यता और उसका वितरण ही आत्महत्या 
का कारण हो सकता है। उनका कहना है, “लोगों मे आत्महत्या की प्रवृत्ति कै कारण की 

खोज जलवायु के रहस्यात्मक प्रभाव में नहीं, बल्कि इय सभ्यता की प्रकृति में विभिन देशों 
मे इसके वितरण की पद्धति में को जानी चाहिये।'! 

दुर्खीम के मत मे आत्महत्या की दर में कमी अथवा चव॑द्धि वास्तव में सामाजिक 
कारकों का परिणाम है। उन्होने बताया कि सन्‌ 870 तक इटली के उत्तरो भाग मे अधिक 

आत्महत्याएँ होती थीं, परन्तु इसके पश्चात्‌ केद्रीय भाग में अधिक आत्महत्याएँ होने लगीं, 
फिर देक्षिणो भाग में आत्महत्या को दर बढ गई। बाद मे उत्तरी केद्धीय क्षेत्रों का अन्तर कम 
होकर पुनः एकबार केन्द्रीय क्षेत्र मे ही सर्वाधिक आत्महत्याएँ होने ल्गीं। इस समस्त 
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परिवर्तन का कारण जलवायु नहीं, वरन्‌ सन्‌ 870 में रौम की विजय के बाद इटली को 
राजधानी का केद्धीय भाग मे आ जाना था, जिसके फलस्वरूप सभी वैज्ञानिक, औद्योगिक 
और कलात्मक क्रियाएँ इस क्षेत्र में आ गई और आत्महत्या को दरों में वृद्धि हो गई। इस 
प्रकार आत्महत्या का कारण जलवायु न होकर सामाजिक है। 

2. मौसमी तापमान और आत्महत्या (56३४४०व) परध्याएटाक्षा8 श्वाऐं 
50006)--प्राय: मौसम को भी आत्महत्या का कारण माना जाता है और यह सोचा जाता है 
कि जब आकाश मे अच्धेर हो, तापमान बहुत कम हो, नमी अधिक हो, प्राकृतिक वातावरण 
में निराशा प्रतीत होती हो तो इस निराशापूर्ण वातावरण में मनुष्य के मन में विधाद उत्पन्न हो 
जाता है, जो उसे जीवन के प्रति उदासोन बना देता है। मॉण्टेस्क्यू के मत में ठण्डे और 
कूद्यबृत देश आत्महत्या के अनुकूल होते हैं। अत: पतझड़ के मौसम मे अधिक आत्महत््याएँ 
होनो चाहिए, परन्तु दुर्खाम इस विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि, “अधिकतस 
आत्महत्या न तो सार्दियों में होती हैं और न प्रतञ्ड़ में; बाल्कि मधुर गौसय में होती हैं। जब 
प्रकृति सर्वाधिक मुस्कयती है और तापमान सर्वाधिक सोम्य होता है। मनुष्य जीवन को तय 
त्यागना प्चन्द करता है, जब वह सबसे कंस काठिन होता है।”" गर्मियों में अधिक 
580 को जाती हैं। दुर्खीम के मत में गर्मी और सर्दो की आत्महत्याओं का अनुपात 
 +4 है। 

आलोचना ((गञा८्आ्ा)-इर्खीम ने सात प्रमुख राज्यों मे ग्रीष्प, बसन्‍्त, पतझड़ 
और शीत ऋतुओ मे होने वाली आत्महत््याओं का अध्ययन किया है और बढाया है कि 
प्रत्येक देश मे विभिन्‍न ऋतुओं में सर्वाधिक संख्या मे आत्महत्याएँ ग्रीष्म ऋतु में और सबके 
कम शीत ऋतु में होती हैं। फिर भी दुर्खाम आत्महत्या का कारण गरमी को नहीं मानते हैं। 
उनका कहना है कि यदि गर्मी आत्महत्या का कारण है तो गरम देशो में अधिक आत्महत्याएँ 
होनी चाहिये, परन्तु यूरोप के दक्षिणी भागो मे आत्महत्याएँ उत्तरी देशों की तुलना में कम हैं। 

अत; थर्मापीटर के परिवर्धन और आत्महत्या में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीँ है। 


आत्महत्या का ब्रास्तविक आधार सामाजिक क्रिया है 
(6 छ&आ एच््ा5 ए एक्ट 5 8607 लाश) 
सामाजिक क्रिया मे होने वाले परिवर्तन ही आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। 
ताप्यान मॉँसम और महीनों के अनुसार सामाजिक क्रिया की भाजा एवं गति में परिवर्तन 
होहा रहद्ा है।जब दिन लम्बे होते हैं तो आत्महत्या अधिक होती है और दिन जब छोटे होने 
लगते हैं तो आत्महत्या की दर कम होती जाती है। दुर्खीम के मत मे आत्महत्या और दिन की 
लम्बाई का कुछ सम्बन्ध है। मुख्यतः: आत्महत्याएँ दिन में ही होती हैं अतः दिन की लम्बाई 
के बढ़ते के साथ-साथ आत्महत्या की मात्रा मे परिवर्तन हो जाता है, किन्तु दिन में 
आत्महत्या अधिक होने का कारण तापमान नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि दिन में 
सामाजिक जीवन अधिक सक्रिय हो जाता है। इस तीव्रता और गहनता के कारण ही 
आत्महत्याएँ दिन में अधिक होती हैं। प्रात: व दोपहर के बाद सामाजिक क्रियाएँ अधिक 
होती हैं। इस कारण आत्गहत्या भी इन्हीं समयों में होतो है। रात्रि विश्राम का काल होता है। 
अत; जीवन इस समय निष्क्रिय हो जाता है और तब आत्महत्याएँ भी कम होती हैं। 
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दुर्खीम इस मान्यता को सप्ताह के आधार पर भी लेते हैं। ग्युरी (90थ79) ने जो 
सप्ताह सम्बन्धी विवरण दिया है उसके आधार पर दुर्खीम ने निष्कर्ष निकाला है कि शुक्रवार 
को अच्छा दिन नहीं समझा जाता, क्योंकि इस दिन व्यापारिक जीवन में शिधिलता आ जाती 
है, सामाजिक क्रिया भी शिधिल हो जाती है। शनिवार की शाम तक यह शिथिलता बढ़कर, 
रविवार को पूर्णतया बढ़ जाती है और क्रियाएँ रुक जाती हैं। अत: रविवार को आत्महत्याएँ 
कम होती हैं, किन्तु रविवार को स्त्रियों को सक्रियता बढ़ जाती है अतः स्त्रियों में 
आत्महत्याएँ उस दिन अधिक होती हैं। 

मौसम के अनुसार भी आत्महत्याएँ घटती-बढ़ती है। सर्दी के दिनों में सामाजिक 
जीवन निष्किय हो जाता है, बैसन्त के समय में सक्रियता बढ़ जाती है। अन्तःक्रिया तेज हो 
जाती है और जून और जुलाई में आत्महत्याओं की संख्या में और भी वृद्धि हो जाती है 
क्योकि इस मौसम में गाँवों मे सक्रियता बढ़ जादी है। अगस्त में सामाजिक क्रिया कम होने 
से आत्महत्वाएँ भी कम होती हैं। 

अत; दुर्खाप्र के मत में-- आत्महत्या का पटना-बढ़गा भौगोलिक परिवर्तनों पर निर्भर 
नहीँ हैं, बरन्‌ सामाजिक क्रिया की तीव्रता एवं मंदता पर निर्भी करता है। यद्यापि सामाणिक 
क्रिया की ये दशाएँ भौगोलिक दशाओं से ही प्रभावित होती हैं। 


अनुकरण और आत्महत्या 
(परञां।800 थाएं 208) 


अनुकरण को एक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है जो व्यक्ति को दूसरो के समान 
क्रिया के लिए प्रवृत्त करती है। 


अनुकरण को तौन अर्थों मे प्रयुक्त किया जाता है-- 

(१) अनुकरण का एक अर्थ त्तो यह होता है--जिसमें किसी समान कारण से 
प्रभावित होकर किसी सामाजिक समूह के लोग एक संगठित चेतना के रूप में समान रूप से 
सोचते या अनुभव करते हैं। 


(2) इसका दूसरा अर्थ वह प्रेरणा है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित विचारों, 
प्रथाओ अथवा क्रियाओं के अनुरूप व्यवहार करता है। 


(3) अनुकरण का तीसरा अर्थ वह है, जिसमें किसी देखी हुई अथवा जानी हुई 
घटना अथक क्रिया को व्यक्ति स्वयं करता है। 

दुर्खाम ने तीसरे अर्थ को स्वीकार किया है जिसमे किसी क्रिया को देखकर व्यक्ति 
स्वयं उसी प्रकार कौ क्रिया करता है-जैसे--हँसते व्यवित को देखकर स्वयं हँस देना, रौते 
को देखकर रो देना आदि अनुकरण के उदाहरण हैं जिसमे अनुकरण के लिए ही अनुकरण 
किया जाता है। यह एक यात्रतरिक प्रवृत्ति है और मूल क्रिया को प्रतिध्वनि है जिसका कोई 
बाह्य कारण नहीं होहा। इस रूप में अनुकरण एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और यदि व्यक्ति 
इसी अनुकरण के आधार पर आत्महत्या कर लेता है तो आत्महत्या का आधार मनोवैज्ञानिक 


और | भी हो सकता है--इसके लिए अनुकरण के सिद्धान्त की परीक्षा लो जा 
सकती है। 
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अनुकरण सिद्धान्त का परीक्षण 
(छडशाएाबाता एबं पग्रटठाफ) 
अनुकरण के सिद्धान्त का निम्नलिखित आधारों पर परीक्षण किया जा सकता है-- 


(0) आत्महत्या की संक्रामक प्रवृत्ति--अनुकरण को संक्रामक प्रकृति बाला माना 
जाता है--अर्थात्‌ सक्रामक रोग के समान अनुकरण व्यक्तियों में फैलता है। पाइनेल ने इसके 
अनेक उदाहरण दिये हैं, जैसे-स्टेम्पस्‌ के एक पुजौरी ने आत्महत्या कौ तो कुछ दिन 
पश्चातू अन्य लोगों ने भी आत्महत्याएँ कों। जेरशलम के आक्रमण के समय अनेक यहूदियों 
ने आत्महत्या करली। इस आधार पर षाइनेल आत्महत्या को संक्रामक रोग के समान मानते 
हैं, किन्तु दुर्खाम इस सिद्धान्त का खण्डन करते हैं। उनका मानना है कि संक्रामक रोग 
सामूहिक रूष में फैलता है और एक से दूसरे को लगता है, किन्तु आत्महत्या कौ प्रकृति उस 
प्रकार को नहीं है, यह तो सामाणिक परिस्थिति मे उत्पन्न सामूहिक मनःस्थिति का परिणाम 
होतो है। 

(॥) आत्महत्या का भौगोलिक वितरण और अनुकरण (66०ह्वभ्क0व 
एडगएणाणा ० इपलए८ आ0 पराव207)-दुर्खाम के मत मे अनुकरण का प्रभाव तभी 
समझा जा सकता हैं, जब यह पता लग जायें कि किस क्षेत्र का अनुकरण हो रहा है। यदि 
आत्महत्या का कारण अनुकरण की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है त्तो एक क्षेत्र मे होने वाली 

आत्महत्याओं को दर बढ़नी चाहिये, भले ही उनका सामाजिक पर्यावरण अलग रहा हो। 
अनुकरण-केद्ध की स्थापदा करने के लिये दुर्खाम ने तीन मापदण्डों का निर्धारण किया है-- 
बॉ (१) उस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों को तुलना में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होनी 
चाहिये। 


(2) इन क्षेत्रो की ओर आस-पास के लोगो का ध्यान निरन्तर बना रहना चाहिये। 


(3) इस केन्द्र के निकटतम स्थान में आत्महत्या का अधिक अनुकरण होना चाहिये 
फिर प्रभाव कम होता जाना चाहिये। 

दुर्खाम ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि आत्महत्या के 
अनुकरण मे कोई निश्चित केद्र नहों है। यदि किस्हों क्षेत्रों में आत्महत्या की दर में निकटता 
आती है दो उसका कारण सामाजिक हो सकता है। इस प्रकार दुर्खीम यहाँ भी सामाजिक 
कारणों को महत्त्व देते हैं। 

पाल ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि आत्महत्या उन्हीं लोगों 
के द्वाय को जाती है जिनमे इस प्रकार की प्रवृत्ति पहले से हो विद्यमान होती है। दुर्खाम ने भी 
आत्महत्या को सक्रामक-प्रकृति के विचार को अस्वीकृत किया है और यह भाना है कि 
अनुकरण आत्महत्या का मोलिक कारण नहीं है।यह केवल उस अवस्था को प्रकट करवा है, 
जो इस क्रिया का वास्तविक संचालक कारक है। निष्कर्षत: आत्महत्या अनुकरण का 
परिणाम नहीं हैं। 

आत्महत्या के प्रकार (0णांत्ाात ५7४५ ण॑ 8७202)- जैसा कि पूर्व पृष्ठी के 
आधार पर यह स्पष्ट ही चूका है कि आत्महत्या को प्रव॒त्ति को मनोजैविकौय अथवा 
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प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता है, अपितु यह एक 
सामाजिक घटना है, जिसका प्रकटीकरण व्यक्तिगत रूप में होता है। विभिन्‍न प्रकार के 
सामाजिक, आर्थिक कारण आत्महत्याओं के लिये उत्तरदायी होते हैं। आत्महत्याओं की 
विशेषता की समागता एवं भिनता के आधार पर दुर्खीम ने उनके प्रकारों का निर्धारण किया 
है। उनके मत में आत्महत्या के प्रकारों का वर्गीकरण उनको उत्पन्त करने वाले सामाजिक 
कारकों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाना चाहिये। इस दृष्टि से जितने प्रकार के 
सामाजिक कारक होंगे उतनी ही प्रकार की आत्महत्याएँ होंगी। दुर्खाम आत्महत्या के प्रकारों 
में धर्म, परिधार, राजनीति, व्यवसाय आदि सामाजिक तत्त्वों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। अब 
आगे के पूष्ठों में आत्महत्या के प्रकारों पर प्रकाश डाला जायेगा। दुर्खाम ने प्रमुख रूप से तोन 
प्रकार की आत्महत्याओं का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं-- 


१. अहंवादी आत्महत्या, 
2. परार्थवादी आत्महत्या, तथा 
3. आदर्शहीन आत्महत्या। 


(१ ) अहंवादी आत्महत्या 
(छटणडाए $प्रंटा06) 
दुर्खाम का मानना है कि सामाजिक परिस्थितियाँ विशिष्ट भावात्मक स्थितियों को 
जन्म देती हैं जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आत्महत्या करता है। अहंवादी आत्महत्या का मूल 
कारण सामाजिक समूहो मे विघटन का होना है। दुर्खीम का कहना है कि व्यक्ति के 
व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में जब असन्तुलन हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को 
समाज के साथ आवद्धित नहीं पाता है तो अतिशव वैयक्िकिवा (शा52 
प्रथाश07४2900॥) कौ स्थिति आ जाती है। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि 
यदि कोई विशिष्ट सामाजिक समूह संगठित है, उसके सदस्यों की समूह के साथ एकात्मकता 
है, वे समूह के आदर्शों के अनुरूप आचरण करते हैं व सामूहिक जीवन के प्रति लगाव रखते 
हैं, तो उसके सदस्यों में परस्पर व समूह के प्रति प्रेम व रुचि बनो रहती है, किन्तु यदि ऐसी 
स्थिति उत्पन हो जाए कि समूह के सदस्य सामूहिक गतिविधियों के प्रति उदासीन हो जायें, 
उसमें रुचि लेना छोड़ दें, उसके प्रति आकर्षण न रखें, ठो सामाजिक सपृह विखण्डित हो 
जाते हैं। उनमे असंगठन व विघटन की स्थिति हो जाती है और फ़िर उस समूह के व्यक्तियों 
हि ० जीवन के प्रति भी लगाव व झुकाव नहों रहता, उस स्थिति में अधिक आत्महत्याएँ 
त़ी हैं। 

दुर्खाौभ के मत में जब सामाजिक सपूहों में एकीकरण होता है तो आत्महत्या की दर 

कम होती है और सामाजिक समूहों में विघटन होने पर आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। जब 
समूह में एकौकरण का अभाव हो जाता है तो व्यवित समाज से अलग हटकर केवल अपने 
आप पर निर्भर हो जाता है अर्थात्‌ समूह जितना दुर्बल होता है, व्यक्ति उस पर उतना ही कम 
आश्रित रहता है और स्वयं पर उतना ही अधिक निर्भर रहता है, ऐसी स्थिति में वह अपने 
निजी हितों की पूर्ति में सहायक होने वाले आचरणों का ही पालन करता है। अतः दुखोंम का 
मानना है, “यदि हम इस अवस्था को. जिसमें व्यक्तिगत अहस्‌ की शक्ति सामाजिक अहमू 
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की हुलना में अधिक बढ़ जाती है, अहम्‌वाद कहने के लिये सहमत हों तो हम आतिशय 
व्यक्तिवाद से उत्पनन होने वाली आत्महत्या के! विधिष्ट एकार की 'अहयवादी आत्महत्या ' 
कह सकते हैं //” 

सामूहिक शक्ति की प्रबलता के कारण व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों को भली-भाँति 
निभाता है व नियमों की पालना करता है इससे सामूहिक एकीकरण बना रहता है किन्तु 
इसके अभाव में वह स्वतन्त्र होकर अपनी इच्छानुसार आचरण करता है और अपना भाग्य 
निर्माता भौ स्वयं बन जाता है और इसी से अपने जीवन को समाप्त करने का भी उसको 
अधिकार हो जाता है। संगठित समूहों में जो भावनाएँ व विचार सामूहिक शक्ति पर निर्भर 
करते हैं, उनमें परस्पर विचारों का आदान-प्रदान होता है और सामान्य भावनाओं व लक्ष्यों के 
आधार पर जीवन के प्रति व्यक्ति का जो लगाव होता है, वह असंगठित सामाजिक समूहों में 
नहीं पाया जाता। असंगठित समूह के सदस्य जीवन की कठिनाइयों को चुपघाप, अकेले 
रहकर सहन करने में सक्षम नहीं हो पााते। परिणामस्वरूप आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि 
उनका इनका कोई लक्ष्य नहीं रह पाठा, उनको जीवन असहां लगने लगता है। अत; यह कहा 
जा सकता हैं कि अतिशय व्यक्तिवादिता आत्महत्या का कारण है। 


अहंवादी आत्महत्या का समाज से सम्बन्ध (२८|आ०णा ्॑ छ8०५॥८ $07276 
ज्ा। 80८४५)-दु्खाम ने समाज और जीवन में सम्बन्ध स्थापित किया है। उनका भातना 
है कि सभ्य मनुष्य की क्रियाएँ सामूहिक जीवन से उत्पन्न होती हैं और इन क्रियाओं का 
उद्देश्य भी सामूहिक होता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ये क्रियाएँ समाज का 
प्रतिनिधित्व करती हैं । जितना अधिक व्यक्ति समाज से संबद्ध रहता है, वह उतना ही अधिक 
सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है और समाज से जितनी पृथकूता होती है, जीवन के प्रति 
भी व्यक्ति करा लगाव उतना ही कम हो जाता है। अर्थात्‌ समाज ही व्यक्ति के जीवन का 
स्नोत है। मनुष्य में जीवन के प्रति संदेह या अलगाव उत्पन्न करने के कारण प्रमुखतया 
धार्मिक विश्वासों के प्रति सन्देह का होना, स्वयं अपने जीवन के प्रति सन्देह का होता तथा 
अपने परिवार और समुदाय से पृथकूता का बढ़नां है। सामाजिक पक्ष के तिरोहित होते ही 
व्यक्ति अस्थिर प्रकृति का, उद्देश्व-विहोन और रिक्त हो जाता है, वह सोचता ऐ कि अब 
उसका जीवित रहना व्यर्थ है। इस प्रकार असंगठन, असन्तुलन, एकौकरण का अभाव, जौबन 
के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण आदि व्यक्ति को सामाजिक पृथकता के परिणाम हैं। जब 
व्यक्ति का अहम्‌ उसे समाज से अलग कर देता है तो चह स्वयं को लक्ष्यविहीन मानकर 
आत्महत्या कर लेता है। 


दुर्खीम के मत में इसे 'अहंवादी आत्महत्या' इसलिए कहां गया है, क्योंकि 
वैयक्तिकता, अहम और सामाजिक पृथकूता आत्महत्या के जन्मदाता हैं। इस प्रकार दुर्खाम 
के मत में अहंवादी आत्महत्या सामाजिक सगठन के अभाव मे होदी है। व्यक्ति के जीवन 
को प्रभावित करने वाले मुख्यतया तीन सामाजिक समूह हैं-- () धार्मिक समूह, (2) 
परिवार और (3) राजनैतिक समूह। दुर्खाम ने ज्ीनों सपृंहो की संगंठनात्मक स्थिति के 
आधार पर अहयूबादो आत्महत्या के कारणों की व्याख्या की है। तीनों का अभाव आत्महत्या 
की दरों में चृद्धि का कारण होता है। इस सम्बन्ध में तीन निष्कर्ष भी प्रस्तुत किये हैं-- 
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(क) आत्महत्या धार्मिक समाज के एकीकरण की यात्रा के साथ विष्यीत दिशा सें 
विचरण करती है। 


(ख) आत्महत्या पारिवारिक समाज के एकीकरण की मात्रा के च्राध विपरीत दिशा 
में विचरण करती है । 


(ग) आत्महत्या राजनैतिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा 
में विच्रण करती है। 

इन तीनों की व्याख्या निम्नांकित पंक्तियों मे कौ जा सकती है-- 

(१) धर्म और अह्चादी आत्महत्या (रटाहाणा क्षा0 590०5 58॥008)-- 
चुर्खाम ने यूरोप के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के आऑँकड़ों को प्रस्तुत कस्ते हुए यह निष्कर्ष 
दिया है कि जिन धार्मिक समूहों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक होती है व एकीकरण कम 
होता है वहाँ आत्महत्याएँ अधिक होती हैं और जिन धार्मिक संगठनों में व्यक्तिगत निर्णय की 
स्वतन्त्रता कभ होठी है, वहाँ एकोकरण की मात्रा अधिक होती हैं, वहाँ आत्महत्याएँ कम 
होती हैं। इसे प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक धर्म का उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है। 
प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक होने से एकीकरण की मात्रा कम होती है। 
अतः आत्महत्याएँ वहाँ अधिक होती हैं, जबकि कैथोलिक सम्प्रदाय में प्रोटेस्टेण्ट की तुलना 
मे एकीकरण की अधिकता होती है। इस कारण आत्महत्याएँ वहाँ कम होती हैं, अत: दुर्खीम 
ने निष्कर्ष दिया है, 'बिगा किसी अपवाद के सब जगह अन्य धर्मावलम्बियों की तुलना में 

प्रोटेस्टेण्ट अधिक आत्महत्या करते हैं।'”दुर्खाम ने बताया है कि यहूदियों में भी आत्महत्या 
की प्रवृत्ति प्रोटेस्टेण्टों से कम होती है। प्रोटेस्टेण्टों और कैथोलिक दोनों ही नैतिक आधार पर 
आत्महत्या को दण्डनीय मानते हैं तथा इसे पाप कर्म मानते हैं फिर भी इन दोनों में आत्महत्या 
का अन्तर है, इसका कारण यह है कि प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय परम्परा और रूढ़ियों को 
मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता, वह नवीन विश्वासों व मान्यताओं को स्वीकार करता है 
जबकि कैथोलिक सम्प्रदाय प्रादीन विश्वास्रों, मान्यताओं से बैधा हुआ है। यह सम्प्रदाय 
- रूढ़िवादी है, इसमें तर्क और परीक्षण के लिए कोई स्थान नहों है। 
दुर्खीम के अनुसार-- कैथोलिक चर्च की बुलना में प्रोटेस्टेण्ट चर्च कम 
48 के साथ संग्राठित है जिसके प्ररियायस्वरूय ग्रोटेस्टेग्ट लोग अधिक आत्पहत्याएँ करते 
यहूदी लोगों के प्रति अन्य लोगों के मन में सामान्य विरोध है इससे वे अपना पृथक्‌ 
जीवन जीते हैं, हर यहूदों के आधार-विचार समान हैं। उनमें न व्यक्तिगत भिन्‍नता है, न ही 
ये व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। उनमे धार्मिक सुदृढ़ता और नियन्रण अधिक है, इसलिए उनमें 
आत्महत्या की दर कप होती है। 
टुर्खीम ने फ्रांस, जर्मनी, नावें, स्वोडन, डेनमार्क व स्पेन आदि देशों से संकलित 
आँकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि प्रोटेस्टेप्ट सम्प्रदाव में शिक्षा का ग्रसार 
अधिक है। इसलिए उनमें कैथोलिको की तुलना में आत्महत्याएँ अधिक होतो हैं। इसका 
कारण यह है कि स्वतन्त्र निर्णय का आधार ज्ञान और शिक्षा है और शिक्षा से सामान्य 
विश्वास कमजोर हो जाते हैं। अत: शिक्षा और ज्ञान या बौद्धिक क्रिया--उच्च व्यवप्ताय और 
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सप्पन्त वर्ग को भी जन्म देती है। मौरसेलि ने बताया ऐ कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में 
विद्यमान लोगों में आत्यहत्या की दर सबसे आधिक थी। स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में कम 
आत्महत्याएँ करती हैं क्योंकि वे पुरुषों से कय पढ़ी-लिखी होती हैं ।उच्च वर्ग के व्यक्ति भी 
अधिक आत्महत्या करते हैं । 

शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं इसका कारण यह हो सकता है कि शिक्षा 
परम्परागत विश्वासो को शिथिल बना देती है और नैतिक व्यक्तिवाद को जन्म देती है। शिक्षा 
का प्रसार बौद्धिक विचारों कौ स्वतन्त्रता को जन्म देता है जिसके कारण धार्मिक समाज का 
संगठन कमजोर हो जाता है, उनकी एकता विखंडित हो जाती है और यही कमजोरी या 
विर्ख्॑डन वास्तव में अहंवादी आत्महत्या का वास्तविक कारण हैं । 


दुर्खीम का कहता है, ''मस्तिष्क की ये सामूहिक अवस्थाएँ जितनी अधिक और 
'मजबूत होती हैं, धार्मिक समुदाय का संगठन उतना ही अधिक सुदृढ़ होता है और उतना ही 
अधिक उसका संरक्षणात्मक मूल्य होता है ।”' 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि अहंवादो आत्महत्या धर्म से सम्बन्धित है अर्थात्‌ 
(१) जहाँ धार्मिक समाज मे एकीकरण की मात्रा अधिक होती है ब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
कम होती है वहाँ आत्महत्या कौ दर कम होती है और जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक 
होती है और एकीकरण को मात्रा कम होती है चहाँ आत्महत्याएँ अधिक होती हैं। (2) साथ 
ही शिक्षा व ज्ञान को अधिकता से आत्महत्या की दरों में वृद्धि होती है, ठथा (3) उच्च वर्गों 
में आत्महत्याएँ अधिक होतो हैं। 

(2) परिवार और अहंवादी आत्महत्या-समाज का संगठन और एकौकरण 
व्यक्तियों को जीवित रहने कौ प्रेरणा देता है। जो परिवार जितना अधिक संगठित होता है 
उसमे आत्महत्या की दर उतनी ही कम होती है और विघटित परिवार, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति 
अपने निजी अहम पर जीता है, वहाँ आत्महत्या की दर ऊँचौ होती है। दुर्खाम ने विभिन्‍न 
देशों के आँकड़े एकत्र करके अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने वैवाहिक स्थिति, आयु व 
लिंग आदि के साथ आत्महत्या के सम्बन्ध को स्थापित किया है। 

विवाहित व्यक्तियो की तुलना मे अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। 
अविवाहित व्यक्ति सुविधापूर्ण जीवन जीते है, उनकी जिम्मेदातियाँ भी कम होती हैं। 
परिणामस्वरूप आत्महत्या केरने मे भी उन्हे कोई हिचक नहीं होती। साथ ही १6 वर्ष सै कम 
आयु के अविवाहित कम आत्महत्या करते हैं इसका कारण उनकी अपरिपक्वता या 
अबवयस्कता हो सकता है| दुर्खीम ने वैवाहिक स्थिति और आत्पहत्या के सह-सम्बन्ध के 
आपार पर निम्नलिखित निष्कर्ष दिये हैं-- 


(7) शीत्र विवाह विशेषकर पुरुषों के शीग्र विवाह से आत्महत्या की दर बढ़ जाती 
है। 

(४) 20 वर्ष के बाद अविगाहित व्यक्तियों की बुला में विवाहित (एुसुप और स्त्री) 
व्यक्तियों में आत्महत्या की दर्;ें मे कमी आने लगती है। 

उपर्युक्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि विवाहित घु्पों मे आत्महत्या कौ दर कम 
होती है। इसके दो कारण हों सकते हैं--() पारिवारिक घातावरण का प्रभाव और (2) 
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जीवन-साथी का चुनाव। दुर्खाम का मानना है कि पारिवारिक पर्यावरण अधिक प्रभावपूर्ण 
कारण है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को विवाह का लाभ अधिक होता है। पारिवारिक 
जीवन स्त्री और पुरुष की नैतिक रचना पर भिन्‍न-भिन प्रभाव डालता है। मौरसेलि ने विधवा 
स्त्रियों के सम्बन्ध में भी आँकड़े प्रस्तुत किये हैं और बताया है कि विधवा स्त्रियाँ अधिक 
आत्महत्या करती हैं क्योकि विधुरो को तुलना में उनकी स्थिति अधिक दयनीय होती है। 
उनके समक्ष अनेक नैतिक व आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं | दुर्खोम का मत इससे कुछ भिन्‍न 
है। उनका मानना है कि विधवाएँ पुनर्विवाह के प्रति अनिच्छा रखतो हैं जबकि विधुर 
पुनर्विवाह में अधिक रुचि रखते हैं--यदि वैधव्यता स्त्रियों के लिए कष्टदायी होती तो उनमें 
भी स्वाभाविक रूप से पुनर्विवाह के प्रति रुचि होनी चाहिए थी अतः वैवाहिक चुनाव का 
सिद्धान्त पुरुष और स्त्रियों दोनों पर लागू नहीं होता, वास्तव में विवाहित पुरुषों में आत्महत्या 
की दर कम होने का कारण परिवार है जिसमें माता-पिता व बच्चे सम्मिलित रहते हैं। 


आत्महत्या को दर तब कम हो जाती है, जब परिवार में सदस्यो की संख्या बढ़ जाती 
है। इस प्रकार पारिधारिक समूह आत्महत्या को रोकने मे सहायक होते हैं। दुर्खाम का मानना 
है कि मनुष्यों का मूल्य सम्पत्ति के आधार पर नही आँका जा सकता। अतः परिवार के 
आकार का बढ़ना मनुष्यों की जीने की इच्छा को बढ़ाता है न कि मुसीबत को पैदा करता है। 
जब परिवार के सदस्य सम्मिलित होकर पारिवारिक गतिविधियों मे निरन्तर भागादार रहते हैं 
तो आत्महत्या से बचाव होता रहता है। परिवार जितनी अधिक दृढ़ता के साथ संगठित होगा, 
आत्महत्याएँ उतनी ही कम होंगी। निष्कर्षत: परिवार आत्महत्या के विरुद्ध एक 
शक्तिशाली सुरक्षा है। इस प्रकार आत्महत्या पारिवारिक संगठन की मात्रा के साथ विपरीत 
दिशा में विचरण करती है। 


(॥) राजनैतिक समाज और आत्महत्या (?एणाप्रव्श 80८6४ का 
50/00८)--संगठन की एकता का आत्महत्या के साथ सम्बन्ध राजनीति के स्तर पर भी देखा 
जा सकता है। दुर्खाम के विचार मे प्रारम्भिक अवस्था मे प्रत्येक समाज में बहुत कम 
आत्महत्याएँ होती हैं, किन्तु जैसे-जैसे समाज विकसित होता जाता है, उसमे असंगठन बढ़ता 
जाता है और उसमे आत्महत्या को दर भी बढ़ती जाती है। दुर्खीम ने इस सम्बन्ध में यूनान 
और रोम के समाजों के आधार पर इस कथन कौ पुष्टि की है। फ्रांस में क्रान्ति के समय 
सामाजिक अव्यवस्था हो गई थी, सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, उस समय वहाँ 
अचानक आत्महत्या को दे में वृद्धि हो गई थी। ग़जनैतिक उथल-पुथल आत्महत्या को दर 
में वृद्धि कर देती है किन्तु मौरसेलि इस बात को नहीं मानते, उन्होंने इस तथ्य से सम्बन्धित 
9200 के परिणामों को प्रस्तुत किया है कि आत्महत्या राजनैतिक उधल-पुधल का कारण 
भहीं है। 


इस सम्बन्ध में दुर्खोम का मानना है कि सभी राजनैतिक संकट एक-सा प्रभाव नहीं 
छोड़ते। आत्महत्याओ को दर केवल ऐसी संकटपूर्ण घटनाओं में कम होती है जो भावनाओं 
को उत्तेजित करती हैं। किसी समुदाय के एकीकरण को मात्रा आत्महत्या की दर को निश्चित 
करतो है। राजनैतिक संकट जन-मानस को उत्तेजित करते हैं और उस समय व्यक्ति संकटों 
से अपने आपको सुरक्षित करने के लिए और अधिक संगठित हो जाते हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप आत्महत्याएँ कम होती हैं। इस प्रकार आत्महत्या को दर का कारण केबल 
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क्राम्ति अथवा संकट नहीं है। राजनैतिक संकट तो आत्महत्याओं कौ दरों में कमी करते हैं। 
दुर्खीम कहते हैं, “बड़े-बड़े साप्रनिक उपद्रव और बड़े-बड़े प्रसिद्ध बद्ध सामूहिक 
म्रावगाओं को जाग्रत करते हैं, दलगत भावश और देशभरवित, राजनैतिक और राष्ट्रीय 
आस्था- दोनों को उत्तेजित करते हैं और एक ही लक्ष्य की दिशा में एकाग्रतापूर्ण क्रिया 
अस्थाई रूप से ही सही, समाज में अधिक दृढ़ एकीकरण उत्पन्न कर देती 
है।'” निष्कर्षत: संकट से उत्पन्न एकीकरण की दृढ़ता के कारण आत्महत्या की दर को कम 
करने पर इसका सीधा ग्रभाव पड़ता है। 


(2 ) परार्थवादी आत्महत्या 
(+ जरा 5त0]ए०८) 


जिस प्रकार जब मनुष्य समाज से पृथक्‌ हो जाता है, तो उसे अपने अन्दर आत्महत्या 

का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है, उसी भाँति जब सामाजिक एकीकरण 
अत्यधिक सुदृढ़ हो जाता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं दिखाई 
देता, केवल समाज उम्मकी प्रत्येक क्रिया को यंत्र की भाँति निर्देशित करता रहता है उसके 
व्यक्तिगत हित, रुचियाँ या विचार पूर्णरूप से अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक 
रुचि व हितों का अनुसरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में होने वाली आत्महत्याओं को दुर्खीम ने 
परार्थवादी आत्महत्या कहां है। इस प्रकार परार्थवांदी आत्महत्या प्रथम प्रकार की अहमवादी 
आत्महत्या का विपरीत रूप है। परार्थदादी आत्महत्या उस स्थिति में को जाती है जब व्यक्ति 
और समाज परस्पर इतनी घनिष्ठता से सम्बद्ध हो जाते हैं कि समाज या समूह व्यक्ति के 
व्यक्दित्व को पूर्णतया मूल्यहीन कर देते हैं, वह जो कुछ क्रियाएँ करता है सब कुछ समाज 
था समूह को दृष्टि से करता है, बह केवल समूह का सदस्य रह जाता है, इसके अपििग्कित 
और कुछ नहीं, उसे समूह के लिए अपने आपको त्यागना भी पड़ सकठा है, ऐसी स्थित्ति में 

दुर्खाम ना आत्महत्या ही एक विकल्प रह जाता है, जिसे परार्थवादी आत्महत्या 

कहा गया है। 


दुर्खीम ने इस प्रकार को आत्महत्या के अनेक उदाहरण दिये हैं-- भारत में संन्‍्यासी 
प्राणायाम करके समाधिस्थ हो जाया करते थे। सती प्रथा के अन्तर्गत स्त्रियाँ पति की मृत्यु के 
उपरान्त स्वयं भी उसकी चिन्ता मे जलकर मर जाया करती थीं। गाँव में किसी मुखिया की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके अनुयायी भी आत्महत्या कर लेते थे। डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्थी 
अथवा रोम के कारण चौंरपाई पर मरना अपमानजनक मानकर, उससे पूर्व ही आत्महत्या कर 
लेते थे। दुर्खीम के मत में भारतवर्ष शो परार्थवादी आत्महत्या फा प्रमुख केन्द्र रहा है। यहीं 
की संस्कृति में एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ और अपने कर्त्तव्यों से मुक्ति पा 
लेने के बाद व्यक्ति प्राणायाम करके समाधिस्थ हो जाता था। बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति के लिए 
आत्मदाह की स्वीकृति दी गई थी। बरार्थ ने अपनी कृति 'भारत के धर्म' में लिखा है कि 
दाक्षण भारत के जैनियों में भूखे रहकर धार्मिक आत्महत्याएँ करने का प्रचलन था। बनारस में 
'क्ाशी करवट' की क्रिया प्रसिद्ध है जिसमें साथक मुक्ति पाने के उद्देश्य से आरे पर अपने 
शरीर को रख देता था और टुकड़े कट-कटकर गंगा की लहरों मे समा जाते थे। यद्रपि 
दुर्घीम ने 'काशी करवट' कौ चर्चा नहीं को किन्तु उन्होने गंगा के जल में आत्महत्या करके 


५ 


आत्महत्या 3]5 


मुक्ति पाने की क्रिया के विषय में लिखा है। जापान अमिदा आदि स्थानों पर आत्मबलि की 
प्रथा है। ' बलि-प्रथा' भी परार्थवादी आत्महत्या ही है, हर समाज में यह प्रथा प्रचलित है। 
भीलों में शिव के समक्ष 'बलि' दी जाती है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि 
परार्थवादी आत्महत्वा बहुत पहले से प्रचलित है जिसमें व्यक्ति अपने स्वत्व को भुलाकर 
समाज अथवा ईश्वर के समक्ष स्वयं को विलीन करके उसी में एकाकार हो जाता है। 

दुर्खाम ने उस अवस्था को 'परार्थवादी अवस्था' कहा है जिसमें व्यक्तिवादी मनोवृत्ति 
का पूर्ण अभाव होता है, सामूहिक पर्यावरण सामाजिक हित से प्रेरित होता है तथा सामाजिक 
संगठनों की अतिशय दृढ़ता होती है। इस अवस्था से उत्पन्न होने वाली आत्महत्याएँ हो 
परर्थवादी आत्महत्याएँ हैं। चूँकि इन आत्महत्याओं में कर्त्तव्य को प्रमुखता दी जाती है अतः 
इन्हें कर्त्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या कहा जायेगा। दुर्खीम का मानना है कि ब्रद्मर्धवादी 
गनोवृत्ति में अवैयक्तिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है; परार्थवाद उग्र हो जाता है। 

दुर्खाम इस प्रकार की आत्महत्या में शहोदों को भी सम्मिलित करते हैं। उन्हें 
आत्महत्या की इच्छा करने में बलिदान का सुख मिलता है अत: समाज बलिदानों को महत्त्व 
देता है। दुर्खाम ने परार्थवादी आत्महत्याओं को तीन भागो में बाँटा है-- 

(अ) कर्त्तत्ष्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या (009-.णा।॥ढ।वा। #ापर॥ाए 
$0002)--इसमें व्यक्ति समाज के आदेश के सम्मुख नतमस्तक होकर, सामाजिक कर्त्तव्य 
को अभिवार्य समझकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है । 

(ब) वैकल्पिक परार्धवादी आत्महत्या-इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति 
बाध्य होकर आत्महत्या नहीं करता, बरन्‌ समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से 
आत्महत्या करता है। 

(स) उग्र या तीज्न परार्थवादी आत्महत्या-इसमें सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को 
मानवेतर शक्ति के समक्ष स्वत्वहीन कर देता है। वह एक महान्‌ व्यक्तित्व में अपने को 
बिलीन करने के लिए आत्महत्या करता है। 

अहमवादी और परार्धवादी आत्महत्या में अन्तर (980॥00एण उिशछशद्टा 


ए्वणन्ना० आ0 #0णाज्ञा० 5णा८0९४३)--अहमूवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या 
में निम्नलिखित अन्तर हों सकता है-- 


(१) अहंवादी आत्महत्वा में समाज व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं 
करता, अपितु समाज से अलगाव व्यक्रित को इतना अधिक निराश बना देता है कि मरने के 
अतिरिक्त वह और कुछ कर ही नहीं पाता। जबकि परार्थवादी आत्महत्या मैं समाज प्रत्यक्षतः 
ऐसी स्थितियाँ उत्पन कर देता है, जो व्यक्ति को स्वयं को समाप्त करने के लिए बाध्य कर 
देती हैं। अर्थात्‌ आत्महत्या उसके लिए कर्च॑व्य बन जातो है। 


(2) अहंदादी आत्महत्या का प्रमुख कारण अतिशय वैयक्तिकता है, जबकि 
परार्थवादी आत्महत्या का मूल कारण अतिन्यून वैयक्तिकता है। 


(3) अहमूवादी आत्महत्या इसलिए की जाती है क्योंकि समाज ने व्यक्ति को 
सामाजिक जोवन से पलायन कर जाने की छूट दे दी है। वह समाज को चिन्ता न करके, 
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अपनी स्वतंत्र इच्छा का अनुगमन कर सकता है। जबकि पंणर्थवादी आत्महत्या में समाज पूर्ण 
रूप से व्यक्ति को अपने चंगुल में ले लेता है, उसे अपना दाप्न बना देता है। 


(4) अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए निराश और दुःखी होता है क्योंकि 
उसे अपने अतिरिक्त संसार मे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जबकि परार्थवादी 
आत्महत्या में व्यवित इसलिए निराशा और दु:खी होता है क्योंकि उसे अपने व्यक्तित्व में 
कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता है बल्कि समाज हो उसके लिए सब कुछ होता है। 


(5) अहंवादी आत्महत्या में क्रियाशीलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति मे 
मानसिक बोझ और च्याकुलता छा जाती है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या व्यक्ति तीब्र उत्साह 
और शक्ति के साथ इस जीवन-लीला को समाप्त कर सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ की ओर 
उन्मुल हों जाता है। 


(6) अहमूवादी आत्महत्या में नैतिक चेतना का अभाव होता है, जबकि पर्थवादी 
आत्महत्या नैतिक चेतना सै सम्बन्धित होती है, उसमे त्याग और समर्पण की भावना 
रहती है। 


(7) दुर्खीम ने दोनों को मनःस्थिति का विश्लेषण इस प्रकार किया है, एक जीवन 
से इसलिए पृथक्‌ हैं, क्योकि ऐसा कोई लक्ष्य न देखकर, जिससे बह अपने को सम्बन्धित 
कर सके, वह स्वयं को व्यर्थ और उद्देश्यहोन अनुभव करता है, दूससा इसलिए क्योकि उसके 
सामने लक्ष्य होता है, परन्तु वह इस जीवन के बाहर कहीं होता है, जिसे प्राप्त करने में यह 
जीवन उसे एक बाधा प्रतीत होती है।'” इसमें प्रथम स्थिति अहम्‌वादी की है और दूसरी 
परार्थवादी कौ। 


सैनिक जीवन और परर्त्रादी आत्महत्या ([॥शप्वाँ-वाटि आए &(प्३॥० 
$0॥०0४)--दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या का सम्बन्ध विशेष रूए से सैनिक जीवन से 
जोडा है। अनेक देशो के आँकडो के आधार पर उन्होने यह सिद्ध किया है कि नागरिको की 
तुलना में सैनिको में आत्महत्याओ कौ प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। दोनों की आत्महत्या की 
दर की तुलना करके दुर्खाम ने यह सिद्ध किया है कि सेवा की अवधि बढने के साथ 
आत्महत्या को दर बढ जातो है। 


दुर्खाम सैनिकों मे आत्महत्या को प्रवृत्ति की अधिकता के निम्न कारण नहीँ मानते 
है--(3) सैनिक अधिकारियों के अविवाहि होने को इसका कारण नहीं मानते हैं, (2) 
मद्यपान को इसका कारण नहीं मानते हैं, (3) सैनिक जीवन के साथ अनुकूलन की कठिनता 
को भी वे आत्महत्या का कारण नहीं मानते हैं, (4) उनके मत मे सैनिक जीवन की कठोरता 
और अनुशासन भी आत्महत्या का कारण पहीं है। 

दुर्खाय्न के मत में वे सैनिक आत्महत्या करते है जिनकी रुचि इस सेवा से अधिक 
होती है व जो जीवन के लिए सर्वाधिक योग्य होते हैं। अतः सैनिकों भें आत्महत्या का 
कारण उनकी साम्राजिक वश्षाओं में खोजा जाग चाहिये, जिनमें वे रहते हैं और जिनके प्र भाव 
से उनकी यानम्तिक स्थितियों का निर्माण होता है / दुर्खीम के मत में सैनिकों का प्रथम गुण 
अवैयब्सतिकता है। बे केवल अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं, सोच-विचार या 
त्र्क-वितर्क के लिए वहाँ कोई गुँजाइश नहीं होती। अनुशासन उनके लिए सर्वोपरि है। सेवा 
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में स्वतन्त्र क्रिया का अवसर सबसे कम होता है और अवैयक्तिकता की स्थिति अधिक होती 
है इसी कारण सैनिकों में परार्थवादी आत्महत्या की दर अधिक होती है। सेना के अधिकारी 
में भी यद्यपि समर्पण का भाव अधिक होता है किन्तु डसमें वैयक्तिकता अधिक होती है, 
अपने जीवन को वह अधिक मूल्यवान समझता है अत; उसमें बलिदान करने की प्रवृत्ति कम 
होती है। इसी कारण अधिकारियों में अयजप्रत्रित अधिकारियों की दुलगा में पररार्धवादी 
आत्महत्या की प्रवृत्ति कम होती है। दुर्खाप्त का मानना है कि वागरिकों में अतिशय 
व्यव्तिवाद के कारण आत्गहत्याएँ होती है और सँनिकों में परार्थवाद के कारण। सैनिकों में 
परार्धवादी आत्महत्या का मुख्य कारण सामाजिक पर्यावरण है। 

अन्ततः पणर्थवादी आत्महत्या उन क्रियाओं में व्यवत होती है जिनकी प्रशंसा की 
जाती है, जिनके प्रति आदर व्यक्त किया जाता है। इसी कारण लोग इसे आत्महत्या न 
मानकर त्याग और बलिदान मानते हैं क्योकि इनमे ईश्वर की प्राप्ति की भावना, निर्वाण की 
प्राप्ति, धर्मानुराग, आदर्श प्रेम घ सामाजिक अपमान से बचाव आदि का भाव-निहित होता है, 
किन्तु दुर्खाम का भानना है कि चूँकि ये बलिदान त्याग और विरव्ति की भावना से किए जाते 
हैं, अतः इन्हे परार्थवादी आत्महत्या कहना हो उचित है। 


(3 ) आदर्शहीन आत्महत्या 

(श्वात्ारांट 8000८) 
प्रत्येक समाज मे मनुष्यों के व्यवहारों को नियन्त्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट 
साधन या पद्धतियाँ विद्यमान हैं। प्रत्येक समाज के कुछ सामाजिक नियम होते हैं, प्रथाएँव 
कानून होते हैं जो व्यवहार-नियन्त्रण के आधार-तत्त्व है। इन नियमों का पालन जब तक 
समाज भली-भाँति करता रहता है, तब तक समाज में व्यवस्था और एकरूपता विद्यमान 
रहती है, परन्तु जब सब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने तरोंके से करने लगते हैं, 
सामाजिक नियमों में शिधिलता आने लगती है तो समाज मे अव्यवस्था फैल जाती है, इससे 
समाज पर अनेक संकट आ जाते हैं। समाज को ऐसी अवस्था, जिसमें समाज के सदस्यों के 
समक्ष कोई आदर्श नियम नहीं होते हैं, सामूहिक एकरूपता समाप्त हो जातो है, समाज के 
सदस्य दिशाहीन होकर मनमान्रा व्यवहार करने लगते हैं, समाज को उस स्थिति को दुर्खीम ने 
*आदर्शहोनता' की स्थिति कहा है। इस आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के एरिणामस्वरूप जो 

आत्महत्या को जाती है, दुर्खाम उन्हे 'आदर्शहीन आत्महत्या ' कहते हैं। 

(0) आर्थिक संकट और आत्महत्या (८णाणा6 (पाद्गा5 270 5 प्रट्ात८)- प्राय: 
यह देखा गया है कि आर्थिक सकटों की स्थिति में आत्महत्या को प्रवृत्ति बढ़ जावी है। 
अनेक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि आर्थिक व व्यापारिक हानि अथवा 
दिवालियापन व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। इस व्याख्या को दुर्खाम स्वीकार 
नहीं करते हैं कि तिर्धनता को वृद्धि आत्महत्या कौ दर में वृद्धि करी है ।उनका मानता है 
कि यदि निर्धनता आत्महत्या की प्रेरणा देतो है तो सुविधाएँ बढने से आत्महत्या की दर कम 
होती चाहिए, किन्तु अनेक अध्ययनों के आधार पर यह सत्य प्रतीत नहों होता। उन्होंने सन्‌ 
१870 से 889 तक की अवधि में रोम को आर्थिक प्रगति को व्याख्या करते हुए कहा कि 
जब आर्थिक क्रिया तीत्र हो जाती है, व्यापार बढ़ता है, औद्योगिक उन्नति होती है, तो लोगो 
का जीवन अधिक सुविधापूर्ण हो जाता है, ऐसी स्थिति में आत्महत्याएँ भी चढ़ जाती हैं। 
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वास्तव में आर्थिक परेशानी आत्महत्या को प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे सुरक्षा प्रदान 
करतो है। 

आर्थिक संकट और आर्थिक सम्पनता दोनों हो असामान्य अवस्थाएँ हैं अथवां 

संक्रांति के काल हैं । प्रत्येक संक्रांति काल में सामूहिक व्यवस्था में उघल-पुथल हो जाती है। 
अधिक सम्पलता अथवा अधिक विपनता दोनों ही स्थितियाँ आदर्शहीनता को जन्म देतों हैं 
जो आत्महत्या को प्रेरित करती हैं। जब आदर्श समाप्त हो जाते हैं। सामाजिक दशाएँ 
असामान्य हो जाती हैं, तब उस वाठावरण से प्रेरित आत्महत्याएँ दुर्खाम के मतानुसार 
आदर्शहीन आत्महत्याएँ हैं। 
जब व्यक्ति कौ आवश्यकताएँ सौमित होती हैं और साधनों के अनुरूप होती हैं तो 
व्यक्ति सुखी रहता है। यदि आवश्यकताएँ साधनों की तुलना में बढ़ जाती हैं दो प्राणी को 
कष्ट का अनुभव होता है। अत: दुर्खीम का मानना है कि इच्छाओ को सीमित रखना चाहिए, 
किन्तु व्यक्ति का उन पर नियन्त्रण नहीं रहता अत: समाज को इस कार्य में सहायता करनी 
चाहिए, जिससे व्यक्ति का सामंजस्य स्थिति के साथ बना रहे। समाज ही एक ऐसी नैतिक 
शक्ति है जो व्यक्ति से श्रेष्ठ है, और व्यक्ति उसको सत्ता को स्वोकार करता है। जब व्यक्ति 
'को अपनी स्थिति से सनन्‍्तोष हो जायेगा तो उसके भन मे सुख थे शान्ति हो जायेगी, किन्तु यह 
अनुशासन तभी लाभदायक हो सकेगा जब व्यक्ति इसे न्यायसंगत समझें। जबरदस्ती से लादा 
गया अनुशासन तो व्यक्ति मे असन्तोष उत्पल करेगा। आकांक्षाओं पर व्यक्ति का नियन्त्रेण न 
रहने से असन्तोष को वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप आत्महत्याओं में भी वृद्धि होती है। 
इसके विपशीत निर्धनता व्यक्ति की इच्छाओं को सीमित कर देती है अत: चह व्यक्ति को 
आत्महत्या के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। दुर्खीम निर्धनता को प्रभावकारी बताते हुए कहते 
हैं, “यह (निषनिता) वास्तव में आत्मसंयम की पभिक्षा का सर्वोत्तम साधन हैं। निरन्तर 
अंनुशापन के लिए बाध्य करते हुए यह व्यक्ति को शान्ति से सामूहिक अनुशासब को 
स्वीकारने के लिए तैयार करती है, जबकि सम्पलनत व्यक्ति को ग्रोत्साहित करते हुए सदैव 
विद्योह की धावता को जागृत कर सकती है जो अनैतिकत्य का स्रोत है ।”” क्योकि निम्ने घर्ग 
के मनुष्यी को इच्छाएँ सीमित होती हैं जबकि सम्पन्न व्यक्तियों की इच्छाएँ असीमित होती हैं 
और उन्हे पूरा करने के जिए वह निरन्तर भागता रहता है इससे उसे निराशाएँ घेर लेती हैं जो 
आत्महत्या की ओर ले जाती हैं। अत: आदर्शहीन आत्महत्या तियनत्रणहीनता और केससे 
उत्पन पीड़ा का परिणाम है। 

(9) वैवाहिक जीवन और आदर्शहीन आत्महत्या (शा आ0 'िणा।]255 
$0८0८)-दुर्खाम के अनुसार वैवाहिक जीवन मे भी आदर्शहौनता की स्थिति आ जाती है। 
आपके अनुसार निम्न परिस्थितियों मे आत्महत्या की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं-- 

(अ) वैधव्य (५४०००७००७)--जब पति या पतली में से किसी एक को मृत्यू हों 
जाती है तो परिवार में आदर्शहीनता आ जाती है। वैधव्यपूर्ण जीवन नई घरिस्थितियों के साथ 
अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या कौ ओर उन्मुख हो जाता है। 

(व) विंवाह-विच्छेद ([9४ण०४)-वर्टिलन ने विवाह-विच्छेद का आत्महत्या के 
साथ सम्बन्ध स्वीकार किया है लेकिन दुर्खसीम का कहना है कि विंवाह-विच्छेद ही 
आत्महत्या का कार्य हहीं है द्वस्तव में असन्चुलित पास्विारिक जीवन ही विकाह-विश्षेद 
और आत्महत्या कौ प्रेरणा देता है। 
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(4 ) घातक आत्महत्या 
(ए्जंश्याज्ञाए 80९०९) 
उपर्युक्त तीन प्रकार की आत्महत्याओं का वर्णन करने के उपरान्त दुर्खीम के मत मे 
कुछ ऐसी आत्महत्याएँ हैं जो उपर्युक्त की कोटि में नहीं आतों। निम्नलिखित आत्महत्याओं 
को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। 
विवाह (0/07०४8४)-विशेष रूप से एक-विवाह के आदर्श के कारण नवयुवक 
पति और निःसन्तान विवाहित स्त्री को आंतरिक कुण्ठा का शिकार होना पड़ता है। एक- 
विवाह का बन्धन पुरुष की काम-प्रवृत्ति को सीमित कर देता है जो उसे आत्महत्या की ओर 
प्रेरित कर देता है। उसी भाँति सन्तानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है परन्तु एक- 
विवाह का बन्धन उसे अन्य व्यक्ति तक जाने नहीं देता (उस स्थिति में जब विवाहित पुरुष 
इस कार्य में असमर्थ हो), तब निराश होकर वह आत्महत्या को ओर उन्मुख हो उठती है। 
मालिक के अत्याचार से पीड़ित मजदूर भी आत्महत्या को और प्रवृत्त हो सकते हैं। उपर्युक्त 
स्थितियों में ज्यक्ति को आत्महत्या कौ ओर प्रेरित करने वाले प्रमुख तत्त्व-- 
(7) अत्यधिक नियनरण (2) अत्यधिक आदर्शवादिता एवं (3) कठोर नियम-बद्धता हैं। 
अत्यधिक कठोर नियन्त्रण, आदर्शवादिता एवं नियमबद्धता व्यक्ति को कुंठित बना 
देतो है, वह उनसे स्वतनत्र होना चाहता है और जब उससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं 
सूझता तो व्यक्ति आत्महत्या कौ ओर अग्रम्तित होता है। दुर्खाम इस प्रकार की आत्महत्या को 
“घातक आत्महत्या' कहते हैं। उनका कथन है, “यह आत्महत्या अविशय नियन्त्रण के कारण 
उन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, जिनके भविष्य दमनकारी अनुशासन के द्वारा 
निर्दवापूर्वक अवरुद्ध कर दिए गए हैं, ऑर जिनका कामनाओं का यला उग्रता से देवा दिया 
गया है।”/ 
व्यावहारिक निष्कर्ष 
(एव्वटाएव (णाएा।ह0णा$) 
दुर्खाम ने आत्पहत्या कौ समस्या के व्यावहारिक निष्कर्षों पर विचार किया है। 
आधुनिक समाजों को आत्महत्या को असामान्य और व्याधिकीय तथ्य मानकर उसे गेकने का 
प्रयास करना चाहिए अथवा उसे सामाजिक तथ्य समझकर चलते रहने देना चाहिए? इस 
सम्बन्ध में दुर्खीम ने अपने निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं- 
आत्महत्या एक व्याधिकीय प्रघटना (इणटा06 ॥8 ॥ एऐशा०णेएड्डाटव 
छा८०णगा८१०॥)- प्रत्येक समाज में आत्महत्या के तीनों प्रकारों (अहंवादी, परार्थवादी और 
आदर्शहीन) में से कोई-न-कोई थोड़ी बहुत मात्रा मे हर समय विद्यमान रहता है। ये तीनों 
एक सामूहिक विधाद को जन्म देते हैं। दुर्खोम के मत में अबाध आनन्द ही सामान्यता का 
लक्षण नहीं है। मगुष्य बिल्कुल शोकहीन होकर जीवन का आनन्द नहीं ले सकवा। दुर्खीम 
का कहना है कि, “अत्यधिक हर्षपूर्ण नैतिकता अमर्यादित नैतिकता है ।''(प0० णाल्टरताण। 
#णआ॥ 5 8 ॥008८ १/णा॥9५) सामाजिक जीवन में आशा और निराशा दोनों ही 
महत्त्वपूर्ण होती हैं। अधिक धर्मपरायण सगाजों में आदिम समाजों कौ तुलना मे आनन्द कम 
होता है, चिन्ताएँ अधिक होतो हैं। यह चिन्ता एक सामूहिक मिजाज के रूप में विद्यमान 
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रहतो है, जिसको अभिव्यक्ति समाज के कुछ ब्वक्तियों के माध्यम से होनो चाहिए। ऐसे 
च्यक्तियों में आत्महत्या बा विचार शोप् पनरता है। 

डुर्खाम के मत में आत्महत्या रजंभमिक, सांकालोन घटना होते हुए भी निरफेक्ष 
रूप से सामान्य नध्य नहों ऊहे जा मकतो। आत्महत्या उन ब्याधिकोय दर्माओं का परिणाम 
हैं जो प्रगति के साथ-साथ कड़तो हैं, परन्तु यह उसको आवश्यक दशा नहों है। आधुनिक 
चुग को व्याधिक्षोच सामाजिक दशाएँ हो वास्वव में आत्महत्या को बुद्धि का मुख्य स्रोत हैं 


आत्महत्या के निश्॒करण के उपाय 
($0॥्राणा5$ 0 टिच्व0/2298 $ैपाएटा0८) 

दुर्शीम ने उगत्सहत्या के निराकरण के किपय सुझाव दर्शाए हैं-- 

(१) दुर्खाभ का मत है कि आत्महत्या करने खाले ब्ये कटोरता से दण्टिन करने के 
स्थान पर चैंतिज दण्ड दिया जाता चाहिए। आत्महत्वोरें को ऑनतिम संस्कार से बचित करके 
जागरिक, गजवैदिक और भधरिवारित अधिझार छोनवर झात्महत्याओं को कम किया जा 
सकता। 

(2) मीरसलि और फ्रेंक आदि के मत में आत्महत्या को दर छत कस करने का 
सर्वोत्तम कापन शिक्ष्य हो सकतो है। परन्तु दुर्खाम का मानता है कि शिक्ष्य स्वय॑ समाज के 
डोवन से मम्बन्धित होदी है। वदि सनाज का वातावरण दूषित है, तो स्कूल का कृत्रिम 
वीठावरण इसमें सुधार नहीं कर सब्ता। अतः सिष्ता में सुघार के लिए समाज को सुघारता 
आवश्यक हैं। क्योकि शिष्टा समाज का प्रतिरुष है । 

(3) आत्महत्या ब्ते कम करते के लिए दुर्खीम के मत में सामाजिक समृहो को 
पयाल निरन्‍्तर्दा को पुतम्थापदा जग्ना है जिससे वे व्यक्षित पर पटले जैसा निवल्रण रख सर्के 
और उनमें म्वय॑ बह अपने को चन्धा हुआ अनुभव करें। किन्तु दुर्शोम के मद में यह कार्य न 
हा गज्नैतिक सस्घा कर सज्तो है और न घस, क्योकि आधुनिक व्यब्तिवादी दृष्टिकोश ने 
इन्ह क्‍्मयोर ढन्य दिया है। परिवार भी महत्वपूर्ण भूमिजा निधा नहीं सकता। इसमें दो केबल 

व्यावसाबिक सतह कय नियम यहावक हो सकता हैं, व उन्हें प्रभावित कर सकठा हैं| दुर्खोम 
ने आत्महत्थाओं की वृद्धि व्य कारण सामूहिक उीवन में उत्पन्त होने वाले दोषों को बवाया 
है, जिन्हें टूर करके हो नैदिक शक्ति ब्ये प्रगठि बनी जा सक्दों है। 

निष्कपंत: आत्मइत्याओं को ग्क्‍ने के लिए स्थानीय समृहों का पु्र्तिर्भाण कराना 
आवश्यक हैं जो स्वतन्त्र सता रखते हुए भा केद्रोय राजसना के अधीन हो जिसे दुर्साम 
ने विकेश्रोक्रण हूहा है। संक्षेप में आन्महत्या के निराकरण के उपायों में दुर्खाम 
विकेद्रोजरण को आवस्चक मानते हैं। 

मसमालोचनात्मक मूल्याँकेन (फ्रफ८४ एेवॉपशाणा)- आत्महत्या' को दुर्खात 
को एक अनुपम कृति सादा जा सकता है जो सैद्धान्तिक और प्रद्धतिशास्त्रोय मान्यताओं पर 
आधारित है। इस कृति में सैद्धान्चिज् रूप से वह सिद्ध करना चाहते थे कि सामाजिक तेध्य 
वैयक्तिक चेठना से ऊपर एक पृथक और स्वत झस्टित्व रखते हैं। उन्होंने झात्महत्त्या जैसे 
च्यकव्दिगव दघ्य को भी सादाजिऋ वध्य के रूप से प्रछाघित करने का प्रयास क्या, दिसु 


दुर्खोम की इस कृदि को भो कुछ विद्वानों द्वात समाोदता को गई 
दुः ध् क्‌ 


; 
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स्टेनमेटज ने लिखा है, “मैं जो आँकड़े एकत्र करने मे सफल हुआ हूँ, उनसे यह 
प्रतीत होता है कि सभ्य लोगों को तुलना में वन्य मनुष्यों मे आत्महत्या अधिक होती है।'! 

* ज़िलबोर्ग ने एक लेख में लिखा है, '' आत्महत्या के साख्यिकोय आँकड़े जिस रूप 
में आज संकलित किए गए हैं, बहुत कम विश्वसनीय हैं ।” जिलबोर्ग के अनुसार आत्महत्या 
इतनी पुरानी घटना है, जितनी मानव जाति। दुर्खाम के द्वारा यूरोपियन और अमेरिकन समाज 
के सांख्यिकीय आँकड़ों का भण्डार प्रस्तुत किए जाने के बाद भी यह कहना सरल है कि 
अनेक आत्महत्याओ का रिकॉर्ड कोष के बाहर था और अनेक आत्महत्याओं का रिकॉर्ड था 
ही नहीं। 


अत; आत्महत्या की व्याख्या केवल आँकड़ों के आधार पर करना उतना सरल नहीं 
था, जितना दुर्खाम ने अनुभव किया था। जिलबोर्ग ने दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत "सभ्यता के बिकास' 
और “आत्महत्या की वृद्धि' को भी पश्षपातपूर्ण निष्कर्ष मानकर अमान्य सिद्ध किया है। 
उनका कहना है, “जहाँ तक आत्महत्या का सम्बन्ध है, आज का मनुष्य अपने पूर्बजों से 
वास्तव में कम है।'' 


हैरीवान्स के अनुसार, “आत्महत्या के सिद्धान्त में दुर्खाम ने व्यक्तिगत प्रेरणा और 
सास्‍्कृतिक कारकों को कोई महत्त्व नहीं दिया है जो आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति को 
प्रेरित करते हैं।'” 


दुर्खोम के आत्महत्या के सिद्धान्त के लिए कहा गया है कि इसमे मानव की 
जैविकीय प्रेरणाओ को उपेक्षा की गई है, इस कारण उनकी विवेचन सन्देहास्पद हो गईं है) 
स्वयं इसके अनुवादक “जार्ज सिम्पसन' ने भी लिखा है कि “'दुर्खीम प्रेरणा-विश्लेषण और 
सवेगात्मक जीवन की मौलिक विशेषताओं की व्याख्या से सम्बन्धित आधुनिक विकास से 
अनभिज्ञ थे।”' किन्तु उन्होने मनोव्याध्रिक्षीय तत्त्वों को आत्महत्या की प्रेरणा का आधार 
बताया है, अतः उपर्युक्त आरोप तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। 


रैमण्ड एरन ने ' मिनवैज्ञानिक-पुष्ठ शूमि- समाजशास्त्रीय निर्धारण ” सूत्र को दुर्खाम 
के विश्लेषण का मुख्य आधार बताया। इसके उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि दुर्खाम 
द्वाग वर्णित आत्महत्या कौ व्याख्या में सामूहिक चेतना एवं एक प्रत्यक्ष वास्तविकता फै रूप 
में आवश्यक रूप से समाज का विश्लेषण किया गया। 


वार्नेस ने कहा है कि दुर्खाम ने सामाजिक कारकों की प्रधानता सिद्ध करने के प्रयत्ल 
में अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण कारकों को अवहेलना करने के दोष का स्वयं को भागी बना लिया 
है, “आत्महत्या के सिद्धान्त मे उसने व्यक्तिगत प्रेरणा तथा सांस्कृतिक कारकों को कोई 
महत्त्व नहीं दिया है, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने को प्रेरित करते हैं।'” 

दुर्खाम की इस रूप मे समालोचना की जातो है कि अनुभव-सिद्ध और तथ्यात्मक 
स्रमाजशास्त्र को स्थापता करने की लगन में उन्होंने सामाजिक घटनाओ को अमूर्त प्रकृति को 
समझते हुए भी उन्हे गणनात्गक बनाने का प्रयास किया है और इस प्रयास के कारण चह 
अपने विषय को सम्पूर्णता की व्याख्या करने का दावा करने मे अक्षम रहे हैं। 


१20 भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएँ 


रहती है, जिसकी अभिव्यक्ति सपाज के कुछ व्यक्तियों के माध्यम से होनी चाहिए। ऐसे 
व्यक्तियों में आत्महत्या का विचार शौघ्र पनपता है। 


दुर्खाम के मत में आत्महत्या सार्वभौमिक, सार्वकालीन घटना होते हुए भौ निरपेक्ष 
रूप से सामान्य तथ्य नहीं कही जा सकती। आत्महत्या उन व्याधिकौय दशाओं का परिणाम 
है जो प्रगति के साथ-साथ बढ़ती हैं, फन्तु यह उसकी आवश्यक दशा नहीं है। आधुनिक 
युग की व्याधिकीय सामाजिक दशाएँ ही वास्तव में आत्महत्या की वृद्धि का मुख्य ख्रोत हैं। 


आत्महत्या के निराकरण के उपाय 
(50[फाजा5$ (जि छाथ्वाल्शाए 5एरजंतट) 
दुर्खाम ने आत्महत्या के निराकरण के कतिषय सुझाव दर्शाए हैं-- 
(१) दुर्खाम का मत है कि आत्महत्या करने वाले को कठोरता से दण्डित करने के 
स्थान पर नैतिक दण्ड दिया जादा चाहिए। आत्महत्यारे को अन्तिम संस्कार से वंचित करके 


नागरिक, श्रजनैतिक और पारिवारिक अधिकार छीनकर आत्महत्याओं को कम किया जा 
सकता। 


(2) मीस्सेलि और फ्रेंक आदि के मत मे आत्महत्या की दर को कम करने का 
सर्दोत्तम साधन शिक्षा हो सकती है। परन्तु दुखोॉंग का मानना है कि शिक्षा स्वयं स्रपांज के 
जीवन से सम्बन्धित होतो है। यदि समाज का वातावरण दूषित है, ो स्कूल का कृत्रिम 
वातावरण इसमें सुधार नहीं कर सकता। अतः शिक्षा में सुधार के लिए समाज को सुधारना 
आवश्यक है। क्योकि शिक्षा समाज का प्रतिरूप है। 

(3) आत्महत्या को कम करने के लिए दुर्खीम के मत मे साम्राजिक समूहों की 
पर्याप्त निरन्तरता की पुनर्स्थापता करना है जिससे वे व्यक्ति पर पहले जैसा नियन्त्रण रख सके 
और उनमें स्वयं वह अपने को बन्धा हुआ अनुभव करे। किन्तु दुर्खाम के मत मे यह कार्य न 
तो राजनैतिक संस्था कर सकती है और न धर्म, क्योकि आधुनिक व्यवितवादी दृष्टिकोण ने 
इन्हे कमजोर बना दिया है| परिवार भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा नही सकता। इसमें दो केवल 
व्यावसायिक समूह का निगम सहायक हो सकता है, न उन्हे प्रभावित कर सकता है। दुर्खाम 
ने आत्मरत्याओं को बृद्धि का कारण सामूहिक जीवन में उत्पन होने वाले दोषों को बताया 
है, जिन्हें दूर करके ही नैतिक शक्ति को प्रगति की जा सकदी है। 

'निष्कर्षत: आत्महत्याओं को रोकने के लिए स्थानीय समूहो का पुनर्निर्माण कराना 
आवश्यक है जो स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए भी केन्द्रीय राजसत्ता के अधौन हो जिसे दुर्खाम 
ने विकेद्रीकरण कहा है। सक्षेप मे आत्महत्या के निराकरण के उपायों में दुर्खाम 
विकेन्द्रीकरण को आवश्यक मानते हैं। 

सपालोचनात्मक पूल्याँकन (029 8527७७/००)--* आत्महत्या! को दुर्खाम 
की एक अनुपम कृति माना जा सकता है जो सैद्धान्तिक और पद्धतिशास्त्रीय मान्यताओं पर 
आधारित है। इस कृति मे सैद्धान्तिक रूप से वह सिद्ध करना चाहते थे कि सामाजिक तथ्य 
चैयक्तिक चेतना से ऊपर एक प्ृथक्‌ और स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं | उन्होंने आत्महत्या जैसे 
व्यक्तिगत तथ्य को भी सामाजिक तथ्य के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया, किन्तु 
दुर्खीम कौ इस कृति की भी कुछ विद्वानों ह्वाऔ समालोचना की गई। 


आत्महत्या उरा 


स्टेनमेटज ने लिखा है, “मैं जो आँकड़े एकत्र करने में सफल हुआ हूँ, उनसे यह 
प्रतीत होता है कि सभ्य लोगों की तुलना में वन्य मनुष्यों में आत्महत्या अधिक होती है।'' 

* जिलबोर्ग ने एक लेख में लिखा है, ''आत्महत्या के सांख्यिकौय आँकडे जिस रूप 
में आज संकलित किए गए हैं, बहुत कम विश्वसनीय हैं ।'' जिलबोर्ग के अनुसार आत्महत्या 
इतनी पुरानी घटना है, जितनी मानव जाति। दुर्खाम के द्वारा यूरोपियन और अमेरिकन समाज 
के सांख्यिकोय आँकड़ो का भण्डार प्रस्तुत किए जाने के बाद भी यह कहना सरल है कि 
अनेक आत्महत्याओं का रिकॉर्ड कोष के बाहर था और अनेक आत्महत्याओं का रिकॉर्ड था 
ही नहीं। 


अत: आत्महत्या की व्याख्या केवल आँकड़ों के आधार पर करना उतना सरल नही 
था, जितना दुर्खीम ने अनुभव किया था। जिलबोर्ग ने दुखाम द्वारा प्रस्तुत 'सभ्यता के विकास ' 
और 'आत्पहत्या की वृद्धि' को भी पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष मानकर अमान्य सिद्ध किया है। 
उनका कहना है, “जहाँ तक आत्महत्या का सम्बन्ध है, आज का मनुष्य अपने पूर्वजों से 
वास्तव में कम है।'' 


हैरीबान्स के अनुसार, “आत्महत्या के सिद्धान्त में दुर्खाम ने व्यक्तिगत प्रेरणा और 


सांस्कृतिक कारकों को कोई महत्त्व नहीं दिया है जो आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति को 
प्रेरित करते हैं ।'' 


दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धान्त के लिए कहा गया है कि इसमें मानव की 
जैविकीय प्रेरणाओं की उपेक्षा की गई है, इस कारण उनकी विवेचना सन्देहास्पद हो गई है। 
स्वयं इसके अनुवादक 'जार्ज सिम्पसन' ने भी लिखा है कि *'दुर्खाम प्रेरणा-विश्लेषण और 
संदेगात्मक जोवन को मौलिक विशेषताओं की व्याख्या से सम्बन्धित आधुनिक विकास से 
अनभिन्ञ थे।” किन्तु उन्होंने मनोव्याधिकौय तत्त्वों को आत्महत्या की प्रेरणा का आधार 
बताया है, अत: उपर्युक्त आरोप तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। 

रैमफ्ड एरन ने ' “मनोवैज्ञानिक- पृष्ठ भूपि-समाजशास्त्रीय विधरिण सूत्र को दुर्खाम 
के विश्लेषण का पुख्य आधार बठाया। इसके उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि दुर्खाम 
ड्वास वर्णित आत्महत्या की व्याख्या में सामूहिक चेतना एवं एक प्रत्यक्ष वास्तविकता के रूप 
में आवश्यक रूप से समाज का विश्लेषण किया गया। 


बार्नेस ने कहा है कि दुर्खाम ने सामाजिक कारकों कौ प्रधानता सिद्ध करने के प्रयत्न 
में अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण कारको की अवहेलना करने के दोष का स्वयं को भागी बना लिया 
है, “आत्महत्या के सिद्धान्त में उसने व्यक्तिगत प्रेरणा तथा सांस्कृतिक कारकों को कोई 
महत्त्व नहीं दिया है, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने को प्रेरित करते हैं ।'! 


दुर्खाम की इस रूप में समालोचना की जातो है कि अनुभव-सिद्ध और तथ्वात्मक 
समाजशास्‍्त्र की स्थापना करने की लगन में उन्होने सामाजिक घटनाओ की अमूर्व प्रकृति को 
समझते हुए भी उन्हे गणनात्मक बनाने का प्रयास किया है और इस प्रयास के कारण बह 
अपने थिषय की सम्पूर्णता की व्याख्या करने का दावा करने में अक्षम रहे हैं। 
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इस कृति के विषय में यह भी कहा जाता है कि यद्यपि आधुनिक समाज के नैतिक 
अभाव की चर्चा करना उपयुक्त है किन्तु आत्महत्या की सामाजिकता को सिद्ध करने के लिए 
समाज को प्रकृति, सामूहिक चेतना आदि अवधारणाओं की जो व्याख्या की गई है वह भाषा 
शैली और स्पष्टीकरण के वैशिष्ट्य गाम्भीर्य आदि के उपरान्त भी उपयोगी नहीं सिद्ध हो 
सकौ है। 


दु्खीम का यह ग्रन्थ इन उपर्युक्त समालोचनाओं के उपरान्त भी न केवल आत्महत्या 
की विवेचना करता है, अपितु समाजशास्त्र की अनेक समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। 
बीगूसटेट का यह कथन है, “यह एक वास्तविकता है कि दुर्खाम का यह ग्रन्थ केवल 
आत्महत्या का अध्ययन नहीं, यह हमारा तथा उन समाजों का भी अध्ययन है जिनमें हम 
रहते हैं। यदि यह केवल आत्महत्या के विषय में है तो यह इस घटना के अध्ययन में प्रथम 
श्रेणी रखेगा। किन्तु यह ग्रन्थ मनुष्य और समाज के सम्बन्ध मे और उसके पारस्परिक 
सम्बन्धों के विषय से भी है और इसीलिए समाजशास्त्र के इतिहास में एक शास्त्रीय ग्रन्थ के 
रूप मे इसका और भो ऊँचा स्थान है।'” निष्कर्षत: यह ग्रन्थ समाजशास्त्रियों के लिए मार्ग 
प्रशस्त करता है। आधुनिकता में सभ्यता और प्रगति के व्याधिकीय परिणामों की ओर संकेत 
करके व्यावसाथिक संगठनों के विकास्त के द्वारा सामूहिक जीवन का नियन्त्रण करके उन 
समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। 


| 


अध्याय-24 


परिप्रेक्ष्य ; सामाजिक-सांस्कृतिक, 
राजनैतिक और आर्थिक 


(एश509०णाए2$ ; 50९८0-(7रपाओं, 
एगञाएव्श गाव ४८णाणाएंट) 


किसी भी तथ्य अथवा घटना के अनेक लक्षण एवं प्रभाव होते हैं। ये लक्षण एवं 
प्रभाव बहुत विस्तृत एवं व्यापक होते हैं। इसलिए किसी एक विषय या विज्ञान के द्वार इनका 
अध्ययन करना सम्भव नहीं है। एक ही घटना के अनेक पक्ष होते हैं। विभिन्‍न पंक्षों का 
अवलोकन तथा विश्लेषण करने के लिए उन्हे निश्चित सीमा में बाँधना आवश्यक होता है। 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घटना के विभिन्‍न दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्यों का वर्गीकरण किया 
गया है। प्रत्येक परिप्रेक्ष्य को एक विज्ञान का माम दिया गया है। उसके अध्ययन की स्रीमा 
निश्चित की गई है। सभी विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य एवं सन्दर्भ परिधि विशिष्ट एवं सीमित है। 
किसी भी विज्ञान को समझने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य को समझना आवश्यक है। 
समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिकौी को समझने के लिए आवश्यक 
है कि हम उनके परिप्रेक्ष्यों को विस्तार से समझें | इंकल्स ने लिखा है कि किसी विज्ञान की 
विषय-सामप्री के वर्णन मात्र से अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि वह विज्ञान अपनी विषय- 
सामग्री के सम्बन्ध में कौ+-कौनसे प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर किस प्रकार से देता है। 
"सामाजिक विज्ञान किन सब के सम्बन्ध में है?" (ज़रा 75 5009 $ण0शाए८ #। 
४०००) अर्थात्‌ हमें यह खोज करनी है कि वह कौन-सा विशिष्ट परिप्रेक्ष्य (दृष्टिकोण) है 
जिसके अनुसार विज्ञान सामग्री का अध्ययन करता है? वह उन्हें कैसे देखता है? इसके 
डपागम क्‍या हैं? वह अन्वेषण के लिए किन चैज्ञनिक पद्धतियों का उपयोग करता है। वह 
अपने अच्वेषण से किस प्रकार के निष्कर्षों के क्रम निश्चित करता है? इंकल्स के अनुसार इन 
उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों का लक्ष्य यह स्पष्ट करना है कि विज्ञान का परिप्रेक्ष्य क्या है और 
उसकी कौन-कौनसी विशेषताएँ हैं? + 
हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि जब एक ही घटना का अध्ययत्र विभिन्‍न विज्ञन 
करते हैं तो उनमें अन्तर क्या है? वे कौन-सी विशेषताएँ एवं लक्षण हैं जो एक विज्ञान को 
दूसरे विज्ञान से भिन्‍न तथा विशिष्ट बनाती हैं? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि 
विभिन विज्ञानों के अध्ययन की दृष्टि, परिप्रेक्ष्य तथा सन्दर्भ-परिधि अलग-अलग होती है। 
एक ही समस्या का अध्ययन विभिन्‍न विज्ञान करते हैं उस समय उनके देखने कौ दृष्टि 
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भिल-भिल होतौो है। समाज से सम्बन्धित पहलुओं का अध्ययन बरने के लिए विभिन 
विज्ञाता की विकास हुआ हैं। सामाजिक समस्याओ के आर्थिक तथ्यों तथा घटनाओं के 
अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र विषय को व्यवस्था की गई है। सामाजिक समस्याओं के 
राजनैतिक तथ्यों तथा घटनाओं कया अध्ययन करने के लिए राजनातिशास्त्र, प्रशामनिक् 
घटनाओं; के लिए प्रशामनशाम्त्र, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवम्था और उसमें होने वाले 
परिवर्ननों का साम्माजिक समस्वाओ का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र आदि विषयों था 
समय-समय पर विकास हुआ है। इन विभिल विज्ञातों का परिप्रेक्य अतग-अलग है जो इन्हें 
शक-दूसरे से भिन्‍न तथा विशिष्ट विज्ञान बनाता हैं। हमारे सामने मुख्य उद्देश्य विभिन्‍न 
सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य को विस्तार से समझना है। इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से को 
जा सकती है। विभिन्‍न सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण की विस्तार से प्िवेचठा 
करने से पहिले हम परिप्रेक्ष्य का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, और उप्तकें उपरान्त विभिन्‍न 
सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य का विवेचन करेगे। 
परिप्रेक्ष्य का अर्थ और परिभाषा (एछलटकशाह बात 02४विवाएा ० 
एश5५७०८॥५४)- परिप्रेक्ष्य अग्रेदी के शब्द 'पर्मपेक्टिव' (एश592८४४८) वा हिन्दी रूपान्तर 
है, जो लेटिन भाषा के 'पर्पेक्ट '(?८5०८८७ से व्युत्पल हुआ है। जिसका अर्थ है 'सीन भू! 
(पल्था ऐाण्पट्री) अर्थात्‌ आद्योपास (देखा गया)। सरल भाषा में परिप्रेश्य दा अर्थ 'एक 
ओर से दूसरी और तक देखना' अथवा “द्वारा निग्येक्षण" करना है। सामाजिक विज्ञानों में 
परिप्रेध्य का अर्थ आदि से अन्त ठक अच्देषण या परीक्षण करना हैं। जब वैज्ञानिक विशिष्ट 
उद्देश्य के अनुसार क्मसी तथ्य अथवा घटना का अध्ययन करता है तो वह उसका पिध्रेक्ष्य 
कहलाता है। परिप्रेक्ष्य क्रमच॒द्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करते का दृष्टिकोण है जो किसी 
विज्ञान को अन्य विज्ञानों से विशिष्ट बनाता है। परिप्रेक्ष्य विचार करने या घटना को समझने 
तथा व्याख्या करते की दृष्टि है इसलिए इसे अध्ययन का दृष्टिकोण भो कहते हैं। 
समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ एवं परिभाषा (8८४४8 शा एिटीगराएणा ता 
5000 0ट्टाप्णज 7८5७९९४४८)--संमाजशास्त्र म॑ परिप्रेक्ष्य, दृष्ठिकोण एवं सन्दर्भ-परिधि 
(ए2ज6 छा ्ाश८१८६) शब्दों का प्रयोग पर्वायवा्चों अर्थों मे किया गया है। इनकी 
परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-- 
थियोडोरसन तथा घियोडोरसन (760ठ807509 १0 पृफढठ50750०7) ने ए 
डिकशनरों ऑफ सोशियोलॉजो' में लिखा है, “मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति तथा अर्थ ध्यवित 
को सदर्भ और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिनके अनुसार वह परिस्थिति का अवलोक्त करता 
है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है।' इठके अनुसार व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य उसके सन्दर्भ पर आधारित 
होता है इन्होत्र परिष्रेक्ष्य को और स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, “परिप्रेक्ष्य में अभिग्रह 
(कल्पना) होते हैं जो सामान्यतवा जान-बूझकर परिभाषित नहों क्ये जाते हैं, लेकिन जो 
बा कद समझता है और अपने अनुभवों को जिस प्रकार व्याख्या करता है, उसे प्रभावित करते 
४ 
धिंदोडोरसद तथा बियांडोर्सन का भानता है कि परिप्रेक्ष्य और सन्दर्भ-परि्धि 
परस्पर घनिश्वतया सम्बन्धित हैं तथा परिप्रेक्ष्य का अर्थ डानने के लिए सन्दर्भ-परिधि वो 
जानकाते थी आवश्यक है।' इन्होने सन्‍्दर्भ-परिधि को परिभाश विम्त दी है--'' कसी बिन्दु 
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के दृष्टिकोण, मानदण्ड अथवा अवधारणाओं को व्यवस्था को लेकर कोई व्यक्ति (अश्ववा 
समूह) अपने अनुभव, ज्ञान और व्याख्याओं को संगठित करता है वह सन्दर्भ-परिधि 
(छा एर्श/शट॥०४) कहलाती है।'' किसो को मूल्य और सामाजिक प्रतिमान सामाजिक 
परिस्थिति पें उसके अवलोकनों, व्याख्याओं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं, सन्दर्भ- 
परिधि कहलाते हैं। 


लुण्डबर्ग ने ''फाउण्डेशस्स ऑफ सोशियोलॉजी '' में सम्दर्भ-परिधि का वर्णन किया 
है। इन्होंने लिखा है कि विज्ञरों के वर्गीकरण का आधार वे सम्स्याएँ हैं जिनके अध्ययन में 
थे पर्मर्पित हैं। हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था हो सन्दर्ध -पर्िधि का निर्माण करती है। 
इन्होंने आददों की व्यवस्था को समझाते हुए लिखा है कि ये आदतों की व्यवस्थाएँ लोक- 
भाषा में होती हैं जिन्हें विश्वास, सिद्धान्त अथवा जीवन-दर्शन कहते हैं। परिप्रेक्ष्य अथवा 
सन्दर्भ-परिधि प्रकृति की देन नहीं है। ये मानव द्वारा निर्मित दुष्टिकोण हैं # मानव ने इनका 
निर्माण अपनी सुविधा के लिए किया है। परिप्रेक्ष्य प्रतीकात्मक व्यवहार है जो उस संसार की 
व्याख्या करता है जिसमे मानव रहता है। संसार बहुत बड़ा है। इसमें अनेक वस्तुएँ हैं॥ अनेक 
व्यवित और समूह इसके सम्पर्क में आते हैं। इससे प्रभावित होकर भिन्न-भिन्न परिप्रेक्ष्य बनते 
हैं। ये परिप्रेन्‍्य अथवा दृष्टिकोण इसलिए भिनन होते हैं क्योकि वैज्ञानिकों के अनुभव भी 
भिल-भिन होते हैं। 
हू, चिनोय ने 'सोशियोलॉजीकल पर्सपैव्टिव” में लिखा है कि किसी भी विषय का 
परिप्रेक्ष्य उसमें प्रयोग किये जाने वाली अवधारणाओं से मालूम किया जा सकता है। आपका 
यह भी कथन है कि “कोई विषय या विज्ञान कया है?” इसे समझना है तो उस चिषय अथवा 
विज्ञान के मौलिक प्रत्ययों या अवधारणाओं के आधार पर समझा जा सकता है। इनके अनुसार 
अगर हम किसी विज्ञन को अवधारणाओं को परिभाषा करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि 
हम उस विज्ञान की प्रकृति त्तथा परिप्रेक्ष्य की सीमाओं की परिभाषा कर रहे हैं ॥ चिनोय ने 
निननलिखित उदाहरण द्वारा इस कथन को स्पष्ट किया है--डबलरोटी का अध्ययन और 
विश्लेषण विभिन्‍न परिप्रेक्ष्यों के द्वारा किया जा सकता है। आपका कहना है कि प्रत्येक विज्ञन 
डबलरोटी के किसी एक पक्ष का अध्ययन करने के लिए विशिष्ट एवं सुनिश्चित 
अवधारणाओं का प्रयोग करेगा। अर्थशास्त्री डबलरोटी का अध्ययन एक उद्योग के रूप मे 
करेगा। डबलरोटी का उत्पादन, बाजार में माँग, उत्पादन लागत, थोक भाव, क्रय मूल्य, 
विक्रय मूल्य आदि का अध्ययन कोगा। पोषाहार वैज्ञानिक डबलरोदी का अध्ययन पोषाहार 
के महत्त्व को ध्यान में रख कर कोगा। वह डबलगरेटी का विश्लेषण करके यह ज्ञात करने 
का प्रयाप्त करेगा कि उसमें बसा, विटामिन, प्रोटीन, लवण आदि कितनी मात्रा में है। 
मनोवैज्ञानिक डबलरोटो से सम्बन्धित व्यक्तियों की आदतों का अध्ययन करेगा। एक 
समाजशास्त्रो डबलरोटो का अध्ययन करते समय यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि पति- 
पत्नी के सन्‍्वधों पर उसका क्‍या प्रभाव पड़ता है। अगर पत्ती डबलरोटो को पति के 
मनप्सन्द या स्वाद के अनुसार नहों सेक पाती है तथा पति नाग्ज़ हो जाता है, पति-पत्नी मे 
झगड़ा हो जाता है, कहा-सुनों हो जाती है तो इससे परिवार की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ 
जाती है! यह सब अन्वेषण करने का दृष्टिकोण समाजशास्त्री का होगा। समाजशास्त्री किसी 
भौ घटना, वस्तु, तथ्य, क्रिया आदि का अध्ययन करवे समय एक ही लक्ष्य को ध्याव में 
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रखता है कि उससे सामाजिक व्यवस्था सगठित रहती है अथवा बिगडती है । समाजशास्त्री 
का परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक अचव्यवस्था तथा इनमे होने वाले परिवर्तनो 
का अध्ययन करना है। चिनोय का कहना है कि विभिन्‍न विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य विशिष्ट होता 
है। उनकी भाषा, विशेष रूप से वैज्ञानिक शब्दावली या अवधारणा जो प्रयुक्त होती है, चह 
भी विशिष्ट होती है। इसलिए अवधारणाओ के द्वारा भी विज्ञान का परिप्रेक्ष्य निश्चित होता 
है। एक हो घटना का अध्ययन विभिन्‍न विज्ञान करते हैं, उनकी अवधारणाएँ भी भिन्‍न-भिन्‍न 
होती हैं जो उनके विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित होती हैं। 
गुड़े तथा हॉट ने परिप्रेक्ष्य के सम्बन्ध में चिनोय से मिलते-जुलते विचार 'मेथड्स इन 
सोशियल रिसर्च ' में व्यक्त किये हैं। इन्होने फुटबॉल का उदाहरण देकर विभिन्‍न विद्वानो के 
परिप्रेकष्यों की व्याख्या की है। उनका कहना है कि किसी भी घटना या वस्तु का भिन्‍न-भिन 
तरह से अध्ययन किया जा सकता है। एक फुंटबॉल का अध्ययन आर्थिक परिधि मे किया जा 
सकता है कि इस फुटबॉल की माँग और पूर्ति के प्रतिमान क्‍या हैं? यह रसायनशास्त्र के 
अनुसन्धान की वस्तु हो सकती है कि यह किन कार्बनिक रसायनो की बनी है। इसमें भार 
होता है इसलिए भौतिकशास्त्री इसे एक भौतिक वस्तु के रूप में अध्ययन करते समय यह 
देखेगा कि विभिन्‍न स्थितियों मे, दबाव की भिन्‍नता से इसकी गति मे क्या अन्तर आता है? 
इस फुटबॉल का अध्ययन समाजशास्त्र मे रुचिशील क्रियाओ, जैसे--खेल सचार, समूह 
सगठन, दो दलो मे प्रतिस्पर्धा, जीतने के लिए प्रयास, मनोरजन, व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति- 
समूह तथा समूहों मे परस्पर सम्बन्ध आदि के सन्दर्भ में कर सकते हैं। गुड़े और हॉट लिखते 
हैं कि प्रत्येक विज्ञान घटना के केवल एक पक्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है न कि उसके 
सभी पक्षों तथा पहलुओं पर। 
गुड़े एबं हॉट ने इस दृष्टिकोण की विवेचना उपर्युक्त उद्धरित पुस्तक में अनेक स्थानों 
पर की है। इनका मानना है कि विज्ञान के परिप्रेक्ष्य को उसकी परिभाषा, अध्ययन का क्षेत्र, 
प्रकृति सिद्धान्त, तथ्य अवधारणाएँ आदि निश्चित करते हैं। यही वैज्ञानिक सत्य है कि एक 
ही तथ्य या घटना का अध्ययन विभिन्‍न विज्ञान अपने विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के आधार पर करते हैं 
तथा ज्ञान की वृद्धि करते हैं। 
सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक और अर्थशास्त्रीय 
परिप्रेक्ष्य एव सामाजिक समस्याएँ 
($०८व, (जापान, 70]९च क्ञात 2एजाजाए2 
श्टा5टएारटड शात 5009 ?ए/ए07शा5) 
परिप्रेक्ष्य को उधर्युक्त परिभाषाओ, उदाहरणों एव विद्वानों के विचारों के सन्दर्भ में 
सामाजिक सास्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य की विवेचनाएँ सामाजिक समस्याओं 
के सदर्भ में करेगे जो निम्नलिखित हैं-- 
(१ ) सामाजिक परिप्रेक्ष्य एव सामाजिक समस्याएँ 
($एटाबरी एटाछएशलाएड थशात 8007 ?56श5) 
मैकाइवर और पेज ने लिखा है, समाज एक जटिल समग्र है। यह निरन्तर षरिवर्तित॑ 
होता रहता है। सामाजिक समस्याएँ और समाज परस्पर एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से 
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सम्बन्धित हैं। क्योकि सामाजिक समस्याएँ समाज से सम्बन्धित हैं इसलिए सामाजिक 
समस्याएँ भी परिवर्तनशील हैं। जब समाज परिवर्तित होता है तो सामाजिक समस्याएँ भी 
उत्पन होती हैं और जब सामाजिक समस्याएँ पैदा होती हैं तो समाज में परिवर्तन होता है। 
दोनो ही निरन्तर परिवर्तित होती रहती हैं। समाज के विभिन्‍न घटक या अग जैसे सामाजिक 
सरचना, मूल्य, आदर्श, सस्थाएँ, ग्रेणियाँ, शक्ति, रीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ आदि सामाजिक 
समस्याओ से सम्बन्धित हैं। 


मानव एक सामाजिक-सास्कृतिक प्राणी है। वह जन्म के बाद सामाजिकता के गुणों 
को सीखता है। अपनी भौतिक आवश्यकताओ-भोजन, वस्त्र, आवास, लैंगिक तृष्णा की 
पूर्ति, स्वय को व्यक्त करने को इच्छा आंदि समाज मे रहकर पूर्ण करता है। जब विभिन्‍न 
व्यक्ति अपनी आवश्यकताओ को पूर्ति के लिए परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया और अन्त क्रिया 
करते हैं तो उममे झगडे भी होते हैं, जिससे सामाजिक समस्याएँ उत्पन्त होती हैं। जब व्यक्ति 
समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों का ही चयन करता है तथा उनकी पूर्ति भी समाज ट्वारा 
मान्यता प्राप्त साधनों से करता है तो समाज मे व्यवस्था बनी रहती है लेकिन जब इनमे से 
कोई एक या दोनो का उल्लघन व्यक्ति, समूह या समुदाय करते हैं तो उससे सामाजिक 
समस्याएँ पैदा होती हैं । 
मानव एक उपकरणो का निर्माता, वाहक और दास है। वह अपनी आवश्यकताओ 
की पूर्ति के लिए सरल, सादा और अधिक परिष्कृत साधनों, उपकरणी, विधियों, कार्य- 
प्रणालियों आदि कौ खोज और आविष्कार करता है। उससे समाज की परम्परागत व्यवस्था मे 
परिवर्तन आता है। इसके कारण पहिली अवस्था और दूसरी अवस्था में सघर्ष होता है जो 
अनेक सामाजिक समस्याओ को जन्म देती है। नये आविष्कारों के साथ समाज मे रूपान्तरण 
होता है जो समाज में समस्याएँ पैदा करता है। 
सामाजिक रूपान्तरण और सामाजिक समस्याएँ परस्पर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप 
से सम्बन्धित और अन्योम्याश्नित है। समाज के प्रभुसता सम्पल लोग परिवर्तन को स्वीकार 
नहीं करते हैं। वे समाज पर असमान नियन्त्रण बनाये रखने के लिए ऐसी नीतियो एव 
कार्यप्रणालियो का सहाघ् लेते हैं कि जिससे उनकी पकड़ समाज पर बनी रहे। वे एक प्रकार 
से समाज के शोषक होते हैं तथा कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं। इससे समाज में अनेकानेक 
सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अगर प्रभुसत्ता सम्पन्न वर्ग दमन नहीं करता है और 
परिवर्तन की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है तब भी पुरानी व्यवस्था और नवीन 
व्यवस्था के बीच के सक्रमण काल मे अनुकूलन और व्यवस्थापन कौ समस्या की स्थिति तो 
आती ही है। 
सामाजिक वैज्ञानिको ने समाज की गतिक विशेषता को व्याख्या करने के लिए प्रारम्भ 
मे उदविकास और प्रगति जैसी अवधारणाओ का प्रयोग किया। कक्‍्योर्कि ये अवधारणाएँ 
मृूल्ययुक्त थीं। इसलिए बाद मे इसके स्थान पर मूल्यमुक्त अवधारणा “सामाजिक परिवर्तन! का 
प्रयोग किया जाने लगा। इस अवधारणा को पक्षपातरहित्त, मूल्यो से स्वतत्र और अधिक 
निरपेक्ष समझा गया। 
आगर सामाजिक समस्याओ के सदर्भ मे सामाजिक परिवर्तन और इससे सम्बन्धित 
अन्य अवधारणाओ को देखें तो पाएँगे कि सामाजिक घरिवर्तत और सामाजिक समस्याओ के 
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मध्य सीधा और नकारात्मक सम्बन्ध है। बीसवीं शताब्दी के मध्य मे समाज से सम्बन्धित 
विकास और आधुनिकौकरण की अवधारणाओ का प्रयोग किया जाने लगा। ये अवधारणाएँ 
विकसित पूँजीवादी, औद्योगीकृत लोकतात्रिक समाजो से सम्बन्धित थीं। मा्क्सवादियो के 
एक सम्प्रदाय ने आधुनिकीकरण के स्थान पर क्राति की अवधारणा को प्राथमिकता प्रदान की। 
सामाजिक वैज्ञानिको की मान्यता है कि आधुनिकीकरण के कारण विश्व के एक छोटे 
से भाग में बहुत अधिक विकास सम्पन्नता, समृद्धि खुशहाली, अत्यधिक उपभोग और 
उत्पादन हुआ है और दूसरे बड़े क्षेत्र या समाजो मे अत्यधिक बेकारी, निर्धनता, कुपोषण, 
अल्प उत्पादन और बचना की स्थिति पैदा हुई है जिसने अनेक सामाजिक समस्याओं को 
जन्म दिया है। 
क्रान्तिकारी प्रारूप के समर्थकों की मान्यता है कि औद्योगिक पूँजीवादी कार्य प्रणाली 
'मानव का मानव के द्वारा शोषण” को प्रोत्साहित करती है जिससे सामाजिक असमानताओ का 
जन्म होता है जो अनेक प्रकार की गम्भीर सामाजिक समस्याओ का जन्मदाता है। क्रान्ति के 
द्वारा समाज को परिवर्तन करके मानवो के मध्य विद्यमान शोषण बेकारी कुपोषण, गरीबी 
आदि असमानताओ को समाप्त किया जा सकता है। अर्थात्‌ सामाजिक समस्याओ को पूर्ण रूप 
से समाप्त करना है तो क्रान्ति के द्वारा समाज का रूपान्तरण करना होगा। क्रान्ति के द्वारा ही 
समाज में समानता लाई जा सकती है और समस्याविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना की 
जा सकती है। 
(2 ) सांस्कृतिक परिप्रेश्य और सामाजिक समस्याएँ 
(पाए एटऋ्ट्लाएड शात 802०० 7709शा) 
सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से देखे तो जब अनेक सास्कृतिक क्षेत्रो में परिवर्तन 
होता है तो सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जब समाज परम्परागत व्यवहार के तरीके, 
जीवन शैली, स्वीकृत प्रतिमानो एव सस्थाओं से नवीन व्यवहार के तरीको, जीवन शैलो, 
स्वीकृत प्रतिमानो की ओर परिवर्तित होता है तो सक्रमण को अवस्था समाज में असन्तुलन 
और अन्यवस्था जैसी समस्याएँ आती हैं। समाज परम्परागत से आधुनिकौकरण की ओर 
परिवर्तित होता है तो अनेक समस्याएँ सामने लाती हैं। क्योकि परम्परागत समाजों में 
सामाजिक सम्बन्धो और समस्याओ मे तालमेल होता है। सभी सास्कृतिक मदो के अनुरूपता 
भाई जाती है। लघु समाजो जैसे जनजातियो, ग्रामो आदि मे लोकाचारे, जनरीतियो प्रथाओ, 
रूढियौं, जनशवितियों के द्वारा सामाजिक नियन्त्रण किया जाता है लेकिन जब समाज का 
आकार जैसे-जैसे लघुस्तरीय से वृहद स्तरीय रूप मे विकसित होता है वैसे-वैसे सामाजिक 
समस्याओ मे भी वृद्धि होती जाती है। परम्परागत समाजो को प्रमुख विशेषताएँ 
हैं-.जनजातीय या ग्रामौण समाज कृषि अल्प एवं न्यून उधकरणों वाली अविकसित 
उत्पादन प्रणाली, सरल-सादा सामाजिक सगठन बिधि एव प्रथा प्रधानता आदि जिससे 
सामाजिक समस्याएँ न्यून तथा सीमित होती' हैं । इसके जिषरीफ आयु्तिफ उप्णजो' करे ब्रमुख 
विशेषताएँ हैं--नगर महानगर, अकृषि च्यवसाय अधिकतम श्रम विभाजन, उच्चस्तरीय 
औद्योगिकी, विकसित उत्पादन प्रणाली, जटिल एवं सावयवों सामाजिक सरचना एव 
लोकतात्रिक राजनैतिकव्यवस्था आदि। 
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जब समाज का सरल से जटिल क्रमिक या क्रान्तिकारी रूपान्तरण होता है तो समाज 
में अनेक सामाजिक समस्याएँ पैदा होती हैं। समाज की रूपान्तरण की दोनो अवस्थाओ-:ूर्व 
और पश्चात्‌ का अध्ययन करे तो निम्न तथ्य सामने आते हैं। पूर्व रूपान्तरण की अवस्था मे जो 
जीवन के तरौके, मूल्य, सामाजिक सम्बन्ध, प्रतिमान, उत्पादन, उपभोग और विनिमय होते 
हैं वे पश्चात्‌ रूपान्तरण मे बदल जाते हैं और व्यक्तियो को नवीन परिस्थितियों से समायोजन 
करने मे कठिनाई आती है और इस बीच के काल (पूर्व और पश्चात्‌ की अवस्था) 
सक्रमणकाल में अनेक सामाजिक समसस्‍्याएँ उत्पन्न होती हैं। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता 
है कि समाज मे रूपान्तरण को प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है और सास्कृतिक कारकों के 
बीच अव्यवस्था उत्पन्न होती रहती है जो सामाजिक समस्याओ को उत्पन्न भी करती है 
और उनका समाधान एव नियज्ित भी करती है। 


(3 ) राजनैतिक परिप्रेक्ष्य और स्गमाजिक समस्याएँ 
(?कादा। शाएथ्एाएढ ज्ञात $56ए/ 70 शा) 


सामाजिक रूपान्तरण मात्र सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्रों मे ही नही होता है, 
बल्कि राजनैतिक तथा अन्य अमेक क्षेत्रों मे भी होता है। सरल, सादा, छोटे समाजो, 
जैसे--आखेट समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज आदि में राजनेतिक व्यवस्था का रूप 
सरल होता है। राज्यविहीन समाज या इससे कुछ अधिक विकसित अवस्था बाले होते हैं । 
इनमे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जैसे आधुनिक विशेषीकृत सगठन नहीं 
होते हैं। लेकिन जब इनका सरल से जटिल रूप में रूपान्तरण होता हैं तो अनेक सामाजिक 
समभस्याएँ उत्पन होती है। सक्रमणकाल में राजनैतिक अनुकूल एव व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कठिनाई के कारण व्यक्ति सघर्ष करते हैं और मई नई समस्याएँ पैदा कर देते हैं। व्यक्तिवादिता 
का विकास हो जाता है। व्यक्ति की राजनैतिक गतिविधियो मे सहभागिता मे वृद्धि हो जाती 
है। लोकतत्र स्थापित हो जाता है। मदभेदो मे चृद्धि हो जाती है जो विकसित समाज मे अनेक 
राजनैतिक समस्याएँ, जैसे--नृजातिवाद, प्रजातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी 
राजनैतिक समस्याओ को जन्म दे देती हैं। 
राजनैतिक असन्तोष एवं सघर्ष समाज मे क्रान्ति करके समाज का रूपान्तरण तीब्र गति 
से कर देते हैं। क्रान्ति के समय और बाद मे काफी समय तक समाज अनेक समस्याओ से 
स्धर्ष करता है. त्था समाज मे सामजस्यता की स्थिति आने मे समय लगता है। राजनैतिक 
क्रान्ति पहिले समाज मे असन्तुलन पैदा करती है। क्रान्ति के सफल होने के बाद धीरे-धीरे 
समाज मे व्यवस्था स्थापित की जाती है। इत दोनो अवस्थाओ के सक्रमण काल में अनेक 
समस्‍्याएँ पैदा होतो हैं। 
ग़जनैतिक विकास कौ अन्तिम अवस्था लोकतत्र अपने राष्ट्र के सभी वबस्क नागरिकों 
को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। सभी को सभी क्षेत्रो मे समानता के अवसर प्रदान 
करता है। इसके द्वारा समाज में राजनैतिक एवं सबैधानिक समानता का कार्यान्वित किया जाता 
है लेकिन समाज में विभिन्न समुदाय, जातियाँ, वर्ग, व्यावसायिक समानता के अधिकारों के 
कारण अपने अपने अधिकारों की माँग करते हैं। उससे संघर्ष तनाव, झगड़े आदि शे वृद्धि हो 
जातो है। 


3१0 भारतीय समाज मुद्दे और समस्याएँ 


(4) आर्थिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक समस्याएं 
(8लजागार एशफछएथला६€ गाते 5029 शएंशा$) 
समाज परिवर्तनशील है। समाज मे निरन्तर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 
सास्कृतिक आदि क्षेत्रो में रूपान्तरण की प्रक्रिया चलतो रहती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखे 
तो प्रारम्भ मे समाज आखेटक को अवस्था में था। धीरे-धीरे यह अनेक चरणों जैसे चंशगाही, 
कृषक, ओद्योगिक, पूँजीवादी अवस्थाओ मे रूपान्तरित होता है लेकिन समाज के प्रभुत्व 
सम्पन्न लोग एवं समूह उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के सम्बन्धो 
पर अपना निरकुश नियत्रण रखना चाहते हैं। वे समाज को परिवर्तित नहों होने देना चाहते 
हैं। अपने निजी स्वार्थों को सुरक्षा के लिए दमनकारी रास्ते अपनाते हैं, जिससे समाज मे अनेक 
आर्थिक समस्याएँ उत्पन हो जाती हैं। साधन सम्पन्न (शोषको) तथा साधनहीन (शोषितो) 
के मध्य संघर्ष होते हैं आन्दोलन होते हैं, जो आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ अनेक 
सामाजिक समस्याओ को भी ज्म्म देते हैं। 
सामाजिक रूपान्तरण को प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों की तरह आर्थिक क्षेत्र मे स्वाभाविक रूप 
से चलती है। किन्तु अन्य क्षेत्रों के रूपान्तरण के संक्रमण काल के समान ही पुरानी किन्‍्तु 
आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर नवीन आर्थिक व्यवस्था के विकास के समय भी सक्रमण काल 
के समय आर्थिक सामजस्य नहीं होने तक सझ्माज को अनेक आर्थिक समस्थाआ का सामना 
करना पड़ता है| 
मार्क्स की मान्यता है कि सामाजिक विकास के कुछ चरणो मे उत्पादन की भौतिक 
शक्तियों एव उत्पादन के प्रचलित नियमों के बीच सघर्ष होता है। इन सघर्षों के कारण समाज 
में विघटन अस्न्तुलन, शोषण हथा अन्य सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हा जाती हैं। कभी 
कभी तो क्रान्ति का कारण भी ये छोटे मोटे संघर्ष होते हैं। आर्थिक क्षेत्र मे आधुनिकाकरण के 
कारण देश को दो वर्गों मे बॉटा जा सकता है। एक देशों का वह वर्ग जो आर्थिक दृष्टिकोण से 
विकसित और साधन सम्पल है पूँजीवादी है, औद्योगिकौकृत है, ऐसे देश उत्तरी अमेरिका 
और पश्चिमी यूरोप है। इसके विपरीत आर्थिक रूप से पिछडे हुए साधनहीन क्षेत्र 
हैं--एशिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो पिछडे देश एव क्षेत्र हैं। वे अनेक आर्थिक 
और अन्य समस्याओ से ग्रश्तित हैं। पिछडे देशो के आर्थिक पिछडेपन का कारण विकसित 
देश हो है। वह उनको विकसित नहों होने देते हैं। आधुनिकौकरण के पूँजीवादी ढाँचे ने भी 
मनुष्य में अलगाव की समस्या पैदा कर दो हैं। ध्यक्ति का अस्तित्व खतरे मे है। इसने एक थोत़ 
में सम्पनता तो दूसरे क्षेत्रों में शोषण, गरोबी, बेकारी, अमानवीयता एवं अनेक असमानताएँ 
पैदा कर दी हैं। जिसका उन्मूलन मार्क्सवादी क्रान्ति बताते हैं जो समाज को पहिले विधटन 
और फिर सगठन की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। इससे भी अनेक समस्याएँ उत्पनत होती 
हैं। रजनी कोठारी ने लिखा है कि आधुनिकौकरण के कारण रूपान्तरण का यह प्रारूप मानव 
जाति के एक विस्तृत भाग मे निर्धनता बेकारी और बचना एवं एक बहुत छोटे भाग में 
अत्पीयक सर्वीद्ध, मत्युपभेग और अत्युत्याद के कलिए उत्तरदायी है। 
निष्कपतत यह कहा जा सकता है कि सामाजिक समरयाओ के निराकरण के लिए 
समस्याओ का अध्ययन सभी परिप्रेक्ष्यो के अनुसार किया जाता चाहिए तथा उसके निवारण 
को योजता प्राप्त कारका और उपके प्रभावों को ध्वान मे रखकर बनानी चाहिए। 


अध्याय-25 


भारतीय समाज : मुद्दे और 
समस्याओं के परिप्रेक्ष्य 


(वात 50269 : एशछएटलाए25 
ए89025 थात ?श0०/0श॥5) 


भारतीय स्म्राज कौ समस्याओं और मुद्दों का अध्ययन करने से पूर्व समस्याओ के 
परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना आवश्यक हैं। समाज की समस्याओं का अध्ययन अनेक परिप्रेक्ष्य 
के अनुसार किया जा सकता है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने समस्याओ का अध्ययन मुख्यत* चार 
परिप्रेक्ष्यो के अनुसार किया है। ये परिप्रेक्ष्य हैं-सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक और 


राजनैतिक । इन चारों परिप्रेश्यो की सविस्तार उदाहरण सहित विवेवना पिछले अध्याय मे की 


जा चुकी है। इस अध्याय मे भारतीय समाज के प्रमुख मुद्दे और समस्याओं का अध्ययन 
इन्हीं चार परिप्रेक्ष्यों के अनुसार किया जाएगा। 





भारतीय समाज को हिमाया, और मुद्दे 
ऐतिहासिक काल की वर्तमान समस्याएँ 
समस्याएँ और मुद्दे और मुद्दे 





पक पक व हक आजा 


प्राचोन अध्य ॥9वीं शताब्दी. सामाजिक सास्कृतिक आर्थिक हल 
काल काल केमध्यकाल. समस्‍्वाएँ समस्याएँ समस्‍्याएँ हाई 


432 भारतीय समाज * मुद्दे और समस्‍्यांएँ 


भारतोय समाज का गौरवगय इतिहास अति प्रावीन है, इसलिए वर्तमान काल के 
भारतोय समाज की समस्याओ को अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक है कि भारतीय 
समाज को समस्याओ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी परिचय कर लिया जाए। मैक्स वेवर 
एवं अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी लिखा है कि ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर 
चर्तमान समस्याओं को समझजा अधिक सरल हो जाता है। इसी तथ्य को ध्यान मे रखते हुए 
भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओ एव मुद्दो का अध्ययन निम्न दों भागो मे वर्गीकृत करके 
निम्नानुसार किया जाएगा। 


(१) भारतोय समाज के ऐतिहासिक काल की समस्याएँ और मुद्दे ([श0ग९८ा5 
घाव डप९६ रण साञशणाल्य एलाए0 शा [एम $०ट८ाश५)-भोरतीय समाज की 
ऐतिहासिक काल की समस्याओ और मुदो से तात्पर्य -प्राचोन, मध्ययुगीन और ॥9वी 
शताब्दी के मध्यकाल तक की प्रमुख समसस्‍्याएँ और मुद्दो से है। इन कालो को प्रमुख 
समस्याएँ क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार हैं-- 


चैंदिक काल में बैंदिक ग्रन्थो के अनुसार भारतोंय समाज को प्रमुख समस्या आर्यों 
और दासो के बीच मे घोर सघर्ष था। इस काल का प्रमुख मुद्दा आर्यों के लिए दास या दस्यु 
को दबाये रखना एवं दासो का उद्देश्य था आर्यो के विरुद्ध सघर्ष करके अपने को स्वतन्त्र 
करना। इसके अतिरिक्त आर्यों ने सामाजिक वर्गोकरण को बनाये रखने पर विशेष ध्यान रखा 
था। इस काल में पशुओ की बलि चढाई जाती थी। जहाँ तक महिलाओ की सामाजिक 
प्रस्थिति को बात है इस काल मे उनकी स्थिति काफी अच्छो थी। 


पशुओ की बलि चढाने कौ प्रथा के विरुद्ध जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने इसका घोर 
विसेध किया था। अहिसा जैन धर्म के सिद्धान्तो का मूल मंत्र था, जिससे उनका आशब प्राणी 
मात्र के प्रति दया, समानता और उपकार की भावना से था। इन्होने वर्गों का भी विरोध किया 
था। इन्होंने ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था का भोर विरोध किया। किन्सु बाद म॑ महावोर स्वामी 
के अनुयायी इस जातिभेद को मानने लगे। इस कारण जैन धर्म शूद्रो को नहीं अपना सका। 
बौद्ध धर्म ने भी अहिसा को प्रमुख मुद्दा बनाया। पशुओ की बलि का विरोध किया। इन्होंने 
यज्ञो मे हिसा का विरोध कर अहिसा को महत्त्व दिया। बौद्ध धर्म ने चैंदिक धर्म और 
ब्राह्मणवाद कौ बुराइयो को दूर कर भारतीयों को सरल व लोकप्रिय धर्म प्रदान किया। 
सिक्ख धर्म ने भी सामाजिक समानता पर जोर दिया। नावक का कहना था कि जन्म के आधार 
पर लोगो को उन्न या निम्न नहीं कहा जा सकता है। 


भारतीय समाज का जब इस्लाम धर्म से सम्पर्क हुआ तो उसके अनेक प्रभाव पडे। 
इनके प्रभाव सगठनात्मक और विघटनःत्मक दोनो हो प्रकार के थे। इस्लाम धर्म ने भारतीय 
समाज में हिन्दू सस्कृति से भिन्‍न समानता और समतावाद का प्रचार और प्रसार किया लेकिन 
धीरे धीरे जादि व्यवस्था से प्रभावित होकर इनमे भी स्तरीकरण व्याप्त हो गया। हिन्दुओ में 
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बाल विवाह की समस्या मुसलमानों से अपनी लडकियो के सतोत्व कौ रक्षा के कारण 
उत्पन हुई। विधवा-विवाह पर प्रतिबन्ध भी इस्लाम के प्रभाव का परिणाम है। हिदुओ मे 
पर्दा-प्रधा का प्रचलन भी मुसलभानो से सुरक्षा की दृष्टि के कारण हुआ। स्त्रियों की स्वतन्त्रता 
पर भी रोक इस्लाम के कारण लगाई गई। इसी कारण स्त्रियो को शिक्षा से वचित कर दिया 
गया। सती-प्रथा का पालन कठोरता से किया जाने लगा। छुआछूत को प्रथा और अधिक 
कठोर हो गई। समुद्र यात्रा पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। मुगल साम्राज्य के पतनोनन्‍्मुख 
काल में इन सभी समस्याओं में बहुत कठोरता आती चली गई। विद्वानों की मान्यता है कि 
भारत के कुछ क्षेत्रों और वर्गों मे धार्मिक विश्वाम्तो ने तम्बाकू, अफीम और गाजा जैसी 
नशौली आदतो को प्रोत्साहित किया। 


मुसलमानों के राज सत्ता पर अधिकार के बाद ब्राह्मणबाद की विजय हो गई। हिन्दू 
राजा मुसलमानो से पराजित हो गये। हिन्दुओ का नेतृत्व मुसलमानों के हाथ मे जाने के स्थान 
पर यह पूर्णतया ब्राह्मणो के हाथ मे चला गया। ब्राह्मणबाद दिनो-दिन हिन्दू जनता पर प्रभुत्त 
जमाता चला गया। इससे हिन्दू समाज मे ब्राह्मणो ने अनेक प्रतिबन्ध लागू कर दिए और वे 
सामाजिक समम्याएँ बन गई जो आज भी विद्यमान हैं। सार रूप मे ब्राह्मणों ने शास्त्रों मे फेर- 
बदल करके निम्न आदेश प्रचलित कर दिए--() जाति-भेदभाव को अत्यधिक कठोर और 
क्रूर बना दिया। (2) अन्तर्जातीय बिवाह॑ भोज तथा पारस्परिक सम्पर्क वर्जित कर दिए। 
(3) उपयोगी व्यवसायों मे लगे सुनार, लुहार, धोबी, बुनकर, बढई और बनिया आदि को 
निम्म जाति घोषित करके उनसे घृणा की जाने लगी। (4) विभिन्‍न जातियों के मध्य छुआतूत 
के पालन करने पर जोर डाला गया। (5) कुछ जातियों को अपवित्र घोषित कर दिया गया 
तथा बहिष्कार किया गया। (6) मुसलमानों ईसाइयो चीनियो, जापानियो आदि को 
अपवित्र घोषित करके उनसे सम्पर्क पर प्रतिबन्ध लगाया गया। (7) दण्ड विधान मे पक्षपात 
होने लगा। (8) समुद्र-यात्रा वर्जित घोषित कर दी। ऐसी यात्रा करने वाले को जाति 
बहिष्कार का दण्ड दिया जाता। ब्राह्मणो ने अपने को भूदेव और भू-पति घोषित किया। राजा 
अजा द्वार अपनी सेवा करवाने लगे। 


ब्रिटिश शांसन काल मे ब्राह्मणवाद और अधिक शक्तिशाली हो गया। जाति एव धर्म 
सम्बन्धी अनेक प्रतिबन्ध और कुप्रथाएँ और अधिक प्रभावशाली हो गई। मुसलमान काल 
और ब्रिटिश शासन काल मे मन्दिर गाँव के प्रशासन एवं न्यायालय के केन्द्र तथा जाति 
व्यवस्था के नियमों के सम्बन्ध में सर्वोच्च शक्ति सस्थान बन गए। गाँव की पाठशाला मन्दिरो 
में चलती थी। मन्दिर सरकारी खजाने का काम भी करते थे। मन्दिर का पूजारी राजस्व पर 
नियत्रण भी रखता था। मन्दिर ब्राह्मपवाद और जातिवाद के केन्द्र ब3 गए, अनेक सामाजिक 
सास्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याओ के स्लोत बन गए एवं उद्भव विकास और 
क्रियान्वयन के केद्ध बन गए। मुसलमान शासको एवं ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने वार्षिक आय के 
कारण मन्दियों का समर्थन किया। अगर मन्दिये से आय नहीं होती हो ये मन्दिर कभी के 
गिरा दिए गए होते। 803 में पुरी के जगन्ताथ मन्दिर से कम्पनी को ,35 000 रुपये को 
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आय हुईं थी। मुसलमान शासकों ने राजाओं स सत्ता छोनकर ब्राह्मणा को समर्थन दिया। इसो 
प्रकार से अग्रेजो ने मुसलमानों से सत्ता छीनकर ब्राह्मणो एवं हिन्दुओ का समर्थन किया। इसी 
के कारण ब्राह्मणा ने आज के सन्दर्भ में अनेक सामाजिक समस्याओ को पाला और पोषा] 


9वां शताब्दी के प्रारम्भिक काल तक ब्रिटिश शासन पूर्णत स्थापित हो चुका था। 
समाजशास्त्रियो एव इतिहासकारों के अनुसार 820 के बाद से इस शासन ने भारत में समाज 
सुधार की ओर ध्यान दिया। ठगी प्रथा को समाप्त किया। 9वीं शताब्दी मे समाज सुधारको 
ने सुधार आन्दोलन चलाए जिसके दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा, विधवा 
पुनर्विवाह, शिक्षा का प्रसार, छुआछूत को समस्याओ मे कुछ सुधारात्मक कंदम उठाए। प्रमुख 
सुधार आन्दोलन निम्न चार हैं-ब्रद्म समाज आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण 
मिशन। 

राजा राममोहन सब के प्रयासों से सदी प्रथा को 4829 मे कानूनन समाप्त किया गया। 
आर्य समाज ने जाति प्रथा के प्रतिबन्धो विशष रूप से छुआछूपे की प्रथा को कम करने मं 
उल्लेखनोय क्यर्य किया। शिक्षा के प्रसार का कार्य भी किया। प्रार्थना समाज ने बम्वई राज्य मं 


सुधएएत्मक कार्य किए। एणकृषणए फिएज ने फिक्षा, के प्रसार और प्रचाए का उल्लेखनीय कार्य 
किया। 


(2) भारतीय समाज की वर्तमान समस्याएँ और मुद्दे (श९६5७क शिकत|शा खां 
(5५घ९८5 0 वातब्ा। 5002॥५)--वर्तमान भारत की अनेक समस्याएँ तो ऐसी हैं जो विगत 
शवाब्दियो से चली आ रहो हैं, जैसे--अस्पृश्यता, पर्दा-प्रथा, विधवा पुनर्बिवाह, दहेज, 
बाल-विवाह जातिगत सदस्यता एवं ऊँच-नीचता, अत जाति विवाह, अन्धविश्वास धार्मिक 
कट्टरता, साम्प्रदायिकता क्षेत्रवाद नृजाति-असामजस्यता, धार्मिक असामजस्यता, क्षेत्रीय 
असामजस्यता आदि। जाति से सम्बन्धित प्रतिबन्ध आज भी ग्रामों मे विद्यमान है। 
भाग्यवादिता कर्म मे विश्वास पुनर्जन्म का सिद्धान्त आदि के कारण अनेक समस्थाओ को 
समाप्त करना कठिन कार्य हो रहा है। 


इन उपर्युक्त वर्णित समस्याओ को कहा तो सामाजिक समस्याएँ हैं-परन्तु इन 
समस्याओं को सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक और सजनैतिक लक्षणों और विशेषताओं की 
प्रधानता के आधार पर पुत्र- वर्गीकृत किया जा सकता है। इन उपर्युक्त वर्णित समस्याओं एव 
चर्तमान कौ नवीन समस्याओ को ध्यान मे रखते हुए इन्हे निम्न शीर्धकों के अन्तर्गत रखकर 
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है-- 


(4) सामाजिक समस्याएँ (इ०टाण्व शिक्ताश्ा5)-- भारतोय समाज को प्रमुख 


सामाजिक समस्याएँ और मुद्दे इस प्रकार हैं--छुआछूत, अनुसूचित जातियों, महिलाओ की 
समस्याएँ, नशोले पदार्थों का सेवन। 


(२ ) सास्कृतिक समस्याएँ (0४एए०ं ्रि०छल्गा5)-प्रमुख सास्कृतिक समस्याएँ 
हैं--भाग्यवाद, विशिष्टतावाद, पितृसचात्मकता एव राष्ट्रीय सम्प्ति के प्रति उपेक्षा! 
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साप्प्रदायिकता, अनुसूचित जातियो, पिछड़े वर्गों की समस्याएँ, बालश्रम की आर 
जनसख्या विस्फोट की समस्याएँ। 


(3) आर्थिक समस्याएँ (8६ एछाणगा: शरिए//७१$)--निर्धनता, बेरोजगारी आर 
काला धन। 


(4) राजनैतिक समस्याएँ (?0॥0८० श०ाशा5$)-भाषावाद, क्षेत्रवाद 
नृजातिबाद, अपराध, हिंसा, आतकवादे। 


विभिन्‍न समस्याओ का उपर्युक्त वर्गीकरण मात्र अध्ययन की सुविधा के लिए किया 
गया है। वास्तविकता तो ये है कि सभी समस्याएँ परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होती हैं और 
एक दूसरे पर प्रधाव डालती हैं। अपराध कानूनी समस्या है। परन्तु यह परिवार और समाज 
से गुथी हुई है और सामाजिक समस्या भी है। यरीबी और बेरोजगारी आर्थिक समस्या के 
साथ-साथ सामाजिक समस्या भी है। साम्प्रदायिकता सामाजिक सास्कृतिक होने के साथ-साथ 
राजनैतिक और आर्थिक समस्या भी है। 


विगत वर्षो में भारतीय समाज कौ अनेक समस्याओ, जैसे-सती प्रथा, बाल 
विवाह, अस्पृश्यता, विधवा पुनर्विवाह के लिए सम्राज सुधारकों ने आन्दोलन किए थे। गाँधी 
जी ने 934 से अपना अधिकाश समय हरिजनो, महिलाओ और आदिवासियों के विकास के 
लिए लगाया। अनैक कार्यक्रम इनके विकास के लिए चलाए। आपने साम्प्रदायिकता छुआछूत 
एवं शराबखोरी के विरुद्ध खूब लिखा एवं जीवन के अन्तिम क्षणो तक लड़ते रहे | भारत मे 
अनेक राजनैतिक दलो एवं गैर सरकारों सस्थाओ ने महिलाओ, अनुसूचित जातियों 
अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों, दलित लोगो, श्रमिकों आदि कौ सुरक्षा एवं हितो के 
लिए योजनाबद्ध कार्य किए हैं। आन्दोलन भी चलाए हैं। अनेक स्वयसेवी सगठन भी 
पर्यावरण प्रदूषण, मादक द्रव्यो के सेवन, भ्रूण एव बालिका हत्या, दहेज प्रथा आदि के विरुद्ध 
कार्य कर रहे हैं। 

विडम्बना तो ये है कि जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई, नृजातीय और धार्मिक सगठमों ने 
अनेक सामाजिक, सास्कृतिक और राजनैतिक समस्याओ को स्थानीय प्रान्तीय और राष्ट्रीय 
मुद्दे बगाकर देश मे असामजस्थ और झगड़े पैदा कर दिए हैं। राजनैतिक दलो का तो मानो 
परम लक्ष्य यही है कि उन्हे कही कोई भी सही समस्या मिल जाती है तो बे तुरन्त उसे मुद्दा 
बनाकर अशान्ति पैदा कर देते हैं। ऐसे मुद्दे के उदाहरण राम जन्मभूमि का आन्दोलन, 
विभिन्‍न जातियो के द्वारा आरक्षण को माँग है। पिछले वर्षों मे केन्द्र सरकार के द्वारा तीन 
राज्यो--छत्तोगगढ, उत्तरांचल और झारखण्ड कौ घोषणा क्षेत्रवाद के मुद्दा पर आधारित 
आन्दोलनो का परिणाम है। 


३३६ भारतीय समाज मुद्दे और समस्याएँ 


भारतीय समाज मुद्दे आर समस्याओ के पपिप्रेक्ष्य 
[ताजा $0ए0९ए फेश5ए९ल॥१६६ एप 755025 थाएं शि0्ताशा$) 


सम्रकालान भारताय समाज को अनक समस्याएँ ओर मुद्दे हैं। सामान्यतया इन सभो 
समस्याआ को सामाजिक समस्याएँ कहा जाता हैं परन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक 
वैज्ञनिका ने इन समस्याआ को अपने अपन परिप्रेन्‍ष्य्के अनुसार अलग अलग प्रकारों मे 
वर्गीकृत किया है। मुख्यत भारत की सामाजिक समस्याओं और मुद्दो को चार प्रमुख 
सामाजिक विनाग्म के परिप्रक्ष्य क अनुसार निम्म रूप म॑ बाँय जा सकता है-- 


सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य 





इनका सविस्तार वर्णन निम्नलिखित है-- 

(१) सामाजिक परिप्रेक्ष्य भारतोय समाज के मुद्दे एवं समस्याएँ (5०८४०। 
शक्ल ९८. [६४0९४ गाते कहा ए ॥0000 502/2!४)--सामाजिक परिप्रेक्ष्य के 
अनुसार भारतोय समाज के मुद्दे और समस्याएँ सामाडिक कारका के परिणाम हैं। भारतीय 
समाज में अनेक विभिन्‍ताएँ हैं। जितके कारण सामर्णजक समस्याएँ उत्पत्त हुई हैं और आज 
भी बतो हुई हैं। इनम से कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्न हैं-- 
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सामाजिक परिप्रेक्ष्य . रु समाज के मुद्दे एव समस्याएँ 













जनसख्या वृद्धि 
आर सामाजिक 
समस्याएँ 








भाषा एव 
सामाजिक 
समस्याएँ 






सामाजिक 
समस्याएँ 





.. धार्मिक समस्याएँ (२८॥४॥०७५४ शि०॥|5)-भारतीय जनसख्या को 
विजातीयता के कारण यहाँ पर धार्मिक समस्याएँ देखो जा सकती हैं। भारत मे साम्प्रदायिक 
समस्याओं का कारण समाज का बहु धर्मावलम्बी होना है। यहाँ पर विभिन्‍न धर्मो के बीच 
सदियों से सघर्ष हो रहा है। पाकिस्तान का निर्माण भी इसी धार्मिक समस्या का परिणाम हैं। 
लेकिन आज भी अतर्धार्मिक समूहों की सघर्षमय समस्या विद्यमान है। हिन्दुओं और 
मुसलमानों के बोच असामजस्यता के कारण ऐतिहासिक उपनिवेशों और राजनैतिक हैं। 
मुसलमानों का भारत मे आगमन, हिन्दुओ और मुसलमानों के मध्य निरन्तर संघर्ष, ब्रिटिश 
सरकार के द्वारा साम्प्रदायिक विभाजन और प्रोत्साहन को नीति, राजनैतिक सत्ता के लिए 
स्पर्धा आदि कारण हैं जिससे यह धार्मिक समस्या राष्ट्रीय मुद्दे का रूप भी ले चुकी है। 

सम्प्रदायवाद ने हिन्दू और सिक्‍खों के सम्बन्धो को भी सघर्षमय बना दिया है तथा 
उसने आगे चलकर आतकवाद का रूप ले लिया। भारत के सविधान मे धर्मनिरपेक्षता घोषित 
की गई है लेकिन चुनाव तथा सरकार की साम्प्रदायिक सगठनों के विरुद्ध कठोर निर्णय न लेने 
की प्रवृत्ति के कारण सम्प्रदायवाद को बढावा मिला है। 


१2. भाषा एवं सामाजिक समस्याएँ ([.गराएएच्टट्र८ 900 $0ट०ं ?90शा5)- 
भारत मे अनेक भाषाएँ हैं जिसके काश्ण भाषायी समुदायों के मध्य सघर्ष होते रहते हैं। भारत 
मे राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होने के कारण भाषायौं पहिचान को बल मिला है। 
आज भारत कौ राष्ट्रभाषा अपनाने मे यही भिन्‍नता कठिनाई बनी हुई है। उच्च शिक्षा, प्रशासन 
शव राष्ट्रीय प्रतियोतिताओ में अप्रेजी भाषा प्रमुख माध्यम और सम्पर्क भाषा है। इस प्रकार की 
असामजस्थता के कारण भाषा एक विवाद का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इससे अनेक भाषायी 
तनाव और विवादों ने जन्म ले लिया है। 
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4.3 उनमस्या वृद्धि और सामाजिक समस्याएँ (एछगाणा उीतरती या0 
इछश विजञाीला१६)- भारत में अनक सामाजिक समस्याआ का प्रपुख्ध कारक जनसस्या का 
विस्पार हैं। आज भारत का जनसस्या एक अरब स अधिक है। विकास एवं कल्याण 
कायक्रमा का लाभ इस जनससस्‍्या वृद्धि के कारण अनुमान म॑ विल्कुल निस्त हैं। इस विस्फाट 
के कारण निधनता बराजगास निरक्षतता कुप्रषण भिसावृत्ति अपराध वश्यावृत्ति म॑ वृद्धि 
हुई है। जनमस्या का वृद्धि का बाझ राष्यय विन व्यवस्था पर बहुत चढ़ गया है । इस कााण 
सरकार टाक स स्वास्थ्य शिक्षा राजगार, ग्रामाण एवं नगराय विकास महिलाओं युवाआ 
बरावंगारा अनुसूचित जातियां जनजातिया पिछड एवं दलित वर्गों बिकलागा निध॑ता 
आदि क लिए कल्याणकारो कायक्रमा एव समाज सवाआ का नहों चला पा रहां हैं। इन 
कायक्रमा पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पडा है। जनसख्या वृद्धि के कारण वन 
सम्पदा समाप्त हां रहा हैं। वृल काट जा रह हैं। पयावरण का समस्याएँ उत्पन्त हा रहो हैं। 
गंराथा के लिए जलान॑ कां लक्डी का भारों कमी हाता जा रहां हैं। पारिस्थितिकोय 
अमसनुनतन बढ रहा हैं। 

44 जात्ति और सामाजिक समसस्‍्याएँ ((>च्ा८ 300 50८० 200 ल्गा5)- जाति 
व्यवस्था के कारण भारत अनक समूहा में विभाजित हां गया। जाति व्यवस्था क कारण 
जातिया में परम्पर भदभाव बढ़ा। जातिवाद का विकास हुआ। जाति क आधार पर चुनाव लड 
जात हैं। गुरयाजा में वृद्धि हुई। शिभा उच्च जातिया के लिए सुरक्षित था। इससे निम्न जातिया 
मे निरक्षरता सदियां सं बनां रहां। आज भा जाति बन्धना के कारण निम्न जातिया के लांग 
अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पात हैं। जाति का सदस्यता विवाह व्यवसाय सामाजिक 
सम्बन्ध आदि प्रतियन्धा क कारण हिन्दू समाज को अनक समस्याआ का मूल कारण जाति 
व्यवस्था माना जाता हैं। दहज पर्दा प्रथा अम्यृश्यता विधवा क विवाह पर राक बाल 
विवाह अआपि का कारण भा जाति है। 

।5 अल्पसख्यको की स्लामाजिक समस्याएँ (50८७ एछ्तांटाग5$ शा 
७॥07॥05)- भारताय समाव को अनक विप्रवताआ असमावताआ एवं असामजस्यताओ 
कव कारण अल्पसस्यक्षा का समस्या का राष्टाय स्तर पर मान्यता दी गई है। अल्पसस्थका क 

अलर्गन दलित बग बधुआ मजदूर, अनुसूचित जातियाँ और जनज'नियाँ भी आत हैं जिनको 
अपना विशिष्ट समस्याएँ हैं। इन्हों समस्याआ के समाधान के लिए राज्य और कर्द्र सरकार ने 
अनक वैधानिक प्रवधानो क साथ साथ अनंक विकास कार्यक्रम भो चला रख हैं। 

(2) सास्कृतिक परिप्रक्ष्य भारतीय समाज क मुद्द एव समस्याएँ (0ए।म० 
शिहात्जुल्लाह८ [छच्टड गाए विश्तीदा$ ू॑ गयक्षा 5०2९०५)- भारदाय समाज कौ तिस्‍्त 
साम्कृतिक विशपतएएँ एस! हैं जिन्हा ने समस्याओं कया जन्म भा दिया है और उन्हें बताए भां 
रखा है-- भाग्यवाद 2 पितृसत्तात्मकता 3 विशिष्टतावाद और सार्दजनिक सम्पत्ति क॑ 
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प्रति उपेक्षा का भाव। सास्कृत्तिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारतीय समाज को प्रमुख समस्याएँ 
निम्नलिखित हैं-- 
















सार्वजनिक सम्पत्ति 






के प्रति उपेक्षा का भाग्यवादिता 
भाव एवं सामाजिक और सामाजिक 


समस्याएँ 





सास्कृतिक 
पपिप्रेक्ष्य : 
भारतीय समाज 


के मुद्दे और 
समस्याएँ 








पितृस॒छात्मक 







विशिष्टताबाद व्यवस्था और 
और सामाजिक सामाजिक 
समस्याए समस्याएँ 


2.। भाग्यवादिता और सामाजिक समस्याएँ (छ्ञाक्षाझा क्रा0॑ $0ए४३व 
एफाशा।॥)-कर्म और पुनर्जन्म के धार्मिक सिद्धान्त ने भारतवासियों को भाग्यवादी बना 
रखा है। व्यक्ति इस जन्म मे मिली जाति की सदस्यता, व्यवसाय, धन, दौलत, सुख-दु ख 
आदि को पिछले जन्मो का फल मानते हैं। असफलता-सफलता आदि को कर्म और भाग्य का 
'फल मानते हैं। सामाजिक वैज्ञानिको की मान्यता है कि भाग्यवादिता एवं कर्म का सिद्धान्त, 
जनसामान्य को शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध को नियत्रित करने का एक साधन रहा है। लोगो के 
अस्पृश्यता, भेदभाव, बधुआ श्रमिक जैसी कुप्रथाओ का पालन ईश्वर का बरदान मानकर 
किया तथा कभी विरेध नहीं किया। लोग भाग्य मे विश्वास करते हैं और अपने विकास के 
लिए प्रयास नहीँ करते हैं। इस धारणा ने समाज को विकसित नहीं होने दिया। 

2.2. पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामाजिक समस्या (एशाशए)ड $9छटय/ा 
गाए एटा श6शा$)-पितृसतात्मक व्यवस्था से तात्पर्य है कि सज्जाज में सत्ता युरुष से 
निहित होती है। समाज एज परिवार पुरुष प्रधान होता है। भारतोय समाज और परिवार कुछ 

अपवादो को छोडकर सर्वदा पुरुष-प्रधाव रहा है। पुरुष ने नारी का शोषण किया है। नारी 
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अपने जीवन में पुत्री, पली और घिधवा माठा के रूप मे क्रमश पिता, पति आर पुत्रों के 
सरक्षण मे रहती है। इस व्यवस्था के कारण नारी का स्थान पुरुष से सर्वदा निम्न रहा है । इस 
व्यवस्था के कारण दहेज प्रथा पर्दा प्रथा बाल विवाह, नारों अशिक्षा, सतो प्रथा आदि 
समस्याओं का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त बालिका वध, तालिका भ्रूण हत्या, बहू के साथ 
दुर्व्यवहार, पतियों को मारना-पीटना, गाली देना, सामाजिक अलगाव, नारी असमानताएँ 
आदि समसस्‍्याएँ इसी प्रथा के कारण व्याप्त हैं। 

23 विशिष्टतावाद और सामाजिक स्तमस्याएँ (एजा6 पणा।॥ ज्ञाव0 $0ए३ 
?700४॥5)- भारत के वर्गों मे जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद के कारण 
विशिष्टतावाद की प्रवृत्ति बहुत मजबूत है। प्रत्येक व्यक्ति कौ सोच सकोर्ण है। इस लक्षण के 
कारण व्यक्ति का अपनो के प्रति झुकाव रखता है और दूसगे के प्रति द्रेष रखता है। एक जाति, 
धर्म क्षेत्र, भाषा वाले अपनो को पचते हैं तथा दूसरो से द्वेष रखते हैं। इससे भाई-भतीजाबाद 
'पनपा है। भाषा जाति, क्षेत्र धर्म सम्बन्धो सघर्ष, झगडो आदि का कारण यही विशिष्टतावाद 
का लक्षण है जिसने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। 

24 सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति उपेक्षा का भाव एवं सामाजिक समस्याएँ 
(9लिया। 7९शावहट 70:05 शाह विएफ्लोी३ शाते 9029 एशिक्रीला४)--ब्रिटिश 
शासन काल मे भारतवासी सरकारी सम्पत्ति के प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे जो स्वतत्नता 
प्राप्ति के बाद आज भी विद्यमान है। इन उपेक्षा की भावना के कारण सार्वजनिक वस्तुओं के 
दुरुपयोग सार्वजनिक निर्माण में निम्न कोटि का सामान लगाना, बेईमानों करना, भ्रष्टाचार, 
काला धन, कर चोरी आदि समस्याएँ उत्पन्न हुई और आज सम्पूर्ण देश मे व्याप्त हैं। लोग 
राष्टू को धरोहर को अपनो नहीं मानते हैं। जिस कारण से अनेक सापाजिक समसस्‍्याएँ चारी 
ओर देखी जा सकती हैं। 

(3 ) आर्थिक परिप्रेक्ष्य * भारतीय समाज के मुद्दे एव समस्याएँ (800॥०एा0० 
एलशधराट्णा॥€. 55065 शा शि०0८ाा$ रत [00)9 802/2५9)--जब भारतोय समाज को 
आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो पाते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि का बडा 

भाग मानसून एवं वर्षा पर आधारित है । जनसख्या को वृद्धि के कारण कृषि पर दबाव अधिक 
हो गया है। मजदूर वर्ग को अल्प विकप्तित कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण गरीबो, 
बेरोजगारी, बाल श्रम, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, अशिक्षा आदि का 
मूल कारण खराब अर्थव्यवस्था का होना है। यहाँ पर पाँच प्रमुख आर्थिक मुद्दो और 
समस्याओं की विवेचतरा को जाएगी जो निम्नानुसार है-- 


भारतीय समाज - मुद्दे और समस्याओ के परिप्रेक्ष्य अब 


आर्थिक पप्प्रिक्ष्य - 30 338 के मुद्दे और समस्याएँ 
04 0 ० 5 ७ के ०७ 2] 


गरीबी बेरोजगारी. तरस 80250 निरक्षर्ता 


3 , गरीबी (70५०७४५)-गरीबी समाज की एक गम्भीर समस्या है। इसके अनेक 
कारणों मे से आर्थिक कारण ग्रमुख है, जैसे-देश का अपर्याप्त विकास, सुद्रा स्फोति यूँजी का 
अभाव, कार्यकुशलता का अभाव, बेरोजगारी आदि। निर्धनता के अन्य कारण भी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, जैसे--अशिक्षा, जनसंख्या की वृद्धि, 
कुपोषण आदि) अगर समाज की अर्थव्यवस्था अच्छी हो तो गरीबी का प्रश्न ही नहीं उठता 
है। आर्थिक खुशहाली से ही समाज मे सुख-शान्ति बनी रह सकती है। अनेक प्रकार के 
अपराध गरीबी के कारण ही होते हैं जो समाज मे अव्यवस्था फैलाते हैं। 

भारतीय आर्थिक समीक्षा 200॥ 2002 के अनुसार देश में 4973-74 से 54 9 
प्रतिशत 'जनसख्या गरोबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी। 999-2000 मे 26 ॥ 
प्रतिशत निर्धन पाये गए। 999 2000 मे ग्रामीण क्षेत्रों मे 27 ] प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों मे 

23 6 प्रतिशत गरीब हैं। 999 2000 मे निर्धनो की सख्या 28 करोड है जिनमे से लगभग 
75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास करते हैं। आज निर्धनता का प्रतिशत 973 74 को तुलना 
में आधा हो गया है। लेकिन अभी भी 26 करोड निर्धन देश मे हैं जो कि एक बड़ी स्रख्या है 
तथा इसका दूर करना आवश्यक है। 

3 2. बेरोजगारी ((0९7७०शा००)--समाज को दूसरी आर्थिक समस्या बेरोजगारी 
है। बेरोजगारी गरोबी और अशिक्षा को समस्याएँ परस्पर एक-दूसरे से घनिष्टता से सम्बन्धित 
हैं। अनियोजित उच्च शिक्षा से वृद्धि से भी शिक्षित बेरोजगारी को बढावा मिला है। भारत में 
प्रधान व्यवसाय कृषि का है इसलिए यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी की समस्या सबसे जटिल 
है। कृषि का कार्य वर्ष पर्यन्त नहीं चलता। कुछ उद्योग ऐसे हैं जो कुछ मशौने ही चलती हैं 
फिर श्रमिक बेरोजगार हो जाता है। चीनी उद्योग अक्टूबर से मई तक चलता है। देश में अनेक 
रोजगार ऐसे हैं जो उत्पादन के समय तो उपलब्ध होते हैं, बाद मे श्रमिकी को छंटनी कर दी 
जादी है भाएत गे अस्थायी जेरोजगारी औी एक बी समस्या है। लोए ग्ोग्या प्राप्त करते के 
उपरान्त भी कुछ समय तक रोजगार नहीं मिलने के कारण बेरोजगारी का सापना करते हैं। 
देश मे अनेक डॉक्टर, इजीनियर एव प्रशिक्षित शिक्षक कार्य की तलाश मे घूमते हैं। आज 
(१999 2000) में समग्र भारत मे बेरोजगारों की कुल सख्या 26 58 मिलियन है। ग्रामौण 
क्षेत्रो एव शहरी क्षेत्रों मे क्रशश ॥9 50 और 7 4॥ मिलियन है। 


उब2 भारतोय समाज - मुद्दे और समस्‍्याएँ 


अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपनी योग्यतानुसार कार्य नहों मिलता है जो अर्द्ध 
बेरोजगारी कौ स्थिति कहलाती है। कम वेतन पर काम करते हैं। भारत में ऐस अर्द्ध 
बेगेजगारों की सख्या काफी है। ७ <५५(> 

बेरोजगारी के कारण जीवन स्तर गिरता है, कार्य क्षमता घटती है, राष्ट्रीय आय कम 
होती है व्यक्ति अपने भोजन, वस्त्र ओर आवास पर ठीक से व्यय महीं कर पाता है। इससे 
अनेक सामाजिक समस्याएँ उत्पन होती हैं। वह चोरी, बेईमानी भ्रष्टाचार आदि से लिप्त हो 
जाता है जो समाज मे अव्यवस्था फैलाता है। 

33 बाल श्रम ((४७० [ 85007)- भारत मे बाल ग्रम एक गम्भीर आर्थिक समस्या 
है। सविधान की धाय 4 के अनुसार 4 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को फैक्ट्री मे 
काम करने के लिए नियुक्त किया जाए तो बाल प्रम के अन्तर्गत आता है। बाल श्रम का अर्थ 
उन स्थितियों से है जिनमे बालको को अमानवोय परिस्थितियों मे परिश्रम करने के लिए 
बाध्य किया जाता है। अमेरिका कौ श्रम मत्रालय 994 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 
विश्व मे सर्वाधिक बाल श्रमिको को सख्या भारत मे है। 98 में बालश्रमिको की सख्या 
१ करोड 26 लाख थी जो बढकर 4999-2000 मे । करोड 4 लाख हो गई। 200 मे 
संगठित, अप्तगठित और घर घर चलाये जाने वाले उद्योगो तथा घरेलू सेवाओ, बाल श्रप्तिको 
को सख्या लगभग 6 करोड बताई गई है। बालश्रमिक गम्भीर समस्या इसलिए है क्योकि 
हमारे देश मे इनको बधुआ मजदूसे का जीवन जीना पडता है। कूडा कचरा उठाने वाले एव 
माल की फेरी लगाने वाले निश्चित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। असरगठित क्षेत्र के उद्योगों में 
इनकी सख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के कालीन, काँच काँसा उद्योग में बधुआ बालश्रमिक 
हैं। दक्षिण भारत का नारियल काजू, बारूद माचिस उद्योगो मे बाल श्रमिकों से कार्य लिया 
जाता है। मध्य भारत के बीडी उद्योग मे और उत्तर-पूर्व के पत्थर खाद्य आहार जैसे उद्योगों 
में विशाल मात्रा मे बधुआ बाल श्रमिक हैं। इन बाल श्रमिकों का शारीरिक, आर्थिक शोषण 
किया जाता है। इनका जीवन कष्टमय होता है। 

माता-पिता के द्वार कर्जा न चुकाये जाने की स्थिति मे अपने बच्चो को साहूकारों को 
बेच दिया जाता है। तमिलनाडु मे पराखो और माचिस के उद्योग मे 4५ हजार बच्चे कार्यरत 
हैं। दिल्‍ली मे 60 हजार से अधिक बच्चे चाय के होटलो रेस्तश आदि में बहुत कम मजदूरी 
पर कार्यरत हैं। कुल मिलाकर बाल श्रमिकों की समस्या गहन है जिसके लिए सरकार ने 
उनके अधिनियम तो पारित किए हैं लेकिन इनको व्यवहार में लाना अभी शेष है। 

34 नगरीकरण और औखद्योगीकरण एावइफ्ा।स्थाएणा. वा0 
॥॥09809॥7२907)--आर्थिक दृष्टिकोण से भारत मे नगग्रैकण और औद्योगौकरण भो 
जटिल समस्याएँ हैं। नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण नयरों और औद्योगिक केद्रा 
की जनसस्या मे बहुत वृद्धि हुई है। इस जनसंख्या वृद्धि के काएण इन क्षेत्रो में प्रदूषण 
बेग्रेजगरी गरोबी गदी बस्तियों में वृद्धि आदि अनेक समस्याएँ देखी जा सकती हैं। ग्रामो मे 
गरोबी और बेरेजगारी को समस्या है। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रा से बडी सप्या 
में ग्रामाण लोग नगरो और औद्योगिक केद्धो में जाते हैं। वहाँ पर ग्रामोण लोग निरक्षर होने के 


भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याआ के परिप्रक्ष्य पट 


कारण ठोक से अनुकूलन नहीं कर पाते हैं। ये लोग गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और आवास 
की समस्या के शिकार हो जाते हैं। कुछ महिलाएँ तो वैश्यायृत्ति को अपनाने के लिए भी 
बाध्य हो जाती हैं। कुल मिलाकर नगरीकरण और ओद्योगीकरण अनेक आर्थिक समस्याओ 
को जन्म देता है जिसमे निरक्षरता भी एक बडी समस्या है। 


3.5. निरक्षरता (2909)-आओर्थिक ससाधनो के अभाव एवं गरीबी के कारण 
भारत में अशिक्षा भी एक गम्भीर आर्थिक समस्या है। गरीब जनता दिन-रात श्रम करके भी 
अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाती है। 7999-2000 में देश को लगभग 26 प्रतिशद 
'जनसख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन्र कर रही है। गरीब लोग अपनी सन्‍्तानों को 
पाठशाला नहीँ भेज पाते हैं। भारत में शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था में कोई सामजस्य और 
तालमेल नहों है। इसी कारण जो उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो भी आर्थिक प्रणाली _.. 
में रोजगार नहीं पाते हैं। अच्छे शिक्षित लोग विदेशो मे चले जाते हैं। भारत में अशिक्षा का 
प्रमुख कारण आर्थिक है। 


(4) राजनैतिक परिप्रेक्ष्य : भारतीय समाज के मुद्दे एव समस्याएँ (?०वप्या 
एश९एएट 557९5 शाप शछ्तशीशा$ छत जाता 50529५)-- भारत में स्वतत्रता प्राप्ति से 
पूर्व अनेक राजनैतिक मुद्दे और सम्स्याएँ रही हैं। स्वतजता प्राप्ति के 56 वर्ष पूर्ण होने के 
उपरान्त भी पूर्व भी राजनैत्तिक समस्याएँ तो हल हो नहीं पाई, लेकिन समानता के अधिकारे 
की सुविधा के कारण अन्य अनेक राजनैतिक समस्याएँ मुँह बाए खडी हैं। भारत मे मुख्यत्या 
ग्रजनैतिक समस्याएँ साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नृजातिवाद 
आदि हैं। इनमें से कुछ राजनेतिक समस्याओ ने राजनैतिक मुद्दो का रूप धारण कर लिया है, 
जैसे--राम जन्मभूषि का मुद्दा, महिला आरक्षण एवं अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक 
पिछड़े वर्ग सम्बन्धी आरक्षण की समसस्‍्याएँ भी राष्ट्रीय मुद्दे बन गए हैं। क्षेत्रवाद की 
स्रमस्याओ ने राष्ट्रीय राजनैतिक मुद्दे का रूप धारण किया और केन्द्र सरकार ने उनमे से कुछ 
का समाधान तो किया है। इनमे उल्लेखनीय क्षेत्रवादी मुद्दो का परिणाम विगत वर्षों मे 
झारखण्ड राज्य, उत्तराचल राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण है। 

भाषावाद के कारण देश का पुनर्गठमे भाया के आधार पर किया गया। भाषा पर 
आधारित ग़ज्यो के निर्माण ने भाषावाद को कम करने फे स्थान पर प्रोत्साहित किया है 
जिसका परिणाम हैं कि आज तक राष्ट्रभाषा हिन्दी सम्पर्क भाषा नहीं बन पाई। उच्च शिक्षा एव 
विविध राज्यों के बीच भाधा का माध्यम अग्रेजी है। 

भारत बहुधर्मावलम्बी देश है। साम्प्रदायिक मनमुटाव सामाजिक समस्या के साथ- 
साथ राजनैतिक समस्या भी है। देश मे समय-समय पर स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय 
साप्प्रदायिक दगे-फसाद होते रहते हैं । इनमे से कुछ धार्मिक झगडे राजनैतिक मुद्दे बन गएं हैं। 
हिन्दू मुसलमान मनमुटाव को तरह हिन्दू सिक्‍्ख मनमुटावे भी राजनैतिक समस्या बन गए 
हैं। इन्हीं मनमुयवो का परिणाम आतकवाद के रूप में देखा जा सकता है। 


क्क्व भारतीय समाज 5 मुद्दे और समस्याएँ 


भारतीय केन्द्रीय सरकार के लिए आतकवाद एक गम्भीर राजनैतिक समस्या है 
जिसका समाधान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास विगत वर्षों से किए जा रहे 
हैं। देश में समय समय पर पचायत चुनाव, विधान सभा के चुनाव और सस्तद के चुनाव होते 
रहते हैं । राजनैतिक दल मत प्राप्त करने के उद्देश्य से समय-समय पर अनेक ऐसे प्रयास करते 
हैं जो राजनैतिक समस्या कहे जा सकते हैं। विभिन जाति सगठन आरक्षण प्राप्त करने के 
लिए आन्दोलन करते हैं। ये आन्दोलन विभिन्न दलो के बीच सधर्ष, झगड़े, पथराव जैसी 
समस्या खडी कर देते हैं। 

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज की समस्याएँ और मुद्दे अनेक 
हैं, थे समस्याएँ मुख्यत॑: सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक हैं और ये परस्पर 
संगुफित हैं। इनके समाधान के लिए योजनाएँ बनाई जानी चाहिए। योजनाओ का निर्माण करने 


से पूर्व सभी समस्याओं का राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया जाना चाहिए। 
| 


